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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 
-- -- - -- - - 
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माग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 

PART II - Section 3 - Sub -section (ii) 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासमों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गर्ष साविधिक आपेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 
(other than the Administrations of Union Territorics ) 


- - - - 


भारत निर्वाचन आयोग 

ELECTION COMMISSION OF INDIA 
आदेश 

ORDER 

New Delhi, the 9th January , 1974 
नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1974 

S. O . 354. -- Whereas the Election Commission is satis 
का . आ . 354.--- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 

fied that Shri Gaje Singh. Village and P. O . Pai, Tehsil 

Kaithal District Karnal (Haryana) a contesting candidate 
गया है कि मार्च, 1072 को हुए हरयाणा विधान सभा के लिय निर्वाचन for General Elections to the Haryana Legislative Assembly 
के लिए 23 -सेरहया सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 

__ held in March, 1972 from 23 - Shorhada constituency has 

failed to lodge an account of his election expenses as 
वार श्री गजे सिंह, प्राम तथा पो . पाई , तहसील कैथल जिला करनाल required by the Representation of the People Act, 1951 
( हरयाणा) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तपधीन and the Rules made thereunder ; 
बनाए गए नियमों व वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 

2 . And whereas the said candidate , even after due notices , 
भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 

has not given any reason or explanation for the fuilure and 
the Election Commission is further satisfied that he has 

no good reason or justification for the failure : 
___ और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनाएं दिये जाने 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टी ___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
करण नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान 

Act, the Election Cominission hereby declares the said Shri 

Gaje Şingh to be disqualified for being chosen as , and for 
हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त being, A member of either House of Parliament or of the 

Legislative Assembly of Legislative Council of a State 
कारण था न्याचित्य नहीं है , 

for a period of three years from the date of this order . 
अतः अब , उपस अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में 

[ No. HN-LA/ 23/ 72 ( 9)] 
निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गजे सिंह को संसद के 

आदेश 
किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान 
परिषद के सदस्य चने जाने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन 

का . आ . 355. - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
वर्ष की कालापधि के लिए निहित घोषित करता है । 

है कि मार्च, 1972 को हाये हरयाणा विधान सभा के लिये निर्वाचन 
[ सं . हर - वि . सं ./ 23 / 72 ( 9) ] के लिए 23- संरहवा सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 

( 385 ) 
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वार श्री शौचन्द राय सपुत्र श्री चन्द, ग्राम पिलनी , पो . काकांत , 

ORDER 
तहसील कथल , जिला करनाल ( हरयाणा ) लोक प्रतिनिधित्व अधि 

S . O . 335 .4Whereas the Election Commission is satis 
नियम , 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों पारा अपेक्षित 

fied that Shri Sheo Chand Rai S / o. Shri Chand, Village 
अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल Pilni Post Office Kakuut , Tehsil Kaithal District Karnal, 

(Haryana ) a contesting candidate for General Elections to 
the Haryana Legislative Assembly held in March, 1972 

from 23-Sherhada constituency has failed to lodge an ac 
और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने count of his election expenses as required by the Repre 
पर भा , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथया स्पष्टी 

sentation of the People Act 1931 and the Rules made 

thereunder; 
करण नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान 
हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई प्याप्त 

2 . And whereas the said candidate even after due notices, 

hus not given any reason or explanation for the failure and 
कारण या न्यायोचिस्य नहीं है ; 

the Election Commission is further satisfied that he has 

no good reason or justification for the failure; 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 102 के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री शौचन्द राय को संसद के 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 

Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
किसी भी सदन के या किसी राज्य की , विधान सभा Sheo Chand Rai, to be disqualified for being chosen 49. 
अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने होने के लिए इस आदेश 

and for being, a member of cither House of Parliament or 

of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निहित घोषित करता State for a period of three years from the date of this 

order . 


[ स , हर. वि . सं ./ 23 / 12 (10) ] 

[ No . HN- LA / 23 / 72(10)] 
बी . एन , भारद्वाज , सचिव 

B . N . BHARDWAJ, Secy , 
विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय 

( न्याय विभाग ) 

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1974 
का० प्रा० 356. --- लेख्य-प्रमाणक ( नोटेरीज ) अधिनियम 1952 ( 19 52 का 5 3ा ) के खण 6 के परमतुक के प्रमुसरण में , केन्द्रीय सरकार एतद्धारा 
वर्ष 1974 के प्रारंभ में व्यवसाय में नियुक्म किये गये लेख्य-प्रमाणकों ( नोटेरीज ) की सूची प्रकाशित करती है : 


लेख्य प्रमाणक का नाम 


नियाम स्थान एवं व्यावमायिक पता 


क्रम 
संख्या 


पहनाएं 


प्रम्य विवरण 


किस क्षेत्र में व्यवमाय करने 

के लिए प्राधिकृत है 


1 


2 


1. श्री चक्रवर्ती छोरास्वामी 


2. श्री रुस्तम पर्देशीर गगगम 


कैथोलिक सेण्टर ( दूसरी मंजिन ), अधिवक्ता मद्रास उच्च न्यायालय सम्पूर्ण भारत 

__ _ 6, प्रारमेनियन स्ट्रीट, मद्राम-1 । 
. द्वारा मैमर्स गगरात एण्ड कम्पनी वादे- अधिवक्ता बम्बई उच्च न्यायालय 

क्षक एवं लेख्य प्रमाणक, अभी यस 

मीडोज स्ट्रीट, बम्बई- 1 । 
. कुंज निवाम 23-ए , सरवार शंकर अधिवमना कलकता उच्च न्यायालय 

रोड, पी० एम० टालीगंज कलकत्ता । 
. 1बी प्रोल्प पोस्ट प्राफिम स्ट्रीट, कलकत्ता म्यायावावी मलकप्ता उच्च न्यायालय , 


3. श्री माटा कृष्ण बनर्जी . 


4. श्री भगवती प्रमाद ख मान 


5. श्री तुलमी कुमार बनर्जी . टेम्पल चैम्बर्स , 6 पोल्ट पोस्ट प्राफिम 

स्ट्रीट, कलकत्ता 
8 श्री रविन्द्र कृष्ण देव . . टैम्पल चैम्बर्म , 6 मोड पोस्ट प्राफिस न्यायावादी कलफना उच्च न्यायालय सम्पूर्ण भारत 

स्ट्रीट , कलकत्ता 
7. श्री अनेन्द्र माथ टैगोर . . 29, पंडितिया रोड, कलकप्ता और 6 अधिवक्ता फलकाना उच्च न्यायालय पपिषमी बंगाल 

हेस्टिगंज स्ट्रीट , कलकत्ता 
8 . श्री हिमांशु प्रकाश गंगुली . 4, ईसर दत्त लेन , हावड़ा (पश्चिमी 

सम्पूर्ण भारत 
अंगाल ) 
9. श्री फमजी कुरसेतनी हीरजी भाई रायल इन्सोरेन्म बिल्डिग 5 और 7 बावेशक ( मालिसिटर फलकत्ता 
रुस्तमजी । 

नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता उच्च न्यायालय 
10. श्री सुधी कुमार के मलिक . द्वारा मार्टिन वर्न लि० 12, मिशम रो न्यायावादी कलकत्सा उच्च न्यायालय 

एक्मटशन कलकत्ता - 1 


- 


-- - 


- - 
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___ 
1 

2 
- - - - 

- - 
11. श्री राशमोहन चटर्जी . 


- - - - - - 


- - -- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


-- - - - 


- 


- ...- - 


- .. - - . 


- - 


. 


12. श्री प्रभुपयाल हिमतसिगका 
13. श्री अमर कुमार राय . 
14. श्री पुण्यात धोम 
15. श्री विक्टर इलियास मोसेज 
16. श्री मुल्खराज बधावन . 
17. श्री मनोहर लाल कपूर 
18. श्री हरप्रमाघ मेहरा . 
19. श्री गंगा विशन कपूर . 


20. श्री मेहर चन्द मेहरा . 


. द्वारा मैसम और दिगनाम एण्ड कंपनी बादेक्षक फलफत्ता उच्च न्यायालय पं . बंगाल , असम, उत्तर 
मालिमिटर्स 29, नेताजी सुभाष 

प्रवेश तथा पंजाब 
रोड, कलकत्सा 
. 6, मोल्ड पोस्ट ग्राफिस स्ट्रीट, फलकत्सा -1 न्यायवादी कलकत्ता उच्च न्यायालय सम्पूर्ण भारत 
. 6, प्रोल्ड पोस्ट प्राफिस स्ट्रीट , फलकला 
. 10, किरण शंकर राय रोड, कलकत्सा - 1 
. 6, प्रोल्ड पोस्ट आफिम स्ट्रीट, कलकना- 1 
. अधिवक्ता, जलधर मिटी, पंजाब अधिवक्ता पंजाब उच्च न्यायालय पंजाब एवं उत्तर प्रदेश 
. 3/ 9, पटेल नगर ( पूर्वी) , नई दिल्ली अधियफ्ना 

संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली 
. म० 3060, पर्खेवालान, दिल्ली अधिवक्ता पंजाय उच्च न्यायालय संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली 
. 318, जी० टी० रोड, जलंधर सिटी , भधिषकता पंजाम उच्च न्यायालय पंजाब एवं उत्तर प्रवेश 

पंजाम 
. 161, माइल टाउन अम्बाला मिटी , अधिवक्ता पंजाय उरुष ग्यायालय जिला अम्बाला 

पंजाब 
. 7/ 13, पटेल नगर पूर्वी, नई दिल्ली अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली सघ राज्य क्षेत्र , 

राजस्थान, पंजाब और 

उत्तर प्रदेश 
. 10, प्रोल्ड पोस्ट प्राफिम स्ट्रीट , वादेगक कलकता उच्च न्यायालय सम्पूर्ण भारत 
फलफसा 

एवं अधिवक्ता मर्वोच्च न्या 

यालय । 
. सीतापुर, उत्तर प्रदेश 

वकील 

जिला सीतापुर ( उत्तर प्रदेश ) 
. 10, न्यू कोर्ट रोग, अमृतमर ( पजाब ) अधिवक्ता 

जिला अमृतसर (पंजाब ) 
. द्वारा मैमर्म कागा एण्ड कम्पनी मानि - धावेक्षक 

महाराष्ट्र 
मिटर्स , रेडीमनी मैनमिमन्स 43 , 

वोरनिर्माण रोड, बम्बई 
. 12, गोवर्नमेंट प्लेस पूर्व , कलकत्ता - 1 न्यायवादी 

सम्पूर्ण भारत 
. 6, मोल्ड पोस्ट माफिय स्ट्रीट , कलकता- 1 । , 


21. श्री राम विना मल 


. 


22. श्री मलिल कुमार चटर्जी 


23. श्री बुज बहादुर अग्निहोत्री 
24. श्री चमन लाल अरोड़ा 
25. श्री धामोवर देवजी वामोदर 


26. श्री देव प्रमाव घोष . 
27. श्री नाथमल हिमसिगका 


28. श्री राम कृष्ण गर्ग 


. 


मिला प्रागरा 


29. श्री सी० एच० पार्दोवाला 


सम्पूर्ण भारत 


30. श्री मचिन्द्र मी० सेन , 


फलकत्ता 


. वकील मं० 6456, रावनपाडा, पागरा वकील, पागरा 

( उ०प्र० ) 
. वादेक्षक, द्वारामैमर्स कावफोर्ड वेले एंष पादेक्षक 

कम्पनी स्टेट बैंक भवन , बैक स्ट्रीट 

बम्बई । 
ग्यायवावी, टेम्पल सम्पर्स पहली मंजिल , न्यायवादी 

8, मोल्ड पोस्ट माफिस स्ट्रीट , 
कलकत्ता 
बादेक्षक , द्वारा मैमर्स संदर मन्स एण्ड बावेक्षक 

भीरगन्स सालिमिटर्स रायल इन्सो 
रेन्स भवन , 5 और 7 नेताजी सुभाष 
रोड , कलकत्ता 


31. श्री मुबोध कुमार मलिक 


सम्पूर्ण भारत 


32. श्री डी० ए० मेहता 


. 


संघ राज्य क्षेत्र , दिल्ली 


. अधिवक्ता 13-बी , हनुमान रोड, नई बैरिस्टर 

दिल्ली 


. प्राधा, 


जिला झुनझुनू , गजस्थान 


33. श्री दुर्गा प्रसाद तुलम्यान 
34. श्री अमयल नारायण . 


अधिवक्ता , झुनझुनू , राजस्थान 

अधिवक्ता 
. अधिवक्ता, उवर मन्दिर , जोधपुर अधिवक्ता 
( राजस्थान ) 

- - - -- - - - -- --- - - - - 


जोधपुर ( राजस्थान ) 


_ . 


- 


- 


- - 
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गुजगत एवं महाराष्ट्र 


वाराणसी प्रभाग ( उत्तर 

प्रवेश ) 
जिला उदयपुर 
मम्पूर्ण भारत 


अयपुर शहर एवं जिला 


मद्राम एवं केरल 


35. श्री मनहरलाल गिरधरलाल दीक्षित यादेक्षम , द्वारा भाई शंकर कांगा एण्ड म्यायवादी उच्चन्यायालय बम्बई 

गिरधारी लाल यादेक्षक, गुजरात 

समाचार भवन खानपुर, अहमदाबाद 
36. श्री हैदर मिर्जा 

अधिवक्ता फाटक शेख सलीम धाराणमी अधिवक्ता 

( उ० प्र० ) 
37. श्री नूर मोहम्मद . अधिवक्ता, उदयपुर राजस्थान अधिवक्ता 
38. श्री सुधीर कुमार सील 

द्वारा मैमर्स सुन्दर सन्म एण मोरगन्म वादेक्षक 

मालिसिटर्म रायल इन्सोरेंस भवन , 
5 और 7 नेताजी सुभाष रोड , 

कलकत्ता - 1 
39 . श्री जितेन्द्र नाथ सान्याल 
40. श्री इन्दर मैन इमरानी 

अधिवक्ता , जे- 54, कृष्ण मार्ग, जयपुर अधिवक्ता 

( राजस्थान ) 
41. श्री पी० सी० कुरियान . 333, थाम्बू पट्टी स्ट्रीट मद्राम- 1 
42. श्री गुरदयाल सिंह मिन्धू . सं० 1, डोकाहा जलंधर ( पंजाब ) 
43. श्री सी० एस० वैकटसुन्नमणियन् 140, क्रोम कट रोड, कोयमबतौर 
41. श्री पुष्कर लाल जुनेजा . एफ - 2, भगत सिंह मार्केट लेडी हागि अधिवक्ता 

गेस, नई दिल्ली एव एफ - 1, शंकर 

मार्किट कनाट सर्कस, नई दिल्ली 
45. श्री चुन्नीलाल भाटिया . 1- डी , 97 लाजपतनगर नई दिल्ली 
46. श्री गभजी दाम मिगल . गुरद्वारा स्ट्रीट भटिष्ठा (पंजाब ) अधिवक्ता 
47. श्री जी० बी० भट्ट . . भट्ट व सलदनहा मेकर भवन , 63, न्यू न्यायवादी एवं अधिवक्ता 

___ मैरिन लाइन्स बम्बई- 20 
48. श्री देवराज सिंह त्यागी . अधिवक्ता, कलक्टोरेट कोर्ट मुलन्दशहर अधिवक्ता 

_ ( उत्तर प्रदेश ) 
49. श्री बाल कृष्ण 

. अधिवक्ता, हनुमानगढ़, जिला गंगानगर अधिवक्ता 

( राजस्थान ) 


जिला अलंधर 


जिला कोयमयतौर 


मम्पूर्ण भारत 


संघ राज्य क्षेत्र विल्ली 
जिला भटिंग 
सम्पूर्ण भारत 


जिला मुलन्दशहर ( उत्तर 

प्रवेश ) 
जिला गंगानगर मुख्य कार्या 

लय हनुमानगढ़ ( राज 

स्थान ) में 
जिला बाड़मेर व जलोर मुख्य 

कार्यालय बलोना ( राज 

स्थान ) 
संघ राज्य क्षेत्र विल्ली 


50. श्री एम० प्रार० मेहला 


. अधिवक्ता अलौत्रा ( गमस्थान ) 


अधिवक्ता 


5 I. श्री डी० डी० कक्कर . 


52. श्री जी० सी० धर्मा 


मघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली 


53. श्री पी० एल० गांधी . 
54. श्री ए० प्रार० मल्कानी 


. अधिवक्ता, 36/ 9, पूर्वी पटेल नगर, अधिवक्ता 

नई दिल्ली । 
अधिवक्ता तथा प्रौय कमिएनर ई/ 12, अधिवक्ता व प्रोथ कमिश्नर 

ग्रीन पार्क , नई दिल्ली 
अधिवक्ता गांधी बाग के मामने , सूरत अधिवक्ता 
अधिवक्ता, बी० बी० र एन - 6, गांधी अधिवक्ता 

धाम ( कच्छ ) 
. मारफत फैतान एण्ड कं० वादेक्षक , अधिवक्ता कलकत्ता 

1 बो , प्राल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट , 

फलकता 
. मारफत मै मर्ज किंग एण्ड परदाइज, 2 अधिवक्ता मद्रास 

फ्लोर , फैलिक सेटर, पारमेनियन 
स्ट्रीट , पोस्ट बाक्स नं० 121 , 
मद्रास- 1 


सूरत जिला 
जिला कच्छ का अंजार 

ताल्लुक 
फलकसा और नई दिल्ली 


5 5. श्री एन० सी० शाह . 


56. श्री टी० दलीप मिह . . 


सम्पूर्ण भारत 


- - - - - 


- - - 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


-.- - . - - 


- - 
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मम्पूर्ण भारत 


संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली 


सम्पूर्ण भारत 


संघ राज्य क्षेत्र, विरुषी 
जिला , 24 परगना, अलीपुर, 

कलकत्ता 


जलंधर 


57. श्री जे० पार गगरात . . मारफत मैसर्ज गगरात गण्डक० , एल्ली अधिवक्ता, बम्बई 

वैम्बर्स , नागिनवाम मास्टर रोड , 

फोर्ट , बम्बई - 1 
58. श्री मावन सिंह . . 65/ 5, न्यू रोहतक रोड , करोल बाग , एडवोकेट दिल्ली 

नई दिल्ली । 
59. श्री प्रार० सेतलर . . द्वारा काफोर्ड बले एण कं० स्टेट बैंक मटार्नी एण्ड एडवोकेट, बम्बई 

बिल्डिग, बैंक स्ट्रीट , यम्बई 
60. श्री ब्रजमोहन मेहता . . 134 / 2, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली एडवोकेट, नई दिल्ली 
61. श्री नैनी गोपाल वत्ता . . पी० 21, बी पोरा वैलीगंज रोड, एडवोकेट, कलकत्ता 

कलकत्ता-19 
श्री सुरजीत सिंह सूद . . 23, नेताजी पार्क , जलंधर मिटी एडवोकेट अलंधर 

( पंजाब ) 
श्री जगजीत सिंह बेन्म . . 376- एल मॉडल टाउन, जलंधर सिटी , एडवोकेट जलंधर 

पंजाब 
64. श्री के० जे० सम्माता . . गजब महल, 144,क्वीन्स रोड, बम्बई- एडवोकेट बम्बई 

201 
6 5. श्री अम्बेलाल बाबाभाई पटेल . विद्या स्ट्रीट, डा० खा० नवसारी, जिला एडवोकेट 

__ बुलमार ( गुजरात ) 
66. श्री पूनम चन्द सोम चन्द शाह . मार्फत मैसर्स पूर्णानन्द एण्ड कम्पनी, एडवोकेट 

बादेभक , गुजरात मरकार, श्रय 
हरिदास कालोनी, मवजीवन प्रेस 
रोड, अहमदाबाव - 14 । 


अलंधर 


सम्पूर्ण भारत 


बुलासार जिला ( गुजरात ) 


संपूर्ण गुजरात में 


- . . - 


- 


- 


- - - 


No. 


-- 


- 


- 
2 


[ संख्या 24/ 2/ 74-न्याय 

के ० त्यागराजन , उप- सचिव 
MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

( Department of Justice ) 

New Delhi , the 30th January, 1974 
S . O . 356.-In pursuance of the provisions of Section 6 of the Notaries Act, 1952 ( 53 of 1952), the Central Government hereby publi 
shes a list of Notaries appointed by them and in practice at the beginning of the year 1974 : - - 
Sl. Naine of Nolary Residential & professional add 

Qualifications 

Area in which he is Remarks 
ress 

authorised to practisc 
- - - - - - - - -- - - - - - -- 
3 

5 

6 
1. Shri Chakravarthi Doraswamy Catholic Centre ( 2nd Floor) 6, Advocate Madras High Court . Whole of India 

Armenian St., Madras- 1 . 
2. Shri Rustam Ardeshir Gagrat C/ o M / s. Gagrat & Co . Solici- Advocate Bombay High Court. Whole of India 

lors & Notary Public , Alli 
Chambers, Medows Strect, 

Bombay - 1 . 
3. Shri Bata Krishna Banerji Koonja Nibas, 23- A , Sardar Advocate Caloutta High Court. Whole of India 

Shankar Road , P . S . Tolly 

gunge, Calcutta . 
4 . Shri Bhagwati Prasad Khaitan 1- B , Old Post Office Street, Attorney -at- Law Calcutta High Whole of India . 

Calcutta . 

Court . 
5 . Shri Tulsi Kumar Banerji Templo Chambers, 6 , Old Post Attorney -at- Law , Calcutta High Whole of India . 

Ofico Street, Calcutta . 

Court. 
6 . Shri Rabindra Krishna Deb Temple Chambers , 6 , Old Post Attorney-at-Law , Calcutta High Whole of India . 

Office Strect , Calcutta . 

Court. 
7. Shri Arunendra Nath Tagore. 29, Panditin Road, Calcutta and Advocate Calcutta High Court . West Bengal 

6 Hastings St., Calcutta . 
8 . Shri Himansu Prakash 4, Issur Dult Lane, Howrah , Advocate, Calcutta High Court. Whole of India . 

( West Bengal ). 
Ganguli 


390 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 1974 /MAGHA 20 , 1895 


[PART II 


Calcutta . 


9 . Shri Framjee Cursetjec Royal Insurance Bldg ., 5 & 7 Solicitor , Calcutta High Court. Whole of India . 
Hecrjeebhoy Rustomjeo 

Netaji Subhas Road , 

Calcutta . 
10 . Shri Sudhir Kumar C / o Martin Burn Ltd ., Attorney - at -Law , 

Wholc of India . 
Dey Mullick 

12 , Mission Row Extension Calcutta High Court . 

Calcitta - 1 . 
11. Shri Rash Mohan Chatterji . C /o . M /s. Orr., Dignam & Co., Solicilor, Calcutta High Court. Wost Bengal, Assam , 
Sollcitors , 28 , Netaji Subhas 

Bihar, U . P . And 
Road , Calcutta. 

Punjab . 
12. Shri Prabhudayal Himatsingka. 6 , Old Post Office Street, Cal Attorney -at-Law , Calcutta High Whole of India 

cutta . 

Court. 
13 . Shri Amar Kumar Ray . 6, Old Post Ofico Street, Attorney - at-Law , Calcutta High Whole of India . 

Court. 
14 . Shri Punyabrata Bose 

10 , Kiran Shankar Roy Road , Attorney -at- Law , Calcutta High Whole of India . 
Calcutta -1 , 

Court . 
15 . Shri Victor Elias Moses , 6 , Old Post Office Street , Cal- Attorney-at-Law , Calcutta High Whole of lodia . 

cutta . 

Court. 
16 . Shri Mulkh Raj Wadhawan , Advocate , Jullundur City Pun - Advocate Punjab High Court . Punjab & U .P . 

jab . 
17 . Shri Manoharlal Kapur 3 /9, Patel Nagar (East) New Advocato . 

Union Territory of 
Delhi. 

Delhi. 
18 . Shri Harpershad Mchra No. 3060, Charkhewalan , Delhi. Advocate Punjab High Court. Union Territory of 

Delhi. 
19. Shri Ganga Bishan Kapur 318 , G . T. Road , Jullundur Advocate Punjab High Court. Punjab and U .P . 

City, Punjab . 
20. Shri Mehr Chand Mehra 161, Model Town Ainbala City Advocate, Punjab High Court Ambala District. 

(Haryana). 
21. Shri Ram Ditta Mall , . 7 /13 , Patel Nagar (East) New Advocate Supreme Court. Union Territory of 
Delhi. 

Delhi, Rajasthan 
Punjab and Uttar 

Pradesh 
22 . Shri Salil Kunar Chatterjee . 10 , Old Post Office Street, Solicitor Calcutta High Court Whole of India . 

Calcutta . 

and Advocate Supreme 

Court. 
23 . Shri Brij Bahadur Agaihotri Sitapur, U .P . 

Vakil 

Sitapur Disst. ( U .P .) 
24. Shri Chaman Lal Arora . 10 , New Court Road , Amritsar Advocate 

Amritsar District 
(Punjab .) 

(Punjab ). 
25. Shri Dainodar Devji Damodar Clo M /s. Kanga & Co., Soli- Solicitor 

Maharashtra . 
citors , Roady-monoy Man . 
sions, 43, Voor Nariman 

Road , Bombay . 
26 . Shri Deba Prosad Ghosh . 12, Govt. Place East, Cal- Attornoy . 

Whole of India . 
cutta - 1 . 
27. Shri Nathmal Himatsingka , 6 , Old Post Office Şircet, Attorney . 

Whole of India . 
Calcutta . 
28. Shri Rain Kishan Garg . Vakil, No. 6456, Rawatpara , Vakll Agra . 

Agra Distt. 
Agra (U . P .). 
29. Shri C . H . Pardiwala . Solicitor , Clo M /s. Crawfort Solicitor . 

Whole of India . 
Baylay & Co ., State Bank 

Bldgs. Bank Strcot, Bombay , 
30 . Shri Schindra C . Sen . . . Attorney - at- Law Templo Cha - Attorney . 

Calcutta , 
mbers , 1st Floor , 6 . Old 
Post Office St., Calcutta , 

Whole of India . 
31 . Shri Subodh Kumar Mullick . Solicitor, C /o M /s. Sandersons Solictor . 

& Morgans, Solicitors , 
Royal Insurance Blgs. 5 & 7 , 
Netaji Subhas Road , 
Calcutta , 


32 . Shri D .A . Mehta . 


. 


. Advocate , 43- B , Hanuman Bar-at-Law 

Road, New Delhi. 


Union Torritory of 

Dolhi. 


33 . Shri Durga Prasad Tulsyan . Advocate, Jhunjhunu , Rajasthan . Advocate , 


Jhunjhunu District 
(Rajasthan ). 


- - 


- 
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Jodhpur 
34 . Shri Jaswant Narain . Advocato , Udai Mandir Jodh - Advocate . 

(Rajasthan ). 
pur (Rajasthan ). 
35 . Shri Manharlal Girdharilal Solicitor, Clo Bhai Shanker Attorney High Court , Bomaby . Gujarat and Maha 
Doghit Kanga & Girdharilal, Soli 

rashtra . 
citors , Gujarat Samachar 
Bhavan , Kanpur, Ahmeda 

bad . 
36 . Shri Haider Mirza 

. . Advocaten 
Advocate, Phatak Sheikh Advocate . 

Baranasi Division . 
Saleem , Varanasi ( U . P .). 

( U . P .) . 
37 . Shri Noor Mohammed . Advocato , Udaipur (Rajasthan ). Advocate , 

Udaipur Distt . 
38 . Shri Sudhir Kumar Seal . Clo M /s. Sandersons & Mor - Solicitor . 

Whole of India . 
gans , Solicitors Royal 
Insurance Bldg ., 5 & 7, 
Netaji Subhas Road , Calcut 
ta - 1 . 


39 . Shri Jitendra Nath Sanyal 


Whole of India . 


. Clo M /s. Sandersons & Mor. Sollctor. 

gans, Solicitors Royal Insu 
rance Bldg ., 5 & 7 , Netaji 
Subhas Road, Calcutta - 1. 


Jaipur City & Distt. 


Madras & Kerala . 


40 . Shri Indersen Igrani . . Advocate , J- 54 Krishna Marg , Advocate. 

Jaipur (Rajashtan ). 
41. Shri P . C . Kurian . , . 333 , Thambu Chetty Street, Advocate . 

Madras -1 . 
42, Shri Gurdyal Singh Sindhoo . No. 1, Dokoha, Jullundur Advocato . 

( Punjab ). 
43 . Shri C . S . Venkata -Subra - 140 , Cross Cut Road , Coimba - Advocate. 
manian 

tore . 


Jullundur District. 


Colmbatore Distt. 


44 . Shri Pushkar Lal Juneja . 


Whole of India . 


45 . Shri Chuni Lal Bhatia . 


Union Territory of Delhi 


46 . Shri Ramji Dass Siogal . 


, F , 2 Bhagat Singh Market, Lady Advocate . 

Hardings Road , Now Delhi 
and F - 1, Shankar Market. 

Cannaught Circus, New Delhi 
. 1- D , 97, Lajpat Nager, New Advocato . 

Delhi. 
. Gurdwara Street, Bhatinda Advocate . 

(Punjab) 
. Bhatt & Salnha Maker Bhavan Attorney & Advocato . 

63, New Marino Lines , Bom 

bay - 20 . 
. Advocate , Collectorate s Courts Advocate . 

Bulandshahr . (U . P . ) 


Bhatinda Distt. 


47. Shri G . V. Bhatt. , 


. 


Whole of India . 


48 . Shri Deoraj Singh Tyagi. 


District Bulandshahr 

( U. P.) 


49, Shri Bal Krishan . 


. 


Advocate, Hanumangarh Town Advocate . 

Distt ., Ganganagar (Rajast 
than ). 


District Ganganagar 
with Headquarters 
at Hanumangarh 
(Rajasthan .) 


50 . Shri S . R . Mehta 


. 


Advocate Balotra (Rajasthan ) 


Advocate . 


District of Barmar 

and Jalore with 
Headquarters at 
Balotra (Rajasthan .) 


51. Shri D .D . Kakkar 


. 


. 


Advocate 36 /9 , East Patel Nagar Advocate . 
New Delhi- 8 . 


Union Territory of 

Delhi 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 
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52 . Shri G .C . Verma . 

Advocate , Oath Commissioner, Advocate Cum -Oath Commis - Union Territory of - 
E -12, Green Park , New Delhi. sioner , 

Delhi , 
53. Shri P . L . Gandhi Advocate Opposite Gandhi Advocate 

Surat District 
Baug, Surat. 
54 . Shri A .R . Malkani , . Advocate BBZ -N -6 , Gandhi- Advocate 

Anjar Taluka of 
dham (Kutch .) 

Kutch Distt. 
55 . Shri N . C . Shah . . . Clo Khaitan & Co. Solicitor, Advocate Calcutta . 

Calcutta and New 
18 , Old Post Office Street, 

Delhi. 
Calcutta - 1. 
56 . Shri T . Dulipshingh , C /o Mesers King & Partridgo . Advocate Madras, 

Whole of India , 
2nd Floor, Catholic Center, 
Armenian Street, Post Box 

No. 121, Madras-1 , 
57. Shri J.R . Gayrat . . . Clo . M /s. Gagrat & Company, Advocate Bombay. 

Wholo of India . 
Alli Chambers, Nagindas 

Master Road Fort, Bombay - 1 . 
58 . Shri Sawan Siagh . 65/5 , New Rohtak Road , Karol Advocate Delhi. 

Union Territory of 
Bagh , New Delhi. 

Delhi. 
59. Shri R . Setlur 

· 

C /o Crawford 
C /o Crawford 

Baylay & Co ., Altor 

Baylay & Co., Attorney and Advocate Bombay . Whole of India . 
Stato Bank Bldgs., Bank Street 

· Bonbay - l . 
60. Shri Brij Mohan Metha 13A /2 , Rajinder Nagar , New Advocate New Delhi. 

Union Terrotiry of 
Delhi. 

Delhi , 
61 Shri NaniGopal Datta . P -21B , Old Ballygunj Road , Cal- Advocate Calcutta . 

Distt . 24 Parganas, 
cutta - 19 . 

Allpore, Calcutta . 
62. Shri Surjit Singh Sood . 23, Notajl Park Jullundur City Advocate Jullundur, 

Jullundur 
( Punjab ). 
376 -L ,Model Town, Jullundur Advocato Jullundur . 

Jullundur 
City ( Punjab ) 
64. Shri K . J. Khambata . Rajab Mahal, 144 , Queen s Advocate Bombay . 

Whole of India . 
Road, Bombay- 20 . 
65. Shri Ambelai Bavabhai Patel . Valdya Stroot, P . O . Navsari , Advocate 

Bulsar District 
Distt . Bulsar (Gujarat). 

(Gujarat). 
66 . Shri Punamchand Somchand C / O Messrs Puranand & Co . Advocate 

In and throughout 
Shah . . . . Solicitors to Govt. of Gujarat, 

Gujarat. 
Shradho Haridas Colony, 
Navjiwan Press, Road, Ahm 
edabad - 14 . 


g 


. 


[No. 24 /2/74 - 145 Jus] 
K . THYAGARAJAN , Deputy Secretary 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


New Delhi, the 30th January, 1974 


गर मंत्रालय 

TEC MAT, 30 79 TT, 1974 
47. ST. 357.-- 3 Tett urtutaer , 1952 ( 1952 T 60 ) . 
की धारा 3 स्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार , नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गुम हो जाने की जांच करने के लिए 
HRC ET R , TE TTT4 7 11 T 1970 of stre 
संख्या का . आ . 2376 द्वारा नियुक्त जांच आयोग की अवधि , जिसका 
971 PEFTA 22 794 1973 u 1 BAT FT. 317 . 
3310 OTT Porc T 31 1947, 1973 779 roten TYT YT, 
31 href, 1974 The TGRT Sit erat 787 The 
अवधि में आयोग केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर 
ETTI 

[ . 25 /14 /10 TTT 2 ] 
एम . मोहन कमार, उप- सचिव 


S .O . 337. - In exercise of the powers corferred by Sec 
tion 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 
1952 ), the Central Government hereby further extends upto 
the 31st March , 1974, the period within which the Com 
mission of Inquiry to inquire into the disappearanco of 
Netaji Subhash Chandra Bose, appointed by the Govern 
ment of India in the Ministry of Home Affairs by Notifi 
cation No. S. 0 . 2375 , dated 11th July , 1970 and whose 
tenure was last extended upto 31st December, 1973 , by 
Notification No. S. 0 . 3310 , dated the 22nd November, 73 , 
shalt make its report to the Central Government. 

[ No . F . 25 /14 /70 -Poll . 11] 


M . MOHAN KUMAR , Depy . Secy . 
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पिस मंत्रालय, 

और व्यय के बीच भारी बाई विद्यमान थी जिमको पाटने के लिए 
पैकिंग विभाग 

रिजर्व फ से उधार लेने पड़े । सरकारी क्षेत्र की व्यय अति के साथ 

अधिक मुद्रागत, पाय, उच्चतर मूल्य और प्रभावनित प्रवृत्ति के परिणाम 
नई दिल्ली , दिनांक 26 नवम्बर, 1973 

स्वरूप गैर-सरकारी क्षेत्र के गय में भी वृद्धि हुई । इस परिप्रेक्ष्य 
30 जून, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया में जुगाई, 1972 जून , 1973 के वर्ष के दौरान ममग्न मूल्य सूचकांक 
के हाम-काज और भारतीय बैंक ज्यवमाय की प्रवृप्ति और प्राण की में अपनपूर्य वृद्धि हुई । 

वार्षिक रिर्पोट 
का० प्रा० 358.--- भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट, 1934 की धारा 53( 2 ) 

3. यदि अर्थव्यवस्था के इस समग्र चिन्न का अवलोकन उसके षटकों 
के अनुसार केन्द्रीय निर्देशक बोर्ड ने भारत सरकार को 30 जून , 1973 को 

के गंदर्भ में अलग -अलग किया जाए तो उक्त परिवर्तनों का स्वरूप 
समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया के काम -काज और 

प्रत्या क्षेत्र में अलग -अलग परिलक्षित होगा । क्योंकि उपर्युक्त मामान्य 
भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति पौर प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट भेजी 

स्थिति को प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान विशिष्ट तत्वों के आधार पर 
है जो नीचे रान की जाती है । 

परिशोधित किया गया है । यहां कुछ स्थून निर्देशकों के माधार पर 

प्रमुख सन्यों को संक्षेप में प्रस्तुन किया गया है और ममस्त कार्य का 
I. अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां 

मूल्यांकन प्रागे के अन कोदों में किया गया है । जहां निजी उपभोग 

में संबंधित विश्वमनीय जानकारी उपलम्ध नहीं है वहाँ बैंक जमारामियों , 
____ 1. सामान्य मूल्य स्तर पर निरंतर जो भारी दबाव पड़ता जा 

जीवन बीमा प्रीमियम , भविष्य निधि में अंशवान जैसी वित्तीय प्रास्तियों 
रहा था बाद 1972- 73 ( जुलाई- जून ) के दौगन भारतीय अर्थव्यवस्था 

के रूप में विद्यमान घरेल् बचन के प्रांकड़ों से यह पता चलता है कि 
का अत्यंत चिताजनक पहल था । यधपि लगातार दूसरे वर्ष भी कृषि 

वर्तमान मूल्यों के अनुसार शुद्ध राष्ट्रीय आय में ऐसी बवा का अनुपात 
उत्पादन में गिरावट प्रा जाने के परिणामस्वरूप कई निर्वाह वस्तुओं, 

पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया है । स्टाक महित भौतिक प्रास्तियों 
विशेषकर कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में हुई भारी कमी 

के रूप में विद्यमान घरेल बचत के मंद में में बहुत कम माणिपकीय सूचना 
मुख्य स्तर की अपार वृद्धि का कारण अवश्य थी फिर भी अर्थव्यवस्था 

उपलब्ध है । किन्तु परिस्थितिजन्य प्रमाणों अर्थात् निर्माण मामग्री की 
में पायी गयी अतिशय मांग की स्थिति उमका महत्वपूर्ण कारण थी । 

उपलब्धि और मूल्य , कृषि और लष उद्योगों के क्षेत्रों में पूंजी निर्माण 
पूर्ति के क्षेत्र में मूल्यों, विशेषकर अनाजों के मूल्यों में होने वाली वृद्धि 

के लिए दिए गये प्रोत्माहनों और सल निधियों की महज प्राप्ति से 
को मनाये रखने वाले और उसमें तीव्रता लाने वाले दूसरे कारण 

यह अनुमान लगाना उचित होगा कि शुस रूप मे ऐमी बचतें कम नहीं 
इस प्रकार थे : मार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग की तुलना में 

हुई । गैर-मरकारी कम्पनी क्षेत्र अपनी बचत में 1971- 72 के स्तर 
बाजारों में अपेक्षाकृत कम अनाभ प्राय और ऐसे समय पर अब सरकार 

की तुलना में वृद्धि कर मका है, इगी प्रकार, उपलब्ध प्रांकड़ों से यह 
के पास रहने वाले अनाजों के स्टाक अधिक मात्रा में बाहर निकाले 

मालूम होता है कि केन्द्रीय सरकार के राजस्व लेखे में शुद्ध बचत में 
जा रहे थे , खरीफ और रबी फसलों की उगाही की मात्रा अपर्याप्त 

काफी वृद्धि हुई है । इसका प्रमुख कारण यह है कि एक प्रोर कर 
थी । आयात के क्षेत्र में भारत के प्रवेश के पहले ही दालों से भिन्न 
मनाजों की जो विश्वव्यापी कमी पायी गयी उमसे पूर्ति के संदर्भ में 

राजस्व में वृद्धि हुई और दूसरी ओर सराकर के उपभोग व्यय में प्रायः 

धीमी गति मे ही वृद्धि हुई । इन निर्वेणकों मे यह विदित होगा कि 
विद्यमान खाई को मायातों द्वारा पाटना कठिन प्लो गया । पूर्ति की कमी 

वर्तमान मूल्यों के अनुसार राष्ट्रीय आय में घरेलू अपन का अनुपात 
से उत्पन्न समस्यानों के माथ इस वर्ष के दौरान मुद्रा उपलब्धि में 

1972- 73 में बहुत थोड़ा मा बढ़ा है । चूंकि यह अनुमान है कि 
हुई अपार वृद्धि की समस्या भी अड़ गयी । 1971- 72 के दौरान 

विदेशी वित्तीय माधन 1971- 72 की तुलना में कम ही उपलब्ध 
भारी मात्रा में जो मुद्रागत विस्तार हुपा था उससे भी अधिक मुद्रा 
उपलब्धि में इस वर्ष वृद्धि हुई थी । इस वर्ष के प्रारंभिक भाग में 

हुए , प्रतः 1972-73 में वर्तमान मूल्यों के अनुमार राष्ट्रीय आय में 
प्रौद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में जो सुधार पाया गया उसमे भी 

फुल णुख निवेश का अनुपात लगभग पिछले वर्ष के स्तर पर ही बना 
कुल मांग और कुल पूर्ति के बोच विद्यमान गंभीर असंतुलन पर कोई विशेष 

रहा । दूसरे शब्दों में , कुल शुद्ध नियोग घरेलू बचत की तुलना में 

बहुत धीरे धीरे बड़ा । फिर भी कि निवेश वस्तुओं के मूल्य पिछले 
प्रभाव नहीं पड़ सका । 

वर्ष की अपेक्षा अधिक थे, अत: विशुद्ध उपलब्धि राष्ट्रीय प्राय के 
___ 2. उक्त मूल्य - वृद्धि ग्रंशतः 1971- 72 में वेशी व्यय , विशेषकर 

प्रतिशत के रूप में परिलक्षित उपलब्धि से कम थी । इसका सारांश 
सरकारी व्यय में हुई अधिक वृद्धि के विलंबित प्रभाव का परिणाम थी । 

नीचे मारणी 1 में दिया गया है । 
फिन्तु वेणी मांग के स्तर को बढ़ाने वाला प्रमुख तत्व पालोच्छ वर्ष 
का सरकारी व्यय रहा है । मभी उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय सरकार और 

सारणी 1 वर्तमान मूल्यों के अनुसार राष्ट्रीय प्राय के प्रतिशत के रूप 
राज्य मरकारों द्वारा किये गये कुल व्यय की राणि 11, 942 करोड़ 

में बचत और निवेश के प्रमंतिम अनुमान 
रुपये थी 

- । - - - - - - 
जो 1971 - 72 की अपेक्षा 13. 6 प्रतिशत अधिक थी । 

- -- - - -- - - -- - - - 

- - 

1970- 71 1971- 72 1972- 73 
ध्यय में हुई वृद्धि का एक अंश अर्थात् सूने की राहत पौर प्रापाती - - -- -- - - -- - - - - -- - - - - - -- - 
कृषि कार्यक्रमों आदि के लिए किया गया वितरण अप्रतीक्षिन अवश्य 1. शुद्ध घरेलू बचत . 10 . 6 11 . 3 11 . 7 
था । किन्तु जमा कि बाद में विश्लेषण किया जाएगा, इस वृद्धि के साथ 2. विदेशी वित्तीय माधनों की 
माय राजस्व और पूंजीगन लेखों में होने वाले व्यय के लिए नियमित 

प्राप्ति 

1.11. 

30. 9 
रूप मे बजट में की जाने वाली व्यवस्था में भी अधिकांश वृद्धि हुई । 

3. निवेश ( 1 + 2 ) . 11 . 7 12 . 6 12 . 6 
यद्यपि वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमानों से अधिक थीं फिर भी प्राप्तियों 
133 G of I / 73 -- 2 


- - - - 


- - - - 


- - - 
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4. जहां पिछले वर्ष मुद्रा उपधि में अधिकांशनः जमा रकम के की तुलना में रुपये की मूल्य वृद्धि हुई । किन्तु अभी कुछ ममय से इन 
कारण वृद्धि हुई वहां 1972- 73 के दौरान मुद्रा उपलब्धि की वृद्धि मुद्राओं के संदर्भ में रुपये का मूल्य प्रति अमेरिकी डलर १० 7. 50 
के अधिकांश अनुपात ( 64 . 6 प्रतिशत ) का कारण चल मुद्रा घटक के प्रामपास घटना- बढ़ता रहा है । 
पा । इम मुद्रा विस्तार के माथ-माथ 1972 के अधिकांश भाग में 
याणिज्य क्षेत्र की ऋण संबंधी माग में भी मंदी पायी गयी और ऋण 

7. निश्चित मप से यह निर्धारित करना कठिन है कि कहाँ तक 
अमा अनुपात अहां जून , 1972 के अन्त में 72 प्रतिशत था वहां 

एन परिवर्तनों का प्रभाष भारत के भुगतान शेष पर पड़ा है । 
दिसम्बर, 1972 के अंत में घट कर 66 प्रतिशत हो गया । येक संघटन 

वाणिज्यिक सूचना और अंक सकलन महानिदेशालय के मझिड़ों से प्रायानो 
के पास रहने वाली प्रतिरिका निधियों का उसी मरकार ने पूंजी 

में सीमांत कमी का पता चला जबकि हमारे निर्यातों में उल्लेखनीय 
निर्माण , सूखे के संदर्भ में शुरू किये आने वाले गहत कार्य प्रादि पर 

वृद्धि पायो गयो । निर्यातो में हुई यह वृद्धि प्रमुम्र रूप से सूती वस्त्रों, 
होने वाले अपने व्यय का वित्तपोषण करने के लिए किया । 1973 के 

जूट से बनी नीमों, चमड़े और खाल, तमाखू आदि परम्परागत वस्तुओं 
मारंभ से बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को अधिक कामकाज के समय में 

में पायी गयी । इसका कारण यह था कि विश्व में उक्त वस्त्रों की 
अधिक मात्रा में ऋण दिये जाने के फलस्वरूा बैंक नंघटन की अतिरिक्त 

मांग अधिक थी और प्रतियोगी स्त्रोत कम पूर्ति ही कर पाये । वर्ष 
पल निधि काफी मात्रा में कम हो गयी है । इसके परिणामस्वरूप ऋण 

के उत्तर भाग में इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातों में भी वृद्धि हुई । 

इन परिस्पितियो के कारण पिछले कई वर्षों में पहली बार इस वर्ष 
जमा अनुपात जून , 1973 के अम्ल तक बढ़कर लगभग 70 प्रतिशत 

व्यापार अधिशेष पाया गया । ऋण गोधन का भार भी भारत सहायता 
हो गया है । जुलाई, 1972 ---जून 1973 की प्रधि में वाणिज्य 
* कों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में 819 करोड़ रुपये से अधिक भो 

संघ की सहायता मे ऋण शोधन कार्यक्रम की पुनर्थ्यवस्था कर हलका 

करदिया गया । यह भी संभव है कि सोने के भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
वृद्धि हुई उगका प्रमुख कारण यह था कि अनाजों के स्टाकों के वित्त 
पोषण को छोड़ कर दूसरे प्रकार के उद्देश्यों के लिए अधिकाधिक मात्रा 

मूल्यों के बीच विद्यमान अंतर को कम कर देने से तस्कर व्यापार के 
में ऋण लिया गया । इससे संभव है कि वर्तमान कामकाज के 

कारण होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि के थोड़े से अंश को कम 
समय में बैंकों में निधियों की वापसी की गति पहले की अपेक्षा धीमी 

करदिया गया हो । कुल मिलाकर इस वर्ष के दौरान भारत के विदेणी 

मुद्रा साधनों में 37 करोड़ रूपयों ) की वृद्धि पायी गयी जबकि पिछले 
हो । कुल मिलाकर कुल मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियों से यह स्पष्ट 
था कि जून , 1973 के अन्त में जनता की संभाव्य मांग बहुत अधिक 

वर्ष उनमें 58 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई पी । किन्तु यह उल्लेखनीय 
थी जबकि प्रत्यावश्यक वस्तुओं और सेवामों की अतिरिक्त पूर्ति की 

है कि 1971- 72 में 75 करोड़ रुपयों के मूल्य के विशेष प्राहरण 

अधिकार नियत किये जाने से प्रारक्षिस निधियों में वृद्धि हुई जबकि 
संभावमा प्रत्यल्प अपया अनिश्चित थी । 

1972- 73 में इस प्रकार का कोई नियतन नही हुमा । प्रारक्षित 
5. इस पृष्ठ भूमि में रिजर्व बैंक ने बैंक वर को बढ़ाकर और 

निधियों में रखी हुई कुछ विवेशी मुद्रा प्रास्तियों के रूपया -मूल्य में 
वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण देने के लिये उपलब्ध मिधियों का उपयोग किए भी विनिमय दरों में किये गये समायोजनों से वृद्धि हुई है । यदि इन 
जाने के संदर्भ में अपेक्षित प्रारक्षित निधि में वृद्धि करते हुए * पौर तथ्यों पर ध्यान दिया जाए तो 1972- 73 के दौरान प्रारभिन निधियों 
कई प्रकार के अन्य प्रतिबन्ध लगाकर ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित में दो करोड़ रुपयों तक की वृद्धि परिलक्षित होगी जबकि 1971-722 
करमा मावश्यम समझा । इसके साथ ही , सरकार ने भी योजना व्यय 

में 33 करोड़ रुपयों की कमी हुई थी । 
पौर योजनेत्तर व्यय में किफायत बरतने के लिए भावश्यक कदम उठाये । 
माग और पूर्ति के बीच विद्यमान असंतुलन और मूल्य-पशि पर इन 

____ 8. किन्तु अब स्थिति यह नहीं है कि आगामी वर्ष में इस क्षेत्र 
सभी प्रयासों का प्रभाव पड़ने में अभी देर है । 

की संभावनाएं अनुकूल हों । देशी बाजार में जो कमी विद्यमान है उससे 

मायातों के बढ़ने और निर्यातों के पटने की संभावना है । विश्व 
6. अर्थव्यवस्था के भीतर पायी गयी इम गतिविधियों के साथ ही 

बाजारों से प्रायान की जाने वाली वस्तुओं का उन बाजारों में जो 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र के अनिश्चितताओं की स्थिति बनी रही । अमेरिकी 

जच्चतर मूल्य विद्यमान है वह भुगतान- शेष की स्थिति को प्रतिकूल रूप 
डालर-पर पड़ा दबाव उसी प्रकार जारी रहा और इससे दूसरी बार 

मे प्रभावित करने वाला एक दूसरा कारण होगा । सहायता के लिये 
फरवरी , 1973 में उसका अवमूल्यन हुमा । पौड स्टलिंग के माथ विश्व 

किये गये वायदे उच्च स्तर तक ( फुल लगभग 12, 000 लाख डालर ) 
की कई प्रमुख मुद्राएं अपनी मूल्य दर निर्धारित करने के लिए पहले 

पहुंच गये थे ; इन प्रवृत्तियों से प्रारक्षित निधियों में उपलब्ध मार्जिन 
की तरह इस वर्ष भी मुक्न राहीं और इस परिस्थिति में गशक्त 

भी बहुत जल्दी ही खर्घ हो जाएगा । यह एक ऐसी स्थिति है जिम 
अन्तर्राष्ट्रीय मुत्रा प्रणाली का निर्माण करने की दिशा में प्रगति बहुत 

पर निरंतर निगरानी रखने की प्रावश्यकता है भाति प्रारक्षित निधियो 
धीमी रही है । पाउंड स्टलिंग और उससे संबंस मुद्रामों के संदर्भ में 

को सहारा देने के लिए उपयुक्त कार्रवाई ममय पर की जा सके । 
रुपये ने अपनी विनिमय दर को बनाये रखा और अधिकांश यूरोपीय 
मुद्रामों और जापानी येन की तुलना में रुपये का मूल्य - लाम हुआ । 

उत्पावन, मूल्य और मोति संबंधी उपाय 
वर्ष के अधिकांश भाग में अमेरिकी डालर और उससे संबद्ध मुद्रामों 

राष्ट्रीय प्राय 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - .. - - 
* अपेक्षित प्रारमित निधि को 29 जून , 1973 से प्रत्येक बैक के 

9. अब हम जुलाई, 1972 से नून , 1973 तक की अवधि में 
लिए उसकी कुल मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 

उत्पादन क्षेत्र में पायी गयी गतिविधियों पर विचार करेंगे । यद्यपि गष्ट्रीय 
5 प्रतिशत किया गया । 14 अगस्त , 1973 को रिजर्व बैंक ने उक्त 

प्राय के 1971- 72 और 1972- 73 के प्राधिकारिफ अनुमानित 
प्रारक्षित निधि की मात्रा को 22 सितम्बर , 1973 से और बढ़ा कर माकड़े अभी उपलब्ध नहीं है फिर भी उपलब्ध अकिड़ों से यह विदिन 
7 प्रतिशत कर देने की घोषणा की । इन दोनों मामलों में अतिरिक्त 

होता है कि इनमें से प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि 2 
जमा राशियां एक वर्ष के लिए रखी जानी चाहिए और उन पर 
वार्षिक 4 . 75 प्रतिशत का म्याज अदा किया जाना चाहिए । 

अनंतिम 
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प्रतिशत मे कम थी । इसके मुकाबले में 1989-70 और 1970-71 रिपमणावस्रूप बिक्री योग्य स्टाफ के अधिशेष में और, इस कारण उगाही 
में उसमे क्रमश: 7 . 3 प्रतिशत और 4. 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । में कमी रही है । जून 1973 के अन्त तक सरकार ने केवल 41 लाख 
इन कमियों को देखते हुए यह स्पष्ट है मि चौथी योजना अवधि के मी० टन गेहूं की उगाही की जबकि उगाही का मूल लक्ष्य 81 लाख 
लिए परिकल्पित 5 5 प्रतिशत की प्रोमा वृद्धि पर के लक्ष्य तक हम तभी मी० टन गेहूं और परिणोधित लक्ष्य 60 लाख मी० टन गेहूं पा । 
पहुंच सकते हैं जब 1973- 74 के दौरान राष्ट्रीय प्राय में अभूतपूर्व हम अपर्याप्त उगाही के प्रभाव स्वरूप न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
वृद्धि होगी । 

पर बराबर पड़ने वाला बबाव जारी रहा , बल्कि कम कामकान के 

समय में और मूल्य वृद्धि होने का भय भी उत्पन्न हुआ । 
कृषि उत्पावन और पूति 

_ 13. खाद्यान्नों की पूर्ति की स्थिति महत अधिक चिंताजनक पी , 
10. राष्ट्रीय आय की वृद्धि में जो सापेक्ष स्थिरता प्रा गयी थी किन्तु वाणिज्यिक फसलो के उत्पादन की स्थिति पूर्ण रूप से संतोषजनक 
उमका प्रमुख कारण बस्तुमो का कम पावन होना था । क्रमश: यह नहीं थी । रूई के उत्पादन की मात्रा 1971- 72 में 65 लाख गांठों 
दूमरा वर्ष था जब 1972 के खरीफ मौसम में देश के कई भागों में के उच्च स्तर तक पहुंच गयी थी और 1972 - 73 में 62 लाख गांठों 
प्रतिकूल मौसमी परिस्थतियों के कारण कृषि उत्पादन में बाधा नही । का उत्पादन होने की प्राशा है । किन्तु प्रमख रूप से अधिक मात्रा में 
जहाँ 1971-72 में कृषि उत्पादन में 1 . 7 प्रतिशत की कमी हुई यहां रहे पिछले स्टाफों को मागे लाने के कारण कुल पूर्ति की स्थिति 
उसमें 1972-73 में और अधिक कमी होने की संभावना है यद्यपि मंसोषजनक थी । 1971- 72 के दौरान 61 लाख गांठो के जूट और 
1972- 73 के दौरान गहन रबी कार्यक्रम चलाया गया है । 1972- 73 मेस्ना का अनुमानित उत्पादन भी पिछले वर्ष के 68 लाख गांठों के 
के दौरान मनाजो के उत्पावन की मात्रा अधिक से अधिक 1000 लाख स्तर से अपेक्षाकृत कम था । पांच प्रमख तिलहनों के उत्पादन में 
मी० टन हो सकती है जब कि वह 1971 - 72 में 1047 लाख मी० 1971-72 में 10 लाख मी० टन की कमी हुई और इससे उनका 
टन ( प्रतिम अनुमान ) थी । गेहूं के उत्पादन की मात्रा पिछले वर्ष की उत्पादन 83 लाख मी० टन हो गया था । वह 1972- 73 में और 
माना से थोड़ी अधिक होने ( 265 लाख मी० टन ) की संभावना है । कम होकर लगभग 70 लाख मी० टन हो गया । मूंगफली के उत्पादन 
किन्तु चावल के उत्पावन की मात्रा 1971- 72 के 427 लाख मी० में कमी हो जाना प्रायः इमका प्रमुख कारण था । मूंगफली का उत्पादन 
टन से घटकर 1972- 73 में लगभग 400 लाख मी० टन हो जाने 1972- 73 में 39 लाख मी० टन होने की भाशा है जो 1955-56 
की माशा है । मोटे अनाजों और वालों के उत्पादन तथा अन्य विभिन्न के बाद म्यूनतम उत्पादन स्तर है । इससे मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई 
वाणिज्यिक फमलों के उत्पादन के संदर्भ में यह अनुमान है कि उसकी है और परिस्थिति का भामना करने के लिए प्रायान सहित कई उपाय 
भात्रा 1972-73 में पिछले वर्ष की मात्रा से कम होगी । किन्तु करने पड़े हैं । केवल गो ( गुरु के रूप में ) के उत्पादन में कुछ मुधार 
मीनी का उत्पादन मीमांत रूप से अपेक्षाकृत अधिक होने की माशा है । होने की प्राशा की जाती है अर्थात् 1971-72 में जहां 117 लाख 
11. खरीफ उत्पादन में हुई गिरावट और इमके परिणामस्वरूप 

मो० टन का गन्ना उत्पन्न हुआ पा यहां 1972- 73 में 120 लाख 
बाजार में मनाजों की उपलब्धि में हुई कमी के कारण सार्वजनिक वित 

मी० टन का गन्ना उत्पन्न होने की प्राशा है । 
रण प्रणाली के माध्यम से की जाने वाली वितरण व्यवस्था को तीन ___ 14. इन गतिविधियों का परिणाम यह है कि यद्यपि कृषि संबंधी 
बनाने की आवश्यकता थी । अगस्त - - अक्तूबर 1972 के अलाभकर महीनो नये कार्यक्रम को विकसित करने और व्यापक बनाने के लिए भारी निवेश 
के दौराम सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्रतिमास खरीदे गये अनाजों किया जा चुका है फिर भी कृषि उत्पादन प्राय: मानसून पर ही निर्भर 
की मोसत माना 11 . 6 लाख मी० टन थी जमकि 1971 की सवनुरूप रहता है और उक्त निर्भरता स्थान -भेद के अनुसार परिवर्तनशील है । बालों 
अवधि के दौरान उक्त मात्रा 7 . 3 लाख मी० टन थी । किन्तु जुलाई से भिन्न अनाजों के संबंध में कई राज्यों में कृषि संबंधी नये कार्यक्रम 
1972 मार्च 1973 के दौरान खरीदे गये अनाजों की कुल माना 89 को अमल में लाना है और वूमरे खाद्यान्नों मथा वाणिज्यिक फसलों 
लाख मी० टन थी जो 1971-72 की तदनुरूप अवधि में खरीदे गये के संबंध में उसकी संभावनाभों की स्थापना करना अभी शेष है । विशेष 
मनाजों की मात्रा ( 70 लाख मी० टन ) की अपेक्षा काफी अधिक थी । रूप से क्रमश: दो बार सूखे की जो परिस्थिति पायी है उसके सदर्भ 
अनाजों की कम उगाही और कम पायातों की स्थिति में भारी मात्रा में में सुखी खेती की वैज्ञानिक प्रणालियों के उपयोग को विस्तारित करने 
इस प्रकार अनाजो के निकाले जाने के कारण केन्द्रीय सरकार और पौर भूमिगत जल स्त्रोतों का उपयोग करने के लिए एक ममेकित कार्य 
राज्य सरकारों के स्टाको का तेजी से हास हो जाना अनिवार्य था । क्रम तैयार करने की प्रावश्यकता है । 
अनाजों के स्टाक जना जून 1972 के अन्त में 89 लाम मी० टन थे 

प्रौद्योगिक उत्पारम 
बहो क्रमशः कम होने होने जून 1973 के अन्त तक 44 लाख मी० 
टन हो गये । पूर्ति की कमी की इम परिस्थिति में सरकार ने 1972 

15. प्रौद्योगिक क्षेत्र में उन्पादन की वृद्धि दर में पिछले दो वर्षों 
के अन्तिम चरण में लगभग 20 लाख मी० टन अनाजों के प्रायान के दौरान कमी की जो प्रवृत्ति पायी गयी वह बदल गयी है । यह 
करने की छावस्था की जिनमें 15 लाख मी० टन गेहूं और 5 साल स्मिति स्वागत योग्य है । औद्योगिक उत्पादन में हुई वृद्धि 1972 में 
मी० टन मिलो शामिल थे । जून 1973 के अंत तक इनमें मे लगभग 7 . 1 प्रतिशत थी जबकि उक्त वृद्धि 1971 और 1970 में क्रमशः 
14 लाख मो० टन अनाम प्रा गये थे , किन्तु इममे सार्वजनिक वितरण 2 . 9 प्रतिशत और 4. 8 प्रतिशत थी । फिर भी इस वर्ष की वृद्धि 
प्रणाली पर पड़ा दबाव विशेष रूप से कम नहीं हुआ । 

चौथी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित 8 ---10 प्रतिशत की वृद्धि के 
12. रबी फसल की कटाई का समय जसे जसे पास पाने लगा 

लक्ष्य से कम थी । 
सरकार ने गेहूं के थोक व्यापार को अपने अधिकार में लेने का निश्चय ___ 16. उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादन की घट -बढ़ के अनुसार 
किया जिम से कि विक्री योग्य गेह को नियंत्रित वितरण में किये जाने पर यह देखा जाता है कि उत्पादन में वृद्धि दर्शानवाले उद्योगो 
लिए ले लिया जा सके । इम नीति के अनुसार गेहूं का थोक व्यापार का अंश 1972 में बढ़ कर कुल उद्योगों में 87 प्रतिशत ( वजन के 
भारतीय खाद्य निगम मौर / या मभी राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा निदिष्ट अनुसार ) हो गया जबकि उक्त प्रतिशत 1971 में 60 था ( सारणी 
विशिष्ट प्राधिकारियों को सौंप दिया गया । किन्तु समाज के कई वगों 2 ) । इसके अनुरूप उत्पादन में कमी दर्णानेवाले उद्योगों का अजम 38 
ने इस प्रयास का खुले और गुप्त रूप से विरोध किया और इसके प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो गया । दूसरे शब्दों में , उत्पावन में हुई 


- 


- 


396 THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 1974 /MAGHA 20 , 1895 

[ PART II. 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - -- - - - - 
सारणी 2 : उद्योगों का वर्गीकरण उनकी पति -वरों के अनुसार 

- - 

सामान्य सूचकांक में ( 1960 = 100 ) वजन के अनुसार 
बुद्धि दरों की माता @ 

1968 1969 1970 1971 1972t 
-- - - - - 

-- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 


परि 


23 , 81 


26 . 69 


27 . 78 


27 . 9931 . 98 


50 . 24 


42 . 07 


33 40 


31 . 96 


55 . 16 


सामान्य : 5 प्रतिशत से कार 
महत्वपूर्ण : 5 प्रतिशत और अधिक 

उसमें से 
( i) 10 प्रतिशत और अधिक 


25 . 68 
74. 05 


28 . 10 22 . 42 15 . 72 
68 . 7666 . 1859 . 95 


15 . 89 
87 . 1 4 


कमी 


सामान्य : 5 प्रतिशत से कम 
महत्वपूर्ण: 5 प्रतिशत और अधिक 


4 , 43 
19 . 04 


16 . 61 
12 . 15 


16 . 10 
13 . 24 


19 . 98 
17 . 59 


5 . 53 
4 . 85 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


उसमें से 


(i ) 10 प्रतिशत और अधिक 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 189 . 79 
23 . 47 28 . 78 


6 .135 . 30 
31 . 34 37 . 58 


1 , 99 
10 . 38 


मुल वजन 

. . . . 97 . 52 * 97 . 52 * 97 , 52 * 97 . 52 * 97 . 52 * 
@ वृद्धि -दरें संबंधित पिछले वर्षों के दौरान उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती हैं । 
भिनंतिम 
* केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन वजन के शेष 2. 48 प्रतिशत अंकों के साथ नियमित रूप से उद्योगों का सूचकांक प्रकाशित नहीं करता । 


वृतिः विभिन्न प्रकार के उद्योगों में पायी गयो जिससे यह परिलक्षित 
हुप्रा कि प्रौद्योगिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित निर्याहतर वस्तुओं और कुछ निर्याप्त 
वस्तुओं कि उपलब्धता में सामान्य सुधार हुआ था । 


अधिक मांग हुई । तीसरा कारण यह प्रतीत होता है कि मोद्योगिक लाइ 
संसीकरण नीति चुने हुए उद्योगों के लिए उदार बना देने से प्रौद्योगिक 
कार्यकलापों को प्रोत्साहन मिला । प्रतिम कारण यह था कि 1972 में 
कुछ महत्वपूर्ण उद्योगो के प्रौद्योगिक संबंधो में हुए मुधार का अनुकूल 
प्रभाव प्रौद्योगिक क्षमता के उपयोग पर पड़ा । 


17. निम्नलिन्धित उद्योगों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हई: 
सूती कनाई, खनन और पत्थर को दानो की खुदाई , लोहे और इम्पात 
रेल पथ उपकरण और परिष्कृत तथा प्रौषधीय रमायन । उत्पावन में सामान्य 
वद्धि दर्शाने वाले उद्योगों में सूती वस्त्रों, खाद्य वस्तु निमार्ण और मीमेंट 
के उद्योग उल्लेखनीय थे । नाममात्र की कमी ( 5 प्रतिशत से न्यून ) 
दर्शानेवाग्ने उद्योगों का अंश कुल उच्योगों में 1972 में 6 प्रतिशत से कम 
था जबकि 1971 में उक्त प्रतिशत 20 था । उन उद्योगों में मोटर यानों , 
धातु मे भिन्न खनिज वस्तुओं और संचार उपकरणों के उद्योग शामिल थे । 
जिन उद्योगों के उत्पादन में 5 प्रतिशत से अधिक कमी हुई उनका अंश 
कुल वशन में 5 प्रतिशत से कम था जबकि 1971 में उक्त प्रतिशत 18 
था । उन उद्योगों में सिगरेट उद्योग और विविध निर्माण उखीग महस्व 
पूर्ण थे । 


19. फिर भी , रेलये वैगनों, खनन मशीनों , इस्पाती ली वस्तुनों , 
मशीनों के पुजो और भारी संरचनामों के उद्योगों जैसे कुछ एसे उद्योग 
थे जिनकी क्षमता का कम उपयोग हुआ था । अधिकांश मामलों में उन 
उद्योगों की वस्तुओं के लिए निरंतर मांग का कम होना इसका कारण 
था । किन्तु मोटर मान वर्ग की क्षमता के उपयोग में श्रमिक हडतालो 
और/ या मूल वस्तुप्रो की अपर्याप्त पूर्ति के कारण सप्लायक यूनिटों से 
प्राप्त होने वाली यस्तुओं की कमी से माधा बड़ी । इसी प्रकार नम्पात 
उद्योग तिलहनों/ सलों की पर्याप्त पूर्ति के प्रभाव के कारण पहले की 
तरह अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर मका । 


18. 1972 में प्रौद्योगिक उत्पावन में हुए इम ममग्र मुधार के कई 
कारण थे । पहला कारण यह था कि रूई और पटमन की पूर्ति को स्थिति 
असली थी और इस कारण कपड़ों का अधिक उत्पादन हो मका । प्रौद्योगिक 
उत्पादन के सूचकांक में कपड़ों का वजन 27 प्रतिशत है । इसी प्रकार 
इस्पात का उपयोग करनेवाले उद्योग भी मरकारी और गैर- सरकारी क्षेत्र 
के इयात कारखानों में होने वाले इस्पात के उत्पादन में 4 प्रनिशत वृद्धि 
होने और प्रायासों के जारी रहने से लाभान्वित हुए । दूसरा कारण यह था 
कि विभिन्न उद्योगों में अधिक निवेश किये जाने से सीमेंट और दूसरी 
निमार्ण मामग्रो , परिवहन सेवाओं और कुछ निवेश माल की अपक्षात 


20. यद्यपि 1973 के प्रारभ में अवरोध की स्थिति पायी गयी 
फिर भी 1972 में प्रौद्योगिक उत्पादन में पायी गयी 7 . 1 प्रतिशम की 
वृद्धि दर में बने रहने की संभावनाएं हैं भले ही वह और अधिक न हो । 
फिर भी इम संभावना की पूर्ति अनुकूल मानसून और उसके परिणाम 
स्वरुप बिजली की पूर्ति तथा रूई , पटमन , तिलहन , गाना प्राधि कच्चे 
माल की पूर्ति में होने वाले सुधार पर निर्भर करती है । प्रायोगिक 
कच्ची सामग्री के संदर्भ में पूर्ति की मात्रा को बढ़ाने और मूल्म को 
फम करने के लिए विशेष कदम उठाने की प्रावश्यकता होगी । कुन 
मामलों में क्षमता में और वृद्धि करने तथा प्रायानो मे सहायता मिलेगी । 
दूसरी वस्तुओं के मामले में वितरण तंत्र को व्यवस्थित करना और सभपतः 
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थोड़ी सी मूल्य वृद्धि होने देना मावश्यक होगा । समग्र रूप से प्रायोगिक विनोपकर सूती वस्तुओं, धान उत्पादों और चमड़ की वस्तुओं के मूल्य 
कार्यकलापों के माथ मार्यजनिक उपयोगिता क्षेत्र , विमोपकर रिउसी में मामखनीय वृद्धि हुई । सूती धागा , अलसी का तेल, कांसे और मलोह 
के क्षेत्र में जहां पूर्ति की स्थिति गंभीर अप मे प्रभावित हुई है, बेहतर धातु की वस्तुएं यादि मध्ययी वस्त्रों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई । 
उत्पादन और प्रबंध की व्यवस्था करनी होगी । 

यह वृद्धि उक्त वस्तुमों से संबंधित कच्चे माल के मूल्य बढ़ जाने का 
नाकालिक परिणाम थी । 


मूल्य स्थिति 


21. जैमा कि पहले बताया जा चुका है, कृषि उत्पादों की पम 
पूर्ति होने और मुद्रागत साधनों की तेजी से वृद्धि होने के कारण माय 
यिनि बहुत जल्दी मिगड, गयो । जन , 1972 के प्रप्त और जून , 1973 
के अन्त के बीच में थोक मूल्य सूचकांक मे 21 5 प्रतिशप्त की मर्याधिक 
वृद्धि हुई जबकि 1971- 72 में उममें 6 . 8 प्रतिशत की बहन कम 
वृद्धि हुई थी । यह वृति हाल ही के य । में किसी एम. वर्ष में हुई 
सर्वाधिक वृद्धि थी । इसके अलावा यह वृशि जनवरी , 1973 के बाद 
की अवधि के दौरान हुई बुि की सीमसा के कारण भी उरलेनीय थी ; 
यह तीम्रता कम से कम 1972 के मौमम । तरह रबी फसल के छ 
उत्पादन के बावजूद पायी गयी । जहाँ कम कामकाज के ममय ( मई- - 
अक्तूबर, 1972 ) के गन 9 . 1 प्रतिशत तक की मूल्य वृद्धि हुई 48 
1972 - 73 के अधिक कामकाज के समय ( मत्रम्घर - - अप्रैल ) के दौरान 
7 . 6 प्रतिशत को मूख्य न हुई । अप्रैल , 1973 के त के बाद मृत्य 
सूचकांक में 6 . 8 प्रतिशत की और वृद्धि हुई है । 


24. निर्वाह वस्तुओं की कम उपलब्धता और सामान्य मूल्य स्तर , 
विशेषकर खायाप्नों , साथ नेलों और पीनी के मूल्य में हुई वृद्धि के 
अनुमा प्रौद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य मूषक अंकों 

और शहरी श्रमेतर कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों द्वारा 
निपिम उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों ( आधार : 1960-1100 ) में भी 
इम वर्ष के दौरान अनिशय वृद्धि हो गयी है । प्रौद्योगिफ श्रमिको का 
श्रोमा सूचकांक 1971- 72 ( जूलाई-जून ) के 192 से बफर 1972 
73 में 214 हो गया । इस प्रकार उममें 1971-72 के मुकाबले में 
11 . 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1971- 72 में 1970- 71 के 
मुकाबले में 3. 2 प्रतिशत की बुद्धि हुई थी । शहरी श्रमतर कर्मचारियों 
के प्रौमा सूचकांक में भी 1972-73 ( जुलाई-अप्रैल ) में 1971- 72 की 
अपेक्षा 7 . 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1971- 72 ( जुनाई - अप्रल ) 
में 1970- 71 की अपेक्षा 4 . 0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । यह वृद्धि 
चिनाजनक है, क्योंकि सरकारी और गैर -मरकारी क्षेत्रों के कई प्रतिष्ठानों 
में उनके द्वारा दिये जाने वाले वसन को निर्वाह व्यय की घट-बढ़ 
के अनुसार परिवर्तित करने का नियम रहता है । इससे मूल्यस्फीति 
को परिस्थिति पर व्यय के नन्थो का दबाथ और बढ़ जाएगा । 


22. सभी प्रमुख वर्गों में मूल्य वृद्धि हुर्छ । खाद्यान्न वर्ग में न केवल 
मोटे अनागो और दालों के मूल्य में जिनका उत्पादन बराबर पिछले 
तीन वर्षों में गिर चुका था , बल्कि गेहूं के मूल्प में भी जिसके उत्पावन 
में 1972-73 में थोड़ी सी वृद्धि पायी गयी थी , विशेष रूप से तेजी से 
वृद्धि होती रही । बामरे और ज्वार के मूल्यों में जहां 1971-72 में 
क्रमश: 45 . 1 प्रतिशत और 20 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वह 
1972- 73 में उसके ऊपर प्रमश: 56. 5 प्रतिशत और 28 . 3 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई । मोटे मनामों के बाजार की इम परिस्थिति के कारण 
निश्चित रूप मे गेंहू और चावल के बाजारों में गोड़ी सी मांग बढ़ने 
लगी । इसके माथ - साथ उन बाजारों में कम मात्रा में अनाजों के प्राने 
से उनके मूल्यों पर दबाव पड़ा । यद्यपि वर्तमान उत्पादन में कोई गिरा 
यट नहीं पायी और स्टाकों से अधिक मात्रा में माल निकाले गय फिर 
भी गेहूं के मूल्यों में 9 . 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 
उनमें 3 . 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । चावल के मूल्यों में भी पिछले 
वर्ष की 10 . 1 प्रतिशत की वृशि के मुकाबले में इस वर्ष 16 . 9 
प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


25. ऐसी स्थिति में जब अनाजों के मूल्य बढ़ रहे हैं , यह अत्यधिक 
मावश्यक हो जाता है कि अनाजों को उगाही और पायातों के जरिये 
उनकी पूनि की मात्रा को समय पर बढ़ा दिया जाए माकि उपलब्ध 
अनाजों का समान वितरण प्रभावकारी ढंग से किया जा सके । 
1972- 73 के दौरान की गयी वास्तविक उगाही कई कारणो मे निर्धा 
रित लक्ष्य से काफी कम थी । गेहूं के थोक व्यापार के अधिग्रहण से 
यह पाशा थी कि उगाही और वितरण में मुविधा होगी ; किन्तु 
अधिग्रहण पूर्ण रूप से प्रभावकारी न हो सका । सरर द्वारा खरीदे 
गय अनाज की पात्रा मार्य मनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं की 
पूर्ति करने के लिए अपेक्षित मात्रा में काफी कम थी । अनाजों का 
आयात भी स्थिान में पूर्णतः सुधार नठों ला सका । 


23. दूगरी प्रत्यावश्यक वस्तुओं में में खाद्य तेलों के मूल्य में 
64. 3 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 3 . 8 प्रतिशत 
को मामूली वृद्धि हुई थी । चीनी के मूल्य में जहाँ पिछले वर्ष 27 . 5 
प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहां इस वर्ष उसमें अपेक्षाकृत अधिक धीमी 
गति से 6 . 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । कई के कम आयातों पौर निर्यात 
के लिए सूती कपड़ों की अधिक भांग के कारण कई की पूर्ति की स्थिति 
मामान्य मर से पोड़ी सी कठिन थी , किन्तु यह स्थिति लब रणेबाली 
रूई की किस्मों में उल्लेखनीय सव से पायी गयी । इसके परिणामस्वरूप 
हाई के मुल्य में 58 . 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष के दौरान 
उसमें 31 . 3 प्रतिशत की कमी हुई थी । मालोच्य वर्ष के दौगन अधिकांश 
प्रौधोगिक कच्ची सामग्री के मूल्य में मौसमी प्रभावों की उपेक्षा करमे हुए 
जो वृद्धि हुई यह प्रत्येक मामग्री के मूल्य में अलग -अलग प्रकार की थी । 
निर्मित वस्तुओं के वर्ग में भी जूट की वस्तुओं को छोड़ कर दूमरी वस्तुओं 


26. गेहूं के थोक व्यापार के अधिग्रहण में जिन कठिनाइयों पौर 
ममस्याओं का मामना करना पड़ा है उनके संदर्भ में यह प्रावश्यक होगा 
कि चावन की उगाही के लिए अच्छी तरह सोच-विचार फरको कार्यक्रम 
बनाया जाए । चायन को उगाही को साम्या अपेक्षाकुत अधिक उलझी 
हुई होगी ; क्योंकि चावल की उगाही लगभग सभी राज्यों में करनी 
भोगो जबकि इसके विपरीत, गेहूं के मामले में कनिपय राज्यों में ही 
भारी मात्रा में उगाही करनी पड़ती है । इसके अलावा , बड़ी मात्रा 
में चावल की उगाही के लिए चावल मिला पौर अन्यो में चावल प्राप्त 
करने के लिए वमूली को व्यवस्था प्रभावकारी वंग में कार्यान्यित करनी 
होगी । यदि इस प्रकार की वसूली व्यवस्था को कार्यान्वित करने में 
कठिनाइयां हो सो यह प्रावश्यक है कि दूसरी पूरक योजनाओं पर भी 
विवार किया जाए । चाहे जो भी प्रणाली अपनायी जाग , महत्वपूर्ण 
बात यह है कि विशषश और प्रशासकीय, दोनों स्तरों पर उगाही योज 
नाए पहले ही तैयार कर ली आनी चाहिऐ पौर. यह सुनिश्चित कर लेना 
चाहिए कि उनका प्रभावकारी सुंग से कार्यान्वयन हो । 
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बजट संबंधी कार्यकलाप 

केन्द्रीय सरकार की बजट स्थिति 


بے 


केन्द्रीय और राज्य सरकारों को संयुक्त स्पिति 

27. इस बात का पहले उल्लेख किया जा चुका है कि देशी व्यय में 
भारी मात्रा में वृद्धि होने मे मूल्य स्थिति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ा जिसके फलस्वरूप मुद्रा विस्तार हुआ । मुद्रा के इस विस्तार में योग 
दान देने वाला महत्वपूर्ण तत्व सूखे के संदर्भ में सरकार द्वारा अधिक मात्रा 
में किया गया व्यय था फिर भी , सरकारी व्यय के कारण जो मुद्रा विस्तार 
हुमा उसका पूरा प्रभाव परिशोधित अनुमानों में परिलक्षित नहीं हुआ है । 
परिशोध अनुमानों के अनुसार 1972-73 में केवल 701 करोड़ रुपयों। 
का संयुक्त घाटा पाया गया जो 1971-72 में पाये गये 808 करोड़ 
रुपयों के समग्र घाटे से कम था । अधिक अद्यतन प्रांकड़ो से यह मालूम 
होता है कि संयुक्त धाटे की राशि 868 करोड़ रुपये थी ओ 1972- 73 
के 231 करो रुपयों के बजट अनुमानों से पार गुने से थोड़ी कम थी । 
कुल प्राप्तियों में तेजी से वृद्धि होने के बावजूद बजट स्थिति शोचनीय 
हो गई है । फिर भी , 1973- 74 की बजट व्यवस्था का उद्देश्य 
इस स्थिति में सुधार लाना और परिणामस्वरूप संयुक्त घाटे को लगभग 
283 करोष्ट्र रूपयों तक कम कर देना है ( मारणी 3 ) । 


____ 30. यधपि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वाग किय गये 
वितरणों में वृद्धि हुई थी फिर भी केंद्रीय सरकार के मामाने में बजट अनमानों 
की तुलना में समग्र स्थिति बन्न अधिक बिगड़ी हुई थी । महा बजट में 
मूलत . यह व्यवस्था की गई थी कि केंद्रीय सरकार का घाटा 2 5 1 करोड़ 
रूपये होगा और परिशोधित अनुमानों में उक्त घाटे की राशि 550 करोड़ 
रुपये निर्धारित की गई थी वही वह 882 करोड़ रुपये हो गई है । 
इसमें 421 करोड़ रुपयों की वह शुट राशि शामिल नहीं है जो 
1072- 73 में केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को रिजर्व बक श्राफ 
इंडिया से उनके द्वारा लिये गये प्रोवर ड्राफ्टों को चुकाने के लिये वी गई । 
केंद्रीय सरकार के कुल वितरणों में बजट अनुमानों की अपेक्षा हुई 29 
प्रतिशत की वृद्धि सकल पूंजी निर्माण के व्यय के कारण हूई और शेष 
वृद्धि पूंजी निर्माण से भिन्न दूसरे उद्देश्यों के लिए किए गए अतिरिक्त व्यय 
के कारण हुई । कुल व्यय में जो वृद्धि हुई उसका लगभग 20 प्रतिशत 
अंश रक्षा व्यय और प्राकृतिक विपत्तियों के लिए दी गयी सहायता में से 
प्रत्येक में पाया गया । इन वृदियों के कारण ही कुल विसीय साधनों में 
तेजी से वृद्धि होने के बावजूद केन्द्रीय सरकार के व्यय को उपलब्ध 
वित्तीय साधनों के भीतर सीमित नहीं किया जा सका । 


प्राप्तियों की प्रतिया 

28. प्रमुग्ध रूप से पूंजीगत लेखां के अधीन प्राप्त की गयी राशि में 
वृद्धि होने के कारण कुल प्राप्सियो में 15 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 
बजट अनुमानों के अनुसार उनमें 7 . 1 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए 
थी । कुल कर प्राप्सियों में 1972- 73 में 15. 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
जबकि 1971-72 में 17 , 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । फिर भी 1972-73 
में 6408 करोड़ रुपयों का जो कुल कर राजस्व प्राप्त हुमा यह राष्ट्रीय 
प्राय का ( वर्तमान मूल्यों के अनुभार ) लगभग 16. 2 प्रतिशत होगा जबकि 
इसके मुकाबले में 1969- 70 मे वह 13 . 2 प्रतिशत था । 1973- 74 में 
कर राजस्व में अनुमामिप्त 12. 0 प्रतिशत की वृद्धि से इस अनुपात में 
और भी वृद्धि होनी चाहिए । 


31. केन्द्रीय सरकार के उपभोग व्यय में 6 . 5 प्रतिशत की वृद्धि 
हाई जमकि बजट में 4 . 3 प्रतिशत की कमी होने के अनुमान लगाये 
गये थे ; इस वृद्धि के प्रमुख कारण इस प्रकार थे : रक्षा व्यय 
में वृद्धि हुई और सरकारी कर्मचारियों को प्रतिरम राहत प्रदान 
की गयी । इसके ही साथ पूंजी-निर्माण व्यय में 1970- 71 और 
1971-72 , के दौरान जहां क्रमश: 17 प्रतिशत और 15 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई पी वहां उसमें 1972- 73 में लगभग 26 प्रतिशत की 
पद्धि हुई । इस भारी वृद्धि के कारण निम्न प्रकार थे : (i) मुख्यतः 
नियोजित योगनारों का विस्तपोषण करने और केन्द्रीय योजना के 
अंतर्गत प्राने वाले प्रापाती कृषि उत्पादन कार्यक्रम के लिए , केन्द्रीय सरकार 
द्वारा राज्य सरकारों को प्रदान की जाने वाली सहायता में भारी वृद्धि 
हुई और (ii ) विभागेतर उपक्रमों को महायता दी गयी । 1971- 72 
की तुलना में 1972- 73 में पूंजीगत निर्माण व्यय में 557 करोड़ 
रुपयों की जो कुल वृद्धि हुई उममें इस प्रकार अधिक मात्रा में प्रदान 
की गयी वित्तीय सहायता का अनुपात 12 . 7 प्रतिशत था । इम निवेशगत 
व्यय के संदर्भ में सामान्यतः जहां एक मोर उत्पादक प्रास्तियों का 
निर्माण होगा और भविष्य में वस्तुओं और सेवानों को माना में वृद्धि 
होगी वहां उसका तत्काल यह प्रभाव पड़ा कि बजट घाटे में वृद्धि हुई 
पौर इम कारण मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ गया* | 


वितरणों की प्रतियां 

__ 29. 1972- 73 के दौरान कुल वितरणों में ( ऋणों और मग्रिमों 
सहित ) 13 . 6 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई । इम वृद्धि का अधिक 
अंश उन विकासात्मक परिव्ययों के कारण हुआ जिनमें बजट प्रस्तावो 
के अनुसार 5 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए थी परन्तु वास्तव में 14. 6 
प्रतिशत की वृशि हुई । यह द्धि मुख्य रूप से प्रापाती कृषि उत्पादन 
कार्यक्रम के लिये केंद्रीय योजना में की गई 147 करोड़ रुपयों की व्यवस्था 
पौर कृषि सिचाई, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य , प्रादि पर राज्यों द्वारा 
किये जाने वाले व्यय में की गयी वृद्धि के कारल हुई । 


- - - 


- - . . 


- - - 


- - - 


- - -- . 


. . . 


- - - -- 


-. - ... - . - - - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


लेखे के उद्देश्य के लिये यहाँ इस राशि को जोड़ा नहीं गया है । क्योकि 
रिजर्व बैंक की बहियों में राज्य सरकारों से केंद्रीय मरकार को पता 
का अंतरण करने से कोई मुद्रागम प्रभाव नहीं पड़ता । 


* इम खंड में दिये गये प्रांकड़े राजकोषीय वर्षों से सम्बन्धित है ; जब 
तक अन्यथा उल्लेख न किया जाये, 1972- 73 के मांफड़े परिशोधित 
अनुमानों से सम्बन्धित हैं । 

केंद्रीय सरकार के मामले में वमाया खजाना बिलो की शुर पति और 
मकदी शेषों में मे निकाली गई राशियों से , तथा राज्य सरकारों के मामले 
में नकदी शेषों में कमी , राज्यों द्वारा अपने नकदी शेष निवेश लेखों में 
धारण की गयी प्रतिभूतियों की शव विक्री, प्रारक्षित राजस्व निधियों में 
से अंसरित की गयी शुद्ध गर्गाश और रिजर्व बैंक द्वारा प्रर्थोपाय अग्रिमों 
पौर ( 1 मई 1972 से लागू की गयी व्यवस्था के अधीन 7 विनों के 
भीतर चुकाने योग्य ) प्रोवरड्राफ्टों के रूप में दिये गये ऋणों को शुस वृद्धि से 
संयुक्त घाटे का पता लगाया जाता है । 


* * पूजी-निर्माण व्यय में हुई वृद्धि का एक अंश कोककारी भोर 
प्रकोपकारी कोयला खानों और सामान्य बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण 
कर देने से क्षतिपूर्ति के रूप में की गयी अवायगियों के कारण उत्पन्न 
हुमा । इन प्रदायगियों के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र को उपलब्ध वित्तीय 
स्त्रोतों में वृद्धि हुई ; किन्तु उत्पादक पूंजीगत प्रास्तियों में कोई वृद्धि 
नही हुई । 


सारणी3:केन्द्रीयऔरराज्यसरकारोंकोसंपक्तप्राप्तियांऔरवितरण 


- - 


(राशिकरोड़रूपयोंमें) 


- - - - - - - 


SEC. 3 (ii) ] 


1971-72 


1969-70 (लेखे) 


1970-71 

(लेखे) 


1972-73 (बजटअनुमान)@t 


___1972-73 (परिशोधितअनुमान) 


(लेखे) 


1977-74 (बजट अनुमान)। 


- - 


- - - - - 


पिछलेवर्ष कीतुलनामें प्रतिशतवृद्धि (+)कमी 


पिछलेवर्ष कीतुलनामें प्रतिशतवृद्धि (+)/कमी (-) 


राशि 


राशि 


पिछलेवर्ष कीतुलनामें प्रतिशतवृद्धि (+-कमी 


राशि 


पिछलेवर्ष कीतुलनामें प्रतिशतवृद्धि (+)कमी 

-) 


गभि 


पिछलेवर्ष कीतुलनामें प्रतिशतवृद्धि (+)/कमी (-) 


राशि 


गशि 


6789 


10 


11 


- 


- 


- 


12032 


- . . . : : 


8111 5273 4182 2838 8098 


8421+3.8 5810___+10.2 4735___+13.2 2611___-8.0 8847+9.2 


9703 6840 5565 2863 10511 


715.2 +17.7 +17.5 

+9.7 +18.8 


10393 7663 6319 2730 


+7.I +12.0 +13.5 -4.6 


11241 7811 6-108 3430 


+15.9 +14.2 +15.1 

19.8 


8505 7175 3528** 


---. 

+7.0 

+8.9 112.0 

+१. 


10624 


11942 


I.कुलप्राप्तियां(अ+मा) (म)राजस्वप्राप्तिया 

इनमेंसेकरप्राप्तिया (आ)पूंजीमतप्राप्तियां 
II.कुलवितरण.. 

.. इनमेंसे (अ)विकासपरिव्यय(क+ख) 

(क)राजस्व 

(ख)पूंजीगत (आ)विकासेतरपरिव्यय(क+ख). 

(क)राजस्व 

(ख)पूंजीगत समग्रअधिशेष(+)याघाटा(-)(I-II) 


3021 


4415 


4862 


1984 


2254 


3128 


103 


3443+14.0 

___+13.6 1189____+14.8 3674___+12.0 3366 

6 

+6.6 308+148.4 ~426 
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4342 

2635 ___1607 4437 4260 

177 -808* 


+23.2 716.9 +35.2 +20.8 26. 

6 +42.5 


1.I +5.0 +11. 

-5.8 -3.4 -1.1 -58.2 


+13.6 +14.6 -187 

+7.9 +11.3 14. 

5 -644 


12316+3.1 5124___5.4 3478-+-11.2 1646 

-5.1 5338 5164+5.9 

174176.2 -2831 


2940 1514 4286 4212 

74 -231 


3281 


+8.1 


3157 


4939 4876 

63 -701 


124 


+13 
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सारणी 4 : केन्द्रीय सरकार को बदल 


( गशि करोड़ रुपयो में ) 


- .. . 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


1969- 70 1970- 71 1971- 72 1972- 73 1972- 73 1973- 74 घट - बढ़ का प्रतिशत 
( लेख्ने ) ( लेखे ) ( लेखे ) ( बजट ( परि - ( बजट -- --- - - - -- - - - - - -- 

अनुमान ) शोधित अनुमान ) स्तंभ ( 3 ) स्तंभ ( 5 ) 
अनुमान ) 

की तुलना की तुलना 
में स्तम्भ ( 5 ) में स्तंभ ( 6 ) 

___ - - - - . .. 
1234567 

. . -. - - 

- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - 


- 


78 


- 


- - - - - - 


- 


2892 


3817 


1210 


4375 


3133 
2434 
699 


2903 


2189 

693 
7640 


3320 


3450 
925 


914 


1815 
3915 

900 
+ 110 
705 


+ 14. 6 
+ 18. 8 
- -- 1 . 2 

+ 6 . 9 
+ 740 0 


890 
3724 
486 


+ 10. 1 
- 13. 5 
– 2 . 7 

+ 1 . 8 
41099 8 


2909 


3777 


4039 


242 


22 -1 


40 


336 


160 


179 


220 


255 


236 


1 . सरकारी प्रशासन की राजस्व प्राप्तियां 

( iit- ii ) . 
( i ) कर राजस्व 
( ii ) फरेतर राजस्व 
2. चालू व्यय 
3. सरकारी प्रशासन की बचत ( 1 - 2 ) 
4. मूल्यलाम व्यवम्या और विभागीय वाणि 
ज्यिक उपक्रमों के रख लिये गय लाभ 
( i - ji ) . . . 
( i ) मूल्यहास व्यवस्था . . 

( ii ) रख लिये गये लाभ . 
5. केन्द्रीय सरकार की मकल यचन ( 3 + 4 ) 
6 . नवीकरणों और प्रतिस्थापनों पर व्यय 
7. शुद्ध बचत ( 5 - 6 ) . . 
8. शुख निवेश . 
9 . शुद्ध निवेश की सुलना में शुद्ध बचत में 

( 7 - 8 ) अधिकता ( + ) या कमी ( - ) 
10. मव 1 के प्रतिशत के रूप में मद 3 . 
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128 


137 


136 


45 


56 


101 


118 


100 


13 ) 


402 


269 


741 


572 


403 
91 


278 - 3. 1 
148 + 6 . 3 

- 1 . 0 
983 + 11 2 . 6 
137 + 25. 3 
846 - - 1 5 7 . 3 
759 + 25 . 5 


+ 17. 8 

+ . 8 
-- 30 . 0 
+ 71 . 9 
+ 20. 2 
- - 84 . 7 
- - 195 


75 


91 


120 


114 


327 


312 


178 


621 


458 


318 


428 


506 


604 


635 


+ 


- 116 


- 328 


+ 17 
11.5 


- 177 
7 . 7 


+ 87 
14 . 6 


8 . 4 


. 


7 . 1 


- 


- 
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स्थापनों पर किये गये व्यय को घटाने पर सकल बचत ) का स्तर कम 
होकर 458 करोड़ रुपये हो गया जबकि वमट में 621 करोड़ रुपयो 
की सफल यचन की प्रत्याणा की गयी थी ( मारणी 4 ) । फिर भी 
1972- 73 में शुद्ध बचत की राशि 1971- 72 की 178 करोड़ 
रुपयों की यचस से काफी अधिक थी । जबन की यह राशि जहाँ गैर 
सरकारी क्षेत्र से सरकार को वित्तीय साधमों के प्रमरित किये जाने मे 
हुई है यहां पूंजी -निर्माण के वित्तपोषण के रूप में पुनः उक्त राशि का 
व्यय हो जाता है । 


____ 32. मिधियों के स्त्रोतों और उपयोगों का पुनरीक्षण करने पर 
केन्द्रीय मरकार के बजट संबंधी कार्यकलापों का अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने 
वाला प्रभाव स्पष्ट हो सकता है । 1971- 72 में कुल व्यय में चालू 
ध्यय ( 58 . 3 प्रतिशत ) और अन्य ऐसे व्यय ( 11 . 5 प्रतिशत ) का 
अंण जिममे पूंजी -निर्माण नही हो पाता हो , 67 . 8 प्रतिशत था ; 
शेष 32 2 प्रतिशत मकल पूंजी-निर्माण पर होने वाले ध्यय का मंश 
था । 1972- 73 में चालू व्यय के परिमाण में वृद्धि हो जाने के बाप 
जाद कुल व्यय में उसका अनुपात घट कर 51 . 5 प्रतिशन हो गया । 
इसके विपरीत, राज्य सरकारों को अधिक वित्तीय भाधनों का अंतरण 
किये जाने के कारण कुल व्यय में सकल पूंजी-निर्माण व्यय के अनुपात 
में 2. 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस प्रकार कुल व्यय में उसका 
ग्रंश बढ़कर 34 . 7 प्रतिशत हो गया । 1972-73 में सफल पूंजी 
निर्माण पर हुए व्यय ( 2718 करोड़ रुपये ) के पंचांश से थोड़े से 
अधिक अंश का वित्तपोषण सरकार की सकल बचत . ( 572 करोड़ रुपये ) 
वारा किया गया, जिसमे ( क ) चानू व्यय की तुलना में अधिक माना 
में राजस्व की प्राप्तियों और ( ख ) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के 
अतिरिक वित्तीय साधनों की वृद्धि की जानकारी मिलती है । चालू 
प्राप्तियों में 5.58 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । परन्तु चूंकि चालू व्यय 
में 262 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई प्रतः सकल बचत की राशि में 
हुई वृद्धि 303 करोड़ रुपयों तक सीमित रह गयी ( इममें विभागीय 
वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रांतरिक स्त्रोतों में हुई 7 करोड़ रुपयो की 
वृशि भी शामिल है । उपभोग व्यय में हुई वृद्धि का उल्लेख पहले 
किया जा चुका है ; इमसे शुव बचत ( अर्थात् नवीकरणों और प्रति 


33 भालू प्राप्तियों , पूंजीगत अंतरण , ऋणों की चुफौती और विभा 
गीय उपक्रमों के प्रांतरिक वित्तीय साधनों में प्राप्त होने वाली कुल 
राशियों की अपेक्षा फुल्न ठ्यय में हुई वृद्धि से प्राप्ति और व्यय के बीच 
उत्पन्न खाई को वेशी और विदेशी ऋणों और रिजर्व बैंक से प्राप्त 
ऋणों से पाटना पड़ा । 1972- 73 में केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय 
की राशि 7840 करोड़ रुपये थी ओ फुल प्राप्तियों से 2006 कोष 
रुपये अधिक थी । इस व्यय वृद्धि में से 1147 करोड़ रुपयों । पूर्ति 
देशी ऋणों और 309 करोड़ रुपयों की पूर्ति विदेणी ऋणों से की गयी 

और 550 करोष्ट रुपयों की शष राशि को पूर्ति बजट में टे की 
व्यवस्था कर अर्थात् खजाना पिलों पर रिजर्व बैंक से उधार लेफर 
पौर नकदी जमाराशि में से प्राहरण कर करनी होगी ( मारणी 5 ) । 


- -- - - - - 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है बजट घाटे की राशि अब 
882 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है । 


सारतो:निधियोंकेस्त्रोतऔरउपयोपःफेनीयसरकार 


(राशिकरोड़रूपयोंमें) 
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SEC . 3 ( i ) ] 


निधियोंकेस्त्रोत 


निधियोंकेउपयोग 


19691970-1971-1972-1972-1973 

707172737374 (लेखे)(लेखे)(लेखे)(बजट(परि-(बजट 

अनुमान)शोधितअनुमान) 

अनुमान) 


1969-1970-1971-1971-1972-1973 

707172737374 (लेखे)(लेखे)(लेखे)(बजट(परि-(बजट 

अनुमान)मोधिनअनुमान) 

अनुमान) 


16121888161244137182883 164918542130)247427292899 


-37 


34 


31 


-33 


-11 


-16 


पाय 


1.चालूप्राप्तियां(क+ख) 

.2882313338174210437548151.पूंजीनिर्माणकेलिएव्यय(क) (क)करप्राप्तियां 

.218924342903332034503915(क)मकलपूंजीनिर्माण.. (ख)संपत्ति,उद्यमोंऔरविविधप्राप्तियोंसे 

(ख.)वस्तुओंमेंवृद्धि.. ____6936999148909259002.पूंजीनिर्माणकोछोड़करअन्यउद्देश्यों 2.पूंजीगतअंतरण...465532313933केलिएव्यय(क+ख).. :.विभागीयउपक्रमोंकेप्रनिरिकवित्तीयसाधन.160178329254236278(क)चालूव्यय(i+ii).. 4.ऋणोंकीवापसीअदायगीसेप्राप्तियां.8478931054100811841130 

(i)उपभोगव्यय मतप्राप्तियां(1से4तक).393542595132550358346256(ii)चालूअंतरण 

. 


331336894549442851224759 


4039 


4110 


2640290837783725 147716692055196621882269 


116312391723175918511841 
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(ख)अन्यव्यय 


. 


. 


. 


673 


780 


771 


7031083 


649 


326 


कुलप्राप्तियोंकीतुलनामेंकुलव्ययकीअधिकता99013171578136620061386 निम्नलिखितद्वारावित्तपोषित: 1.शुद्धदेसीऋण...3846487937531147864 उनमेंसे 

हप*झुद्धबाजारऋष* ... 

143143 

144293215477 2.अद्धविदेशीऋम. 

539343325361309 3.बजटघाटा(क+ख).. 

6732646025255085 (क)रिजर्वबैंककेपासरहनेवालेशुद्धखजाना 

बिला....8440029025254585 (ख)नकदीजमामेंवृद्धि(-)याकमी(+)-17-74+170-+5 


437 


कुलव्यय(1+2).4925557667106869784037462 


टिप्पखो:सरकारीप्रशासनकीबचत-चालप्राप्तियां-चावूव्यय। 

*इनमेंबाजारऋम(शुद्ध),अल्पबचत(शुद्ध),भविष्यनिधियां(मुद्ध),अन्यऋण(सुद्ध),रिजर्वबैंकआफइंडियाकोछोड़करदूमरोंकेपासरहनेवालेखाजानाबिलोंमेंहुईपदवदि आदिशामिलहैं। दीर्घकालीनप्रतिभूतियोंकेरूपमेंपरिवर्तितखजानाबिलशामिलनहींहैं। 

स्त्रोत:1971-72,1972-73और1973-74केकेन्द्रीयसरकारकेबजटोंकामापिकमौरयिात्मकवर्गीकरण। 
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[ PART II . 


1973- 74 का बजट - - केन्द्रीय सरकार 


___ 34. 1972- 73 में व्यय में जो वृद्धि हुई उमके विपरीत, 1973-74 
के बजट में कुल व्यय में 2 . 5 प्रतिशत की कमी की ( 1972- 73 के परि 
शोधित अनुमानों की तुलना में ) व्यवस्था की गयी है । विकाम व्यय 
( समाज और प्राधिक सेवाओं पर होने वाले व्यय महित ) में 1972-73 
में जहां 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी , वहाँ उममें लगभग 1 प्रतिशन की 
सीमांत वृद्धि होने की प्राशा है । विकासेतर अर्थात् मामान्य सेवाओं और 
अनिर्धारणीय मदों के ध्यय में 1972- 73 मे जहां 6 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई थी , वहां उसमें उतनी ही कमी हो जाने की प्रस्याणा है ( मारणी 6 ) । 
इसके साथ ही कर सम्बन्धी प्रस्तावों से 292 करोड़ रूपये प्राप्त होने 
की प्राशा है । (जिसमें से राज्य सरकारों का प्रश 42 करोड़ रुपये होगा ) 
इसमें पाटे की राशि 85 करोड़ रुपयों सम सीमित हो जाने का अनुमान 
है । क्या सरकार घाटे की मात्रा को बजट के प्रकिलो तक सीमित कर 
सकेगी -- यह बात विभिन्न तथ्यों पर निर्भर रहेगी । सीमरे वेतन- आयोग 
की सिफारिणों के कारण अतिरिक्त व्यय हो सकता है । बजट में प्रायातित 
अनाजों के लिये अतिरिक्त उपादानों की भी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की 
गयी है । इन तथ्यों को देखते हुए सरकार ने हाल ही में 1973- 74 
के दौरान राज्य सरकारों को दी जाने वाली माझ्यता सहित कुल परिव्यय 
में 400 करोड़ रुपयों की कमी करने के लिये एक कार्यक्रम बनाया है । 

35. केन्द्रीय सरकार के उपभोग व्यय में 1971- 72 की तुलना में 
1972- 73 में जहाँ 8. 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी यहां 1973-74 में 
3 . 7 प्रतिशत की वृद्धि ही जाने का अनुमान है । पिछले अनुच्छेद में 
उल्लिखित कारणों से वास्तविक वृद्धि थोड़ी- सी अधिक हो सकती है । । 
पूंजी निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्रीय मरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय में 
1972- 73 में हुई 26 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 6 प्रदिशत की और 
वृद्धि होने की संभावना है ( सारणी 7 ) । कुल व्यय में 1973- 74 में 
4जी निर्माण के लिये की गयी व्यवस्था का अंश 38 प्रतिशत होगा ; इससे 
यह विदित होता है कि यह अनुपात जहां 1969- 70 में 33 प्रतिशत था 
वहां बराबर बढ़ता रहा है । 


राज्य सरकारों के बजट संबंधी कार्यकलाप 1972-73 

37. 1972- 73 के परिशोधित अनुमानों में यह विवित होता है कि 
सभी राज्यों के संयुक मजट में 270 करोड़ रुपयों के अधिशेष * की स्थिति 
यिद्यमान थी जबकि मजट अनुमानों में 20 करोड़ रुपयों @ के बहुत कम 
अधिशेष की प्रत्याशा की गयी थी ( मारणी 7 ) । राज्य सरकारों की वित्तीय 
स्थितियों के परिशोधित अनुमानों में इस प्रकार जो भारी वृद्धि पायी गयी 
उमका प्रमुख कारण यह था कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार से 
पर्याप्त ऋण सहायता प्राप्त हुई मिजमें से 511 करोड़ रपये * * रिजर्व 
बैंक प्रॉफ इंडिया से उनके द्वारा लिये गये प्रोवरड्राफ्टों के मकाया प्रश 
को चुकाने के लिये विये गये थे । इस राशि में से राज्य सरकारों ने 
90 करोड़ रुपये चुका दिये हैं और शेष 421 करोड़ रुपयों को बाद में 
मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित कर दिया गया है । उपर्युम्न 270 करोड़ 
रुपयों का अधिशेष परिशोधित अनुमानों में दिखाया गया है ( मारणी 8 ) । 
क्योकि रिजर्व मैक से लिये गये प्रोवरड्राफ्टों को चुकाने के लिये अप्रैल 1972 
में किये गये लेनदेनों को पूर्ण रूप से पंजीगत वितरणों के अन्तर्गत नहीं 
लिया गया है । फिर भी मद्यतन किड़ों के माधार पर राज्य सरकारों के 
बजट " मम्मन्धी कार्यकलापों से वास्तव में यह परिलक्षित होता है कि उनके 
पास लगभग 14 करोड़ रुपयों का शुध अधिशेष विधमान था जो बजट 
अनुमानों के लगभग अनुरूप पा । 


38. राज्य सरकारों के कुल वितरणों की राशि ( 7036 करोड़ 
रुपये ) उनकी कुल प्राप्तियों की राशि ( 6885 करोड़ रुपये ) से अधिक 
थी । कुल प्रातियों मे 1971- 72 की अपेक्षा जहाँ 10 प्रतिशम की वृद्धि होनी 
चाहिए थी यहां उनमें पास्तव में लगभग 17 प्रतिशत की 
वृद्धि पायी गयी । राज्यों के निजी फरों से प्राप्त होने वाली राशि में 13 
प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि की अपेक्षा केवल 10. 5 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई । इसके बावजद उनकी कुल प्राप्तियों में उक्त वृद्धि हुई । इस ममी का 
अधिकांश भाग केन्द्रीय करों, अनुवानों और ऋणों में राज्यों के हिस्से 
के रूप में केन्द्रीय सरकार से राशि अन्तरिम फर समायोजित किया गया । 
महायता अनुदानों और केन्द्रीय करों में से राज्यों को मिलने वाले हिस्से 
में 13 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई जबकि केन्द्रीय सरकार से लिये गये 
ऋणों की राशि में 18. 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई । मजट अनुमानों की 
सुलना में कुल प्राप्तियों में 431 करोड़ रुपये की जो वृशि हुई, उसमें 
से लगभग 69 प्रतिशत वृद्धि पूंजीगत प्राप्तियों में हुई । पूंजीगत प्राप्तियों 
का अधिकांश भाग केन्द्रीय सरकार से ऋणों के रूप में प्राप्त हमा । 


पूंजी-निर्माण म्पप 
___ 36. पूंजी निर्माण के अन्तर्गस, आर्थिक सेवामों ( एक मुश्त अनुदानों 
पौर ऋणों को छोड़कर ) के लिये हुए व्यय में 2. 0 प्रतिशत की मामूली 
वृमि हुई और उक्त व्यय की राशि 1972-73 के 1896 करोड़ रुपयों 
से बढ़कर 1973- 74 में 19 3 करोड़ रुपये हो गयी । यह पनि मुख्यतः 
पांचवीं योजना के लिये अग्रिम कार्रवाई के रूप में की गयी । 150 करोड़ 
रुपयों की व्यवस्था के कारण हुई; इस व्यवस्था को पूंजी-निर्माण के रूप 
माना गया है । इसके विपरीत 1973- 74 के बजट में कृषि , उद्योग 
तथा परिवहन और संचार के अन्तर्गत होने वाले व्यय की व्यवस्था को 
1972-73 की अपेक्षा कम दर्शाया गया है । कृषि के मामले में जो कम 
व्यवस्था की गयी है उमका आशिक कारण यह हो सकता है कि पिछले 
वर्ष राज्य सरकारों को प्रापाती कृषि उत्पादन कार्यक्रम के लिये प्रदान 
किये गये ऋण में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी । उद्योग के संदर्भ में हुई 
कमी का याह कारण है कि 1972- 73 के परिशोधित अनुमानो में इसके 
पूर्व उल्लिखित क्षतिपूर्ति प्रवायगियों को भी शामिल किया गया है । परिवहन 
और संचार के लिये कम राशि की जो व्यवस्था की गयी है । उसका मुख्य 
कारण यह है कि 1972- 73 में वस्तुओं में हुई 22 करोड़ रुपयों की 
पति की तुलना में 1973- 74 में 10 करोड़ रुपयों की कमी होने की 
प्रत्याशा है । 


* नकदी जमा में हुई वृद्धि / कमी, नकवी जमा निवेश लेने में से किये 
गये वास्तविक अन्तरणों के जरिये राज्य सरकारों द्वारा की गयी प्रतिभूतियों 
की वास्तविक खरीद /विक्री , राजस्व प्रारक्षिता निधियों और प्रर्योपाय अग्रिमों 
और प्रोवराफ्टों ( 1 मई, 1972 से सात दिनों में प्रतिवेय ) के रूप में रिअप 
बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिये गये ऋण में हुई कमी/ वृद्धि की जो स्थिति राज्य 
बजटों में दर्शायी गयी है, उसके अनुमार समय अधिशेष या घाटे का निर्धारण 
किया जाता है । 

यह राशि पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में दी गयी राशि से 
थोड़ी- सी भिन्न होगी ; क्योंकि उसमें पंजाब सरकार द्वारा 1972- 73 के दौरान 
प्रस्तुत किये गये पूरक अमूमामों के प्रभाव को छोड़ दिया गया है । 
___ ** इसमें 1972-73 में वित्तीय साधनों में पायी गयी खाई को दूर 
करने के लिये जम्म और काश्मीर की सरकार को पोजनेतर ऋण के अंश के रूप में 
दिये गये 8 करोड़ रुपये शामिल हैं । 
___ रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार नकदी जमाराशियों, रिजर्व बैंक 
में लिये गये अर्थोपाय अग्रिमों, और खजामा बिलों में हुई पट -चढ़ से विविप्त । 


इसके पूर्य उल्लिखित कर रियायतों के कारण इस राशि में लगभग 
2 करोड़ रुपयों की कमी होगी । 


सारणी6:केनीयसरकारकाविकासऔरविकासोत्तरव्यष 


(राशिकरोड़रुपयोंमें) 


SEC .. 3 (ii ) ] 


1969-70(लेखे) 


1970-71(लेखे) 


1971-72(लेखे) 


1972-73(बजटअनुमान) 


1972-73 (परिशोधिनअनुमान 


1973-74 (बजटअनुमान) 


पिछलेवर्ष 

कीतुलना मेंघट-बढ़ काप्रतिशत 


पिछलेवर्ष 

कीतुलना मेंघट-बढ़ काप्रतिशत 


राशि 


राशि 


राशि 


पिछलेवर्ष 

कीतुलना मेंघट-बढ़ काप्रतिसत 


राशि 


पिछलेवर्ष कीतुलना मेंघट-बढ़ काप्रतिशत 


राशि 


पिछलेवर्ष कीतुलना मेंघट-बढ़ काप्रतिशत 


राशि 


पिछलेवर्ष कीतुलना मेंघट-बढ़ काप्रतिशत 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


10 


11 


11 


12 


कुलव्यय(क+ख) 


. 


. 


+8.8 


+20.3 


+2.4 


+16. 

8 


-2.5 


.4925 (100.0) 


55766,+13. 

2 (100,0) 


6710 (100.0) 


6869 (100,0) 


7840 (100.0) 


7642 (100.0) 


- - - - - 


क.विकामव्यय(iii) 


2352 


+5.2 


2659 


+13, 

1 


3126 


+17.6 


3544 


+13. 

4 


4025 


+28.8 


4056 


__ +0.8 


(47.7) 

364 


(i)समाजसेवाएं 


(47.8) 

304 ____+10.5 


. 


. 


(46,6) 

452 


(51,6) 

663 


- - - - -- - - - 


{51,3) 

679 


(53.1) 

746 


+19.7 


+24.2 


+46.7 


+50.2 


+9.9 


(6.5) 2295___+12.0 


(ii)आर्थिकसेवाए*. 


. 


(6.7) 

2674___+16.5 (39.9) 


- - - - - 


+4.5 


(9.7) 

2881 (41.9) 
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2048 
(41.6). 


(8.6) 

3346___+25.1 (42.7) 


+7.7 


(9.8) 

3310 (43.3) 


--1.1 


- 


(41,2) 


- - 


ख.विकामेनरव्यय 


(itii) 


+12.3 


+13. 

4 


+22.9 


-7. 

2 


2573 (52.2) 


+6. 

4 


2917 (52,3) 


3584 (53.4) 


3325 (48.4) 


-6.0 


3815 (48.7) 


3586 (46.9) 


(i)मामान्यसेवाएं 


1777 


19.2 


___+13,6 


-5.4 


2018 (30.1) 


+12.2 


-5.2।। 


(31.9) 


1909 (27.s) 


2264 (28.9) 


2146 
(28,1) 


1492 (30.3) 

1081 (21.9) 


(ii)अनिर्धारणीयसेवाएं. 


+21.6 


+5.5 


+37.4 


1416 


-9.6 


1140 (20.4) 


1.0 


-- 


1566 
(23.3) 


-7.2 


1551 (19,8) 


(20.6) 


1440 (18.8) 


- 


--- 


टिप्पणी:कोष्ठकोंमेंदियेगयेप्रांकड़ेकुलव्ययमेंप्रतिशतकोदर्शातेहैं। 

@इसमेंराष्ट्रीयकृतबैंकोंकोक्षतिपूर्तिकेरूपमेंअदाकियेगये84करोड़रुपयोंकीअनुमानितराशिऔरअन्तर्राष्ट्रीयमुद्राकोषऔरअन्तर्राष्ट्रीयपुननिर्माणऔरविकासबैंकनेअ 


मेय 


ब्यानरहितरुपयाप्रतिभूतियोंकेरूपमेंप्रदाकियेगये114करोड़रुपयोंकीअनुमानितअतिरिक्तअंशदानराशिशामिलहै। 


*इसमेंएकमुश्तअनुदानऔरऋषशामिलहै। 


403 
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[ PART II 


- - - - 


- - - - - - 


- 


सारणी 7 : पूंजी निर्माण पर भारत सरकार का व्यय 


( राशि करोड़ पों में ) 


1968- 69 
( लेखे ) 


- - - - - - - -- - - - - - 
1969- 70 1970- 71 
(लेखे ) (लेखे) 


- -- -- - - - 
1971-72 1972-73 
( लेखे ) ( बजट 

अनुमान ) 


1972- 73 1973- 74 
( परिशोधिप्त ( बजट 
अनुमान ) अनुमान ) 

7 


___ 2 


3 


4 


5 


6 


- 


- 


- - - .... ... 


449 430485566757760913 
- 173 - 37 34 31 - 33 - 11 


16 


I. सकल प्रत्यक्ष प्रचल पूंजी निर्माण . . 
II. वस्तु सूचियों में वि . . . 
III. शुद्ध प्रत्यक पूंजी मि णि ( सफल प्रत्यक्ष प्रचल पंजी 

निर्माण में से नवीकरणों और प्रतिस्थापनों पर कि पे 
गये व्यय को घटाने , किन्तु वस्तु - सूचियों में हुई वृद्धि 
को जोड़ने में माव ) . . . 


193 


193 


318428506604635 


506 


604 


635 


758 


IV. पूंजी-निर्माण ( क + + ग ) के लिये वित्तीय सहायता 


1384 


1219 


1285 


1564 


1717 


1969 


1986 


( 1369 ) . 


709 


692 


740 


885 


899 


1074 


1167 


( क ) राज्य सरकारें और संषणासित क्षेत्र . . 
( ण ) विमागेतर पाणिज्यिक उपक्रम ( 1 + 2 ) . 


623 


545 


674 


750 


676 


1. वित्तीय संस्थाएं . 


69 


63 


103 


144 


117 


448 
( 532 ) . 

70 
( 154) * 
378 
97 


554 


402 


482 


571 


606 


559 


2. अन्य . . . 
( ग ) अन्य पार्टियाळ . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


52 


52 


93 


93 


134 


134 


144 


144 


145 


143 


जोड़ (I + II + IV ) 


1660 


1612 


1804 


2161 


2441 


2718 


2883 


( 1888 ) * 


___ 


- . 


- - - 


- 


टिप्पणी : इस सारणी में पूंजी निर्माण पर हुआ व्यय सकल प्राधार पर दर्शाया गया है । 

* राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रवा की गयी क्षतिपूर्ति को मिला कर । 
स्थानीय प्राधिकारियों और दूसरों को दी गयी सहायता शामिल है । 


राज्य सरकारों के बजट संबंधी कार्यकलाप 1973- 74 


39. सूखे की स्थितियों का प्रभाव राज्य सरकारों द्वारा किये गये 
वितरणों में परिलक्षित हुमा । बजट अनुमानों के अनुसार वितरणों की 
राशि में 1971 - 72 . की अपेक्षा 4 . 4 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिये 
यो , परन्तु उप्तमें वस्तुतः 14 . 2 प्रतिशत की वृसि हुई । पिकासेतर व्यय 
में जहां 3 . 8 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिये पी वहीं 20 प्रतिशत से 
मधिक वृद्धि हुई जिसका प्रमुख कारण अकाल राहत के अन्तर्गत चाल 
व्यय में भारी वृद्धि हो जाना था । कई राज्यों में विद्यमान प्रभाव की 
स्थितियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों द्वाग अन्य पार्टियों को , विशेषकर 
कृषकों को दी गयी ऋण सहायता में भी वृद्धि हुई । ऐसी ऋण सहायता 
राशि में वास्तव में 23 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी । उनके विकास 
म्यय में भी में वृद्धि पायी गयी, जो 1971- 72 की अपेक्षा 20 प्रतिशत 
मधिक और 1972- 73 के बजट अनुमानों की अपेक्षा 8 . 6 प्रतिशत अधिक 


40. राज्य मरकारो के 1973-74 के बजटों के सम्बन्ध में एक 
उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि उनके योजनागत परिव्यय की राशि में 
234 करोड़ रुपयों ( 14. 6 प्रतिशत ) की वृद्धि की गयी पौर उक्त परिव्यय 
राशि बढ़कर 1836 करोड़ रुपये हो गयी । परन्तु इसके अनुरूप 
अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने के लिये राज्य सरकारों ने व्यापक 
प्रयत्न नहीं किये । जहां 1972- 73 में 69 करोड़ रुपयों के नये कर जुटाने 
के प्रयत्न किये गये थे वहां 1973- 74 में राज्य सरकारों द्वारा घोषित 
प्रयत्नों से कपल 40 करोड़ रुपयों का प्रनिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की 


_ . . 


यह पूरे वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि है । इसमें पकाया करों की 
वमूली के लिये किये गये अभियान और कर प्रशासन संघ को मजबून 
मनाने से प्राप्त होने वाली राशि शामिल नहीं है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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सारणी 8 : राज्यों को समग्र बजट स्थिति 

( गशि करोड़ रुपयों में ) 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - --- -- - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - 

- - - - 
( 1 ) की 

( 2 ) की 
तुलना में 

सुलना में 
1969- 70 1970- 71 ( 2 ) में हुई 1971- 72 ( 1 ) में हुई 1972- 73 @ 
( लेखे ) ( लेखे ) वृद्धि का ( लेने ) पति का ( बजट ) । 
प्रतिशत 

प्रतिशत 
- -- - - --- ---- - - - -- - - --- -- - -- - - . - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -- 

23 4 5 
- - -- - - - . - .. . - . .---- - - - - --.-. . - . - - - - - . - - - - . - - - - - - 
1 . फल प्राप्तियां ( प्र - - मा ) . 

4889 5071 + 3 . 7 5873 + 15 . 8 6454 
म. राजस्व प्राप्तिया ( i + ii ) 

3053 3371 + 10 . 4 4045 + 20. 0 4400 
( i ) राज्यों की निजी राजस्व प्राप्नियां . 

1896 2049 + 8 . 1 

___ + ५. ५ 2536 
उनमें से कर प्राप्तियां . . . 

1356 1528 - 12. 7 1695 + 10 . 9 1914 


- 


2. 259 


(ii ) केन्द्रीय सरकार से अन्तरित किये गये वित्तीय माधन ( क + ख ) 


1157 


1322 


- 14 . 3 


1795 


+ 35. 8 


1864 


756 


1058 


1828 


1 . 5 


__+ 


605 


636 


165 


177 


1192 


6162 


6434 


1518 


1915 


785 


132 


453 


( क ) करों का हिम्मा . . . . . 625 

21 . 0 942 - 24. 6 
( ख ) केन्द्रीय सरकार से अनुदान . 

532 566 + 6 . 4 853 + 50 . 7 806 
प्रा . पूंजीगत प्राप्तियों (i + ii ) 

1836 1700 - - 7 . 4 

2054 
( i ) राज्यों की निजी पूंजीगत प्राप्तियां . . 

806 13. 8 

- - 8 . 5 853 
उनमें से बाजार ऋण ( सकल ) . 

173 

-- 4 . 6 177 + 7. 3 188 
( i ) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण ( सकल ) 

1030 1005 - - 2 . 4 

___ + 18 . 6 1201 
2. कुल वितरण . . . . . . 
4830 5212 + 7. 9 

+ 18 . 2 
उनमें से 
( क ) विकास परिव्यय . 

2130 2428 + 14. 0 2861 + 17. 8 3157 
( ख ) विकासेतर परिव्यय . 

1483 ____ - - 2 . 4 1845 - 21 . 5 
( ग ) केन्द्रीय सरकार के ऋणों की चुकौती . 

608 634 + 4 . 3 802 + 26 . 5 
( घ ) अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम . 

491___ + 13. 7 555 + 13 . 0 
( छ ) बाजार ऋणों को चुकौती . . 

85 

39 - - 30 . 8 73 + 23. 7 
3. समग्र अधिशेष ( + ) या घाटा ( -- ) ([ - -II ) . 

+ 89 - -- 141 

-- 2894 

+- 20 

- . -- - - -- - - 
टिप्पणी : 1. यही दिये गये प्रांफड़े पिछमी वार्षिक रिपोटौ के प्रांकड़ों से मेल महीं खाते । इसका प्रमुख कारण यह है कि विभागीय उपक्रमों के पाद्ध प्रगवानों 

को दूसरे शीर्ष के अधीन स्वीकार किया गया है। इसके अलावा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये मुख पर्योपाय पपिमों और प्रोवरड्राफ्टों 
( राज्य बजटों के अनुसार ) को पहले जहां चल ऋण के अन्तर्गत राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियो के अंश के रूप में दर्शाया जाता था वा उन्हें 

1971- 72 की रिपोर्ट में वित्तीय महायता की मदों के रूप में स्वीकार किया गया है । 
2. 1973-74 ( बजट ) के लिये कोष्ठकों में वियं गये प्रांकड़ों राज्यों के बजट प्रस्तावों से प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि पोर 1973-74 के 

दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त कराधान से राज्यों को मिलने वाले हिस्से को जोड़ने के बाद बने है । 
3 . 1972 - 73 (परिशोधित ) के लिये कोष्ठकों में दिये गये प्राकर कुल प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों और केन्द्रीय सरकार मे लिये गये ऋणों से 

मम्बन्धित है ; उनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से राज्यों द्वारा लिये गये प्रोवरमाफ्टों को यकाया राशि को चुकाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा 
विये गये 511 करोड़ रुपयों के प्रर्योपाय अग्रिम शामिल नहीं हैं ; कुल बितरणों और केन्द्रीय मरकार से लिये गये ऋणो को चुकौती में वे 
90 करोड़ रुपये शामिल नहीं है जो उपर्युक्त राशि के संदर्भ में प्रांशिक रूप में चुकाये गये । ममग्र अधिशेष/ पाटा तदनुसार समायोजित किया 

गया है । 
4. चौकोर कोष्ठकों के प्रांकर 1972- 73 ( परिशोधित अनुमान ) के लिये कोष्ठकों में दिये गये प्रांकड़ों की तुलना में 1973-74 ( बजट अनुमान ) 

में हुई वृधि के प्रतिगत को दर्शाते हैं । 


RA 


- । 


- - - 


- - 
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भारणी 8 : राज्यों की समय बजट स्थिति ( जारी ) 


[ PART II.- - 
- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 
( 6 ) की 
तुलना में 
( 8 ) में हुई 
वृधि का 
प्रतिशत 
- - - - 
9 


1973- 74 
( बजट ) 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 

- - - 
( 8 ) की 
तुलना में 
( 10 ) में हुई 
वृद्धि का 
प्रतिशत 
- - - - 

11 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


( 4 ) की 
तुलना में 1972- 73 
( 6 ) में हुई ( परि- 
वृद्धि का शोधित ) 
प्रतिशत 

- - .- . . - - - - 

7 8 
- - - - - 
. + 9 .9 7398 

( 6885 ) 
. + 8 . 8 4534 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - - - - - - 


- 


- - - - - 
10 


-- 


. 


- - 


1. कुल प्राप्तियां ( अ + आ ) . 


. 


. 


. 


+ 


+ 25 . 9 
( 17 . 2 ) 
+ 12 . 

1 


अ. राजस्थ प्राप्तिया ( 1+-2) 


. 


. 


+ 


( 1 ) राज्यों की निजी राजस्व प्राप्तियां . 


. 


+ 


+ 12 . 7 


2504 


+ 11. 3 


उनमें से कर प्राप्तियां 


. 


+ 


+ 12. 9 


1873 


+ 10 . 5 


7230 - 2. 2 [ + 5 . 0 ] 
( 7312 ) ( - 1. 1 ) [ + 6 . 2] 
4 899 + 8 . 1 
( 4981 ) ( +- 9 . 9 ) 

2639 + 5 . 4 
( 2679 ) ( + 7. 0 ) 

2013 + 7 . 5 
( 2052 ) ( + 9 . 6 ) 

2260 + 11. 3 
( 2302 ) ( + 13. 4 ) 

1146 + 7 . 8 
( 1188) ( + 11 . 8) 
1114 + 15. 2 
2331* - - 18 . 6 [ - 0 . ] 


( 2 ) केन्द्रीय सरकार से अन्तरित किये गये विसीय साधन 


. 


+ 


3 , 8 


2030 


- 13. 1 


( क ) करों का हिस्सा 


. 


+ 12. 3 


1063 


+ 12. 8 


- 5 . 


( ख ) केन्द्रीय सरकार से अनुवान 
आ . पूंजीगत प्राप्तियां ( 1 + 2 ) . 


. 
. 


. 
. 


. 


+ 12. 4 


( 1) राज्यों की निजी पूंजीगत प्राप्तियां . 

उनमें से बाजार ऋण ( सकल ) . 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण ( सकल ) 


967 + 13 . 4 
2862 + 56 . G 
( 2351 ) ( +- 28. 6 ) 

937 + 47. 3 

217 + 22 . G 
1925 + 61 . 5 
( 1414 ) ( 18 . 6 ) 


+ 34 . 1 
+ 6 . 2 
+ 0 . 8 


++ 


1036 

193* 
1295 


+ 10 . 6 
--- 11 . 1 
- - 32 . 7 [ -~-8 . 4] 


2. कुल वितरण 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 


4.4 


7510 


+ 


5. 1 


+ 6 . 7] 


7 126 + 15 . 6 
( 7036 ) ( + 14 . 2 ) 


उनमें से 
( क ) विकास परिव्यय . 
( ख ) विकासेतर परिव्यय . 
( ग ) केन्द्रीय सरकार के ऋणों की चुकीती 


. 


. 


. 


+ 10 . 3 
+ 3. 8 
---- 2 . 1 


3798 
2335 
769 


2335 


+ 10 . 8 . 
+ 5. 3 
+ 14 . 6 [ + 32 . 4 ] 


3427 
2218 

671 
( 581 ) 
683 
97 


+ 19 . 8 
+ 20 . 2 
- -- 16 , 3 
( - 27 . 6 ) 
+ 23 . 1 
+ 19. 2 


( घ ) अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम . 
( क ) बाजार ऋणों को चुकौती 


- 18. 4 
+ 15 . 1 


349 

1 


- - 19. 6 
-- 98 , 9 


3. समग्र अधिशेष ( + ) या पाठा ( - - ) 

( 1 - 2 ) . 


+ 270 
( - 151 ) 


- 280 
( - 198) 


- - - 


- 


इम में बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है । पंजाब के मामले में 1972- 73 के दौराम पेश किये गये पूरक अनुमामों को शामिल नहीं किया 
___ गया है । यदि उनको हिसाब में लिया जाए तो ममग्र अधिशेष की गशि 9 करोड़ रुपये होगी । 
+ प्रोध प्रदेश और उड़ीसा के पकड़े अनन्तिम है । 
£ जम्मू और काश्मीर बैंक लिमिटेड को जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा प्रोवरड्राफ्टों की जो शुद्ध चुकौती की गयी उसे यदि हिसाब में लिया 

जाये तो इस घाटे में 1 करोड़ रुपये की कमी होगी । 
* समानता लाने के लिये प्रांकड़े प्रस्तुत करते समय जम्मू और काश्मीर बिजली बोर्ड द्वारा लिये गये 3 करोड़ मपयों के बाजार ऋणों को 

राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं किया गया है । 
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माशा है । इनमें से 18 करोड़ रुपये उन करों को जारी रखने से प्राप्त प्रयत्न और केन्द्रीय मरकार द्वारा लगाय जाने वाले अतिरिक्त को मे 
होगे , जिन्हें प्रारम्भ में शरणान्थियो की राहत के लिये लागू किया गया था । जनको प्राप्त होने वाले अंशो के परिणामस्वरूप उक्त घाटे को राशि में 

41. यह आशा की जाती है कि सभी राज्य सरकारों की 9 2 करोड़ रुपयों की कमी होगी और वह 198 करोड़ रुपये रह जायेगी । 
7230 करोड़ रुपयों की फुल प्राप्तियाँ (कराधान की 1972- 73 की दरो यह स्पष्ट नहीं है कि इस घाटे को कैसे पूरा किया जायेगा । इस संदर्भ 
पर ) 1972- 73 के परिशोधित अनुमानों की अपेक्षा 186 करोड़ रुपये कम 

में यह उल्लेखनीय है कि संभवनः हरियाणा को छोड़कर किसी भी राज्य 
होंगी । फिर भी 1972- 73 में राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त किये गये 

सरकार ने कृषि जोतों पर कर लगाये जाने से सम्बन्धित राज समिति की 
पूर्वोल्लिखित विशेष प्रर्थोपाय अग्रिमों की सहायता का समायोजन करने के 

सिफारिश को कार्यान्वित करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है । 
बाद मुल प्राप्तियों में 345 करोड़ रुपयों ( 5 . 0 प्रतिशत ) की वृद्धि 

वन योजनानों तथा सड़क और जल परिवहन योजनाओं को छोड़कर राज्य 
परिलक्षित होगी । इस वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये नये 

मरकारो के अन्य सभी वाणिज्यिक उपक्रमों का अंशदान नकारात्मक रहा 
करों से राज्य सरकारों को प्राप्त होन पाले अंश और अतिरिक्त वित्तीय 

है । यदि राज्य सरकारें काफी मात्रा में अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाना 
साधन जुटाने के लिये उनके द्वारा किये गये उपायों से प्रत्याशित प्राय को चाहती हो तो उन्हें ऐसे उपाय अपनाने पड़ेगे जिनसे कृषि से अधिक प्राय 
यदि जोड़ा जाये तो कुल प्राप्तियों की राशि बढ़कर 73 12 करोड़ रुपये मिले और उन्हें अपने वाणिज्यिक उपक्रमों से अधिशेष प्राप्त करने के लिये 
होगी । राज्यों की कुल प्राप्तियों के स्वरूप से यह विदित होता है कि 

भी प्रयत्न करने होगे । 
राज्यों को अपने करो से प्राप्त होने वाली राशि ों में बजट में 9 . 6 राज्यों द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्ट 
प्रतिशत की जो पति ( जुटाये जाने वाले अतिरिमत वित्तीय माधनों 

44. जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कहा जा चुका है, 30 अप्रैल , 
सहित ) पर्यायी गयी है यह सम्पूर्ण चौथी योजना की अवधि के किसी 

1972 तक 642 करोड़ रुपयों के जो प्रोवरड्राफ्ट बझाया थे, उनका 
भी वष की वृद्धि से कम है । पिछले कुछ वर्षों में राज्यों को करों से प्राप्त 

अंशतः केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गयी विशेष सहायता द्वारा मौर 
होने वाली प्राय की वृद्धि दर कम होती जा रही है और वह 1970- 71 

अंशतः राज्यों को देय राशियों की अग्रिम प्रवायगी द्वारा इस उद्देश्य के 
में जहां लगभग 12. 7 प्रतिशत थी वहां 1973- 74 में घटकर 9 . 6 प्रतिशत 

लिये बनायी गयी एक विशेष योजना के अधीन शोधन किया गया । 1 मई 
हो गयी है । इसके विपरीत यह आशा की जाती है कि करों के अंश 

1972 मे रजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई प्रोवरड्राफ्ट लेने की अनुमति नहीं 
पौर सहायना अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सरकार से अन्तरित किये गये 

दी । अब प्रोवरड्राफ्ट केवल सात दिनों से अमधिक अस्थाई अवधि के 
2302 करोड़ रुपयो के वित्तीय साधन 13 . 4 प्रतिशत अधिक होंगे । 

लिये ही अम्मत है । परन्तु सभी राज्यों के लिये रिजर्व बैंक द्वारा दिये 
1972 - 73 में भी उक्त वित्तीय साधनों में लगभग उतनी ही वृद्धि हुई 

जाने वाले निर्वाध अर्थोपाय अग्रिमों की सीमाओं को बढ़ाकर कुल 
थी । बजट में राज्य सरकारों की 2331 करोड़ रुपयों की पूंजीगत प्राप्तियों 

78 करोड़ रुपये कर दिया गया है । इनके अतिरिक्त राज्य सरका 
। जो व्यवस्था !ी गयी है यह लगभग 1 प्रतिशत की कमी को दर्शाती 

विशेष और पतिरिक्त विशेष अर्थोपाय अग्रिमों के स्प में जमानती 
है जबकि 1972- 73 में उसके पूर्व वर्ष की अपेक्षा उनमें 29 प्रतिशत की 

अग्रिम प्राप्त कर सकती हैं । राज्य सरकारों ने अर्थोपाय अग्रिमों 
भारी वृद्धि हुई थी । बजट में केन्द्रीय सरकार से लिये जाने वाले 

की इन मंशोधित मुविधानों का काफी कम मात्रा में लाभ उठाया 
1295 करोड़ रुपयो के ऋणो की जो व्यवस्था की गयी है वह भी 8 

और निर्वाध प्रग्रिमों के शीर्ष के अन्तर्गत अधिकतम बकाया राशि 
प्रतिशत से अधिक कम होगी । 

64 करोड़ रुपयो से अधिक नहीं थी । जिन कतिपय राज्य सरकारों ने रिजर्व 
42. 7510 करोड़ रुपयों के जो कुल वितरण किये गये थे 1972-73 बैंक से अस्थायी रूप से अधिक राशि ली भी उन्होने सात दिनों की निर्धारित 
के परिशोधित अनुमानों की अपेक्षा 384 करोड़ रूपये ( 5 . 4 प्रतिशत ) 

ममय सीमा के भीतर प्रोवरड्राफ्टों का शोधन कर दिया । इस प्रकार 
अधिक होंगे जबकि 1972- 73 में उनमें 15. 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई राज्य मरकारों द्वारा रिजर्व बैक पॉफ इंडिया से लिये आने पाले मोबर 
थी । पाशा की जाती है कि विकास और विकासेतर दोनों प्रकार के शाफ्टों को समाप्त करने के लिये की गयी नयी व्यवस्था और श्रेष्ठ वित्तीय 
म्यय में 1972- 73 में हुई वृद्धि ( क्रमशः 19 , 8 प्रतिशत मौर 20 . 2 प्रमशासन का 1972- 73 में अपेक्षानुमार संतोषजनक परिणाम पाया गया । 
प्रतिशत ) की तुलना में इस वर्ष काफी कम अर्थात् क्रमश : 10 . 8 प्रतिशत 

बाजार ऋण 
और 5 . 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी । राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार 

45. 1972- 73 में सरकार के ध्यय में जो अखि हुई उसके अधिकांश 
को जो ऋण चुकाये जायेंगे उनमें 14. 6 प्रतिशत की वृद्धि होने की 

भाग की वित्तीय व्यवस्था बाजार ऋणों द्वारा वित्तीय साधन जुटाकर 
भाशा की जाती है जबकि 1972- 73 में इसके विपरीत उनमें 16 . 3 प्रति 

की गयी । बाजार ऋणो से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को 
गत की कमी हई थी । राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को चुकाये 

ममन्वित रूप से 1072- 73 में 612 करोड़ रुपयों की राख प्राप्ति हई 
जाने वाले ऋणों की मात्रा में जो वृद्धि होगी यह राज्य सरकारों द्वारा 

अर्थात उसमें 1971- 72 में प्राप्त 396 करोड़ रुपयो की अपेक्षा 
अपभी भोर से प्रम्य पाटियों को प्रदान की जाने वाली ऋण महायता में 

216 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी । हम वृद्धि में से केन्द्रीय सरकार के 
काफी कमी कर देने के कारण आंशिक रूप से ममायोजित हो जायेगी । 

हिस्से में 183 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों के हिस्से में 33करोड़ 
उक्त सहायता को बजट में 10 . 6 प्रतिशत कम दर्शाया गया है । 

रुपये थे । केन्द्रीय सरकार ने पार गार ऐसे अवसर पर आगार ऋण आरी 
43. संभप में , यह प्राणा की जाती है कि राज्य सरकारों के 1973 किये जब बैंकिंग संघटन के पास काफी मात्रा में पतिरिक्त निधियो उपलब्ध 
74 के बजट सम्बन्धी कार्यकलापों से अन्त में 280 करोड़ रुपयों का 

थी ( सारणी 9 ) । 
पाटा होगा । परन्तु अतिरिकन वित्तीय माधन जुटाने के राज्य सरकारों के 

46. 4 सितम्बर, 1972 को , 20 राज्य सरकारों ने सममूल्य पर 
___ * 1972- 73 में किये गये कुल वितरणों में केन्द्रीय सरकार को चुकाये 

197 . 25 करोड़ रुपयों की राशि के लिये 5 प्रतिशत व्याज वाले 
गये 90 करोड़ रुपयो के अर्थोपाय अग्रिम शामिल है । राज्य सरकारों 

12 वर्षों के ऋण जारी किये । 1972-73 के दौरान राज्य सरकारों को प्राप्त 
द्वारा केन्द्रीय सरकार को 1973- 74 में चुकायी जाने वाली राशि के शुद्ध माजार ऋणों की कुल राशि 134 करोड़ रुपये थी जबकि 1071 
सम्बन्ध में इस प्रकार के मौकड़े उपलब्ध नहीं हैं । 1973- 74 के कुल 

72 में उक्त राशि 101 करोड़ रुपये थी । 
वितरणों की गणि विशेष अर्थोपाय सहायता महिन 1972- 73 के कुल 

हिमाचल प्रदेश , जम्मू और काश्मीर, मणिपुर, मेघालय और नागाला 
वितरणों की राशि से मेल खाती है । 

पहली बार बाजार ऋण जारी किये । 


- . - 


- . 


- . 


- - - 
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सारणी 9 : 1972 - 73 के दौरान भारत सरकार के बाजार ऋण 


- - 


- - - - - - --- - 


- - - - 


राशि 


अभिदत्त 


निर्गम मूल्य 

( मपये 
प्रतिशत ) 


प्रस्तावित 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 

ऐसी अपरि 
- - वर्तित प्रति 

भूतियों के शुख 
- -- - - लिये जिनकी बाजार 

अवधि समाप्त ऋण 

हो गयी थी , ( 36) 
( 3 + 1 ) नकवी में की 

गयी मवायगी 


जारी किये गये ऋण 


नकदी 


परिवर्तन 


-- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - -- - - - 


- - 


-- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- -- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- -- - 


100 . 00 


57 


102 


100 . 00 


10 


10 


4 प्रतिशत ऋण, 1979 . . 
5 प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1981 
5 प्रतिशत ऋण, 1982 . 
5 प्रतिशत ऋण, 1983 . 


10 


10 


710 


171 


259 


18 


100. 00 
99. 50 
99 65 
99. 50 
99. 50 
100 . 00 


50 


50 


5 प्रतिशत ऋण, 1984 . 
51 प्रतिशत ऋण , 1988 
5 प्रतिशत ऋण, 2002 


60 


60 


183 


105 


288 


1972 - 73 पौरान कुल ऋण 

___ _ 541 23777963 @ 478 
विप्पणी : राशियों को पूर्णाकित कर घेने के कारण अलग- अलग ऋणों से ऋणों के जोड़ नहीं मिलगे । 

( इनमें इस वर्ष के दौरान उन प्रतिभूतियों के लिये जिनकी अवधि समाप्त हो गयी थी , नकदी में चुकाये गये 45 करोड़ रुपमे शामिल है । 

स्रोतःरिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभिलेख । 
47. यह अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार के 1972- 73 के बजट के प्रभिदान किये गये जिनमें से 170 करोड़ रुपये नकवी में और शेष 
में प्रल्प बघतों से प्राप्त होने वाली शुर राशि 230 करोड़ रुपये परिवर्तन के रूप में थे । ऋण कार्यक्रम के दूसरे चरण में केन्द्रीय सरकार 
होगी । 1972-73 के दौराम की गयी वास्तविक शुरु वसूलियों की राशि ने 21 जुलाई 1973 को 325 करोड़ रुपयों की राशि के लिये प्रति 
अब 351 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है । केन्द्रीय सरकार के 1973 शत ऋण, 1981 , 5 प्रतिशत ऋण, 1987 और 5 प्रतिशत ऋण 
74 के बजट में इन प्राप्तियों की राशि 325 करोड़ रुपये होने की भाशा है । 2003 ( दूसरा निर्गम ) जारी किये । उनसे 358 करोड़ रुपयों की जो 

कुल मभिवान राशि प्राप्त हुई उसमें से 212 करोड़ रुपये नकदी में प्राप्त 
बचत और निमेश 

हए । नकदी में पुराने : णों का जो भगतान किया गया उसे हटा देने पर 
48. पंजीगत लेखे में प्राप्त अन्य राशियों के साथ गाजार ऋणों की इन दो परणों से केन्द्रीय सरकार को प्राप्त शब बाजार ऋणों की राशि 
महायता से केन्द्रीय मरकार राज्य सरकारों, संघशामित क्षेत्रों, स्थानीय 3 54 करोड़ रुपये है । जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, 149 . 75 
प्राधिकारियों और विभागतर वाणिज्यिक उपक्रमों को 1972- 73 में करोड़ रुपयों की कुल अधिमूपिन राशि के लिये सममूल्य पर 5 प्रतिशत 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 2718 करोड़ रुपयों के सफल पंजी -निर्माण ऋण, 1985 की षणा की गयी है । 1973- 74 में किसी भी राज्य 
के लिये वित्तीय सहायता प्रदान कर सकी । 

सरफार के ऋणों की अवधि समाप्त नहीं होने वाली है । 


49. 1973- 74 के बजट में केन्द्रीय सरकार ने मकल मौर शम 
भाजार ऋणों के लिये क्रमश : 880 करोड़ रुपयों और 326 करोड़ 
रुपयों की व्यवस्था की है । ऋण कायक्रम के पहले चरण के दौरान 
केन्द्रीय मरकार ने 12 मई, 1973 को 500 करोड़ रुपयों की राशि के 
लिये 44 प्रतिशत ऋण 1980, 5 प्रतिशत ऋण, 1984 ( दूसरा निर्गम ) 
और 51 प्रतिशत ऋण 2003 जारी किय । उनमें 551 करोड़ रपयों 

- - - - - - 
कर्मचारी भविष्य निधि अधिरियम, 1952 के अधीन भविष्य 
निधियों के 75 प्रतिशत का डाकषर की मीयादी जमाराशियों में निवस 
करने का निर्णय किये जाने के परिणामस्वरूप हम राशि को बढ़ाकर 
275 करोड़ रुपये कर दिया गया । 


50. राज्य सरकारों द्वारा पूंजी निर्माण पर किय गय व्यय का 
अनुमान लगाने के लिये कोई ब्यौरेमार जानकारी उपलब्ध नहीं है । 
पिछले वर्ष की तुलना में राज्य सरकारों के विकाम परिव्यय में राजस्व 
लेने और पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत 586 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई है । 
( मारणी 8 ) । चूंकि राज्य सरकारों के विकास व्यय का बहुत बड़ा अंश 
शिक्षा , सार्वजनिक म्वास्थ्य , सिविल निर्माण कार्य आदि के चालू परिव्यय 
से सम्बन्धित है, अत: यह कहना कठिन है कि इस वृद्धि का कितना मंश 
पंजी निर्माण के अतिरिक्त व्यय से सम्बन्धित है । जहां तक पूंजी निर्माण 
के वित्तपोषण का सम्बन्ध है उक्त वृद्धि का अधिकांश भाग केन्द्रीय सरकार 
मे कृणों और अन्य अन्तरणों के रूप में प्राप्त हुआ । राज्य सरकारों की 
अपनी बचत का अंश पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ कम हो था । 
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51. हिन्दुस्तान स्टील , हेवी इंजीनियरिग कार्पोरेशन और हेकी क्षेत्र द्वारा लिये जाने वाले ऋणों में तेजी से वृद्धि हुई और दूसरी ओर 
इलेक्ट्रिफल्म प्रादि सरकारी क्षेत्र के बड़े प्रतिष्ठानों की विसीय स्थिति में प्रावश्यक उपभोग में भी कमी आयी । 
कुछ सीमान्त सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप मरकारी क्षेत्र की 
बयान में हुई झमी रोकी जा सकी है । इसके अलावा , जैसा कि पहले कहा मुद्रा और बैंक म्यवसाय की गतिविधियां 
जा चुका है, केन्द्रीय सरकार की शुद्ध बचत की राशि 1972- 73 में 
458 करोड़ नपये थी जबकि 1971 - 72 में 178 करोड़ रुपये थी । 

मुद्रा उपलब्धि प्रोर कुस मागत साधनों की प्रवृत्तियों 
उक्त बचत 1973- 74 में बढकर 846 करोड़ रुपये हो जाने का ____ 53. जैसा कि पहले देखा गया है, सरकारी और निजी क्षेत्रों के 
मनुमाम है । शुद्ध निवेश की राशि बनकर 759 करोड़ रुपये हो जाने की ध्यय में हुई वृद्धि के साथ-माष मुद्रा उपलब्धि और कुल मुव्रागत साधनों 
पाया है । इससे यह प्रत्याशा की जाती है कि बचन में 87 करोड़ में भी तेजी मे वृद्धि हुई । जनता के पास रहने वाली मुद्रा में जहां 1972 
रुपयों का अधिशेष होगा । 1973- 74 के इम अधिशेष के मुकाबले में 73 में 15 . 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहां पिछले वर्ष 14 . 2 प्रतिशत की 
1972-73 में 177 करोड़ रुपयों की कमी हुई थी जो 1971- 72 में 

वृद्धि हुई थी । मुल मुद्रागत माधनों में पिछले वर्ष की 18 . 9 प्रतिशत 
हुई 328 करोड़ रुपयों की कमी की अपेक्षा और कम थी । केन्द्रीय सरकार 

की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 17 . 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई । पिछले 
की बचत में जो सुधार हुआ है उसका आरी रहना इम मान पर निर्भर वर्ष के विपरीत इस वर्ष हुई इस मुद्रा वृद्धि की विशेषता यह थी 
करता है कि कहां तक चाणू व्यय को बजट में की गयी व्यवस्थामों के 

कि उसके पानमुद्रा भटक में 857 करोड़ रुपयों ( 17 . 2 प्रतिशत ) की 
भीतर सीमित किया जायेगा । 

भारी वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 388 करोड़ रुपयों ( 8 . 5 प्रतिपात ) 
____ 52. इससे यह तथ्य उभरता है कि सरकारी मका और सरकारी की वृद्धि हुई थी । इसके विपरीत , जमा रकम में पिछले वर्ष हुई 673 करोड़ 
निवेश व्यय की राशि 1971-72 की अपेक्षा 1972-73 में अधिक थी । रुपयों ( 23 . 4 प्रतिशत ) की वृद्धि की तुलना में 469 करोड़ रुपयों 
परन्तु इस से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उपभोग और निवेश ( 13. 2 प्रतिशत ) की कम वृमि हुई । इम प्रवृति के अनुकूल , 
फे लिमे बस्सुमों की खरीद और मेवानों पर मरकारों द्वारा किये जाने वाले मुद्रा उपलब्धि में चल मुद्रा का सीमान प्रमुपाप्त 36 . 6 प्रतिशत से यळकर 
परिव्यय की राशि गैर -सरकारी क्षेत्र द्वारा करों और ऋणों के मप मे 64 . 6 प्रतिशत हो गया ( मारणी 10 ) । परन्तु मीयादी जमाराशियों में 
मरपार को अन्तरित की गयी राशि से काफी अधिक थी । इसका अनिषार्य 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात् उनमें पल मुद्रा या मांग जमारापियों 
परिणाम यह हमा कि एफ मोर रिजर्व बैंक भौफ इंडिया से सरकारी में हुई वृद्धि की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि हुई । 
सारणी 10 : मुद्रा उपलब्धि और मुशागत साधनों की प्रवृतियां ( वार्षिक ) 

( राशि करोड़ रुपयों में ) 
जून के अन्त में पकाया जुलाई-भून के दौरान पट-बक 


1971 


- - 


- 


- - - 


4591 


3544 


4476 


11122 


12999 


5755 


6989 


8127 


5194 


1795 


+|+ 


++|+++ 


395 


1972 1973 1970- 71 1971-72 1972- 73 

- - - 
मुगा उपलब्धि के पाक 
1. जनता के पास पल मुद्रा . 

4979 5836 + 421 + 388 + 857 
2. मांग जमाराशियाँ . . 

2871 

4013 + 406 + 673 + 469 
3. मुद्रा उपलम्बि ( 1 + 2) . 

7462 

8523 9849 + 828 + 1061 + 1326 
4. मीयादी जमाराशियां , 

3600 

5434 + 562 + 816 + 958 
5. मुद्रागत साधन ( + 4) . . 

15283 + 1389 1 1877 + 2284 
मुद्रा उपलग्धि को प्रभावित करने वाले तत्व 
6. बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण ( क + ख ) 

___ + 931 - - 1234 + 1438 
( क ) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण 

4316 

6149 + 734 + 878 + 955 
( ब ) दूसरे बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया शुश ऋण 

1439 

___ 2279 + 197 + 356 + 484 
7. बैंकिंग क्षेत्र की शुर विदेणी मुद्रा प्रास्तिया . . 

569 605 587 - 95 + 36 - 18 
8. जनता के प्रति सरकार की शुद्ध चल मुद्रा देयताएं 

____ 439 + 21 + 24 + 20 
9. जोड़ ( 6 + 7 + 8 ) . 

6719 

____ 9453 + 857 + 1294 + 1440 
10. बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण * . 

5748 

6883 ___ 7720 + 721 + 935 + 1037 
( क ) बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया शुद्ध ऋण " 

2207 2286 

+ 158 
+ 158 

+ 120 + 79 
11. मोड़ ( 9 + 10 ) . . 

12467 14688 17173 + 1578 + 2229 + 2471 
12. रिजर्व बैंक प्रॉफ इंडिया की शुख मुद्रेतर देयतायें ( वृद्धि - ) . 817 1068 1143 - 177 -- 249 - - 77 
13. शेष ( पति - ) . . . 

632 747 - 10 - 105 - 115 
* इन में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये दिये गये अग्रिम शामिल हैं । 
टिप्पणी : 1971-72 में दिये गये कुछ लेखा समायोजनों के बाद मरकार को बैंकों द्वारा दिये गये शुद्ध ऋण में 1159 करोड़ रुपयों की बुद्धि पायी गयी 

जबकि 1970- 71 में 831 करोड़ रूपयों की सिसई थी । इन लेखा ममायोजनों का कोई प्रभाव मुद्रा उपलब्धि के प्रांकड़ों पर नहीं पड़ा ; क्योंकि 
उक्न ममायोजन इस प्रकार किये गये हैं कि एक तस्व में मुद्रा उपलब्धि में होने वाले वृद्धि दूसरे नस्व से मुद्रा उपलन्धि में होने वाली कमी से 
संतुलित हो गये । परन्तु उन समायोजनों से बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये शुख ऋण में 1971-72 मे 75 करोड़ रुपये और 1970- 71 ( जुलाई- जून ) में 
100 करोड़ रूपये अधिक दिखाये गये हैं और 1971- 72 में जब विदेशी मुद्रा आस्तियों में 23 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई है रिजर्व बैंक ऑफ 

इंडिया की मुनेतर देयताओं के कारण 1971- 72 और 1970- 71 में क्रमश: 98 करोड़ रुपयों और 100 करोड़ रुपयों की कमी हुई । 
133 G of I/ 73 - 4 


419 


8013 


+ 


2087 


527 
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वाणिज्य बैंकों के जरिये सरकारी क्षेत्र को घरेलू क्षेत्र की निधियों के अन्तरण के 
घोतक हैं । अतः उनसे प्रारक्षित राशि में प्रग्यक्षत: कोई वृद्धि नहीं 
होती । इसके फलस्वरूप , बैंकों द्वारा सरकार को दिये जाने वाले शुद्ध 
ऋण में होने वाले परिवर्तन मे संभावष्य मुद्रा स्फीति का प्रभाव कम हो 
जायेगा । 


___ _ 54. बड़ी मात्रा में हुई इस मुद्रा वृद्धि का प्रमुख कारण यह था कि 
लगातार दूसरे वर्ष भी मरकार को बैंकों द्वारा दिये गये शुद्ध ऋण में तेजी 
से वृद्धि हुई । सरकार को मैंकों द्वाग दिये गये शुद्ध ऋण में जहां 1971 
72 में 123 4 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी यहां इस वर्ष 1438 करोड़ 
रुपयों की वृद्धि हुई । बैंकों द्वारा मरकार को दिये गये शुद्ध ऋण के घटको 
की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि जहां रिपर्व बैंक द्वारा सरकार 
को दिये गये 95 5 करोड़ रुपयों के ऋण पिछले वर्ष की अपेक्षा 77 करोड़ 
रुपये अधिक थे वहां वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋण 
में 484 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 128 करोड़ 
रुपये अधिक थी । फिर भी , शुद्ध विदेशी मुद्रा प्रास्तियों में पिछले वर्ष 
की 36 करोड़ रुपयों की वृद्धि की अपेक्षा इम वर्ष हुई 18 करोड़ रुपयो 
की कमी के कारण मुद्रा उपलब्धि में थोड़ी सी कमी पायी । इस तथ्य 
के बावजूद कि मीयादी अमा राशियों में हुई वृद्धि ( 958 करोड़ रुपये ) 
पिछले वर्ष की वृद्धि ( 816 करोड़ रुपये ) की अपेक्षा अधिक थी , बैंको 
द्वारा बाणिज्य क्षेत्र को दिये गये ाख ऋण के फलस्वरूप मुद्रा उपलब्धि 
में 79 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । मार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठामों सहित 
वाणिज्य क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋण मे पिछले वर्ष की अपेक्षा 
102 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात् वह बढ़कर 1037 करोड़ रुपये 
हो गया । फिर भी , यह उल्लेखनीय है कि 1970- 71 से वो वर्षों की 
अधि में मीयादी जमाराशियों में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति और वाणिज्य 
क्षेन को दिये गये शुद्ध ऋण में कमी की प्रवृत्ति पायी गयी है । 


57 वास्तव में मुद्रा उपलब्धि में 1972- 73 के अधिक कामकाज के 
ममय में वृद्धि हुई ; तब उसमें 1264 करोड़ रुपयों ( 15. 3 प्रमिशत ) की 
प्रभूतपूर्व वृद्धि हुई जबकि 1971-72 और 1970- 71 के अधिक कामकाज 
के समय की अवधियों में क्रमशः 795 करोड़ रुपयों ( 10. 7 प्रतिशत ) 
और 581 करोड़ रुपयों ( 8 . 7 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी । पिछले 
अधिक कामकाज के समय की तरह , मुद्रा उपलब्धि में हुई वृद्धि का मुख्य 
कारण बैकों द्वारा सरकार को विय जाने वाले वास्तविक ऋण में तेजी से 
हुई वृद्धि थी ; परन्तु , इस बार बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये 
शुद्ध ऋण में 1971- 72 के अधिक कामकाज के समय में हुई वृद्धि की 
अपेक्षा चार गुने से अधिक जो वृद्धि हुई उमके कारण भी मुद्रा वृद्धि हुई । 
यह वृद्धि मुख्यतः अनाजेनर अग्रिमों में परिलक्षित हुई । यदि कम कामकाज 
के ममय और अधिक कामकाज के समय की स्थिति पर एक माथ विचार 
किया जाये तो स्थिति कुछ भिन्न प्रतीत होती है । मुद्रा उपलब्धि ( अप्रैल 
1972 -मार्च 1973 ) में 1304 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्माफ इसके 
मुकाबले में पिछले बारह महीनो में 966 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई 
थी । बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये शुद्ध ऋण में जहाँ इस वर्ष 
232 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई वहां पिछले वर्ष 60 करोड़ रुपयों की 
कमी हुई थी । 


मौसमी प्रवृत्तियाँ 

55. कम कामकाज और अधिक कामकाज की प्रवधियों के दौरान 
मुद्रा उपलब्धि के परिवर्तनीय घटकों की प्रवृत्ति पिछले वर्ष की उक्त 
प्रवधियों के दौरान पायी गयी प्रवृत्ति से भिन्न नहीं थी , फिर भी फेघल 
इन दो वर्षों की उक्त अवधियों के बीच उन घटकों में हुई घट-बढ अधिक 
स्पष्ट थी । 1972 के दौगन ( मई से प्रस्तुबर तक ) कम काम 
काज की अवधि में मुद्रा उपलब्धि में हुई 40 करोड़ रुपयों की 
वृशि पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी कम थी जबकि पिछले कम कामकाज 
के समय में उसमें 171 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । पिछले कम 
फामकाज के समय की तरह इसी कम कामकाज के समय में भी सारी वृद्धि 
जमा रकम की वृद्धि के कारण हई । जनता के पास रहने वाली पल मुद्रा 
कम हो गई । 


____ 58 जनता के पास रहनेवाली मुद्रा में पिछले वर्ष के कम कामकाज 
के समय के पहले दो महीनों ( मई और जून ) में हुई वृद्धि की अपेक्षा 
1973 के कम कामकाज के समय की तदनुरूप अवधि में काफ़ी अधिक 
मात्रा में वृद्धि हुई । जनता के पास रहनेवाली चल मुद्रा में अधिक वृद्धि 
हुई जबकि पिछले वर्ष की प्रवृत्ति के विपरीन जमा रकम में हुई वृद्धि 
की दर काफ़ी कम रही । बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये शुद्ध 
ऋण में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि मुद्रा वृद्धि का प्रमुख कारण थी । इसके 
विपरीत, बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेन्न को दिये गये शुद्ध ऋण में गिरावट 
पायी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में उसमें वृद्धि हुई थी । इम 
प्रकार , उसके द्वारा मुद्रा उपलब्धि के विस्तार में कमी आयी । 


इक्विटी शेयरों के मूल्य 


56. सारणी 11 में दिये गये घ्याम्यात्मक विवरणों से याठ विवित 
होगा कि 1972 के कम कामकाज के समय में बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र 
को दिये गये शव ऋण और बैंकिग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में 
हुई गिरावट के प्रभावस्वरूप मुद्रा उपलब्धि में जो कमी भाई वह बैंकों 
वाग मरकार को दिये गये णुन ऋण में हुई वृद्धि से काफी अधिक समायो 
जित हो गयी । बैकों द्वारा सरकार को दिये गये शुद्ध ऋण का सारा 
अंश सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश के रूप में था अमकि रिजर्व 
बैंक द्वारा मरकार को दिये गये शुद्ध ऋण में गिगयट हुई । यह उल्लेखनीय 
है कि रिजर्व बैंक द्वारा मरकार को दिये जाने वाले शुद्ध ऋण में 
छए परिवर्तन के प्रभाव और वाणिज्य बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में 
किये जाने वाले निवेश में हुए पविरतन के प्रभाव के बीच गुणात्मक अन्तर 
विद्यमान है । रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिये जाने वाले शुस ऋण में 
होने वाली वृग्नि से प्रारक्षित राशि में स्वतः वृद्धि होगी । उक्त प्रारक्षित 
राशि विभिन्न प्रकार के ऋणो का निर्माण करने के लिये प्राधार है । 
इसके विपरीत , वाणिज्य बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किये जाने 
वाले निवेश में हुई वृद्धि निश्चित रूप से बैकों को उपलब्ध निधियों के 
उपयोग का एक वैकल्पिक माध्यम है । इस प्रकार के निवेश अधिकांशतः 


39. 1972 - 73 ( जुलाई - जून ) में ईक्विटी शेयरों के मूल्यों में 
मामान्य वृद्धि हुई । उनमें मई 1972 के प्रारंभ में पायी गई कमी की 
प्रवृत्ति सितंबर 1972 के अंत तक जारी रही । परंतु उसके बाद उनमें 
क्रमिक प से सुधार होने लगा जो जून 1973 के अंत तक बना रहा । 
परिवर्तनीय लाभांशवाली प्रौद्योगिक प्रतिभूतियों के रिजर्व बैंक ऑफ़ 
इंडिया के अखिल भारतीय मूचकांक ( आधार: 19 6 1- 62 - 100 ) में 
कमी हुई अर्थात् जहाँ वह 24 जून 1972 को समाप्त हुए सप्ताह के 
पौगन 95 . 6 था वहाँ वह 30 मितमर 1972 को ममाप्त हुए सप्ताह 
के दौरान घटकर 90 . 6 हो गया । इस अवधि में बाजार का रुख मंदी 
की ओर रहा ; इसके निम्नलिखित प्रमुख कारण बताये जाने है : केन्द्रीय 
सरकार द्वारा भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी का प्रबंध अपने अधिकार 
में ले लिया गया ; कई राज्यों में खरीफ़ फ़मल की व्यापक हानि की 
सूचनाएँ मिलों और सरकार ने प्रौद्योगिक कामगारों के लिए न्यूनतम बोनस 
को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 . 33 प्रतिशत कर देने की घोषणा की । 
अक्तूबर 1972 के प्रारंभ से यह प्रवृत्ति बदली और मूलांक में क्रमिक 
रूप से मुधार हुपा और वह बढ़कर 23 दिसंबर 1972 को 93 . 8 
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सारणी 11 : मुद्रा उपलब्धि प्रौर मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियां ( मौसमी ) 

( गगि करोड़ रुपयों में ) 
निम्नलिग्विन ममय के दौरान घट-अढ़ 


- 


- - 


- 


कम कामकाज का समय 


अधिक कामकाज का समय 


1971 


1972 1971 - 72 1972 - 73 


- - 


- - - 


442 
+ 353 
+ 795 
+ 326 
+ 1121 


- 914 

+ 350 
+ 1264 

+ 482 
--- 1745 


+ 883 


+ 971 


। 


मुद्रा उपलग्धि के घटक 
1. जनता के पास चल मुद्रा . 

-- 23 - - 175 
2 . मांग जमाराशियां , 

+ 19.3 + 215 
3. मुद्रा उपलब्धि ( 1 + 2 ) . 

+ 171 - - 40 
4. मीयादी जमागियो । 

+ 435 + 459 
5 . मुद्रागत माधन ( 3-1- 4 ) . 

+ 606 + 500 
मुथा उपलब्धि को प्रभावित करने वाले तत्प 
6. बैंको द्वारा सरकार को दिया गया शुख ऋण ( क + ख ) 

+- 388 

| - 469 
( क ) रिजर्व बैंक वाग सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण 

+ 174 - ~ 69 
( ख ) दूसरे को द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण 

+ 213 + 538 
7 . मैंकिग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियां . . 

+- 15 

- 73 
8. जनता के प्रति सरकार की शुद्ध घल मुद्रा यताएँ . 

+ 15 
9. जोड़ ( 6-4- 7 + 8 ) . . . 

+ 418 + 399 
10. बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण* 

+ 249 + 149 
( क ) बैकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया शुद्ध ऋण * 

- 187 - 310 
11. जोड़ ( 9-+- 10 ) . 

+ 667 + 548 
12. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की शुद्ध मुनेतर वेयताएं ( वृद्धि -~- ) . 

--101 + 29 
13. शेष ( वृद्धि -- ) . . . . . 

+ 40 - 77 
" इनमें मार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानो और गज्य सरकारों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये दिये गये अग्रिम शामिल हैं । 

सारणी 12 : मुसा उपलग्नि और उसके घटकों के बीच सीमाम्त संबंध 


। 


+ 3 


+ 820 
" F 672 
-1- 148 

+ 32 
+ 12 
+ 864 
+ 453 
+ 127 
+ 1317 
- 223 
+ 27 


+ 44 
--- 23 
+ 950 
+ 1024 

+ 5 42 
+ 1974 
- 147 
- 82 


+ 


| 


- 


बैंकों के पास रहने वाली राणि 


वृद्धि की दरें 


चल मुद्रा जोड़ 


वित्तीय वर्ष 
( अंतिम शुक्रवार ) 


मुद्रा उपलन्धि 
( करोड़ रुपये ) 


चाल 
जमा 


मथत 
जमा 


मुद्रा 
उप - 
लब्धि 


घल 
मुद्रा 


वाणिज्य बचन 
बैंकों की जमा 
चालू राशियों 
जमा - में मांग 
राशियां जमा 

राशियों 

फा अंश 
8 9 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1961 - 62 
1962 - 63 
1963- 61 
1964 - 65 
1965 - 66 
1966 - 67 


+- 177 ( 100 ) 58 . 2 41. 8 18 . 6 19 . 

2 6 .2 4 . 

9 6 . 0 18 . 6 
+ 264 ( 100 ) 67 . 1 32 . 6 15 . 9 14 . 

0 8 .7 8 . 

1 7 . 2 17. 1 
442 ( 100 ) 51 .448 . 6 9 . 5 36 . 4 13 . 

4 9 . 5 6 . 7 63 . 4 
+ 328 ( 100 ) 49 . 7 50 . 3 20. 7 30 . 

2 8 . 

7 6 . 3 10 . 2 23 . 9 
+ 449 ( 100 ) 59 .0 1 . 0 12 . 0 29. G 11. 

0 9 . 6 7 . 4 25 . 9 
+ 421 ( 100 ) 38 . 7 61 . 3 22. 6 30 . 6 . 3 5 . 4 12 . 1 19. ७ 
+ 400 ( 100) 41. 8 55. 2 18. 5 30 . 

5 8 . 

1 5 .68. 4 15 . 7 
+ 429 ( 100 ) 71 3 28 . 7 12.48. 

68.09. 

15. 5 4. 1 
-- 608 ( 100 ) 54. 1 45 . 9 21 . 8 24 . 7 10 , 

5 8 . 9 15 . 0 16 . 0 
+ 753 ( 100 ) 49 ,450 . 6 24 . 8 26 . 8 11 , 

8 9 . 3 16 . 1 18, 6 
__ - 998 ( 100 ) 44. 0 56 . 0 23 , 7 20 . 0 14. 0 10 . 0 17 . 6 20 . 1 

+ 1147 ( 100 ) 52. 5 47 . 5 22. 71 26 . It 14. 1 12 . 5 16. 34 19 . 51 


1967 - 68 
1968 - 60 
1969 - 70 . 
1970 - 71 
1971 - 72 @ . 
1972 - 73 @ . 


. 


. 


. 


टिप्परिणयां : 1. स्तंभ ( 1 ) में दिये गये प्रांकडे वर्ष के दौरान दा ममग्र परिवर्तनों को दर्शाते हैं । स्तंभ ( 2 ) मे ( 5 ) तक में दिये गये प्रांकड़े स्तंभ 

( i ) के % हैं । 
2 . बैंकों के पास रहने वाली कुल जमागशियां चाल और बचन जमाराशियों के जोड़ से नही बनी हैं ; क्योंकि रिजर्व बैंक के पाम रहने वाली अन्य 

जमाराशियो और गम्य गहकारी बैंको को शुद्ध मांग देयताएँ कुल जमाराशियों में शामिल की गयी हैं । 
@ अनंतिम अनुमान 
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सारणी 13 : Kा उपलब्धि , मागत सामन, बल मुल और मौपाची चमाराशियाँ 

( राशि करोड़ रुपयों में ) 
- - .. . - 

- --- - - - - - - - - - - - - - - 

बलमुद्रा का सीमांत 
मुद्रागत चलमुद्रा का अनुपात वृद्धि की दर 

अनुपात 
जनसा के मीयावी साधन 

मीयावी साधन - -- ... 

- -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - 
पास मुद्रा अमा ( पी . एल मुद्रा मुद्रागत जनता मुद्रा मीयादी मुद्रागत मुद्रा मुद्रागत 
रहने वाली उपलब्धि राशिया 480 को उपलब्धि साधनो के पास उपलब्धि जमा - साधन उपलब्धि साधनों 
अल मुद्रा छोड़कर) में में रहने वाली राशिया में में 

चल मुद्रा 


वित्तीय वर्ष 
( अन्तिम 
शुक्रवार ) 


म 


1961- 62 . 
1962- 63 . 
1963- 64 . 
1964- 65 . 
1965- 66 , 
1966- 67 . 
1067- 68 . 
1968- 69 . 
1969- 70 . 
1970- 71 . 
1971 - 72 . 
1972- 73 @ 


2201 3046 1056 4102 72. 3 53. 

7 4 .9 6 . 2 15. 

0 8 . 3 58 . 2 32. 7 
2379 3310 1151 4461 71 . 9 53 . 3 8 . 1 8 .7 9 .0 8 . 8 67 .449 . G 
2606 3752 1224 4976 69 . 4 52. 4 9 . 5 13. 

4 6 . 3 11 .551 . 4 44. 0 
2769 4080 1397 5477 67 . 9 50. 6 ____ 6 .3 8 . 7 14. 1 10 . 1 49 .732 . 5 
3034 4529 1605 6134 67. 0 49. 5 9 . 6 11 . 0 14. 9 12. 0 59 . 0 40. 3 
3197 1950 1867 681764 . 6 46. 9 5 . 4 9 . 3 16 . 3 11 . 1 38 . 7 23 . 8 
3376 5350 2 1 10 7460 63. ! 45 . 3 5 . 6 8 . 1 13. 

0 9 . 4 44. 8 27. 8 
3662 5779 25278306 63 . 7 44 . 3 9 . 

1 8 . 0 19 . 8 11 .371 . 3 36, 1 
4010 6387 2949 933662 8 43 . 

0 8 . 9 10 . 5 16 . 7 12. 4 54 . 1 31 . 8 
4383 7140 3448 10588 61 . 4 11 . 4 . 3 11 . 8 16 . 9 13 .4 49 . 5 29 . 8 
48228138 4176 12314 59 . 3 39 . 2 10 . 0 14 . 0 21 . 1 16 . 3 44. 0 25. 4 
54249285 5083 14368 58 ,437 , 8 12 . 5 14 . 1 21 . 7 16 .752 . 5 29 . 3 


- - 


- 


@ प्रनन्तिम 


क्रम के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रप्रिम उपलब्ध कराये जाते हैं । इस प्रकार , 
सामाम्य ऋण विस्तार को नियंत्रित करने और अग्रतावाले क्षेत्रों में उत्पादन 
को बनाये रखने के वुहरे उद्देश्यों से युक्त ऋण नीति निर्धारित करनी 
पड़ी । 


हो गया । 1972 में प्रौद्योगिक उत्पावन में हुए सुधार की उत्साहजनक 
सूचनाओं पौर वित्तीय संस्थानों द्वारा किये गये निवेशों के कारण सूचकांक 
में उक्त सि हुई । उसके माद, बजट-पूर्व प्रवधि में सरकार द्वारा अकोक 
फर कोयला खानों के प्रबंध को अपने अधिकार में ले लिये जाने के बाद 
बाजार सतर्क हो गया । परंतु 1973 - 74 के लिए केन्द्रीय बजट प्रस्तावों 
की घोषणा के बाद मार्च 1973 में उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित हुमा ; 
क्योकि बजट में कंपनी क्षेत्र के लिए कर सि का कोई प्रस्ताव नहीं किया 
गया था । बजट के बाद पायी गयी सुधार की प्रवृत्ति अप्रैल में रुक गयी ; 
क्योंकि शेयर बाजार के प्राधिकारियों में शेयर बाजार में कार्य करनेवालों 
पर प्रतिबंध लगा दिये । मंदी की इस प्रवृत्ति के अन्य कारण इस प्रकार 
थे : कतिपय राज्यों में अनाजों की पूर्ति की स्थिति असंतोषजनक थी पौर 
विभिन्न राज्यो में बिजली की कटौती का प्रौद्योगिक उत्पावन पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की सूचनाएं मिली । परंतु सामान्य मानसून की संभावनाओं 
के कारण मई और जून में इक्विटी शेयरों के मूल्यों में वृद्धि हुई । बैंक 
पर 6 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो गयी थी ; उसका भी प्रभाव 
उमपर परिलक्षित हुा । सूचकांक में 1972 -73 के दौरान 6 . 3 प्रति 
शत की जो वृद्धि हुई यह 30 जून 1973 के अंत तक विद्यमान थी जबकि 
पिछले वर्ष उसमें 1 . 9 प्रतिशत की कमी हुई थी । 


_____ 61. जून 1972 के अंत और विसंबर 1972 के अंत के बीच 
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की मात्रा प्रायः अपरिवर्तित 
रही । 1973 की पहली तिमाही के दौरान बैंक ऋण की मांग में वृद्धि 
के चिन्ह परिलक्षित हुए और उसके पाव ऋण वृद्धि की गति में तेजी 
पायी । प्रत : अण नीति में कई उपायों से ऋण विस्तार को नियंत्रित 
करने पर जोर दिया गया । उन उपायों में बैंक वर को बढ़ाकर 7 प्रति 
शत कर देने और एक दशक से अधिक अवधि के बाद इस संदर्भ में 
परिवर्तनीय प्रारक्षित निधि के अनुपात का उपयोग करने के उपाय सम्मि 
लिप्त थे । 


पण नीति और बैंक व्यवसाय की प्रवृत्तियो 


60. मालोच्य वर्ष के लिए ऋण नीति निर्धारित करते समय विभिन्न 
उद्देश्यों को ध्यान में रखना पड़ा । एक अोर , कुल मांग को अधिकता 
की पर्तमान स्थिति और बैंक व्यवस्था की बढ़ती हुई चल निधि की स्थिति 
को देखते हुए वाणिज्य बैंकों के लिए उपलब्ध रिजर्व बैंक माफ़ डिया की 
पुनर्वित्त सुविघानो को नियंत्रित करना पड़ा । दूसरी मोर प्रौद्योगिक 
उत्पावन और निर्यात की वृति के लिए सहायता प्रवान करने की आवश्य 
कता थी और यह सुनिश्चित करने की भी प्रावश्यकता थी कि अग्रतावाले 
क्षेत्रों को , विशेषफर अनाजों की उगाही और रबी फ़सल के सघन कार्य 


62. जहां अक्तूबर 1971 के अंत में ऋण- जमा प्रतुपात 73 . 1 
प्रतिशत था वहाँ बहुत प्रधिक कम होकर 1972 - 73 के अधिक काम 
काज के समय के प्रारंभ में 66. 2 प्रतिशत हो गया । अक्तूबर 1972 
के अंतिम शुक्रवार को समाप्त हुए वर्ष का वृद्धिशील ऋण -जमा अनुपात 
केवल 30 . 4 प्रतिशत था । 1972 के कम कामकाज के समय के दौरान 
प्रनाजों की उगाही के सार्वजनिक कार्यों के लिए दिये गये प्राणों को 
छोड़फर अन्य उद्देश्यों के लिए बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में 33 करोड़ 
रुपयों की वृमि हुई जब कि इस कम कामकाज के समय में हुई कुल वृद्धि 32 
करोड़ रुपये थी । इसके विपरीत 1971 के कम कामकाज के समय में 
163 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । इसके अलावा, जहाँ इस वर्ष के 
कम कामकाज के समय के प्रारंभ में बैंकों ने केमल 23 करोड़ रुपयों 
तक के ऋण रिज़र्व बैंक से लिये थे यहाँ 1971 के कम कामकाज के 
समय के प्रारंभ में उन्होंने 191 करोड़ रुपयों के प्रण लिये थे । बैंकों ने 
1971 के कम कामकाज के समय के दौरान अपने निवेशों में 254 
करोड़ रुपयों की बुद्धि की थी । उसके मुकाबले में 1972 के कम काम 
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काज के समय के दौरान उनके निवेशों में 624 करोड़ रुपयों की वृद्धि 9 मार्च 1973 को बढ़कर 70 . 4 प्रतिशत हो गया अर्थात् उक्त अनुपात 
हुई । बैंकों की कुल देयतामों में उनकी चल भास्तियो का अनुपान जहाँ में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । फिर भी, यह अनुपात पिछले वर्ष की इसी 
अक्तूबर 1971 के अंत में 31 . 3 प्रतिशत था वहाँ यह अक्तूबर 1972 अवधि में पाये गये अनुपात ( 74 . 0 प्रतिशत ) से अपेक्षाकृत कम ही था । 
के अंत में 36 . 7 प्रतिशत हो गया । । 

क्योंकि तब जमा राशियों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई थी । 


63. पिछले दो वर्षों की तरह, इस वर्ष भी रिजर्व बैंक ने प्रत्येक 
प्रमुख वणिज्य बैंक के साथ अधिक कामकाज के समय के उमके ऋण 
बजट पर विचार-विमर्श किया । इन विचार-विमों से यह म्पष्ट हुना कि 
1972 - 73 के अधिक कामकाज के समय के दौरान तथा उसके तुरंत 
बाद के महीनों में , जैमा कि अधिकारियों का पूर्यानुमान था , अनाजों को 
उगाही के लिए ऋण को काफ़ी अधिक मांग होगी और उपाजित होने 
वाली नयी जमा राशियों का काफ़ी बड़ा अंश इस प्रनतावाली मांग के 
लिए अलग रखना होगा । इसके अलावा, प्रौद्योगिक क्षेत्र , विशेषकर कृषि 
माधारित उद्योगों की ऋण की मांग में वृद्धि होने की आशा थी । फिर 
भी , यह प्रत्याशा की गयी कि इस प्रयधि में जमा रागियों में जो वृद्धि 
होगी वह इतनी अधिक होगी कि उससे बैक बिना रिजर्व बैंक से उधार 
लिए इन प्रावश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे । अत : 14 नवंबर 1972 
को घोषित की गयी नीति में स्थूल रूप में वर्तमान पुनर्वित्त मुविधाओं 
को बनाये रखा गया । परंतु समग्र विनियामक उपाय के रूप में रिजर्व 
बैंक से लिये जानेवाले उधारों की ब्याज दर को निर्धारित करने के लिए 
अपेक्षित न्यूनतम शुश चल निधि अनुपात में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर उसे 
34 प्रतिशत से 36 प्रतिशत कर दिया गया । बैंको को यह भी सूचित 
किया गया कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 24 के अधीन 
अपनी आस्तियों का जो न्यूनतम अंश माविधिक चल निधि अपेक्षा की 
पूर्ति के लिए रखते हैं उसमें 1 प्रतिशत की वृद्धि कर उसे 29 प्रतिशत 
से 30 प्रतिशत कर दें । 


67. प्रतः परिस्थिति ऐमी थी कि ऋण विस्तार पर रोक लगाना 
मावश्यक हो गया । किन्तु इससे अनाजों की उगाही के लिए दिये जाने 
वाले ऋणो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था । उक्त अणों 
के बारे में यह प्राशा थी कि ये 1973 के मार्च के अत और जन के 
अंत के बीच की अवधि में काफी मात्रा में बढ़ जाएंगे । गेहूँ के भोक 
व्यापार के अधिग्रहण के फलस्वरूप और 70 से 80 लाख मी० टन तक 
की उगाही के निर्धारित लक्ष्य के माधार पर प्राधिकारियों में मार्च 1973 
में प्रगामी सीन महीमों में 500 करोड़ रुपयो से 600 करोड़ रुपयो सक 
के बैक ऋण की अधिक मांग होने की प्रत्याशा को । उस समय बैंकिंग 
व्यवस्था के पाम उपलब्ध साधन इतने पर्याप्त थे कि रिजर्व बैंक मी पुन 
वित्त मुविधामो की केवल थोड़ी सी सहायता लेकर उगाही ऋण की 
अतिरिक्त मांग की पूनि की जा सके । बंको माग रिजर्व बैंक से लिये 
गये उधार अक्तूबर 1972 के अंत में 6 . 7 करोड रुपये थे और ये बह 
कर 9 मार्ष 1973 को 197 . 9 करोड़ रुपये हो गये । परंतु अधिक 
कामकाज के ममय के अंत में ये कम होकर केवल 24 . 3 करोड़ रुपये 
रह गये । इम सदर्भ में ऋण नीति में इस बात पर बल दिया गया कि 
जमा राशियों की ब्याज दरों में कतिपय सामान्य समायोजनो के जरिए मोर 
शुब अल निधि अनुपात को 36 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 प्रतिशत कर पुनर्षित 
प्रणाली को और मजबूत बनाते हुए बैंकों के वित्तीय माधनों की लागत में 
पति की जाए । अनाजों की उगाही के लिये दिये जानेवाले ऋणो के संबंध 
में पुनर्विन के मानदंडों को इस प्रकार परिशोधित किया गया कि अधिक 
उदारतापूर्वक मुविधाएँ दी जा सके । बैंकों को यह सूचित किया गया कि 
वे अक्तूबर 1972 के अंतिम शुक्रवार को विद्यमान अनाजों की उगाही के 
लिए दिये गये ऋण के बकाया स्तर के 10 प्रतिशप्त के अतिरिक्त अक्तूबर 
1972 के अंतिम शुक्रवार के स्तर की अपेक्षा ऐसे ऋणों में होनेपाली 
वृद्धि के प्राधे भाग ( जो पब सम एक तिहाई था ) तक पुर्विप्त पाने के 
हकदार होंगे । उसीके माथ -साथ, रक्षा पैकिंग-ब- पूर्ति ऋण के संबंध में 
बफ दर पर वी आनेवाली विशेष पुर्वित्त सुविधा को वापस ले लिया 
गया । पुनर्वित्त प्रणाली की दूसरी बातों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया । 
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को दिये जानेवाले ऋणों को ऐसे मामलों 
में ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत लाया गया जहाँ कार्यकारी पंजी 
ऋणों की राणि कुल 3 करोड़ रुपये और अधिक पौर मीयादी ऋणों की 
राशि 1 करोड़ रुपये और अधिक थी । बैंकों से यह भी कहा गया कि वे 
अनाजों की उगाही सहित राज्य सरकारो को वाणिज्यिक / वित्तीय मावश्यकतामों 
के संबंध में उनके द्वारा किये जानेवाले अनुरोधों की पूर्ति करने के पहले 
इस बात का सुनिश्चय कर ले कि भारत के संविधान के पनुच्छेद 293 
( 3 ) के अधीन भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है । 


___ 64 चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के ढांचे में भी संशोधन किये गये 
ताकि ऋणो पर विशेषकर उन घम्तुप्रो के लिए दिये जानेवाले ऋणों 
पर जिनकी पूर्ति कम होती है, नियंत्रण को मजबूत किया जा मके । 
मनाओं और वनस्पति तेलों तथा तिलहनों पर दिये जानेवाले प्रशिमों के 
संबंध में अब तक ऋण मीमाएँ अफवार निर्धारित की जाती थी । उन्हें 
प्रय पार्टीवार निर्धारित किया गया है । पार्टीवार ऋण मीमानों के निर्धा 
रण मे बों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे न केवल नयी 
पाटियो को प्रदान किये जानेवाले ऋणों के प्रस्तावों के संबंध में , परंतु 
वर्तमान पाटियो को उपलब्ध ऋणों के स्तर को बढ़ाने के प्रस्तावों के 
सबंध में भी रिजर्व बैंक से सलाह लें । 


65. अधिक कामकाज के समय के प्रारंभ के बाद भी चको के पाम 
जो अतिरिक्त चल निधि बनी रही उमके कारण बड़ी राशिवाले खातो 
के लिए बैंकों के बीच कुछ अनुचित स्पर्धा होने लगी । प्रतः रिजर्व बैंक 
को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और इस आशय का एक परिपत्र जारी 
करना पड़ा कि 25 लाख पियों और अधिक गशि के लेखो को एक 
बैंक में दूसरे बैंक में प्रतरित करने के लिए रिजर्ष अफ की पूर्व अनुमति 
पावश्यक होगी । 


66. अधिक कामकाज के समय के बीच में किये गये मूल्यांकन से 
यह विदित हुमा कि जहाँ 1971-72 के अधिक कामकाज के समय में 
ऋणों में 3 14 करोड़ रपयों ( 6 . 5 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी वहाँ 9 
मार्च 1973 तक 721 करोड़ रुपयों ( 13 . 8 प्रतिणप्त ) की वृद्धि हुई । 
बैंक ऋण में हुई लगभग यह सारी वृद्धि अनाजो की उगाही के क्षत्र को 
छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में हुई और यह वृद्धि 1971- 72 के अधिक काम 
काज के ममय की तदनुरूप प्रयधि में हुई, वृद्धि की अपेक्षा तीन पौर 
अधिक थी । इसके फलस्यप, समग्र त्राण- जमा अनुपात अधिक कामकाज 
के समय के प्रारंभ में विद्यमान 66 . 2 प्रतिशत के स्तर की तुलना में 


68. मई 1973 के उत्तरार्ध तक यह स्पष्ट हो गया पा कि अनाजों 
की उगाहो के लिए प्रावश्यक ऋण पूर्व अनुमानित मात्रा से काफ़ी कम 
होगा । यह भी प्रमाणित हुमा कि 1973 के प्रारंभ के महीनों में प्रौद्यो 
गिक उत्पादन में वृद्धि की दर में गिरावट मा गयी थी । फिर भी यह 
पाया गया कि 1972 - 73 के अधिक कामकाज के समय ( नवंबर 1972 
पप्रल 1973 ) के दौरान ऋण विस्तार की राशि 884 करोड़ रुपये थी 
अर्थात् ऋण में 16 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 1971 - 72 के अधिक 
कामकाज के समय के दौरान हुई वृद्धि ( 355 करोड़ रुपये या 7 . 3 
प्रतिशत ) मे दुगनी से भी अधिक थी । कई महत्त्वपूर्ण कृषि वस्तुमों की 
पूर्ति की स्थिति कठोर चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के बावजूद कठिन हो 
गयी थी और उसके फलस्वरूप उनके मूल्यों में वृद्धि हो गयी थी । प्रत ; 
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यह प्राधायक हो गया कि वाणिज्य बैंकों की निधियों के वितरण पर 
लगाये गये सामान्य और विशिष्ट नियंत्रणों को और कठोर कर दिया 
जाए । गेहूँ के थोक व्यापार को राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकार में 
ले लिये जाने के कारण , 14 मई को जारी किये गये एक परिपत्र के अनु 
मार गहूँ पर गैर मरकारी थोक व्यापारियों को बैंकों द्वारा दिये जाने 
वाले प्रग्रिमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया । फुटकर व्यापार के संबंध में 
बैंकों से यह कहा गया कि वं यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा गेहूँ 
पर दिये जानेवाले अग्रिम केवल लाइसेंसधारी फुटकर व्यापारियों को और 
साथ । केवल स्टाकों को उस सीमा तक जिमे रखने के लिए उन्हें प्रधि 
कार दिया गया हो , प्रदान किये जाने हैं । 


अधिकांश वृद्धि अनाजों की उगाही के कार्यकलापों के विस्तपोषण के कारण 
हुई है और अन्य क्षेत्रों को दिये जानेवाले ऋण में अप्रैल 1973 के अंत 
में विद्यमान स्तर की तुलना में केवल थोड़ी- सी वृद्धि हुई है । कुल 
अमाराशियों में होनेवाली वृद्धि की दर पिछले कम कामकाज के समय 
को तदनुरूप अवधि की तुलना में उत्माहवर्धक रही है, अर्थात् कुल जमा 
राशियों में इस वर्ष के कम कामकाज के समय में जहां 6 . 0 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई वहां पिछले कम कामकाज के समय में 5 . 5 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई थी । 


69. इस संदर्भ में ( 30 मई, 1973 ) एक -साथ जो अनेक उपाय 
किये गये उनमें निम्नलिखित शामिल हैं : बैंक दर को 6 प्रतिशत से पढ़ा 
फर 7 प्रतिशत कर दिया गया , माविधिक नकदी प्रारक्षित निधियों को 
3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया , न्यूनतम शुद्ध पल निधि 
प्रमुपात को 36 प्रतिशत से बढ़ाकर 39 प्रतिशत कर दिया गया और 
विशेष रूप से छूट प्राप्त ऋणो को छोड़कर अन्य ऋणो के लिए 10 
प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित की गयी । ये उपाय इस रूप 
में किये गये कि बैंको की ऋण वृद्धि की ऊंची दर को नियत्रित कर 
ऋण की अधिक मांग के दबायो को रोकते हुए मुद्रा स्थिति में सुधार 
लाया जा सके । बैंकों द्वारा लिये जानेवाले उधारों की लागत को बढ़ा 
कर गाजार म पड़नेवाले दबाया को कम करने का भी उद्देश्य इस नीति 
के मूल में था । बैंक वर में वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप ब्याज दरो 
के ढांचे में समायोजन किये जाने से वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक से उधार 
लेने के संदर्भ में प्रत्यक्षतः निरुत्साहित किया गया और इसके अलावा 
दूसरी दिशामों को भी चेतावनी मिली तथा अनुपूरफ कार्रवाइयों करने 
का मार्ग भी प्रशस्त हुमा । बैंक दर में वृद्धि किये जाने के बाद केंद्रीय 
मरकार के खजाना बिलों की ब्याज दर को भी 31 मई 1973 से 
वार्षिक 3 . 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया । इस प्रकार 
मढ़ायी गई म्याज पर उक्त तारीख को या उसके बाद जारी किये गये 
सभी नये खजाना बिलों और 1 जून 1973 को मकाया खजाना बिलो के 
स्थान पर उनकी प्रधि समाप्त होने पर जारी किये गये बिलो पर 
लागू होगी । इस प्रयाम से खजाना बिलो के द्वारा केंद्रीय भरकार द्वारा 
लिये आनेवाले उधारो की लागत में वृद्धि हुई । 31 मई 1973 को 
यफाया रहनेवाले खजाना बिलों को राशि (रिजर्व बैंक माफ़ इंडिया वाग 
धारित तवर्थ खजाना बिलों के साथ ) लगभग 4343 करोड़ रुपये 
थी । 


71. 30 मई को घोषित कई मुद्रागत उपायों द्वारा लगाये गए वित्तीय 
अनुशासन को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 12 
जुलाई 1973 के एक परिपन्न द्वारा रिजर्व बैंक में प्राप्त होनेवाले पुन 
विन से सम्बन्धित कई अधिकारो को वापस ले लिया । इस प्रकार 13 
जुलाई 1973 से केवल , (i ) निर्यात प्रण के लिए दिये जानेवाले 
पुवित्त की एक मीमिन माना और (ii ) प्राथमिक अण समितियो और 
कृषक सेवा ममिलियों को उधार दी गयी राशियों के लिए प्रदान किये 
जानेवाले पुनर्वित्त को छोड़कर बैंक दर या उसमे कम दर पर दिये गये 
गभी रियायती पुनर्विन अधिकार वापस ले लिए गये । चाहे बैंक का 
ण चल निधि अनुपात कुछ भी क्यों न हो , वार्षिक प्रौमत निर्यात ऋण 
के 10 प्रतिशन के बराबर के उधार, बैक दर पर उपलब्ध होगे ; परंतु पूर्व 
स्थिति के विपरीत ऐसे उधारों से शुम चल निधि अनुपात में बाधा पड़ेगी । 
प्राथमिक सहकारी समितियो और कृषक सेवा समितियों को दिये जानेवाले 
उधारो में जो वृद्धि होती है उसके लिए शुद्ध चल निधि अनुपात पर 
विचार किये मिना रियायती व्याजदर पर पुनर्वित्त प्रदान किया जाता 
रहा ; उपन दर को बढ़ा कर अब 5 प्रतिशत किया गया है । किन्तु इन 
उधागे से पहले की तरह शुद्ध चल निधि अनुपात में बाधा पड़ेगी । 
नयी हूंटी आकार योजना के अंतर्गत हुंगियो की पुनर्भाजन सुविधा बैंक 
दर पर प्राप्त होती रहेगी ( 1 3 जुलाई 1973 के पहले और 13 जुलाई 
1973 से लागू होनेवाली पुनर्वित्त सुविधाएं इस रिपोर्ट के भाग II के 
अनुबंध में दिए गए एक पार्ट में दर्शायी गयी है ) । 


__ 72 इस बात पर विशेष बल दिया गया कि पुनर्वित्त व्यवस्था के 
अंतर्गत दी गयी कितिपय रियायती सुविधाओं को वापस ले लेने से ऋण 
नीति में अग्रतावाले क्षेत्रो को सहायता प्रदान किये जाने पर जो जोर 
दिया जाता है उसमें कोई परिवर्तन नही हुआ है । बैंकों से कहा गया 
कि वे इन क्षत्रों को अधिकाधिक वित्तीय सहायता प्रदान करते रहे । 
उनमे यह अनुरोध भी किया गया कि वे इस दिशा में अधिकाधिक प्रयास 
गीन रहें कि उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधिया विशेषकर चीनी 
और कपड़े के उधोगों को दी गयी निधियों की शीघ्र चुकौती हो । 


73. बैंक दर में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप, भारतीय प्रौद्योगिक 
विकास बैंक और कृषि पुनषित निगम के व्याज-दर विन्यास को पुनः 
ममायोजित किया गया । 


70. बैंक व्यवसाय को परवर्ती गतिविधियो से यह विदित हुआ कि 
30 मई 1973 को घोषित नीति के उद्देश्यो का मामान्य रूप से पालन 
किया गया है । अपेक्षित प्रारक्षित निधि को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 
प्रतिशत कर देने से 22 जून और 29 जून के बीच रिजर्व बैंक में रहने 
वाली मनुसूचित वाणिश्य बैंकों की जमाराशियों में 222 करोड़ रुपयों 
की वृद्धि हुई । यद्यपि बैंकों को कभी-कभी रिजर्व बैंक से सहायता 
लेनी पड़ी फिर भी उन्होंने शीघ्र ही रिजर्व बैंक से लिये गए अपने कर्ज 
को चुका दिया । इस प्रकार 22 जून और 29 जून के बीच अनुसूचिन 
वाणिज्य बैकों द्वारा लिये जाने वाले उधारों में जहा 129 करोड़ रुपयों 
की वृद्धि हुई वहां अगस्त 1973 नक लगभग 138 करोड़ रुपयों की 
गिरावट आई और उक्त उधारों की राशि 3 करोड़ रुपये तक रह गई । 
ऋण विस्तार की गति में भी पर्याप्त मंदी आ गयी थी । कम 
कामकाज के समय मे अब नक ( अप्रैल के अन्तिम शुक्रवार से जून के 
अन्तिम शुक्रवार तक ) वृद्धिशील ऋण- जमा अनुपात 57 प्रतिशत रहा 
है जब पिछले फम कामकाज के समय की नदनुरूप अधि में उक्त 
अनुपात 78 प्रतिशत था । सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऋणों में 


74. भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक ने 6 जून 1973 से अपने 
द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की ब्याज दरों और पुनर्भाजन दरों को बताया । 

औद्योगिक प्रतिष्ठानों (निर्यातों को छोड़ कर ) को दी जानेवाली प्रत्यक्ष 
महायता की सामान्य दर को 8 , 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 . 0 प्रतिशत 
कर दिया गया और पिछड़े क्षेत्रों के यूनिटों के संबंध में इस पर को 
7 . 0 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 . 5 प्रतिशत कर दिया गया । भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 16 जून 1973 के पहले और 16 जून 
1973 के पश्चात् लिये जानेवाले व्याज की बरे इस रिपोर्ट के भाग IV 
में दर्शायी गयी है । 
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75. कृषि पुनविन निगम ने भी अपने पुनर्विन की दर को 6 . 5 राशि 42 करोड़ रुपयों से बढ़कर 141 करोड़ रुपये हो गयी । जैमा कि 
प्रनिशन से बनाकर 7 प्रतिशत कर दिया । यह दर 25 जन 1973 को 

पहले कहा आ चुका है, 29 जून 1973 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 
या उसके बाय म्धी कुन सभी योजनाओं पर लागू होगी । । कृषि पुन उधारों में अकस्मात् 129 करोड़ रुपयों को जो वृद्धि हुई वह केवल 
वित निगम ने वित्त प्रदान करनेवाले मभी बैंकों को भी यह निदेश दिया अस्थायी घटना थी । उसके बाव के मप्ताह में उनमें 99 करोड़ रुपयों 
कि वे कम से कम 2 . 5 प्रतिशत का मार्जिन रखें ताकि अन्तिम उधारकर्ता तथा उमफे परवर्ती सप्ताह में और 25 करोड़ रुपयों की कमी कर दी 
को इससे अधिक दर पर जो वार्षिक 9 . 5 प्रतिशत से कम नहीं होगी , गयी । 
ब्याज देना पड़े । 
___ _ 76. संक्षेप में , इस वर्ष ( जुभाई - जून ) के दौरान जमाराशि में हुई 

भुगसान शेष 
बुद्धि पिछले वर्ष की तुलना में केवल मामान्य रूप से अधिक थी , अर्थात् 
जहाँ इस वर्ष जमागणि में 140 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई वहाँ पिछले 

____ 81. विदेशी लेनदेनों के क्षेत्र में 1971 - 72 ( जुलाई- जून ) में जो 
वर्ष 1394 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी ( मारणी 14 ) । किंतु उक्न 

सुधार पाया गया उसे 1972- 73 में भी मनाये रखा गया । प्रारक्षित 
वृद्धि की दर पिये वर्ष के 22 . 4 प्रतिशत की तुलना में काफ़ी कम 

विदेशी मुद्रा निधियों में 37 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात् उक्त 
होकर 18 . 5 प्रतिशत रह गई । इस वर्ष के दौरान कुल मुद्रागत साधनों 

निधियों बढ़कर 882 करोड़ रुपये हो गयीं जबकि 1971 -72 के दौरान 
में हुई वृद्धि में मे , जमाराशियों का ग्रंश 63 . 1 प्रतिशत और चान मुद्रा 

उनमें 58 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी और वे 787 करोड़ रुपयों से 
फा अंश 36. 9 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष उक्त प्रतिशत क्रमशः 

जड़कर 8.15 करोड़ रुपये हो गयी थी । प्रारक्षित निधियों की गतिविधियों 
79 . 3 और 20 . 7 थे । 1972- 73 के दौरान जमाराशि में हुई पद्धि 

के संदर्भ में दो बातें उल्लेखनीय हैं : ( 1 ) 1972- 73 में विशेष प्राहरण 
का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि मीयादी जमागशि में 910 

अधिकारों का कोई नया आबंटन नहीं हुआ । पिछले वर्ष ऐमें आबंटन 
करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई प्रर्थात् कुल वृद्धि में उमका अंश 64 . 6 प्रतिशत 

से प्रारक्षित निधि में 75 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी , ( 2 ) विनिमय 
था । कितु पिछले वर्ष उपमें 779 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी और 

बाजारों में विश्व की प्रमुख मुद्रानों को मुक्त छोड़ दिये जाने और कुछ 
कुल वृद्धि मे उसका अंश 55 . 9 प्रतिशत था । 

ऐसो प्रमुख मुद्राओं जिनमें प्रारमिन निधियों का एक अंश रखा जा रहा 

था , की सापेक्ष मूल्य सि के परिणामस्वरूप निधि के रुपया मूल्य में 
77. इस वर्ष के दोगन ऋगों में हुई वृद्धि का स्वरूप अनियमित 35 करोड़ रुपयों की या 1971 - 72 की मूल्य वृद्धि से बुगुनी बुद्धि हुई । 
था ; जून और दिसम्बर के बीच उनमें नगण्य वृद्धि हुई और उसके बाद 1971 - 72 और 1972 - 73 के दौरान किये गये विदेशी लेनदेनों के 
विशेषकर फरवरी के बाद उनमें बहुत अधिक वृद्धि हुई । 

शुद्ध परिणाम का मूल्यांकन करने के लिए 1971 - 72 में किये गये विशेष 

पाहरण अधिकारों के प्रामंटन और 1971- 72 और 1972- 73 में 
78 . ममग्र वर्ष ( जुलाई 1972 से जून 1973 तक ) के संवर्म 

प्रारक्षित निधियों के रुपया मूल्य में हुई वृद्धि को प्रारक्षित निधियों की 
में बैंक ऋगों में हुई कुल वृद्धि थोड़ी बहुत अधिक थी अर्थात् उनमें 

गतिविधियों से अलग कर देना होगा । इस मंगणन प्रणाली के प्राधार 
1971 - 72 में जहाँ 675 करोड़ रुपयों या 14. 0 प्रतिशत की वृद्धि 

पर यह माना जा सकता है कि 1972 - 73 के दौरान प्रारक्षित निधियों 
हुई थी वहाँ इस वर्ष 819 करोड़ रुपयों या 14 , 9 प्रतिशत की वृद्धि 

में 2 करोड़ रुपयों की नाममात्र की वृद्धि हुई जबकि 1971- 72 में 
हुई । इस वर्ष के दौरान अनाजों की उगाही से सम्बन्धित कार्यकलापों 

उनमें 33 करोड़ रुपयों की कमी हुई थी । 
के लिए दिए जानेवाले ऋगों में 74 करोड़ रुपयों की गिरावट आई 
जबकि 1971 - 72 में उनमें 163 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । 

82. भुगतान शेष के ब्योरेवार अकिड़े उपलब्ध न होने के कारण 
हमके फलस्वरूप अनाजों को उगाही से सम्बन्धित कार्यकलापों के क्षेत्रों 

प्रारक्षित निधियों की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से प्रकिा नहीं जा 
को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बैंक ऋण में 893 करोड़ रुपयों या 18 , I 
प्रनिशन पी अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष उममें 512 

सकता । विदेशी व्यापार और प्रदायगियों के संदर्भ में प्राधिकन व्यापारियों 
करोष्ठ भपयो या 11. 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 

द्वारा किये गये लेनवेनों से यह विवित होता है कि पालोच्य वर्ष की पहली 

छमाही, अर्थात् जुलाई-दिसंबर 1972 में निर्यात मे प्राप्त राशियां 1971 
___ 79. जून 1973 में समाप्त हुए वर्ष के दौरान वृद्धिशील ऋण-जमा की तदनुरूप दूमरी छमाही की अपेक्षा 16 प्रतिशत अधिक , प्रायात संबंधी 
अनुपान 58 , 2 प्रमिशन था जबकि 1971 - 72 में यह 48 , 4 प्रतिशत प्रदायगियां 18 प्रतिशत अधिक , प्रवृश्य प्राप्तियां 16 प्रतिशत कम और 
था । जून 1973 के अंत में ऋण- जमा अनुपात 69 . 8 प्रतिशत था प्रवृश्य अदायगियां 6 प्रतिशत अधिक हुई होंगी । मरकारी प्रायातों के 
जबकि जून 1972 के अंत में उक्त अनुपात 72 प्रतिशत था । 

अधिकांश भाग के लिए प्राधिकृत व्यापारियों को छोड़कर अन्य माध्यमों 

से प्रदायगी की जाती है और उक्त आयात विदेणी महायता के उपयोग 
6 ) अनुचित वाणिज्य बैकों की निषा पद्धति से स्थूल रूप से 

पर काकी निर्भर रहते हैं । 
मुद्रा बाजार में विद्यमान निधियों की चलनशीलता परिलक्षित हुई । 
सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अनुमूचित वाणिज्य बैंकों 

83. 1972 - 73 के वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी सहायता की 
द्वारा किये गये कुल निवेश में इस वर्ष के दौरान 631 करोड़ प्राधिकृत राशि और उपयोग की गयी राशि दोनों में उल्लेखनीय 
रुपयों की वृद्धि हुई जबफि पिछले वर्ष उसमें 511 करोड़ रुपयों की वृद्धि हप से कमी हुई । सहायता को प्राधिकृत गशि 851 करोड़ रुपये थी 
हुई थी । इस वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के पास जमाराशि में 255 अर्थात् 1971 - 72 के 877 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 226 करोड़ रुपये 
करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 74 करोड़ रुपयों की वृद्धि कम थी । 1972 - 73 में 60.1 फगेष्ट रुपयों को जो राशि उपयोग में 
हुई थी । इसका कारण यह था कि 1973 के जून के अंत में प्रारक्षित लायी गयी बह पिछले वर्ष के 820 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 26 प्रतिशत 
निधियों के प्रोक्षित अंश को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशन कर दिया कम थी । जनवरी - जून 1973 के दौरान अनाजों के आधिकारिक आयात 
गया । 29 जून 1973 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक प्राफ किये गये है । पिछले वर्ष ऐसे आयात नहीं किये गये थे । इसके साथ 
इंडिया से लिये गये उधागे में 99 करोड़ रुपयों की श्रुति हुई और उनकी ही ऋण शोधन की प्राधिकारिक प्रायगियों की राणि 1971 - 72 की 
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सारणी 14 : बैंक व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण प्रकों में माविक पठार - प्रमुसूचित बाणिज्य बैंक 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


. - 


- - - 


- - - - . 


- - 


29 जून 


29 जून 


26 जून 
1970 


25 जून 
1971 


25 जून 
1971 

को 


26 जून 
1970 

को 
बकाया 


30 जून 
1972 

को 


1973 


1973 


को 


को 


30 जून 
1972 

को 
समाप्त 
हुए वर्ष 
में घट - बढ़ 


बकाया 


समाप्त 


बकाया 


बकाया 


समाप्त 
हुए वर्ष 
में मट - बढ़ 


को 
ममाप्त 
हए वर्ष 
में पटक 


हुए वर्ष 


में षट-बह 


6216 


1. कुल जमाराशियो 

( क ) मांग . 
( ख ) मीयादी 
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2743 


+ 941 
+ 414 
+ 527 


7610___ + 1394 
3358 + 615 
4252 + 675 


3858 


+ 1408 
+ 498 
+ 910 


2946 


3473 


5162 


4213 


+ 614 


14 


4805 


592 


5480 


+ 717 


6299 


+ 819 


उनमें से 


( क ) अनाजों की उगाही के लिए 

दिए गए ऋण . . 
( प ) दूसरे ऋण . . 


207 


- - 26 


379 


+ 172 


5 42 


+ 163 


468 


4008 


+ 640 


4426 


+ 420 


4938 


+ 312 


5631 


+ 893 


1504 


1807 


2318 


2949 


3. कुल निवेश . . . 

( क ) सरकारी प्रतिभूतियों में . 
( ब ) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में 


1186 


1186 


+ 145 
+ 60 
+ 85 


+ 303 
+ 189 
+ 114 


1375 
432 


1721 


+ 511 
+ 346 
+ 165 


+ 631 
+ 471 
+ 160 


2192 
757 


318 


597 


757 


4. मकवो और रिजर्व बैंक प्राफ़ रिया के 

पास बकाया . . . 
( क ) हाथ में नकवी . . 


362 


--- 37 


397 


+ 35 


+ 140 


794 


179 


187 


256 


+ 67 
+ 73 


+- 257 

+ 2 
+ 235 


( प ) रिजर्व बैंक के पास बकाया . 


183 


210 


+ 27 


283 


538 


5. भांग और प्रल्प सूचना पर प्रतिवेग राति 


83 


+ 35 


91 


+ 8 


115 


115 


+ 24 


8. रिजर्व बैंक प्रातरिया से लिए गए उधार 


292 


+- 120 


207 


- -- 85 


____ 42 


42 


- -- 165 


- - 165 


141 


+ 99 


10 


+ 10 


11 


+1 


13 
69. 8 


79 . 9 


77 . 3 


72. 0 


7. रिणयकप्राडिया द्वारा खरीदो और 

मुनायी गपी बेशी हुरियो . . 
ऋण - जमा अनुपात . 
( मौसम के अन्त में ) 
ऋण - ( अनाजों की उगाही के लिए दिये 

गये ऋण को छोड़कर ) 


76 . 9 


71 . 2 


64 . 9 


64. 7 


जमा अनुपात 
निवेश - ~-अमा अनुपान . 


28 . 5 


29 . 1 


30 . 5 


32 . 7 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


रिप्पणियां : 1. ये प्रकिड़े रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम , 1934 की धारा 42 ( 2 ) के प्रधीम मैकों द्वारा पेश की गई साप्ताहिक विवरणियों पर माधारित 

हैं ; किन्तु रिजर्व बैक मॉफ़ इंडिया से लिये गये उधारों के प्राकड़े रिकर्व बैंक प्रॉफ़ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त साप्ताहिक उघार 

सूचनामों पर प्राधारित हैं । 
2. ये माकड़े जून के अन्तिम शुक्रवार से सम्बन्धित है । 
* अनन्तिम 
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NAME 


सारणी 15 : अनुसूचित बाणिज्य बैंकों के प्रांकड़ों में मौसमी घट-ब 


( गगि करोड़ रुपयों में ) 


मौसमी घट -बक 


कम काम 


अधिक 


कम काम - 


अधिक 


कम कामकाज का ममय 


काज का 


कामकाज 


काज का 


कामकाज 


समय 


का समय 


समय 
1972* 


का समय 29 जून 30 जन 
1972 - 73* 1973 तक * 1972 तक 


1971 


1971 - 72 


- 


+- 824 


+ 624 


+ 630 


+ 796 


+ 330 


1 . कुल जमा राशिया 

( क ) माग . 
( ख ) मीयादी 


+ 202 


+ 310 


+ 228 


+ 342 


+ 143 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


+ 369 
+ 215 
-- 154 


+ 422 


+ 314 


+ 422 


+ 454 


+ 187 


+ 163 


+ 355 


+ 32 


+ 884 


+ 189 


+ 287 


उनमें से 


+ 175 


+ 254 


( क ) अनाजों की उगाही के लिए दिए गए ऋण . 

( ख ) दूसरे ऋण . . . . 
3. सरकारी और अन्य अनुमोवित प्रतिभूतियों में निवेश . 


+ 156 
__ + 7 


- - 71 
+ 426 


- - 1 
+ 33 


+ 6 
+ 878 


. 


+ 14 


+ 33 


+ 254 


+ 240 


+ 824 


+ 3 


+ 


+ 51 


( क ) सरकारी प्रतिभूतियों में 


. 


. 


+ 200 


+ 527 


---- 90 


+ 43 


+ 144 
+ 96 


+ 9 
+ 42 


( ब ) अम्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में 


+ 45 


+ 97 


+ 93 


+ 10 


____ + 54 


+ 66 


+ 236 


+ 99 


4. नकवी मरि रिजर्व बैंक माफ इरिया के पास बकाया 

(क ) हाथ में नकदी 
( ब ) रिजर्थ बैंक माफ इंडिया के पास बकाया 


+ 46 
+ 24 
+ 22 


+ 15 

+ 1 
+ 14 


+ 


+ 24 


+ 28 


+ 19 


- - 67 


+ 


+ 40 


+ 217 


+ 32 


5. मांग और पल्प सूचना पर प्रतियेय राशि 


+ 72 


+ 


+ 


- -- 76 


6 . रिजर्व बैंक माफ इंग्यिा से लिए गए उधार . 


. 


. 


- 172 


+ 


+ 


+ 18 


+ 117 


7. रिजर्व बंक माफ इंडिया द्वारा परीवी और ममापी गई वेशी हुरिया 


- - 10 


+ 19 


- - 5 


73 . 1 


71 . 7 


86 . 2 


70 . 3 


69 . 8 


72 . 0 


ऋण-- - जमा अनुपात ( मोमम के अंत में ) . . . . 

ऋण--- ( अनाजों की उगाही के लिए दिये गये प्राण को छोड़कर ) 
जमा अनुपात ( मौसम के अंत में ) . 
निवेश - - जमा अनुपान ( मौसम के अंत में ) . 


67. 7 


67 . 7 


62 . 8 


67 . 0 


64. 7 


64 . 9 


30 . 6 


, 31 . 3 


36 . 6 


33. 3 


32 . 7 


30 . 5 





- 


- 


- 


- .. - . . - - - 


- 


टिप्परिणयां : 1. ये प्रांकड़े रिजर्व बैंक माफ़ इंडिया अधिनियम , 1934 की धारा 42 ( 2 ) के अधीन बैंकों द्वारा पेश की गई साप्ताहिक विवरणियों पर आधारित 

है । किन्तु रिज़र्व बैंक माफ़ इंडिया से लिये गये उधारों के प्रांकड़े रिजर्व बैंक माफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त माप्तामिक उधार 
मूचनाओं पर आधारित है । 


2. घट-बढ़ के ये मांकड़े अप्रैल और मक्तूबर के अन्तिम शुक्रवार के प्राकड़ों पर आधारित है । 


* प्रन्सिम 
133 G of I / 73 - 5 
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[ PART JI - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- 
अपेक्षा लगभग 10 प्रतिशत अधिक थी ; इनमें से अधिकांश प्रदायगियाँ निर्यात 
प्राधिकृत व्यापारियों के द्वारा नहीं की जानी । इन सब बातों को देखते 

88. 1972 - 73 के दोरान किये गये निर्यातों की राशि 1962 करोड 
हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा कि जलाई 1972 से अन रुपये पी, अर्थात उममें 1971 - 72 के दौरान हुई 4, 7 प्रतिशत की 
1973 तक प्रायासों के लिए की गयी कुल प्रयागियों की राशि पिछले 

वृद्धि की तुलना म 22 . 1 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी । यदि इस 
वर्ष की अपेक्षा कुछ अधिक रही होगी और एक वर्ष की अवधि में प्रदृश्य 

तष्य को ध्यान म रखा जाए कि निर्यात संबंधी आंकड़ों का संकलन 
लेने में एक चौथाई मे अधिक कमी हुई होगी । 

करने प्रणाली में 1 नवम्बर 1970 से जो परिवर्तन किया गया (पिछले वर्ष 

की रिपोर्ट , पृष्ठ 30 - 31 देखे ) उसके परिणामस्वरूप निर्यातों का अनुमान 
व्यापार संतुलन 

1970-71 के लिए अधिक मोर 1971- 72 के लिा , कम लगाया गया था । 
84. वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के प्रायात तो 1972-73 में निर्यातों की वृद्धि-दर 1971- 72 और 1970- 71 की 
पोर निर्यात संबंधी प्रकिड़ों के अनुसार 1972 - 73 ( अप्रैल-मार्च ) में अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण रही है । इसके पहले निर्यातों में इस प्रकार की 
भारत के पास 185 करोड़ रुपयों का व्यापार अधिशेष विधमान पा 

उल्लेखनीय वृद्धि 1951 - 52 में ( 22 प्रतिशत ) हुई थो जब कोरिया को किये 
जबकि 1971- 72 में 218 करोड़ रुपयों का व्यापार घाटा पाया गया गये निर्यातों में अनशिय वृद्धि हुई थी । 
था । निर्यातों में तेजी से वृद्धि ( 355 करोड़ रुपये ) होने और प्रायासों 

89. अनेक कारणो से 1972-73 मै निर्यातों में यह उल्लेखनीय वृद्धि हो 
में कमी ( 49 करोड़ रुपये ) होने के कारण अधिशेष को उक्त स्थिति 

मकी । भारतीय निर्यातों के लिए नए बाजार के रूप में बंगला देश का उद्भव 
उत्पन्न हुई । 

होने के कारण थोड़ी सी वृद्धि हई । परन्तु अधिकांश वृद्धि भारतीय वस्तुमों 

विशेष रूप से खाल छाल और चमड़े सूनी वस्त्र और समुद्री उत्पादों जैसी 
प्रायातों को प्रवरिता 

परम्परागत वस्तुओं के लिए विवशी मांग के बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण 
85. वाणिज्यिक सूचना और मंक संकलन महानिदेशालय के प्रांकड़ों 

हुई । इसके परिणामस्वरूप अलग- अलग वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हुई । 
के अनुसार 1972 - 73 ( अप्रैल-मार्च) में किये गये मायातों का मूल्य 

इसके अलावा, विभिन्न महत्वपूर्ण मवाप्नों के संवर्भ में रुपए का मूल्य ह्रास हो 
कम होकर 1777 करोड़ रुपये हो गया ; किन्तु 1971 - 72 में उक्त 

जाने के कारण रुपये में जो अधिक राशि प्राप्त हुई, उम के कारण भी 
मूल्य 1970 - 71 के 1634 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1825 करोड़ रुपये 

निर्यातों से प्राप्त होनेवाली प्रामधनी मे वृद्धि पायी गयी । 
हो गया था । 1972 - 73 के दौरान जारी किये गये प्रायात लाइसेंसों 

____ 90. भारत में निर्यातों में और वृद्धि होने के मार्ग में अन्तर्राष्ट्रीय 
के मुल्य ( 1855 , 7 करोड़ रुपये ) में 1971 - 72 के स्तर ( 185 3 . 7 

व्यापार क्षेत्र की गतिविधियां रकावटें डालती रहीं । इस संदर्भ में एक 
करोड़ रुपये ) की तुलना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुमा । 

उल्लेखनीय घटना यह थी कि ब्रिटेन में जनवरी 1973 में यूरोपीय आधिक 
86. जब इस वर्ष के मायात संमंधी अंतिम मांफड़े उपलब्ध होंगे समुदाय में प्रवेश किया जिसके परिणामस्वरूप 1939 का भारस-ब्रिटिश 
तब मायातों में स्पष्ट रूप से पायी जानेवाली यह कमी वास्तविक स्थिति व्यापार करार ममाप्त हो गया । जनवरी 1973 में ब्रिटेन के साथ एक 
की घोतक नहीं होगी । वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय नये करार पर हस्ताक्षर किये गये जिसके द्वारा वर्तमान गुरुक - दर, प्रौर शुल्क 
के व्यापार संबंधी अफिड़ों में परिशोधन किया आएगा : क्योंकि सरकार परेतर अधिमानों को 1 जनवरी 1974 तक जारी रखा गया । इस तारीख 
द्वारा किये जानेवाले प्रनाओं, पेट्रोलियम, तेलों और चिकनाई के पदार्थों के पश्चात् 1977 तक ब्रिटेन एक सामान्य विवेशी शुल्क दर को क्रमबर 
के प्रायातों से संबंधित आंकड़े पोसलदानों के पहुंचते समय निदेशालय को रूप से लागू करेगा । 1974 से ब्रिटेन यूरोपीय माणिक समुदाय की 
पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होते जबकि उनकी राशि पहले ही धुका वी सामाग्ययीकृत अधिमान योजना को स्वीकार करेगा जिसके फलस्वरूप 
गयी होती है * 

जूट और नारियल के रेशे से बनी वस्तुओं, काजू की गिरी, वनस्पप्ति 

से बनी अन्य वस्तुओं, चीनी, गरम मसाले , काफी और कुछ समुद्री उत्पादों 
पायात नीति 

के निर्यातों पर ब्रिटेन में शुल्क लगाये जायगें क्योंकि इन वस्तुओं को यूरोपीय 
87. पायात नीति के मूल में पारमनिर्भरता और निर्यात विकास के समप्र मार्थिक समुदाय की सामान्यीकृत अधिमान योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं 
उद्देश्य निहित रहते हैं । 1973 - 74 की पायात नीति के द्वारा इन उद्देश्यों किया गया है । इसके फलस्वरूप भारत द्वारा ब्रिटेन को किये जाने वाले 
को और अधिक पूर्ति की अपेक्षा की गयी । उक्त नीति के कारण प्रायातों इन वस्तुओं के निर्यातों में बाधा पड़ेगी । मई 1973 में यूरोपीय प्रार्थिक 
के उद्देश्य के लिए अग्रतावाले उद्योगों की मंमया 59 से बढ़कर 70 हो समुदाय के साथ जो प्रस्थायी करार किया गया उससे यूरोपीय प्रार्थिक 
गयी । उक्त नीति के अंतर्गत प्रनिवार्य निर्यात योजना को और उद्योगों समुदाय के देशों को किये जाने वाले हमारे जूट के निर्यातों को कुछ हद 
के लिए लागू कर दिया गया जिससे उन्हें उस योजना के अंतर्गत प्रवान सक लाभ पहुँच सकता है, यद्यपि फीस और जर्मनी भारत के संदर्भ में 
की जानेवाली उवार पायात सुविधामों का लाभ प्राप्त हो मके । अपने द्विपक्षीय रूप से स्वीकृत प्रतिबंधों को जारी रखते हैं । 
उत्पादन का 10 प्रतिशत या अधिक निर्यात करनेवाले छोटे यूनिटों को 
मायात के लिए अतिरिक्त मुविधाएं दिये जाने की व्यवस्था थी बाते 

मूल्यांकन पोर संभावनाएं 
कि 1972 - 73 के उनके निर्यातों की मात्रा 1971 - 72 की अपेक्षा 

91. पिछले अनुच्छेदों में 1972 - 73 के दौरान अर्थव्यवस्था की 
दुगनी हो । निर्यात के लिए किये जाने वाले उत्पादन के लिए अंतर्राष्टीय 

गतिविधि का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है उससे यह विदित होता है 
मुल्यों पर पूर्ति की जानेवाली देशी वस्तुओं को प्रायास नीति के अंतर्गत 

कि कई मामलों में वह निराशाजनक रही है । पिछले वर्ष के दयामों और 
उपलब्ध सभी मुविधामों के लिए निर्यातों के रूप में मानना था । 

तनावों का सामना करने के बाद यह माशा की गयी थी कि 1972 -73 

के दौरान अर्थव्यवस्था अपनी खोई हुई स्थायिता को कुछ हद तक पुनः 
* बाणिज्यक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा दिये गये प्राप्त कर लेगी । परन्तु ऐसा नहीं हुमा और लगातार दूसरे वर्ष मानसून 
व्यापार प्राकड़े और भुगतान शेष के आंकड़ों के भाधार पर उपलब्ध व्यापार 

फो विना के कारण प्रभागों और दूसरी वस्तुओं के मूल्यों में भारी 
ऑफड़े पूर्णत : मेल नहीं खाते । क्योंकि विभिन्न चग्गों म इन लेनदेनों मात्रा में वृद्धि होने लगी । मानमून की विफलता के कारण कई राज्यों में 
को दर्ज किया जाता है । अतः वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन 

बिजली की कमी भी हई । इमसे औद्योगिक उत्पादन में जो सुधार हो 
महानिदेशालय के मांकड़ों पर सावधानी से विचार करना चाहिए । 

रहा था , उसमें बाधा पड़ी । 
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सारणी 16 : भारत के मुख्य प्रायात 


- 


- - - 


- 


- 


पण्य 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 
. . .- ---- - - - -- -- ---- - - -- - - - - - - - -- 

-- --- - - 

( 6 ) की तुलना में 

अप्रैल- दिसंबर ( 7 ) मे वृद्धि ( + )/ 
1967 - 1968 - 1969-- 1970 - 1971 - --- -- ---- -- कमी ( -- ) 
68 69 70 71 72 1971 1972 - 

वास्तविक प्रतिशत 
- - - - - --- 

- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 2 3 4 5 6 789 


- - - -- - -- -- -- - 


- --- - 


--- 


-- ----- -- --- - - - - - - 


- - -- - 


- - - - - 


- 


. 


-- 


- - 


- 


- 


- - - 


- -- - 


को छोड़कर ) 


____ 372 293 


242 169 13155 -- 76 -- 58 


1. अनाज ( काज़ को छोड़कर ) 

उनमें में 
क्षालों में भिन्न अनाज और उनमे बनी वस्तुएं 


518336 


261 


213 


131 


105 


22 - - 83 - - 79 


___ 83 


90 


83 


99 113 


113 


87 


76 - - 11 - - 12 


16 


31 


28 


28 


23 


+ 3 + 15 


2. कन्यो मई . . 
3. पटमन और मेस्ता 
4. काजू . . . . 
5 . खनिज सेल . 

उनमें से 
( क ) कच्या पोर प्रशतः परिष्कृत पेट्रोलियम 
( ख ) अन्य । 


75 


133 


138 


136 


195 


143 


149 


+ 6 


+ 4 


60 


966 106 148 110 106 - - 4 - - 3 

423047 3343 + 10 + 30 


15 


37 


273 


283 


195 


192 


218 


161 


156 


- 5 


- - 3 


139 


139 


77 


61 


81 


52 


47 


---- 5 


-- - 10 


134 


144 


134 


144 


131 


118 


. 


137 


131 


137 


109 


109 


109 


6 . रासायनिक पदार्थ 

उनमें से 
( क ) उर्वरक . 

( ख ) अन्य . . . . . 
7. लोहा और इस्पात 

प्रमोद धातुएँ . . . . . 
8. कच्चा रबड़ ( कृत्रिम पोर मुधारे गये रया को मिलाकर ) 


106 


86 


82 


147 


238 


179 


157 


- - 22 - -- 12 


. 


89 


89 


89 


75 120 


102 


83 77 


75 


120 


102 


83 


10 


11 


10. ऊन और दूसरे पशुषो के रोम 


. 


11 


. 


17 


14 


16 


10 


- - 1 


- 9 


19 


. 


30 


303947 


11. पशुओं और वनस्पति के तेल और ची 


32 


15 - -- 17 


---53 


18 


24 


25 


35 


24 


12. कागज , गने और उनसे बनी वस्तुएँ 


___ 18 


- 6 


---- 25 


पत्थर 


. 


. 


13. मोती, बहुमूल्य प्रौर अर्ध बहुमुल्य पत्थर . 


12 


28 


28 


28 


25 


28 


25 


26 


26 


19 


19 


30 + 11 


+ 58 


13. 


. 


503 


514 


396 


384 


454 


349 


349 


. 


- 1 


14. मणीने पोर परिवहन उपकरण 

उनमें मे 
( क ) बिजली से इतर मणीने 
( ख ) बिजली की मशीनें 

( ग ) परिवहन के उपकरण 
15. अन्य . . 


. 


. 


336 366 280 257 268 211 210 - -- 1 
86 826459 1027285 + 13 
8166 52 58346654 --12 
___ 
181 214 163 176 169 ___ 120 - - 2 
1974 * 1909 1567* 1634 1812 1364 1239 --- 125 


- 18 


122 


-- -- 2 


- 9 


टिप्पणी : पण्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है । 

* पग्गिोधित 
स्रोत : वाणिज्यिक सूचना प्रौर अंक संकलन महानिर्देशालय । 
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सारणी 17 : भारत के मुख्य निर्यात 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


- - - - 


- - 


1987 
68 


1988- 
69 


196 - 
70 


1970- 1971- 
71 72 


अप्रैल-दिसम्बर ( 6 ) की तुलमा में 

- ( i) में वृद्धि 
1971- 1972 ( + ) कमी ( - ) 
72 73 

वास्तविक प्रतिशत 


- - - 


- 


प. प्रमा परम्परेतर पस्तुएं 


इंजीनियरी सामान 
लोहा और इस्पात 


6991 ____ 126 1088296 + 14 +- 17 
55 79879141 310 - 1 - 3 
7588 ____ 117___ 105 7280 + 8 + 11 

30 

++ 8 

+ 25 


117 


खनिज लोहा 
रासायनिक पदार्थ 


36 


24 


86 


101 


116 


118 


180 


157 


125 


148 


117 


120 


87 


57 


5 


. 


51 


67 


+ 


41 


49 


41 


55 


29 


41 


प्रा . प्रत्य बस्तुएं 
जूट का धागा और उससे बनी वस्तुएं 

234 218 207 190 265 187 193 + 6 + 3 
सूत का धागा और उससे बनी वस्तुएं 

116 80 109 + 29 + 36 
चाय 

____ 117 120 + 3 + 3 
पाल , छाल , चमड़ा पौर चमड़े की चीजें , 
जूतों को मिलाकर 

. . 7087 9987 130 73 125 + 52 + 71 
काजू की गिरी 

+ 6 + 12 
तेल की सली 

_____ 49415540 29 + 12 + 41 
मोती, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य परपर, न 
तराशे नये तराशे गये 

___ 45 42 42533856 + 18 + 47 
गरम ममाले 

. . 27 25 34 39 3623 18 - 5 -22 
मछली मौर मछली से बमी वस्तुएं . . 18233131 422941 + 12 + 41 
चीनी . . 16 10 

28 3028 10 - 18 - 64 
.. . 18 18 20 25 22 1923 + 4 + 21 
खनिज मैंगनीज 

11 13 11 14 118 7 - 1 
समाखू ( मपरिष्कृत ) 

35 33 33 31 423550 + 15 
जोय ( अन्यों को मिलाकर ) 

1, 199___ 1, 358 1, 413 1, 535 1, 589* 1, 140 1, 394 @ + 254 + 22 


45 


42 


38 


56 


27 


25 


34 


39 


23 


18 


18 


23 


31 


29 


4I 


. 


16 


10 


28 


HAN 


10 


- 18 


काफी 


18 


18 


20 


25 


19 


23 


11 


13 


11 


11 


35 


33 


33 


+ 


+ 


टिप्पणी : 


1 नवंबर 1970 से निर्यातों को प्रभिलेखित करने के लिए वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा अपनायी गयी क्रिया 
विधि में ( अंतिम रूप से पारित पोतलदान बिल के स्थान पर पोतलदान बिल की मूल प्रति के माधार पर प्रभिलेखित करने की विधि 
स्वीकार की गयी ) परिवर्तन किये जाने के कारण 1970- 71 और 1971-72 के पांकड़ों की पिछले वर्षों के प्रांकड़ों से सुलना नही 
की जा सकती । 
* इनमे बंगला देश को किये गये लगभग 38 करोड़ रुपयों के निर्यात शामिल नहीं है । 
इनमें बंगला देश को किये गये 50 करोड़ रुपये के निर्यात शामिल है । परंतु अंगला देश को काफी मात्रा में किये गये ये निर्यात 
शामिल नहीं है, जिन्हें संबंधित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पूर्ण रूप से अभिलेखित नहीं किया गया है । 
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92. देश के विभिन्न भागों में सूखे की गम्भीर स्थिति विदयमान थी 

95. ऋण नीति के क्षेत्र में वर्ष भर में वाणिज्य बैंको की जमा 
जिसके कारण सरकार पर सूखा राहत और प्रापानी कृषि कार्यक्रमों के गशियों मे अधिक मेजी से वृद्धि हो जाने के कारण इस बात पर जोर 
लिए महायता प्रदान करने की जिम्मेदारी पा पड़ी । अनाजों और कतिपय दिया गया है कि ऋण के अनुचित विस्तार पर नियंक्षण लगाया जाए । 
अन्य अत्यावश्यक य-शुओं की पूर्ति की मात्रा को बढ़ाने के लिए उनके जैसा कि पहले विश्लेषण किया जा चुका है, नवंबर 1972 से ऐसे 
आपातकालीन आयात भी करने पड़े । मरकारी व्यय के बढ़ जाने विभिन्न उपाय किये गये हैं कि निजी क्षेत्र में अनुत्पावक और सट्टेबाजी 
और बैंकों की जमा राशियों में भारी मात्रा में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप के उद्देश्य में किये जाने वाले व्यय के लिए बैंकों में पाम अधिक मात्रा 
देश में उपलब्ध कुल मुद्रागत साधनों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गयी और में विद्यमान चल निधि का उपयोग न किया जा सके । इस वर्ष के दौरान 
कृषि उत्पादन में कमी हो जाने के संदर्भ में मुद्रागत माधनों की उक्त इन नीतियों के कारण ऋण-जमा अनुपात पिछले दो वर्षों के अनुपातों के 
अप्रत्याशित वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति के तत्व सक्रिय म्तरों की अपेक्षा काफी कम ही गये हैं । परंतु बैंको की जमा राशियों में निरंतर 
हो गये । 

वृद्धि होते रहने से उनके उपयोग को नियंदिन करने की मावश्यकता होगी । 

इस प्रकार निकट भविष्य में ऋण-नीति की मूलभूत विशेषता नियंत्रणा 
___ 93. मालोच्य वर्ष के दौगन मूल्य स्तर के बगबर बढ़ते रहने से 

न्मक होगी ; फिर भी नियंत्रण के संदर्भ में इतना ही लचीलापन बरता 
ऐमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रयास करने की आवश्यकता हो गयी है 

जाएगा कि एक ओर अत्यावश्यक उत्पादन में मुविधा हो सके और दूसरी 
जिससे पर्याप्त मात्रा में निर्वाह वस्तुओं, विशेषकर अनाजों की पूर्ति हो 

पोर मट्टयाजी को रोका जा सके । 
सके । इस संदर्भ में यह अत्यावश्यक हो गया है कि एक अोर सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली को सक्षम रूप में कार्यान्वित करने और दूसरी ओर 

96. दीघकालीन दृष्टि में इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि 
चालू व्यय को कम करने के लिए अपेक्षित प्रयासों से संबधित समस्यानों को 

आगामी कई वर्षों तक अनाजो के सामंजनिक वितरण मोर उसकी व्यवस्था 
हल किया जाए । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में मनाजो की 

को अन्यधित प्रधानता दी जाती रहेगी । 1967 -68 से चार वर्षों तक 
उगाही और पायानों की ममस्याओं के कारण कठिनाइयां विद्यमान रहती हैं । गेहूं 

की अवधि में प्रच्छी वर्षा होने से अनाज पर्याप्त मात्रा में 
की वसूली की मात्रा प्रत्याशित मात्रा से काफी कम हो गयी है । पिछले वर्ष 

उपलब्ध होते रहे और उसके परिणामम्बम्प अधिकाश राज्यों में गठित 
मारे विश्व में वालों से भिन्न अनाजों के मंदर्भ में विद्यमान कमी के कारण 

वितरण तंत्र में ठिनाई मा गयी थी । परतु 1972- 73 के अनुभव से यह 
अनाजों की प्रायातों की मात्रा भी कम रही है । यवि भागामी बरीफ 

स्पष्ट हुआ है कि यदि प्रभाव के समय पर अनाजो के सार्वजनिक विसरण 
फमल मंतोषजनक रही तो उससे इस स्थिति में काफी सुधार हो सकता 

नन को अधिक प्रभावकारी ढंग में काम में लाना है तो उसे स्थायी स्वरूप 
है ; परंतु पिछले दो वर्षों के दौराम स्टाकों में जो कमी पायी है, उसकी 

प्रदान करना होगा । मूल्यों में प्रदेशवार जो उतार चढ़ाय पाया जाता है 
पूर्ति केवल एक ही संतोषजनक मौसम से नहीं हो सकेगी । यदि भागामी 

उममें समानता लाने के लिए उचित वितरण प्रणाली के साथ अनाजों के 
वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वर्ष भर में काफी 

परिवहन के लिए समन्वित रूप में प्रयास करने होंगे ताकि जिन क्षेत्रों में 
माना में अनाज उपलब्ध कराये जाने के अलावा कुछ स्टाको का भी 

अधिक मात्रा में अनाज उपलब्ध हैं , वही में उन भन्नों को जहां अनाजो 
निर्माण करना हो तो यह बहुन आवश्यक होगा कि अधिक मात्रा में चावल 

की कमी रहती है और कमी के भन्नों के भीतर भी अनाजों को प्रासानी 
की उगाही करने का कार्यक्रम शुरू किया जाय और संभवतः अनाजों का 

से ले आया जा सके : 
कुछ अतिरिखत प्रायात भी किया जाए । यदि भागामी मौसम में अनाजों 
को पर्याप्त उगाही की जाए तो सरकार अनाजों को मूल्य वृद्धि को भली 

97. इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन के क्षेत्र में 
भौति रोक सकेंगी । वर्तमान परिस्थिति में ऐसे घ्यापक उगाही-कार्यक्रम के 

अधिक प्रयत्न करने होगे । चावल , मोटे अनाजों और नकदी फसलों के 
लिए निश्चित रूप से यमुली प्रणाली की सहायता लेनी पड़ेगी । यदि ऐसी 

संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिक उपज वाले बीजों को विकसित करने और 
प्रणाली को कार्यान्वित करने में कठिनाइयां हों तो इस बात का पुनरीक्षण 

उनका उपयोग करने की दिशा में गंभीर अनुसंधान को जारी रखना है 
करना होगा कि सरकार किस हद तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा 

मौर साथ ही , समय - समय पर पड़े मूख के कारण यह भी प्रावश्यक हो 
अनाजों के मिक्री का दायित्व उठा सकती है । अन्य पूरक उपायों को प्रप . 

गया है कि देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार की ऋषि संबंधी परिस्थितियों के 
नाने की संभावना पर विचार किया जा सकता है । 

लिये उपयुक्त सूखी खेती की प्रणालियों को सत्काल यिमित किया जाए 
___ _ 94. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मरकारी और गैर सरकारी , ताकि निरंतर सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पावन में कुछ हद तक 
दोनों क्षेत्रों के व्यय को कम कर के मूल्यों पर पड़े हुए दबावों को स्थायिता लायी जा सके । इस क्षेत्र में वित्तीय माधनों के उपयोग के लिये 
यथाशिघ्र कम करना होगा धाटे की वित्त व्यवस्था को न्यूनतम माना तक अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 
सीमित करने के उद्देश्य से सरकारी व्यय में कटौती करने के लिये कदम 
उठाये जा रहे हैं । केन्द्रीय सरकार ने 1973 - 74 के लिए अपने बजट में 

98. प्रौद्योगिक क्षेत्र में यदि यह मान लिया जाए कि नियमित रूप 
85 करोड़ रुपयों के थोड़े से घाटे की व्यवस्था की है । अनाजों के संदर्भ से बिजली और प्रौद्योगिक कच्ची मामग्री की पूर्ति होती र गी , तो 
में दिये जाने वाले उपवानों पर अपेक्षाकृत अधिक परिव्यय , तीसरे वेतन 1972 के कैलेण्डर वर्ष में उत्पावन में पायी गयी बुद्धि-दर ( 7. 1 
पायोग और बोनस पुनरीक्षण ममिति की सिफारिणो के कार्यान्वयन के प्रतिशत ) जारी रहे सकेगी । कच्ची कई और पटसन का उत्पादन पिछले 
कारण बेतन पर होने वाले व्यय में वृद्धि , प्रादि के संबंध में जो प्रतिग्मित वर्ष की अपेक्षा केवल सीमान्न बाप से कम रहा है ; परंतु यदि पगली 
सरकारी व्यय करने की प्रावण्यकता बाव में उत्पन्न हुई है अथवा उत्पन्न फ़सल मामान्य रही तो स्थिति चिन्ताजनक नहीं होगी । सभय है कि 
होने की संभावना है उमे योजनागत और योजनेतर ध्यय में 400 करोड़ इस्पात और इस्पात से बनी चीजों की पूर्ति में हुमा सुधार भी जारी 
रूपयों तक की कटौती पर समायोजित करना होगा । चूंकि निश्चित रूप रहे । इसके अलावा हाल ही में प्रौद्योगिक लाइसेन्सीकरण का जो उवारी 
से भावी व्यय का अनुमान लगाना असभव है अतः करों की माछी वमूली करण किया गया वह भी औद्योगिक विकास के लिए एक अनुकूल कारण 
करने , अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त करने , प्रादि पर ध्यान देना आवश्यक होगा । यवि 1972-73 के दौरान मरकारी क्षेत्र में प्रौद्योगिक संबंधों 
होगा जिससे कि यह मुनिश्चित हो सके कि बजट घाटा वास्तव म पिछले में पाया गया मुधार 1973- 74 में भी जारी रहे मो प्रौद्योगिक उत्पादन 
दो वर्षों की अपेक्षा काफी कम होगा । 

में और वृद्धि होने में सहायता मिलेगी । 
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११. परंतु पिछले कुछ वर्षों के दौरान काफ़ी लंबी अवधि तक निवेश होगा : चूंकि इसके साथ ही , उद्योग क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की अनुरक्षण 
के कार्यकलापों की गति धीमी रही है जिससे न केवल वस्तुमो के क्षेत्रों सामग्री के पायातों के लिए भी व्यवस्था करनी है , अत : यह भी अधिक 
में , बल्कि परिवहन बिजली , सिंचाई प्रादि के क्षेत्रों में भी प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाता है कि निर्यातों से होने वाली मामदनियों को नेजी 
की स्थिति उत्पन्न हुई है । पूंजीगत माल के कतिपय उद्योग क्षेत्रों की से बढ़ाने के लिए तत्काल उपाय किये जाएँ । 
क्षमता का उपायोग नहीं हो पाया है । इसे भी प्रभाव की उपयक्त 

103. चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम पर्ष प्रर्यात् 1973 - 74 
स्थिति के कारण के रूप में माना जा सकता है । इम संदर्भ में सार्वजनिक 

में देश पांचवी पंच यर्षीय योजना तैयार करने के कार्य 
अन्न को पहले अग्रसर होने की पावश्यकता है । क्योंकि निजी क्षेत्र 

में 

व्यस्त रहेगा । अतः यही वर्ष है जबकि पांचवीं योजना को प्रवर्तित करने 
के निवेश में काफी वृद्धि सभी हो मकती है जब मार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी ही वृद्धि 

के लिए अनुकूल प्रार्थिक वातावरण का निर्माण करना होगा । न केवल 
हो । प्रात : यदि प्रौद्योगिक क्षेत्र में अधिक विकास करना हो तो भागामी 

मूल्यों में स्थिरता लाने , बल्कि अर्थ-व्यवस्था के प्रबन्धन में , विशेषकर सार्व 
कुछ वर्षों में मार्वजनिक क्षेत्र के निवेशों की वृदि - दर को बनाये रखना 

जनिक निवेश और सार्वजनिक उपभोग के क्षेत्र में संतुलन लाने के लिए 
होगा । ऐसा करते समय सार्वजनिक क्षेत्र के नये निवेशों की लागत से 

भी हर संभव प्रयत्न करना होगा । पांचवी योजना में बहुत अधिक 
होने वाले लाभ का तथ्यपूरक मूल्यांकन करने के लिए उपायों का पता 

मात्रा में निवेश किये जाने की जो परिकल्पना की गयी है उमके लिए 
लगाना होगा ताकि दुर्लभ विसीय साधनों का कम उपयोग हो । 

करों की वसूली सार्वजनिक ऋण और सामान्यतः बचत की घर में काफी 

अधिक वृति करनी होगी । न केवल अधिक मात्रा में जमा राशियों 
100. उद्योमों, बिजली पौर परिवहन में सार्वजनिक निवेश की मात्रा 

को जुटाने, बल्कि उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्रों को विस्तारित करने के 
को बढ़ाने और व्यवस्पित करने के साथ ही निजी क्षेत्र के उद्योगो को 

लिए प्रावश्यक कार्यकारी पूंजीगत सहायता प्रदान करने के निमित्त भी 
विकसित करने के उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए । भारतीय 

बैंकिंग सेवाभों को अधिक व्यापक और सघन बना कर पाने वाली धुनौती 
प्रोद्योगिक विकास बैंक असी विशेषीकत संस्थानों के द्वारा दी जाने वाली 

का मामना करने के लिए में किंग क्षेत्र को सशक्त बनाना होगा । विकास 
वित्तीय सहायता पर निजी क्षेत्र का निवेश निर्भर रहता है । इससे 

पौर सामाजिक न्याय के दुहरे उद्देश्यों की पूर्ती के संदर्भ में सरकार की 
अवश्य ही निषेश का अधिक अच्छी तरह से विनियमन और पर्यवेक्षण हो सकता 

वित्तीय और दूमरी नीतियों का प्रत्यक्ष योगदाम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होगा 
ह परंतु ऐसी संस्थानों द्वारा वित्तीय साधन प्रदान किय जाने का प्राधार 

पौर इन्हीं नीतियों से अर्थव्यवस्था का भावी रूप भी निर्धारित होगा । 
बाजार म ईक्विटी शेयरों पौर उिपरों द्वारा जुटायी जानेवाली पूजी 
होना चाहिए । प्रतः पूंजी बाजार को निवेश -योग्य निधियों की जो उपलब्धि 
होती है उसे यवि बनाये नहीं रखा जाए मोर कुछ हद तक उसमें 

II. वाणिज्य बैंक व्यवसाय को प्रगति 
वृद्धि न की जाए तो यह संभव है कि कई उद्योगों, विशेष रूप से 
मझौले और छोटे उद्योगों की स्थापना भी कठिन हो जाए । पाचवी 

____ 104 . मालोच्य वर्ष में बैंक व्यवस्था ने अपने भौगोलिक विस्तार 
योजना के प्रवर्तन के पहले यह उचित होगा कि इस स्थिति का पुनरीक्षण 

को और बढ़ाया । इससे बैंक व्यवसाय के विकास के संदर्भ में पाया गया 
किया आए और सरकार द्वारा अपनायी गयी प्रौद्योगिक प्रौर कर संबंधी 

क्षेत्रीय असंतुलन कम हो गया । 1972 के कैलेंडर वर्ष के दौरान वाणिज्य 
नीतियों को योजना की अवधि में जारी रखने के लिए उपाय किये 

बैंकों ने 1, 783 शाखाएं खोली । यह संख्या 1972 से 1974 तक के तीन 
जाएँ । इससे बचतकर्तामों और नये उद्योग स्थापित करनेवाले उद्यमकर्तामो, 

वर्षों ( कैलेंडर वर्षों ) के दौरान 5, 000 शाखाएं खोलने की संभाव्य योजना 
दोनों को प्रोत्साहन मिल मकेगा । 

के अन्तर्गत इस वर्ष 1500 शाखाएं खोलने का जो लक्ष्य था उससे अधिक 

थी । शाखा विस्तार की गति को बनाए रखने के लिए बैंकों को अब 
101 . वर्तमान स्थिति के दबावों के कारण उपलब्ध वित्तीय 

सूचित किया गया है कि वे वर्ष 1973 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की 
साधनों का निवेश के लिए पुनर्वितरण करना जहाँ तत्काल संभव नहीं 

अवधि के लिए प्रावर्ती योजनाएं बमायें । 
होगा, वहां जुटाये गये अधिकाधिक वित्तीय साधनो को उपयोगी निवेश 
कार्य के लिए उपलब्ध कराने की प्रावश्यकता है । इमसे स्पष्ट 

10 5. अग्रतावाले क्षेत्रों को प्रदान किये गये ऋण की मात्रा में इस 
रूप से यह विदित होता है कि सार्वजनिक पौर निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों वर्ष के दौरान वृद्धि हुई यद्यपि ऐसे क्षेत्रों को दिये जानेवाले ऋण में हुई 
की स्थापित ममता का पूरा उपयोग किये जाने के लिए उपयुक्त वृद्धि की दर अपेक्षाकृत न्यून थी । क्षेत्रीय पौर प्रभागीय कार्यालयों के 
प्रणालियां अपनायो आनी चाहिए । इन दोनों क्षेत्रों में नियोजित पूंजी पुनर्गठन और ऋण प्रदान किये जाने की प्रधिक प्रभावकारी व्यवस्थामों 
से होनेवाली उपलब्धि की दरे या सो देश की प्रावश्यकतामों या उपयोग से यह प्राणा की जाती है कि आगामी वर्षों में इम क्षेत्र में अधिक तेजी 
की गयी कुशल श्रमिक क्षमताओं के अनुरूप नहीं है । इसी प्रकार यह से प्रगति होगी । भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की 
भी सही है कि राष्ट्रीय प्राय के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व जानेवाली रक्षा के संदर्भ में की जानेवाली अतिरिक्त रियायतों के कारण 
में हाल ही के वर्षों में क्रमश: वृद्धि होती आ रही है ; फिर भी उक्त संभावना के और सुदृढ़ होने की संभावना है । इसके अलावा प्राथमिक 
राज समिति के सुभावों के अनुमार विशेष रुप से राज्य स्तर पर कृषि महकारी ऋग समितियो के माध्यम से कृषकों को वाणिज्य बैंकों 
अतिरिक्त वित्तीय माधन जुटाने के लिए भी पौर गुंजाइश है । सामान्य द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की योजना को विस्तारित करने 
व्यवस्था के द्वारा कर बचत की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रशासन में के कारण भी इन क्षेत्रों को अधिक मात्रा में अग्रिम उपलब्ध कराने में 
मुधार लाने के प्रयत्नों को भी तीव्र बमाने की आवश्यकता है । 

सहायता मिलेगी । 


लिए अधिक मामलेमें , जैमा कि 


102. यधपि विदेशी भुगतान की स्थिति फ़िलहाल काफ़ी मतोषजनक 
है, फिर भी वह इतनी अनुकूल नहीं है कि निर्वाह वस्तुनों की पूर्ति 
के लिए अधिक मात्रा में और निरंतर प्रायातों पर निर्भर रहा आए । 
भारी प्रभाव की स्थितियों में , जैसा कि फ़िलहाल विधमान है, मनाजों 
पौर मध्य प्रत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुपों के पायाता का वित्तपोषण करने 
के लिए अपनी विदेशी मुद्रा पाय के एक अंश का उपयोग करना मावश्यक 


106 . अग्रणी बफ योजना के अन्तर्गत मर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने 
का कार्य समाप्त होने वाला है । बैंक व्यवस्था के विकास के लिए कई 
जिलों में परामर्श समितियों की बठकों का प्रायोजम किये जाने के अलावा 
ऋण-व्यवस्था में विद्यमान खाइयों का पता लगाने और जिलों के लिए 
ऋण संबंधी योजनाएं बनाने के लिए प्योरेवार प्रध्ययम भी प्रारम्भ किये 
गये । 


का वित्तपोषण कर 


-- 


- - - - - - - - - - 


- - - - - - - - 


-- - 


- - 


- - - 


- - 
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107. कृषि नथा उमो मबधित कार्यकलापों के क्षेत्र में बैंकों ने मूलभूत मुविधानों का विकास करने की मावश्यकता से अवगत कराना 
अभिस्वीकृत गांवों के कृषकों की वित्तीय प्रावश्यकताओं की पूर्ति करने के ताकि वाणिज्य बैंकों को कार्यालय खोलने में मुविधा हो ; और (iv ) 
अपने प्रयन्नों को जारी रखा । स्टेट बक प्रॉफ़ इंडिया को 93 कृषि बैंकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया आना बाणगीय होगा ताकि पर्याप्त 
विकाम शाखाएं खोलने के लिए लाइौम प्रदान किये गये है । इन में में मात्रा में प्रशिक्षित कर्मचारियों के उपलब्ध न होने की ममम्या को सुलझाने 
41 शाखाएं खोली जा चुकी है । बैंकों ने 1972- 73 की रखी फ़सल के में महायता मिल सके । इसके पालावा तलवार समिति की सिफारिशों को 
गहन कार्यक्रम तथा बिहार में पम्पसेट लगवाने के ध्यापक कार्यक्रम में शीघ्रतापूर्वक अमल में लान और बैंकों तथा राज्य मरकारों के अधिकारियों 
भाग लिया । बैंकों का यह कार्य छोटे कृषक विकास एजेन्मी सीमान्न के बीच मतत संपर्क होने में बैंको के लिए कृषकों को वित्तीय महायता 
कृषक तथा कृषि श्रम एमेसी योजनाओं के अन्तर्गत प्रानेवाले क्षेत्रों में प्रदान करना अधिक प्रामान होगा । 
उनके लिए नियत किये गये कार्य के अतिरिक्त था । इसके अलावा , ऐसी 

शाबा विस्तार 
वितपोषक योजनाओं में मैक मक्रिय रूप में भाग लेते पा रहे हैं जिन्हें 

309. वाणिज्य बैंको ने 1972 में 1,763 कार्यालय खोले जबकि 
कृषि पुनर्विम निगम में पुनर्विन प्राप्त हो सकता है । 

1971 मे 1, 805 कार्यालय और 1970 में 2, 137 कार्यालय खोले 
___ 108 इम वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए दक्षिणी, पश्चिमी , 

थे । 1972 में खोले गये कार्यालयों की संख्या शाखा विस्तार की मंभाव्य 
उत्तरी , पूर्वी और पूर्वोत्तरी क्षेत्रो के लिए गठित क्षेत्रीय पगमर्श ममितियो 

योजना के अन्तर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित 1, 500 शास्त्रानों के लक्ष्य 
की बैठकें क व्ययमाय के विकास का पुनरीक्षण करने के उद्देश्य से 

से अधिक थी ; यह वृद्धि कतिपय केन्द्रो में प्रावश्यफ मुलभूत वस्तुओं के 
प्रायोजित की गयी । इन बैठकों में बैंक व्यवमाय की प्रगति में तेजी 

उपलब्ध न होने और बैंको द्वारा संगठम समधी कठिनाइयो का सामना 
लाने के लिए कई प्रकार के निर्णय लिये गये ; उनमे से कुछ इस प्रकार 

किये जाने के बावजव हुई । यह सुनिश्चित करने के लिए कि शाखा विस्तार 
हैं : ( i) अग्रणी बैंको और संबंधिम गज्य मरकार के महकारिता, कृषि 

निरतर होता रहे और बैंक अपनी श्रम शक्ति सम्बन्धी योजनाए पहले से 
और उद्योग विभागों की ममन्वयन ममिनियो का गठन करना जिसमे यह 

ही बना सके , 1973- 75 ( कलेसर वर्ष ) की अवधि में शुरू होने वाले 
मुनिश्चित किया जा सके कि महकारी संस्थानो के कार्यकलाप वाणिज्य 

तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रावर्ती योजनाएं बनाने का निश्चय किया 
बैंकों के कार्यकलापो के अनुरूप हैं ; ( ii ) बैंकों के संगठनात्मक स्वरुप 

गया है । इस उद्देश्य के लिए फ़रवरी 1973 में बैंको से यह कहा गया 
और प्रोक्षित मूलभत नया अन्य सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में 

कि वे अपने पाम पहले से ही बाकी रहने वाले लाइसेसों /अपने लिए नियत 
रखते हुये ऋण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में लचीला दृष्टिकोण अपमाना ; 

किये गये केन्द्रों को ध्यान में रखते हुये उन केन्द्रों को निर्दिष्ट करें जहां 
( iii ) सहकारी विन्याम को मजबून बनाना जिसमे बैंकों को अविलम्ब 

वे 1973 के दौरान कार्यालय खोलेंगे और यह सूचित करें कि 1974 
वित्तीय सहायता प्रदान करने में सुविधा हो और राज्यों को अपेक्षित पौर 1975 में अलग- अलग राज्यों में कितने कार्यालय खोलन की उनकी 


मारगी 18 : 1971-72 और 1972- 73 के दौरान पारिणज्यों द्वारा खोले गये मये कार्यालय 


बैंक कार्यालयों 


वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गये नये कार्यालय 


की संख्या 


1971- 72 


1972- 73 


30 जून 


30 जून 


जनवरी 


जुलाई 
दिसंबर 


जुलाई 


जुलाई 


जनवरी- 


जुलाई 


1972 


1973 


जन 


को 


दिसंबर 
1972 


1971 


1972 


1971 - 72 


1973 


1972- 73 


2575 


2867 


292 
( 97) 


११ 


181 


1383 


1563 


127 
( 64 ) 


1563 


540 


___ 7189 


7189 


8109 


8109 


( 83 ) 

926 
( 372 ) 

349 
( 132 ) 


340 


2240 


2580 


1 . स्टेट बैंक माफ़ इंडिया 187 102 289 180 

112 
( 106 ) ( 58 ) ( 164 ) ( 58 ) ( 39 ) 
2 . स्टेट बैंक आफ इंडिया के महायक बैंक 66 

84 ___ 150 

54 
( 39 ) ( 46 ) ( 85 ) 

( 19 ) 
3 . चोवह राष्ट्रीयकृत बैंक 

281 821 

618 308 

( 321 ) ( 149 ) ( 470 ) ( 272 ) ( 100 ) 
4. अन्य मनुसूचित बैंक 

175 165 

__ 194 155 

( 108 ) ( 99 ) ( 207 ) ( 74 ) ( 58 ) 
5 . विदेशी बैंक 

( - ) ( - ) 
6 . सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक 

968 

1600 1119 628 

( 574 ) ( 352 ) ( 926 ) ( 468 ) 
7 . गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक 

12 
( 10 ) ( 3 ) 

( 3 ) 
8 . मभी वाणिज्य बैंक 

972 640 

1612 1123 

( 577 ) ( 359 ) ( 936 ) ( 471 ) ( 219 ) 
टिप्पणी : - कोष्ठकों के आंकड़े बैंक- सृविधारहिन केन्द्रों में खोले गये कार्यालयों की संख्या को दर्शाते हैं । 


- - 


130 


(-) 


(-) 


( - ) 


-) 


130 


-) 


- 


130 


632 


13517 


15249 


( 126 ) 


1748 
( 684 ) 


105 


113 


( 3 ) 


633 


( 6 ) 
1756 
( 690 ) 


13622 


15362 


- 


- - 
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योजनाएं हैं । 1973 के लिए कार्यक्रम बनाते समय बैंकों में यथामभय का पुनर्वर्गीकरण किया गया था । कुछ मीमा तक इस कमी का कारण 
यह भी सुनिश्चित कर लेने की सलाह दी गयी कि वर्ष के अन्तिम चरण यह भी था कि पिछले वर्षों में वाणिज्य बैंकों द्वारा ग्रामीण और अर्ध 
में व्यनुपातिक रूप में भारी संख्या में शाखाएं खोले जाने के बदले वर्ष शहरी क्षेत्रों में शाखा विस्तार का जो कार्य किया गया था , उसके कारण 
की चारों तिमाहियो में समान रूप से शाखा विस्तार किया जाएगा । उन्हें शहरी / महानगरीय केन्द्रों में कार्यालय खोलने की पात्रता प्राप्त 

हुई और इस अवधि के दौरान उन्होंने इसका अधिक लाभ उठाया । 
___ 110. वाणिज्य बैंकों ने वर्ष 1972-73 ( जुलाई-जून ) के दोगन 

फिर भी , जून 1973 के अंत तक कुल कार्यालयों में ग्रामीण केन्द्रों 
1 , 756 कार्यालय खोले जबकि इसके विपरीत 1971 - 72 में 1, 612 

में स्थित कार्यालयों का 
कार्यालय खोने गये थे । 1972- 73 के दौरान ग्रोले गये 1, 756 कार्यालयो 

अनुपात बढ़कर 36 . 2 प्रतिशत हो गया , 
में से 473 कार्यालय स्टेट बैंक और उसके महायक चकों ने मौर 926 

यपि पता लगाये गये बैंक सुविधारहित विकाम केद्रों की संख्या में 

कमी आयी थी ( मारणो 20 ) । 
कार्यालय राष्ट्रीयकृत बैंकों ने खोले । बैंक सुविधा रहित केन्द्रों में बोले 
गये कार्यालयों की संख्या 690 पी ( मागणी 18 ) । 

115 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उलानेन किया गया था कि 

महानगरीय केन्द्रों में 
___ 111. बैंक व्यवस्था के भौगोलिक विस्तार को बढ़ाने की दिशा में 

और अधिक जमाराशियों की संभावनामों वाले 
की गई प्रगति भी इस वर्ष के दोगन बनाये रखी गयो । मैकों के राष्ट्रीय 

कुछ शहरी केन्द्रों में प्रति बैंक कार्यालय प्राबादी के मान को 10, 000 

से घटाकर 5, 000 कर दिया गया है और इस संबंध में पात्रता के जो 
करण से लेकर अब तक प्रति 19 जुलाई 1969 से जून 1973 के 
अंत तक खोले गये 7, 131 कार्यालयों में से लगभग 4,106 कार्यालय 

मानदंड थे उनमें भी रियायत की गयी है ताकि बैक ऐसे केन्द्रों में अधिक 

कार्यालय खोल सके । पालोच्य अवधि में अहमदाबाद में बैंकों के प्रति 
( 56 . 2 प्रतिशत ) बैंक सुविधा रहित केन्द्रों में थे । कम विकसित राज्यो 

निधियों की एक बैठक हुई और उस गदर में और 77 कार्यालय खोलने 
अर्थात असम, बिहार , अम्म और काश्मीर , मध्य प्रदेश , मणिपुर, मेघालय , 

के लिए प्रस्थायी नियनन किये गये । इनके माथ अब तक सान महा 
नागालैंड, जुष्ठीमा, त्रिपुरा , उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इन नये 

नगरीय केन्द्रों में 805 कार्यालय खोलने के लिए नियतन किये गये हैं । 
कार्यलयों में से 30 . 8 प्रतिशत कार्यालय खोले गये । मणिपुर, नागाल 

बिहार में छोटे कुषक विकास एजेमी परियोजना और मीमान्म कृषक तथा 
तथा गोवा, दमन और वीव के संघशासित क्षेत्रों में और लक्कदीव, मिनीकाय 

कृषि श्रम एजेन्सी परियोजना जैसी विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत आने 
पौर अमीनदीव द्वीपसमूहों में इस वर्ष के दौरान खोले गये ममी कार्यालय 
बैंक सुविधा रहित केन्द्रो में स्थित थे । 

वाले क्षेत्रों में स्थिति संड विकास के बैंक मुविधा रहित प्रधान केन्द्रों का 

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच नियतन करने के उद्देश्य से विमंबर 1972 
11 2. जून 1972 के अंत तक 14 राज्यों /मंघशासित क्षेत्रों में ऐसे में पटना में उनके प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गयी । उक्स 
71 जिले थे जहाँ प्रति बैंक कार्यालय प्राबादी एक लाख से अधिक बैठक में सरकारी क्षेत्र के मात बैंकों के बीष 146 बैंक -सुविधारहित 
थी जबकि प्रनि बैंक कार्यालय प्राबादी का राष्ट्रीय प्रौसत 40, 000 

केन्द्र वितरित किये गये । यह प्राशा की जाती है कि उनमें से 84 केन्द्रों 
पा । प्रतः बैंकों को , विशेष रूप से ‘ अग्रणी बैंकों के रूप में नामित में 1973 में कार्यालय खोले जायेंगे और शेष केन्द्रों में 1974 में कार्यालय 
बैंको को यह सलाह दी गयी कि वे प्रत्येक बैंक कार्यालय के अंतर्गत खोले जायेंगे । 
प्रानेवाली प्रागावी के अनुपात को यथासंभव कम करने के उद्देश्य से 

___ 116 बैंकों की अस्तियों प्रौर देयताओं का प्रतरण किये जाने, 
ऐसे जिलों पर विशेष ध्यान दें , परन्तु माथ ही ये उन केन्द्रों की उपेक्षा 
भी न करें जहाँ जमाराशियां जुटाये आने की अच्छी संभावना दिखायी 

मैक कार्यालयों के बंद किये जाने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 

1934 के दूमरी अनुसूची में बैंकों के जोड़े जाने प्रादि के कारण कार्यालयों 
पड़ी है । अग्रणी मैको को यह भी सलाह दी गयी कि वे विकसित तथा 
कम निकमित राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता विये माने की 

की संख्या में हुए परिवर्तनों के बाद जून 1973 तक की अवधि में 

अनुसूचिन और गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या में 
मावश्यकता पर ध्यान दें ताकि राज्यों के बीच तथा किसी राग्म के 
भीतर रहने वाली अममानतामों को दूर किया जा मके । 

क्रमशः 1, 732 और 8 की वास्तविक वृद्धि हुई । जून 1973 के अंग में 

अनुसूचित और गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की क्रम संख्या 
113. 1972- 73 में 1, 756 अतिरिक्त शाखाएं खोले जाने से प्रति क्रमश: 15, 011 और 113 थी, जबकि उनकी संख्या जून 1972 के 
बैंक कार्यालय आबादी का राष्ट्रीय प्रोमन जून 1972 के अंत में विद्यमान अंत में क्रमश: 15, 249 और 105 थी ( मारणी 21 ) । 
40, 000 मे घटकर जन 1973 के अंत में 36, 000 हो गया । 
फिर भी , 21 राज्यों में से 10 राज्यों में अब भी प्रति बैंक कार्यालय 

प्रपणो बैंक योजना 
मागावी 50, 000 से अधिक है । प्रसम , बिहार, मध्य प्रवेश , मणिपुर , 

____ 117. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गन मैंकों के लिए नियत किये 
मेघालय , नागालैंड, उडीमा , त्रिपुरा , उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल 

गये जिलों की प्रार्थिक स्थिति के संबंध में ऐसे बैंकों ने 338 जिलों में 
ऐसे राज्य हैं । उनमें से दो राज्यों ( अर्थात् मणिपुर और त्रिपुरा ) में 

से 306 जिलों में शीव प्रभावकारी मर्वेक्षण ममाप्त कर दिया है । 
प्रति बैंक कार्यालय प्राबादी एक लाख से अधिक है ( सारणी 19 ) । 

अग्रणी बैंकों ने लगभग 267 जिलों में जिला स्तरीय परामर्श समितियों 
इन राज्यों में अधिक कार्यालय खोले जाने की विशा में प्रयत्न किये जा 

का गठन किया है जो निम्न लिखित कार्यों के लिए एक मंच प्रस्तुत करती 

है : ( i ) अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी प्रणालियां तैयार करना जिनसे 
114. आगादी के वर्गों के अनुसार वितरित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों वे ऋण लेने का इरादा रखने वालों और जिले के अग्रता वाले क्षेत्रों को 
से यह संकेत मिलता है कि वाणिज्य बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विल ऋण दिये आने के संबंध में प्रापस में जानकारी का आदान -प्रदान कर सकेंगे ; 
घस्पी ले रहे हैं । कुल वैक कार्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बैंक ( ii ) बैंक खोले जाने योग्य योजनानों का पता लगाना ; ( iii ) सर्वेक्षण 
कार्यालयों का जो प्रतिशत जून 1970 में 30. 2 था वह जून 1971 के दौरान पता लगाये गये बैंक सुविधारहित केन्द्रों को वितरित करना 
में बढ़कर 35 . 6 हो गया था । जून 1972 के अंत में उन अनुपात और (iv ) अग्रता वाले क्षेत्रों के वित्तपोषण से उत्पन्न होने वाली समस्यामों 
सीमान्त रूप से घटकर 35 . 3 प्रतिशत हो गया जिसका मुख्य पर विचार-विमर्श करने के लिए ममाशोधन केन्द्र के रूप में कार्य करना । 
कारण यह पा कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर केन्द्रों राष्ट्रीयकृत बैंकों में यह अपेक्षा की गयी है कि ये अग्रणी बैंक योजना के 
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सारणी 19 : जून 1971, जून 1972 और जून 1973 के अंत में विद्यमान बैंक कार्यालयों का राज्यवार बितरण 
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1 . प्रांत्र प्रदेश 
2 . नमम 
3 . बिहार 
4 . गुजरात 
5 हरियाणा 
6 हिमाचल प्रदेण . 
7 . जम्मू और काश्मीर 
8 . केरल 
9 . मध्य प्रदेश 
10. महाराष्ट्र 
11 . मणिपुर 
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14. नागालैंड 
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19 . विपुग 
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संघशासित क्षेत्र 
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28 , लकदीय. मिनीकॉय और 

अमीनदीव द्वीपसमूह 
29 . मिजोराम 
30 . पारिनरी 
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अंतर्गत अपने लिए नियत किये गये जिलों में से कुछेक जिलों के संबंध में श्रम एजेन्सी परियोजना के भन्नों का संबंध है, योग्य कृषकों का पता लगाने 
ऋण योजनाएं बनायें । इस योजना के अंतर्गत आने वाली ऋण योजनायें के संदर्भ में छोटे कृषक विकास एजेंसी के क्षेत्रों में काफी प्रगति की गयी 
तैयार की जा रही हैं । यह चुने हुए सामुदायिक विकास खंडों के उम गहन है और बैंक उन क्षेत्रों में अधिक कार्यालय खोल रहे हैं । केन्द्रीय गरकार 
अध्ययनों के अतिरिक्त है जो स्टेट बैंक समूह द्वारा अपने अग्रणी जिलों में ने यह निश्चय किया था कि इन परियोजनामों की अवधि 1971- 72 
किये जाते हैं । 

से लेकर पांच वर्षों की होगी और मरकार ने इन एजेग्मियों को यह मलाह 

दी है कि वे अपने कार्यक्रमों को तदनुसार बनायें और कार्यान्वित करें । 
118. अब तक हुई प्रगति के बावजूव बहुत कुछ प्रभी पोर करना 

मार्च 1973 के अंत तक वाणिज्य बैंकों ने छोटे कृषक विकास एजेन्सी / 
है जिससे कि विकास के महत्वपूर्ण माधन के रूप में अग्रणी बैंक योजना 

सीमान्त फषक और कृषि श्रम एजेन्सी परियोजना क्षेत्रों में पता लगाये 
के अपेक्षित लक्ष्य की पूर्ति हो सके । प्रतः यह प्रावश्यक है कि जिला 

गये छोटे कृषकों को 159 लाख रुपयों के अल्पावधि ऋण और 434 
स्तरों पर गठित की गई परामर्श ममिनियाँ प्रमुक जिले के लिये उपयुक्त 

लाख रुपयों की मीयादी ऋण प्रदान किये थे । वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि 
ऋण योजनाएं बनाने की पोर अधिक ध्यान दें । इस कार्य में बैंको को 

क्षेत्र को दिये जानेवाले अग्रिमों में क्रमशः सुधार पाया गया है और ऐसे 
जिला स्तर पर राज्य सरकार के तकनीकी विशेषज्ञों की महायता की प्राय 

अग्रिम की राशि दिसंबर 1971 के 395 करोड़ रुपये मे बढ़कर दिसंबर 
श्यकता होगी ताकि ऐमी योजनामों का पता लगाया जा सके जिन्हें बैंकों 

1972 मे 48 5 करोड़ रुपये हो गयी है । वृद्धि की यह प्रवृत्ति कृषि 
से ऋण उपलब्ध हो सकता हो । राज्य मरकार द्वारा संचार सुविधाये 

क्षेत्र को दिये गये प्रत्यक्ष तथा परोक्ष , दोनों पग्रिमों में पायी गयीं । 
और पर्याप्त भवन मावि प्रावश्यक मूलभूत व्यवस्थाएं किये जाने से बैंकों 
के शाखा विस्तार कार्यक्रम में प्रौर सहायता होगी तथा क्षेत्रीय ऋण योजना कृषक सेवा समितियों का संगठन 
को अधिक प्रभावकारी पोर सोद्देश्य बमाने में सहायता मिलेगी । 

120. राष्ट्रीय कृषि प्रायोग ने छोटे और सीमाम्त कृषकों तथा कृषि 
पारिणज्य बैंकों द्वारा कृषि का वित्तपोषण 

श्रमिकों के लिए अपेक्षित ऋण सेवाओं से संबंधित अपनी अंतरिम रिपोर्ट 

में कृषक सेवा समिति कहलाने वाली विशेष सहकारी संस्थानों के संगठन 
119. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि की सिफारिश की थी जिसमे उपर्युक्त व्यक्ति वर्गों को समेकित सेवाएं प्रदान 
पाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि को दिये जाने वाले प्रनिमों की वृद्धि दर कम की जा सके । उक्त पायोग द्वारा नियुक्त किए गए अध्ययन दल ने इस 
हो गयी थी । इसका कारण यह था कि गुणवत्ता के प्राधार पर ऋण सिफारिश की और जांच पड़ताल की । कृषक सेवा ममिति अपने सदस्यों 
दिये जाने और गांवों के समेकित दृष्टिकोण , गांवों के प्रभिस्वीकरण को जो अधिकांशतः छोटे कृषक होंगें, अल्पावधि , मध्यावधि और दीर्था 
वर्मवार ऋण प्रादि के माधार पर विशिष्ट क्षेत्रों में सपन प्रयत्न किये वधि अग्रिम प्रदान करेगी । यह समिति मूल वस्तुप्रों की पूर्ति , उत्पादित 
जाने पर अधिकाधिक जोर दिया गया । राज्य मरकारों द्वारा बनायी गयी वस्तुओं की विपणन की व्यवस्था, मादि भी करेगी । इन समितियों को 
विशेष योजनामों , उदाहरण के लिये 1972 - 73 के रबी मौसम में बनायी वाणिज्य / सहकारी बैंकों से संबस किया जाएगा । रिजर्व बैंक माफ़ 
गयी विशेष योजनामों में भी बैंक अधिकाधिक भाग ले रहे हैं । पम्प इंडिया ने जून 1973 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि विस विभागों के 
सेट लगाने के गहन कार्यक्रम में भी सरकारी क्षेत्र के बैंक भाग ले रहे हैं मध्यमों की एक बैठक बुलायी । उस बैठक में यह निश्चय किया गया कि 
और उन्होंने मार्जिन पोर जमानत संबंधी अपनी सामान्य शो में में बैंक प्रमुख राज्यों में प्रायोगिक रूप से कृषक सेवा समितियों का गठन 
कतिपय रियायतें भी की है ताकि बड़ी संख्या में छोटे कृषक लाभान्वित करेंगे । वे समिति की शेयर पूंजी में नाममात्र का अंशदान करेंगे और 3 
हो सकें । अहाँ तक छोटे कृषक विकास एजेंसी/ सीमान्त कृषक तथा कृषि साल तक समिति के प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक की व्यवस्था करेंगे । 


सारनी 20 : वाणिज्यकों के कार्यालयों का नापार वितरण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


कार्यालयों की संख्या 


जून 
1970 के 

अंत में 


जोर में 

% 


जून 
1971 के 

मंत में 


मोड में 

% 


जून 
1972 के 
अंत में 


जोर में 

% 


दिसंबर 
1972 के 
अंत में 


जोड़ में 

% 


जून 
1973 के 
मंत में 


जोर में 

% 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


1 . प्रामीण @ 
2 . अर्धशहरी 
3 . शहरी 
4 . महानगर/पत्तन शहर . 


306230 . 2 
3895 36 . 5 
1583 16. 6 
1791 17 . 7 


4279 
4016 
1778 
1940 


35 . 6 
33 . 

4 
14. 8 
18. 2 


481436 . 3 
4385 32 . 2 
2323 17 . 

1 
2100 15 . 4 


5325 
4587 
2461 
2366 


36 . 

1 
31 . 

1 
16 . 7 
16 . 1 


556130 . 2 
4723 30. 8 
2573 16 , 7 
2505 16. 3 


- 


जोर . 


10131 


100 . 0 


12013 


100 . 0 13622 


100 . 0 


14739 


100. 0 


15362 


100 . 0 


- 


- - - - 


- 


* 1971 की जनगणना के भाकड़ों के माधार पर पुनवर्गीकृत 
@ प्रामीण-केन्द्र दस हजार तक की जनसंख्यायुक्त स्थान 
मर्धशहरी केन्द्र - - दस हजार से अधिक पौर एक लाख तक की जनसंख्यायुक्त स्थान 
शहरी केंद्र 
महानगर- - पस लाख से अधिक जनसंम्मायुक्त स्थान 
मम्य - - एक साब से पधिक पोर बस साप तक की जनसंख्यायुक्त स्थान 
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सारणी 21 : पनुचित पीर गैर- मानुसूचित पाणिज्य को 


मारत में बोले गये पीरबलिये गये कार्यालयों की संख्या 


खोले गये 
नये कार्यालय 


समामेलन , विलियन , 
पास्तियों पोर देयतामों 
के प्रसरण तथा रिजर्व बंद किये गये कार्यालयों की अवधि के अंत 
बैंक माफ इंडिया प्रधि - वर्तमान कार्यालय संख्या में में कार्यालयों 
नियम 1934 की 

ममग्र घट-जन की संख्या 
दूसरी अनुसूची में 
जोड़ या उसमें से 
हटाये आने के कारण 

परिवर्तन 


- -- 


- --- - - - - 


- - 


- .. 


अनुसूचित पाणिज्य बैंक 
1970 जनवरी - जून 


__+ 


+ 3 


+ 1071 


8938 


जुलाई - विसंबर 


+ 54 


- 


+ 1 102 


11040 


1068 
( 190 ) 

1052 
( 234) 

824 
( 178) 


1971 जनवरी - जून 


+ 


+ 32 


+ 832 


11892 


जुलाई -दिसंबर 


988 


+ 28 


+ 996 


12888 


1972 जनवरी - जून 


1972 


+ 629 


13517 


जुलाई -दिसंबर 


( 187) 

832 
( 102 ) 

1119 
( 180 ) 

629 
( 112 ) 


+ 1113 


14630 


1973 जनवरी - जून 


+ 619 


15249 


1 


। 


144 


। 


। 


२ 


103 


+ 


109 


- 


113 


गैर अनुसूचित बैंक 
1970 जनवरी - जून 

जुलाई -दिसंबर 
1971 जनवरी - जून 

जुलाई -दिसंबर 
1972 जनवरी - जून 

जुलाई - दिसंबर 
1973 जनवरी - जून 
समो वाणिज्य बैंक 
1970 जनवरी - जून 

जुलाई - दिसंबर 
1971 जनवरी - जून 

जुलाई -दिसंबर 
1972 जनवरी - जून 

जुलाई-दिसंबर 
1973 जनवरी - जून 


1080 
1057 


10131 
11184 


833 


+ 1080 
+ 1053 
+ 829 
+ 972 
+ 637 
+ 1117 
+ 623 


12013 
12985 


972 


640 
1123 
633 


13622 
14739 


- 10 


15362 


- - " - - - - - 


टिप्पणी : 


( 1 ) कोष्ठको में दिये गये मांकडे स्टेट बैंक ग्राफ़ इंडिया से संबंधित हैं । 
( 2) इन प्राकहों में प्रशासनिक , मौसमी, अस्थायी और गैर-बैकिंग कार्यालय तथा भारत के बाहर स्थित कार्यालय शामिल नहीं है । 


- - -- 


- 


- 


- - 
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राज्य सरकारो से यह आशा की जाती है कि वे समिति की शेयर पूंजी में ऋणकर्ता को उसकी अपनी भूमि पर खेती करने के लिए तथा मछली पालन , 
कम से कम 50, 000 रुपये का अंशवान करेंगी और तकनीकी कर्म रेशम उत्पादन , पशु पालन , मुर्गी पालन और डेरी उद्योग जैसे खेती से 
पारियों पर होने वाले व्यय के लिए उपदान प्रदान करेगी । कृषक सेवा संबद्ध किसी एक सहायक कार्य के लिए अथवा यदि यह खेती नहीं करता 
समितियों को संगठित करने के लिए अन्य कार्यवायां भी की जा रही हो तो उक्त कार्यों से किन्हीं दो कार्यों के लिए प्रदान की जाने घाली ऋण 
है । इन समितियों के संगठन को प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व बैंक सुविधाएं गारन्टी रक्षा के लिए पात्र होंगी । इसके अलावा सूने , बाढ़ या किसी 
वाणिज्य बैकों द्वाग कृषवा सेवा समितियों का विसोपोषण कराने के अन्य प्राकृतिक विपत्ति या ऋणकर्ता झी मन्यु या शारीरिक अक्षमता की 
निमित्त उन्हें 5 प्रतिशत की रियायती दर पर पुनर्वित्त प्रदान करता है स्थिति में या ऋणकर्ता के काबू में न रहनेवाली दूसरी प्रमामान्य परि 
चाहे फिसी बैंक का शुद्ध चल-निधि अनुपाल कुछ भी क्यों न हो । 

स्थितियों के संदर्भ में अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करके 

उन्हें आगे ले जाने की अनुमति दी जाएगी । 
1 2 1. अनुसूचित बाणिज्य बक उन विभिन्न योजनाओं का अधिकाधिक 
मात्रा में विसपोषण कर रहे है, जिनके लिए कृषि पुनर्वित्त निगम से पनविन 

124. निगम द्वारा प्रवर्तित तीन योजनामों के अन्तर्गत प्रदान की गयी 
मुविधाएं उपलब्ध हैं । इनमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्रौर विकास बैंक / अंतर्राष्ट्रीय ऋण सुविधाओं के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों के अनुमार छोटे ऋण गारन्टी 
विकास संघ से प्राप्त होने वाले ऋणों को उपयोग में लाने वाली परियोजनाएं योजना के अधीन प्रदान की गयी ऋण राशि उक्त योजना में सम्मिलित 
भी शामिल है । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को विशेष रूप से उत्तर प्रदेश , मध्य 

71 वाणिज्य बैंकों में से 6 5 वाणिज्य बैंकों के संदर्भ में 29 मितम्बर 1972 
प्रवेश और बिहार राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गयी है ; उन बैंकों ने इन तक 173 . 42 करोड़ रुपये, 18 वित्तीय निगमों में से 12 निगमों के मामले में 
राज्यो के लिए ममग्र बैंक व्यवसाय संबंधी योजनाओं में इन परियोजनाओं को 

पितीय निगमों की गारन्टी योजना के अधीन दी गयी ऋण राशि 2 . 97 
समाविष्ट करने के संबंध में अपने थ्योरेवार कार्यक्रम कृषि पुनर्वित्त निगम के करोड़ रुपये और पार वाणिण्य बैंकों के मामले में सेवा सहकारी ममिति गारन्टी 
पास भेजे हैं । 

योजना के अधीन दी गयी ऋण राशि 44. 66 लाख रुपये थी । 


122. जैमाफि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कहा जा चुका है, कृषि को 
वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने से संबंधित राज्य अधिनियमों के संदर्भ 
में गठिन विशेषश वल की सिफारिशों को शीघ्रता से कार्यान्वित करने की 

आवश्यकता पर जोर देते हुए राज्य मरकारों से कहा गया है । मध्य 
प्रदेश , हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के राज्य विधान मंडलों ने 
विशेषज्ञ बल द्वारा सिफारिश किये गये मादर्श विधेयक के अनुरूप विधेयक 
पारित किये हैं जिससे वाणिज्य बैक बड़े पैमाने पर कृषि का वित्तपोषण कर 
मफें । मध्य प्रदेश का विधान अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद एक 
अधिनियम हो गया है । पश्चिम बंगाल सरकार ने भी प्रादर्श विधेयक 
के कतिपय उपबंधों को सम्मिलित करते हुए एक विधेयक पारित किया है । 
विशेषज्ञ दल दाग सुनाये गए प्रशासनिक उपायों के संबंध में , कतिपय 
राज्य सरकारों ने वाणिज्य बैंकों के नाम निष्पादित किये जाने वाले 
वस्तापजी पर कृषकों द्वारा देय मुद्रांक शुल्फ को कम किया है तथा ऐसे और 
शाहरों को अधिचित किया है जहां साम्यमूलक बंधक निर्मित किये जा सकते 


125. सहकारी समितियों के माध्यम से दी जानेयाली त्राण सुविधाओं 
को गारन्टी रक्षा प्रदान किये जाने के प्रश्न की जांच करने के लिए 
निगम द्वारा गठित किए गए एक कार्यकारी दल का उल्लेख पिछली रिपोर्ट 
में किया गया था । सहकारी ऋण प्रणाली के तीनों स्तरों पर विद्यमान प्रति 
देय राशि की स्थिति का अध्ययन करने, स्थूल रूप से उसके कारणों और ऋण 
की उपलब्धि पर पड़ने वाले उसके प्रभावों का पता लगाने और उसके लिए 
सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक अध्ययन दल 
की नियुक्ति की है । यह प्राशा की जाती है कि सहकारी समितियों पर 
निगम द्वारा नियुमन कार्यकारी दल अपनी सिफारिशों को अतिम रूप देने के पूर्व 
अध्ययन दल के विचारों और सुझावों पर ध्यान देगा । 


126. ऋण प्रदान करनेवाली किसी संस्था ने 31 दिसंबर, 1972 
नक योजना के अन्तर्गत गारन्टी रक्षा प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में 
प्रदान की गयी गारन्टी का उपयोग नहीं किया । 1973 की पहली छमाही 
के दौरान 5 बैंकों ने 59 ऋणकर्ताओं के संबंध में कुल 2 . 01 लाख रुपयों के 
अग्रिमों के लिए दावे पेश किये । 30 जून 1973 तक निगम ने ऋणकर्तामों 
के मामले में कुल 5324 , 33 रुपयों के बावों की राशियाँ अवा की और शेष 57 
वाये विचाराधीन थे । 


भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिड 


123. इस वर्ष के दौरान छोटे परिवहन पालको और कृषकों की 
सुविधा के लिए छोटे ऋण गारंटी योजना को और अधिक उदार बना दिया 
गया । छोटे परिवहन चालकों के मामले में जो गारंटी रक्षा उन ऋण सुवि 
धाओं तक सीमित की गयी थी जो परिवहन चालकों को केवल गाड़ियां 
खरीदने के लिए दी आती थीं उसे अब 1 अक्तूबर, 1972 से उन ऋण मुविधाओं 
के लिए भी लागू कर दिया गया जो गाभियो की मरम्मन या नवीकरण 
या कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं के निमित्त दी जाती है ; उक्त मरम्मत 
और नवीकरण में गाड़ियों का ढांचा निर्माण और उनके पुर्जी का प्रतिस्थापन 
भी शामिल है । परन्तु इसके लिए एक लाख रुपये की उच्चतम सीमा लागू 
रहगी । कृषि के क्षेत्र में संयुक्त हिन्दु परियारों या व्यक्तियों के समूहों या 
संघो ( जो फंपनिया या महकारी समितियों न हों ) को प्रदान की जाने वाली 
ऋण सुविधाप्रो को गारटी रक्षा की सुविधा के लिए पात्र बना दिया गया है । 
किसी ऋणकर्ता को कृषि के क्षेत्र में अब तक जहां केवल एक कार्य 
के लिए वी जाने वाली ऋण सुविधाप्रो के संबंध में गारण्टी रक्षा दी जाती 
रही वहा उसके स्थान पर उक्त गारण्टी रक्षा दो कार्यों के लिए दी जान 
वाली ऋण सुविधाओं के संबंध में उपलब्ध करायी गयी । इस प्रकार किमा 


___ 127. 1972 के दौरान निगम को 94 55 लाख रूपयों के गारन्टी 
शुल्क प्राप्त हुए । निवेशों से प्राप्त प्राय और अतिदेय गारंटी शुल्कों 
पर प्राप्त ब्याज और गारन्टी गुल्कों की राशि कुल मिलाकर 108 . 90 लाख 
रुपये थी । 4. 76 लाख रुपयों के स्थापना व्यय तथा दूसरे व्यय की व्यवस्था 
करने के बाद निगम के पास 104 . 14 लाख रुपयों की राशि का अधिशेष 
विद्यमान था और इस राशि को समाप्त गारन्टी जोखिमों की प्रारक्षित 
निधि में अंतरित करने का निगम का विचार था । वित्त अधिनियम , 1973 
के अधीन निगम को आय कर और कंपनी ( लाभ ) अधिकर को अदायगी से 
दिसम्बर 1975 के अंत तक 5 वर्षों की अवधि के लिए छूट दी गयी है । 


श्रण का क्षेत्रीय बितरण 


_ 128. बैंक ऋण के क्षेत्रीय वितरण में प्रांकड़ों के प्राक्कलन केवल दिसम्बर 
1972 तक उपलब्ध हैं । इन आंकड़ों से इस बात का सकेत मिलता है कि 
जुलाई-दिसम्बर, 1971 को स्थिति की तुलना में जुलाई - - दिसम्बर, 1972 के 
दौरान अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को उपलब्ध ऋणकी मात्रा में कुछ महत्वपूर्ण 


- 


- 


- - - 


- . 
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सारणी 22 : प्रमुसूचित वाणिज्य बेकों के ऋण का क्षेत्रवार वितरण 

(करोड़ रुपये में ) 
- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
बकाया राशि ( 2) की ( 3) की 

( 5 ) की 
------ - --- - -- तुलना में जून 1972 तुलना में दिसंबर 1972 तुलना में 
जुन 1969 जून 1971 दिसबर 1971 ( 3 ) मे को बकाया ( 5 ) में को बकाया ( 7 ) में 
को को को घट- बट 

घट - बद 

घट- बढ़ 
__ - -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- - -- -- - -- -- - 

( 1 ) ( 2) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6) ( 7 ) ( 8 ) 
- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - .. . - - 

- - - - - --- -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - 
1 फन बैंक ऋण 

359948055052 ___ -|- 24754800 + 1285559 179 
( उममें मे निर्यातों के लिए दिया गया ) ( 258* ) ( 382* ) ( 459 * ) ( + 77 ) ( 436* ) ( - 23 ) ( 463* ) ( + 27 ) 
( 7 . 2 ) ( 7 . 9 ) ( 9 . 1 ) 

( 8 . 0 ) 

( 8 . 3 ) 


- - 


- 


2. अनाजों की उगाही के कार्यकलाप 


233 


379) 


365 


---- 14 


512 


1- 177 


- - 383 


159 
( 2 . 9 ) 


( 6 . 5 ) 


( 7 . 9 ) 


( 7. 2 ) 


( 9 . ) 


3. कृषि 


188 


382 


395 


+ 13 


+ 44 


-185 


-+- 46 


139 
( 8 . 0 ) 


( 8 . 7 ) 


( क ) प्रत्यक्ष वित्त 


54 


236 


" A7 


+ 27 


( 5 . 2 ) 
____ 54 

( 1 . 5 ) 
___ 134 
( 3. 7) 


( 7 . 9 ) 

236 
( 4 . ) 

146 
(3.0) 


( 7 . 8 ) 

263 
( 5 . 2 ) 
132 

132 
( 2. 6) 


287 
( 4. 9 ) 


310 
( 5 . 6 ) 


( ख ) परोक्ष विप्न 


134 


14G 


132 


- - 14 


- - 14 


172 


+ 40 


+ 3 


172 
( 3 . 1 ) 


175 
( 3 . 1 ) 


4. लघु उद्योग 


+ 45 


597 


+ 48 


286 
( 7 . 9 ) 


500 
( 10 . 4 ) 


545 
( 10 . 8 ) 


+ 52645 

( 11 . 9 ) 


( 10. 9 ) 


5. फुटकर व्यापर महित अन्य अग्रभावाने क्षेत्र 


+ 19 


+ 9 


+ 24 


31 
( 0. 9) 


144 
( 3. 0) 


163 
( 3. 2 ) 


173 
( 3 . 1 ) 


196 
( 3. 5 ) 


+ 18.1 


+ 146 


+ 344 


___ 8261 
( 79 . 5 ) 


3400 
( 70 . 8 ) 


3584 
( 70 . 9 ) 


3730 
( 68 . 1 ) 


407 + 
( 73, 3) 


6. बड़े और मझौले उद्योगों थोक व्यापार और 

अन्यों को बैंक ऋण @ 
[( 1 - ( 2 + 3 + 4 + 5) ] 
7. उपलब्ध कुल जमागशियां ( इनमें हाथ में 

नकदी , रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 
यकाया राशिया, अन्य बैंकों के चालू खाते 
में बकाया राशियां तथा मरकारी और 
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियो में किये गये 
निवेश शामिल नहीं हैं ) 


+ 226 


281439364238 + 3024577 + 3394803 
( 83 . 3 ) ( 81 . 9 ) ( 83 . 9 ) 

( 83. 5 ) 

( 86. 4 ) 
93 .9 85 . 3 64660 . 9 79 . 

143 

1 4 . 00 


8. मद 7 में मद 6 का प्रमिणत 


152 . 2 


9. रिजर्वबैंक प्रोफ़ इंडिया से उधार 


___ 172 


207 


171 


--- 36 


42 


---129 


9 


-- 33 


- 


- - 


- - 


- 


. 


_ _ 


, . 


. 


। 


- 


- 


- - . 


टिप्पणी : ( i ) दिसम्बर 1971 तक फुटकर व्यागार सहित अन्य अग्रतावाले क्षेत्रों के प्राकडे फेवान सरकारी क्षेत्र के बैंकों से सबंधित है ; अत : कुल अण में सरकारी 

क्षेत्र के बैंकों के ऋण के अनुपान ( 86 % ) के प्राधार बढ़ गये हैं । 
(ii ) कोटकों में विये गये आंकड़े कुल बैंक ऋण में प्रतिगत को दर्शाते है । 

* इममें मध्यावधि नियनि ऋण शामिल है । 
@ अनुमानित । 
हिममें बड़े और मझोले उद्योग तथा थोक व्यापार को दिया गया गाग निर्यात ऋण शामिल है । 
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परिवर्तन गए हैं । दिसम्बर 1972 के अंत तक बैंकों द्वारा वियं गए कुल अवधि में 13 करोड़ रुपयों की वृदिएई पी । कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान किये 
ऋण की राय 5, 559 करोड़ रुपय थी जो जून 1972 के अंत में विद्यमान आने के लिए विद्यमान संगठनात्मक स्वरूप को मजबूत बमाने पर ओर 
राशि मे 79 करोड़ रुपयों को थोड़ी सी वृद्धि की घोतक है जबकि 1971 दिया जा रहा है उसके संदर्भ में बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिये गये ऋणों में 
को तवनुरूप अवधि में उक्न ऋण में 247 करोड़ रुपयों को वृद्धि पायी गयी हुई वृद्धि पर विचार किया जाना चाहिए । इसके अलावा रिजर्व बैंक द्वारा 
थी । अनाजों के लिए किए जाने वाले अग्रिमों में जुलाई-दिसम्बर 1971 में इस विषय पर आरी किये गये मार्गदर्शीसिमांतों के अनुरूप बैंकों ने भी अपनी 
हुई 14 करोड़ रुपयों की कमी के मुकाबले में इस अवधि में 383करोड़ रूपयों मीति तथा क्रिया विधियों को व्यवस्थित किया । विशेष रूप से 1972- 73 
की कमी पायो गयी ( मारणी 22 ) । 

में कृषि के संबंध में प्रतिकूल स्थितियां विधमान होने के कारण ऋणों की वसूली 

की स्पिति कठिन हो बनी रही । इस तथ्य के बावजूद इस क्षेत्र को दिये 
____ 129. अनागों की उगाहों से संबंधित कार्यकलापों के लिए दी जाने वाली 

गये ऋण में पति हुई है । यधपि मागामी कुछ समय तक यह समस्या बहुत 
विसीय महायता को पालोग्य वर्ष में और व्यवस्थित किया गया । भारतीय 

कठिन बने रहने की संभावना है फिर भी बैंकों द्वारा हम क्षेत्र के प्रति अग्रता 
खान निगम , राज्य मरकारों और उनकी एजेंसियों को अनाजों की उगाही से 

की जो नीति बरती जा रही है उसमें कोई परिवर्तन करने की पावश्यकता 
संबंधित कार्यकलापों, अनाजों के भंडारण और वितरण के लिए प्रावश्यक 

नही है । 
सारे ऋण की पूर्ति अब रिजर्व बैंक द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया के नेतृत्व 

____ 132. उपलब्ध ऋणों की मात्रा में जो परिवर्तन हुए उनका स्वाभाविक 
में गठित बैंकों के महायता मंत्र द्वारा की जाती है । इस योजना के परि 
चालन से यह पमा चला कि राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों ने 

परिणाम यह था कि कुल बैंक ऋण में अलग-अलग क्षेत्रों को प्राप्त होने 
ऋण सीमानों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जिसका संभवत: यह 

वाग्ने ऋणों के हिस्से में परिवर्तन हुए । जहां लघु उद्योगों को दिये गये 
कारण था कि सह्योगी बैंकों के कार्य कलापों के बीच उचित समन्वय 

ऋणों की मात्रा में कमी हुई, यद्यपि यह सीमान्न थी , वहां कृषि को दिये 
नही था । इम खाई को दूर करने के लिए प्रत्येक महयोगी बैंक के लिए 

गये ऋणों की मात्रा में सुधार पाया गया ।निर्यात और अन्य प्रग्रतावाले 

क्षेत्र बोनों को दिये गये ऋणों की मात्रा में वृद्धि हुई । सरकार के पास 
उसके वित्तीय माधनों की स्थिति के अनुरूप विशिष्ट ऋण सीमाएं निर्धारित 
की गयी । अन्य बातों के साथ-साप यह मुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि 

रहने वाले अनाजों के स्टाक में कमी हो जाने के साथ मनाजों के लिए दिये 

गये अग्रिमों में काफी गिरावट पायी पौर बड़े और मझोले उद्योगों और 
महायता संघ के सदस्य बैंक के बीच ऋण का समान वितरण हो , रिजर्व 
मैंक ने दिसम्बर, 1972 में बैंकरों की एक 

थोक व्यापार तथा अन्यों के ऋणो की मात्रा में वृद्धि हुई । 

समिति का गठन किया 
जो महायता संघ के सदस्य बैंको के बीच वितरित की गयी ऋण सीमानों का प्राव 

अधिक कामकाज का समय 1972-73 
धिक रूप से पुनरीक्षण करेगी और अनाजों की उगाही के कार्य में 
संलग्न एजेमियों की ऋण संबंधी प्रापश्यकताओं का मूल्यांकन करेगी । प्राशा 

___ 133. अक्तूबर 1972 - अप्रैल , 1973 के अधिक कामकाज के समय 
है कि यह समिति महायता संघ की व्यवस्था से संबंधित विभिन्न क्रिया 

में ममग्र रूप से जो ऋण विस्तार हुआ उसकी राशि 884 करोड़ रुपये 
विधियों और उनके घूसरे पहलूमों पर विचार करेगी । इस वर्ष समिति की 

थी । अधिक कामकाज के समय कुल ऋण और ऋण विस्तार में 21 बड़े 
छः बेठकें हुई । रूई और कपास पर दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए भी इसी 

बैंकों का अंश 87 प्रतिशत था । उन बैंको से प्राप्त प्रोकड़ों के समय 
प्रकार की सहायता संघ व्यवस्थाएं करने के प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि भार 

पशि की स्थूल विशा का मंकेत मिलता है । इन बैंकों द्वारा प्रमुख क्षेत्रों 
तीय सई निगम के कार्यकलापों में सुविधा हो । 

को जो ऋण प्रवान किया गया उसमें हुई वृद्धि नीचे दिखायी गयी है । प्रत्येक 

क्षेत्र में अक्तूबर 1972 और अप्रैल 1973 के मंतिम शुक्रवारों को जो 
130. जुलाई-दिसम्बर, 1972 की अवधि में निर्यात ऋण में 27 ऋण वास्तव में बकाया ये कुल ऋण में उनका अनुपात भी दिखाया गया है । 
करोड़ रुपयों की थोड़ी सी वृयि पायी गयी जबकि 1971 की तदनुम्प अवधि 
में 77 करोड़ रुपयों की वृधि हुई थी । फिर भी निर्यात ऋण के बारे में 

कुल विस्तार मुल ऋण में बकाया ऋण 
क्षेत्र 

का प्रतिशत का प्रतिशत 
जब पूरे विवरण उपलब्ध होंगे तब यह प्राशा की जाती है कि 1972 -73 
के दौरान निर्यानों में पर्याप्त मात्रा में हुई वृद्धि को देखते हुए पिछले वर्ष 

ममतूबर 

अप्रैल 
की तुलना में इस वर्ष उसमें अधिक वृद्धि पायी जाएगी । पोत लदान पूर्व 

1972 
ऋण योजना और निर्यात बिल ऋण योजना इस वर्ष भी अमल में 

1973 

के अन्त में के अन्त में 
रही ; परन्तु निर्यात बिल ऋण योजना में मामूली संशोधन किये गये 
साकि ममुद्री उत्पादों प्रौर कच्ची खनिज वस्तुओं के निर्यातों की विशेष प्रावश्यक 

1 . अग्रतावाले क्षेत्र 
सानों की पूर्ति की जा सके । 1968 की ब्याज उपदाम योजना के क्षेत्र को 

( लघु उद्योग सहित ) . 17. 0 24. 0 23 . 0 
ध्यापक बनाकर उममें निर्यातों के लिए पैकिंग ऋण प्रवान करनेवाले राज्य / 

2. बड़े और मझौले उद्योग . 2. 

2 48 . 4 49. 0 
केन्द्रीय सहकारी मैकों को शामिल किया गया । 

3. थोक व्यापार ( अनाजों की 
131. बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों में जुलाई-दिसम्बर 

उगाही के लिए और सर 
1972 में 48 करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई जबकि जुलाई-दिसम्बर 1971 

कारी क्षेत्र की व्यापार एजें 
में उनमें 45 करोड़ रुपयों की यति हुई थी । बड़े भौर मझौले उद्योगों, योक 

मियों को दिये गये ऋण को 
व्यापार और अन्यो से युक्त शेष क्षेत्र को प्राप्त ऋणों की राशि 344 करोड़ 

मिलाकर ) 

17 . 2 15 . 8 16 . 0 
रुपये थी जबकि उक्त गशि पिछले वर्ष 184 करोड़ रुपये थी । फुटकर व्यापार 
सहित अन्य अग्रता वाले क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों में 24 करोड़ रुपयों की 

4. अन्य क्षेत्र 

13. 

5 1 . 8 
परि पायी गयी जबकि जुलाई-दिसम्बर 1971 में उनमें 19 करोड़ रुपयों की 
वृद्धि हुई थी । जुलाई -दिगम्बर 1972 के बीच बैंकों द्वारा कृषि के लिए प्रदान 

100 . 0 100 . 100 , 0 
किये गये ऋणों में 46 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1971 को तदनुरूप 


12 . 0 


- - 


-- 


- 


- - 


- - - - 


- 
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मूल भूत सांख्यिकीय विवरणी योजना 

के दौरान 38 हो गयी । रिजर्व बैंक में फिर गे मनायी गयी हुंछियों की बकाया 
_____ 134. एक -ममान संतुलन मही योजना के बदले लाग की गयी मूलभूत राणि का मो र लगातार कम रहा है उमो अन्य बातों के साथ इस बात का 
मांख्यिकीय विवरणी योजना में अनुसूचियों को सरल बना दिया गया है पता चलता है कि बैंकों के विनीय साधनों की स्थिति मंतोषजनक थी । 
और कतिपय विवर्गणयों के प्रेषण की अवधि को कम कर दिया गया है । फिर भी इस योजना के उपयोग में प्रमशः वृद्धि होने के संकेत हैं । 1972- 73 
मूलभूत मांख्यिकीय विवरणी योजना को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने के अधिक कामकाज के समय में बनाया गशि में 19 करोड़ मपयों की 
के उद्देश्य से बैकों में समय पर विवरणियां पषित करने के निमिस एक वृद्धि हुई जबकि इसकी सलना में 1971- 72 के अधिक कामकाज के समय 
वरिष्ठ अधिकारी को नियत करने का अनुरोध किया गया है । क्रियाविधियों में 3 करोड़ झपयों की कमी हुई थी । एक वर्ष की अवधि में फिर 
को मगल बना देने और विवरणियां प्रेषित किये जाने की प्रयधि को कम से भुनायी गयी हुंडियों की बकाया राणि 5 करोड़ रुपये अधिक थी । 
पार देने के कारण बैकों ने जून 1972 के लिए एक -ममान मंतुलन बही योजना जबकि 1971- 72 ( जुलाई- जून ) में उक्त राशि में 36 लाख 
विवरणियो प्रेषित करने की अोर संतोषजनक गमान दिखाया है । भपयों की थोड़ी मी वृद्धि हुई थी । चूंकी बैक जहां कहीं संभव हो, वही ऋणों 
इन फिड़ों को अब ममेकित कर प्रकाशित किया गया है । इन अकिलो का मौर स्टाकों की अपेक्षा हुंडियों परऋण प्रदान करने के लिए अधिक सक्षम रहते 
उपलब्ध होना बैंकों के लिए भी महत्वपूर्ण है ; क्योंकि अग्रणी बैक योजना है, अतः यह योजना रिजर्व बैक ऑफ इंडिया द्वारा फिर से भुनाये जाने का 
के अधीन अपने लिए निर्दिष्ट फर्तव्यों का पालन करते समय उन्हें यह जान महत्वपूर्ण माधन होनी चाहिए । नवम्बर 1970 में प्रारंभ की गयी हुडी पुन 
लेना चाहिए कि समग्र मैक संघटन में किम दिशा में और किम क्षेत्रों को र्भाजन योजना के क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए इम वर्ष के दौरान इसमें 
ऋण वितरित किया जा रहा है । मूलभूत गायिकीय विवरणी योजना के और सशोधन किये गये । रक्षा पैकिग व पूनि ऋण के संबंध में की गयी 
अधीन साल में दो बार ऐसे प्राकड़ों को प्रकाशित करने का इरादा है । जो पुनर्वित्त व्यवस्था पुरानी हुी बाजार योजना के अधीन लागू थी उसे 
बैंकिग मांख्यिकीय निदेश ममिति द्वारा की जानेवानी अगुवर्ती कार्रवाइयों के रक्षा पैकिंग व पूर्ति योजना को रद कर देने के कारण 30 मार्च, 1973 
एक अंश के रूप में मरकारी क्षेत्र के बैकों , किंग विभाग और राष्ट्रीय 

से वापस ले लिया गया । 
बैंक प्रबंध संस्थान के प्रतिनिधियों की एक बैठक 2 जुलाई 1973 को 

ऋण प्रायोजना 
मूलभूत मांख्यिकीय विवरणी प्रणाली की प्रगति का पुनरीक्षण करने और 
मैंकों में प्रबंध सूचना प्रणाली को अमल में लाने के सदर्भ में विचार-विमर्श 

137. वाणिज्य बैंकों के प्रर्थशास्त्रियों के गाथ अप्रैल 1972 में जो 
करने के लिए बुलायी गयी । बैठक में सबका यह सामान्य मत रहा कि 

• विचार-विमर्श हुआ उसके बाद 1972- 73 के लिए बैंक व्यवस्था की ऋण 
मूलभूत मांख्यिकीय विवरणियों के समय पर सही प्रांकड़ो की सूचना दी 

प्रायोजना के फार्मों में संशोधन किये गये ताकि उनमें वित्तीय वर्ष के प्राधार 
जानी चाहिए ताकि उनको शीघ्र समेकित किया जा सके और बैंकों को पुनः 

पर जमा वृद्धि , कम तथा अधिक कामकाज के समय में ( क्षेत्रवार और राज्य 
उनकी सूचना दी जा सके । प्रबंध सूचना प्रणाली के संबंध में यह निश्चय 

वार ) ऋण वितरण के अनुमानित प्रांकड़ों और अग्रणी और गैर मप्रणी 
किया गया कि (i ) प्रबंध सूचना प्रणाली के संदर्भ में मार्गदर्शन देने और उसका 

जिलों में राज्ययार शाखा विस्तार योजना के विवरण दिये जा सकें । 
पर्यवेक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया के कार्यपालक अधिकारियों 

उन बैंकों ने फार्म भरें जिनकी जमागणियों और ऋणों के प्रतिणत बैंक व्य 
मौर बड़े बैंकों के अध्यक्षों की एक स्थायी समिति गठित की जाए, और ( ii ) वस्था की कुल जमाराशियों और ऋणों में क्रमश 96 और 97 थे । 50 करोड़ 
प्रबंध सूचना प्रणाली से संबंधित मिफारिणो को अमल में लाने के लिए 

रुपयों से अधिक जमाराशियो वाले प्रत्येक बैंक की प्रायोजमा पर मुख्य 
एक कार्यान्वयन ममिति बनायी जाए । कार्यान्वयन समिति कार्यवलों को 

कार्यपालक तथा वरिष्ठ अधिकारियों के माथ विचार-विमर्श किया गया 
नियुक्न करेगी जो अलग -अलग बैंकों की प्रणालियों का अध्ययन करेंगे । 

ताकि अनुमान निकालने के लिए अपनायी जानेवाली प्रणालियों का पता 
विमेवक व्याज दरें 

लगाया जा सके और विशेष रूप में कपितय संवेदनशील प्रतिभूतियों पर दिये 
___ 135. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि समाज जानेवाले ऋण का पुनरीक्षण किया जा सके । इस के अलावा इस बात पर भी 
के कमजोर वर्गों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रियायती ब्याज दरों पर ऋण जोर दिया गया कि बैंक कम विकसित राज्यों में शाखा विस्तार का कार्य तेजी 
विलाये जाने की योजना को कार्यान्वित करने का मरकार ने निश्चय किया से करें और कृषि तथा अन्य अग्रतावाले भेलों को दिये जानेवाले ऋणों को बढ़ागें । 
पा । परन्तु उक्त योजना के अन्तर्गत जो प्रगति हुई यह कुछ धीमी थी अधिक कामका के समय के लिए ऋण-नीति की घोषणा करने के पूर्व चयनात्मक 
जिसका कारण यह था कि बैंकों ने अपना अधिकांश समय अनिवार्यतः ऋण नियंत्रण के उपायों के अन्तर्गत किमी बैंक के लिए ममग्र रूप से 
प्रारंभिक कार्यो में तथा योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए निर्धारित उच्चतम , ऋण सीमा के बजाय पार्टीवार प्राधार पर ऋण 
पात्र घोषित किये गये जिलों की शाखाओं का चयन करने में बिताया । सीमाएं निर्धारित करने के संबंध में बैंकों की राय मांगी गयी । उत्पावन 
इसके परिणामस्वरूप , उक्स योजना आहा पहल जुलाई 1972 में प्रारंभ स्टाक , मूल्य , निर्याप्त प्रादि के संबंध में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में 
होने वाली थी वहां उममें विलम्ब हो गया । योजना की सीमा और क्षेत्र को रखने हुए समग्र पैक व्यवस्था के लिए वर्ष 1972-73 के लिए एक यथार्थपरक 
ध्यापक बनाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने 1973-74 के अपने बजट भाषण और व्यापक ऋण प्रायोगना भी बनायी गयी । 
में काय संशोधनो की घोषणा की । इन संशोधनों में निम्नलिखिन सामिल हैं : 
योजना के अन्तर्गत प्रानेवाले जिलों की संख्या को 163 से बढ़ाकर 265 

138. इन विचार विमों के दौरान जो महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में 
कर दिया गया , योजना की पात्रता के लिए शहरी पौर अर्धशहरी क्षेत्रो में 

माया वह यह था कि कतिपय बैक अन्य बैंकों से उनके बड़े ऋणकर्तामों 
प्राय की उच्चतम मीमा को मड़ाकर वार्षिक 3, 000 रुपये और ग्रामीण 

के खातों को कम भ्याज दरों और दूसरे प्रकार की अधिक अनुकूल भर्ती 
क्षेत्रों में वार्षिक 2,000 रुपये कर दिया गया , और किसी ऋणकर्ता की व्यवस्था कर अपने अधिकार में ले लिया करते थे । इस संबंध में सर 
को योजना के अन्तर्गत उपलब्ध अधिकतम राशि कार्यकारी पूंजी के लिए 

कारी क्षेत्र के बैंको की एक विशेष बैठक बुलायी गयी और रिजर्व बैंक 
1500 रुपये और मीयादी ऋणों के लिए 5000 रुपयेनिर्धारित कर दी गयी । 

ने उन्हें यह समझाया कि ऐसी प्रणालियो में दूर रन्ना बांछनीय होगा । 
योजना के अंतर्गत बकाया अग्रिमों की राशि मार्च 1973 के अन्त मे . 
56, 5 36 खातों के अंदर्भ में 207 . 35 लाख रूपये थी । 

___ 139. विचार-विमों से यह भी पता चला कि बैंकों ने सरकारी 
हंगे पुनर्माजन योजना 

क्षेत्र के यूनिटों को काफी अधिक राशि के ऋण देने का या सो वादा किया था 
___ 136. हुंडी पुनजिन योजना में भाग लेनेवाले अनुमूचिन याणिण्य 

या ऐसी राशि इम उद्देश्य के लिए अलग रखी थी । उनमें से कुछ राशि 
बैंकों की संख्या जून 1972 के अन्त में विद्यमान 35 से बढकर इस वर्ष मीयादी ऋण के रूप में भी जबकि दूसरी शेयर/रिचर जारी करने के 


- - 


- - - - - 


- - 
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व्यवस्थात्रों को नियमित करने तक दी गयो विसीय महायता घे, मप में नि . शुल्क मुल्य के अपर 75 प्रतिशत तक उनके द्वारा निर्यातकों को प्रदान 
थी । यह सनिश्चित करने के लिए कि में ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गन किये गये अग्रिम व्याज उपदान के पाव होगे बशर्ते कि योजना की दुमरी 
निर्धाग्नि ऋण मूल्याकन मानकों के अनझप भी हैं , राज्य विद्युत बोटी शों का पालन किया जाए । योग्य वाणिज्य बैंकों मे व्याज उपवान के संदर्भ 
महित सरकारी क्षेत्र के उपरमो के संदर्भ में 3 करोष्ट रूपयों में प्राप्त 5 . 31 करोड़ रुपयों की राशि के ( 2 . 74 करोड़ रुपयों के पोसलदान 
प्रोर उनसे अधिक राशि की मीयादी ऋण मीमाप्रो गणा एक करोड़ पूर्वऋण और 2 . 57करोड़ रुपयों के पोतलदानीतर ऋण ) दावों का निपटान 
रुपयों और उनमे अधिक गशि के कार्यकारी पूंजीगत ऋणो को ऋण किया गया । 
प्राधिकरण योजना की पग्मिीमा से अन्तर्गत लाया गया । 

वाण प्राधिकरण योजना 
___ _ 140. उक्न विचार-विमर्श का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह था यिा 

___ 144. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था 
जमा कि पहले कहा जा चुका है , अनाजों की उगाही के लिए दिये जाने वाले 
ऋणों का पर्यवेक्षण करने के लिए बैकगे और रिजर्वबैंक की एक स्थायी समिति 

कि बैंकों द्वारा ऋण मूल्यांकन की क्रियाविधियों को सशक्त बनाया जा रहा 

था और ऋण प्राधिकरण योजना के कार्य कलापों में कतिपय रियायते की गयी 
स्थापित करने का निश्चय किया गया । भारतीय कई निगम के कामकाज की 
मुविधा के लिए हाई प्रौर कपाम पर दिये जाने वाले अग्रिमो के लिए इसी 

ताकि बैक वास्तविक कार्यकारी पूजी के उद्देश्यों के लिए अपने ऋणकर्तामो 

की माम्कालिक मांगों की पूर्ति कर सकें । यह अनुभव किया गया कि ऋण 
प्रकार की सहायता व्यवस्थाएं करने में मधिन प्रस्नाय विचाराधीन है । 

मूल्यांकन की क्रियाविधियो को यक्तिसंगम बनाये आने के साथ-साथ बैंक 
141. उर्वरकों के वितरण और टैक्टरों की खरीद के लिये बैंक ऋण की स्वयं ऋणकत्रिों को अनुशामनबद्ध बनाने और उनको उपलब्ध करायी गई 
व्यवस्था करने में होने वाले यिलंब के कारणों पर विचार-विमर्श करने के लिये निधियों का दुरुपयोग किये जाने से रोकने के लिए उपयुक्त गर्ने निर्धारित 
वाणिज्य बैंकों की एक बैठक बुलययी गयी । इन विचार-विमशों के आधार करेंगे । अतः इस योजना की अपेक्षाओं में की गयो रियायतों को दिसम्बर 1972 
पर रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिये स्थूल मार्गदर्शी सिद्धान्त में और उबार बना दिया गया । इन मंगोधनों के अधीन अनुसूचित वाणिज्य 
निर्धारित किये है कि इन उद्देश्यो के लिये शीघ्रतापूर्वक अबाध ऋण उप बैक किमी ऋणकर्ता के लिए रिजर्व बैंक में पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना 
लब्ध हो । 

वास्तविक उत्पादक /व्यापार संबंधी कार्यकलापों के लिए तीन महीनों से अन 

धिक अवधि तक 25 लाख रुपयों तक की अस्थायी /अंतरिम मीमाएं ( इसके 
पोसलदान पूर्वऋणयोजना और निर्यात बिल ऋण योजना 

पूर्व यह रियायत 10 लाख रुपये की ऋण सीमा के लिए प्राप्त थी ) मंजूर 
142. पोनलवानपूर्व और निर्यात बिल ऋण योजनाएं अधिकाधिक कर सकते है और उसे मंजूर की गयी सीमा के ऊपर दस प्रतिशत या 25 लाख 
मात्रा में निर्यात ऋण उपलब्ध कराने में सहायता पहुंचाने के लिये जारी रुपये, इनमें से जो भी कम हो , तक की राशि का अस्थायी रूप से अतिरिक्त 
रहों । पोसलदान पूर्व ऋण योजना को लचीले ढ़ग से प्रवर्तित किया गया आहरण करने के लिए अनुमति दे सकते हैं ( इसके पूर्व यह रियायत 5 
ताकि निर्यातकों द्वारा अनुभव की जानयाली अप्रत्याशित झठिनाइयां कम प्रतिशत या 10 लाख रुपये , इनमें से जो भी कम हो , तक उपलब्ध थी ) । 
घ्याज दर पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न न 

14 5, ऋण प्राधिकरण योजना की सीमा और कार्यक्षेत्र में किया गया 
फरें । विदेशी मुद्रा अजित करने में समुद्री स्वाय वस्तुनी के महत्व तथा 

एक प्रमुख परिवर्तन यह था कि राज्य बिजली बोझै गहिन मरकारी क्षेत्र 
उनकी भारी संभावनाओं को देखते हुये रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1973 में 

के उपक्रमों को बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले अग्रिमों और केन्द्रीय 
संबंधित बको, समुद्री खाद्य वस्तुओं के निर्यातकों और समुद्री निर्यात विकास 

और राज्य सरकारों की गारन्टी पर प्रदान किये जानवाले अग्रिमों को उनके 
प्राधिकारियों के साथ उक्त उद्योग की ऋण संबंधी समस्याओं पर विचार 

अन्तर्गत शामिल कर लिया गया । इस योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त श्रेणी के 
विमर्श किया । बकों को यह सलाह वी गयी है कि वे निर्यातकों को 

ऋणकर्ताओं को 3 करोड़ रुपयों और उनसे अधिक राशि की कोई ऋण सीमा 
निर्यात के विभिन्न स्तरों पर और उचित ममय पर पर्याप्त मात्रा में ऋण 

( इसमें वाणिज्य बिलों के बट्टे भी शामिल हैं ) या ऐमी कोई ऋण सीमा , 
महायता प्रदान करें । इस संवर्भ में रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को कतिपय 

जिससे ऐसी पार्टी को पूरे बैकिग मंघटन से जमानती या गैर- जमानती 
समाव दिये है । उक्त योजनामों में भाग लेने वाले बैंकों की कुल संख्या 

आधार पर प्राप्त कुल ऋण सीमाओं की राशि 3 करोड़ रुपये या उनसे अधिक 
30 जून 1973 को 24 थी । पैकिंग साग्य अग्रिमों के व्याज तथा 

हो जाएगी, मंजूर करने के पहले बैंकों को अब रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधि 
रुपया और विदेशी मुद्रा निर्यात बिलों के व्याज / कमीशन /बट्टे की 

करण प्राप्त कर लेना प्रावश्यक है । उपर्युक्त श्रेणी के ऋणकर्तानों को तीन 
अधिकनम पर पूरी आलोच्य अवधि में बिना किसी परिवर्तन के वार्षिक 

वर्षों से अधिक अवधि में प्रतिदेय 1 करोग रुपये या अधिक राशि के 
7 प्रतिशत ही रही । 

व्यक्तिगत मध्यावधि या दीर्घावधि ऋण ( अकेले या अन्य बैंक ( को )/ संस्था 

(ों ) के साथ संयुक्त रूप से ) मंजूर करने के पहले भी इस प्रकार का पूर्व 
निर्यात ऋण (ब्याज उपवाल ) योजना , 1968 

अनुमोदन प्राप्त कर लेना पावश्यक है, चाहं ऋणकर्ताओं द्वारा समग्र बैकिंग संघ 
143. मई 1988 में अमल में लायी गयी यह योजना बराबर लोक टन से ली गयी पूरी ऋणसीमानों की मात्रा कुछ भी क्यों न हो । राज्य बिजली 
प्रिय रही और इस योजना के अन्तर्गत निर्यातक बैंकों से रियायती ब्याज बोडों के संदर्भ में बैंकों को यह सूचित किया गया है कि बिजली से संबं 
दरों पर वित्तीय महायता प्राप्त कर सके । यह निश्चय किया गया कि धित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उनके द्वारा दी जाने वाली वित्तीय 
निर्यात व्यापार का वित्तपोषण करने वाले राज्य केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहायता मुख्यतः बिजली बोरों द्वारा जारी किये गये खुले बाजार ऋणो 
पंकिंग ऋण के रूप में प्रवान किये जाने वाले कार्यकारी पूंजीगत अग्रिमो या विशेष डिबेंचरों में अधिक मात्रा में अभिदान के रूप में हो । 
को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया जाए । इस वर्ष के दौरान तीन राज्य मार्गदर्शी मिद्धांतों के रूप में बैंको को ग्रह भी मृपित किया गया है कि 
महकारी बैंकों और 12 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को योजना के अन्तर्गत लाया गया । वे नलकूपों या पंप में टों में बिजली लगाने में मंअधिन ग्रामीण विद्युतीकरण 
वार्षिक 7 प्रतिशत की उच्चतम ब्याज दर प्रपरिवर्तित रही । निर्यात कार्यक्रमों के लिए भी उचित जांच करने के बाद ऋण प्रवान कर सकते 
ऋण और गारटी निगम लिमिटेड द्वारा अपनी निर्यात उत्पादन वित्त है और बिजली बोर्डो को उनकी कायकारी पूंजी, मामयिक अपेक्षा तथा 
गारन्टी योजना को उबार बना दिया जाने के परिणामस्वरूप प्रगस्त 1972 अर्थोपाय से मबंधित पावश्यकताओं की पूर्ति करने के निमित्त अल्पावधि 
में बैंको को यह स्पष्ट कर दिया गया कि पोतलबान के जहाज तक सहायता प्रदान कर सकते है । 
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1.16. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस तथ्य की प्रोर ध्यान दिलाया गया मौद्योगिफ यूनिटो से प्राप्त ऋण संबंधी प्रस्तावों पर महानुभूतिपूर्वक प्रो . 
था कि बैंक -विन की अधिकतम आवश्यकताना को दिखाते समय कुछ बैको ने अविलम्ब कार्रवाई की जाती रही । . 
भदस्त स्टाकों को भी ऋणकर्ताओं की ऋण मीमाओं को निर्धारित करने के 

____ 150. जमाफि पहले कहा जा चुका है , रिजर्व बैंक ने देखा कि कुछ 
उद्देश्य के लिए उपलब्ध बैक स्टाकों के रूप में दिखाया । इमसे ऋण 

मंदों में मैक एक दूसरे में बड़े ऋणकर्तानों के खातों को व्याज की कम 
फर्ता को एक ही वस्तु सूची के संबंध में विक्रेताओं में और माथ ही बैंको 

दरे प्रदान कर अपने अधिकार में लेने के प्रयास किया करते हैं । सरकारी 
से "व हरा विन " उपलब्ध होता था । यद्यगि रिजर्व क की नीति का लक्ष्य 

क्षेत्र के बैंको के बीच इस प्रकार की अस्वस्थ्य प्रतियोगिता होने मे 
यह रहा है कि बुहरे वित्तपोषण की इस प्रणाली को ममाप्त किया जाए , 

रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने दिसम्बर 1972 में इस प्रणाली को समाप्त 
फिर भी वह लचीली होती जा रही थी । उत्पावक कार्यकलापों को हानि 

करने की सलाह दी । चूंकि उक्त प्रणाली पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई 
पहुंचाये बिना जिन मामलो में बहरे वित्तपोषण के तन्य को हटाया नहीं जा 

अतः रिजर्व बैंक ने जनयरी 1973 में मभी अनुमूचित याणिज्य बैंकों को 
मका है , उन मामलों में बकों को यह सुमित किया गया कि वे उचित शर्ने 
निर्धारित कर क्रमबद्ध रूप मे स्थिति में सुधार लायें जिससे कि आवश्यक 

यह मूचित किया कि प्रमुख मैको द्वारा इस समस्या पर संयुक्त रूप से विचार 

विमर्ण किये जाने तक वे एक दूसरे से 25 लाख रूपयों या उनसे अधिक 
परिणाम निकल मके । 

गशि की ऋण सीमानों या मीयादी ऋणों को उन बैंको मे पहले ही परामर्श 
147. 1972- 73 के मौसम के दौरान चीनी के अनुमानित उत्पादन किये बिना जिन्होंने मंप्रति ऐसी ऋण सीमाएं/मीयादी ऋण प्रदान किये 
और मौसम की व्यस्ततम अवधि में मिलों के पास रहनेवाले स्टाकों को हों, और रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अपने अधिकार 
ध्यान में रखते हुए 1972 - 73 के दौरान मैंकों द्वारा चीनी मिलों में न लें । ये अनुदेश प्रारंभ में अप्रैल 1973 के अन्त तक ही लागू थे ; 
को चीनी के स्टाकों पर दिये जानेवाले अग्रिमों के संदर्भ में विद्यमान परन्तु बाद में उन्हें अगली सूचना तक अमल में रहने विया गया । 
मीनि फा पुनरीक्षण किया गया । इम पुनरीक्षण के माद नवम्बर 1972 
में बैंकों को सूचित किया गया कि व पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करने की 

151. जुलाई 1972 से अन 1973 तक की अवधि के दौरान इस योजना 
पावश्यकता के बिना ही गन्ना पेरने के अंतरिम उपाय के म्प में 

के अंतर्गत ऋण मीमानों के प्राधिकरण के लिए बैंकों मे 954 आवेदनप्रन्न प्राप्त 
वर्तमान मौसम में अलग - अलग मामलों में उनके गुण-दोषों के आधार 

हए. जबकि पिछली अवधि में 727 पावेदनपत्र प्राप्त हुए थे । प्राधिकरण के 
पर चीनी के स्टाफों पर 1969- 70 के मौसम में मंजूर की गयी ऋण सीमाओं 

लिए प्राण प्रावेवनपन्न मुख्यतः कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकतानों की पूर्ति करने 
के 80 प्रतिणन तक या रिजर्व बैंक द्वारा पिछले मौसम में विशेष रूप से 

के संदर्भ में थे । इन आवेदनपनों में से दो प्रावेदन पत्र अस्थीकार कर दिए 
प्राधिकृत की गयी उच्चतर सीमानों तक ऋण सीमाए प्रदान कर मकने 

गये और मोलह प्रावेदनपत्र विभिन्न प्रश्न उठाये जाने के कारण बापम 
हैं । इस बात का सुनिश्चियन कर लेने के लिए कि मिलो द्वारा गन्ने के 

ले लिये गये । कुछ मामलों में रिजर्व बैंक ने ऋणकामों की आवश्यकता पर 
उत्पावकों को तत्काल अदायगी की जाती है, नियंत्रण संबंधी प्रांकड़े प्राप्त कर 

अाधारित प्रपेक्षाओं पर सावधानी से विचार करते हुए कम मात्रा में ऋण 
विनियामक क्रियाविधि अपनाये जाने की प्रावण्यकता से बैंकों को प्रषगत 

सीमानों को प्राधिकृत किया । जहां यह अनुभव किया गया कि ऋणकर्ता की 
कराया गया । 

ऋण संबंधी प्रावश्यकता का संबंधित बैंक द्वारा अधिक ब्योरेवार अध्ययन किया 

जाना जरूरी है या जहां क्रमबद्ध प्रणाली से कतिपय सुधारात्मक कार्र 
____ 148. 1972- 73 के मौसम के दौरान जूट की फमल ( मेस्ता को 

वाइयां करना आवश्यक है वहां इग शर्त पर विशिष्ट अवधियों के लिए 
मिलाकर ) में प्रत्याशित कमी को देखते हुए जट प्रायुक्त ने जूट ( लाइममी सीमाएं प्राधिकृत की गयी कि ऐसी अवधि के समान हो जाने के बाद फिर 
फरण और नियंत्रण ) प्रादेण , 1961 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रावण जारी 

मे पुनरीक्षण किया आए । मीमाएं प्राधिकृत करने ममय , कई मामलों में 
किये । इन आदेशों के अन मार जूट मिलों से अपने स्टाकों को क्रमश : 

उपयुक्त गर्ने निर्धारित की गयीं । ऋणकत्रिों में वित्तीय अनुशासन लाने के 
इस प्रकार कम करने की अपेक्षा की गयी कि उनके पास मिलो में 

उद्देश्य मे बनायी गयी ये शर्ने प्रमुख रूप से निम्नलिखित विषयों से संबंधित 
या मिलों के बाहर पाठ सप्ताह की पत से अधिक स्टाफ न हो । बाद 

थों ; ऐसे उद्देश्यों के लिए जो नान्कालिक नहीं हैं , प्रल्यावधि निधियो कोवितरित 
में जूट द्वारा प्रामुक्त कतिपय संशोधन भी जारी किये गय । जुट उद्योग 

करना, याभांणों की घोषणा के लिए बैंक की स्वीकृति की आवश्यकना, कंप 
फा वितपोषण करनेवाले मकों को रिजर्व बैंक द्वारा यह सुनिश्चित कर नियों द्वारा परस्पर ऋण प्रदान किया जाना/निवेश किया जाना, बैंक अग्रिमों 
लेने की सूचना दी गयी कि उनके द्वारा जूट मिलों को उपलब्ध कराया 

की तुलना में प्रवर्तकों की निधियों की गौणता , गारन्टी -कमीशन की अदायगी 
गया ऋण जूट पाय क्त द्वारा जारी किय गय अनुदेशों के अनुरूप है । 

न होना , आदि । 
इन बैंकों को यह भी सूचना दी गयी कि यदि वे 1972- 73 के मौसम के लिए 
1970- 71 में मंजूर की गयी ऋण सीमामों की अपेक्षा अधिक ऋण सीमाएं शेयरों पर अग्रिम 
प्रदान करना चाहते हों तो वे रिजर्व बैंक मे पूर्व प्राधिकरण प्राप्त कर 
लें । 

152. रिजर्व बैंक को यह सूचित किया गया कि कतिपय अनुसूचित 

वाणिज्य बैंक ऋणकर्ताओं की धाम्नविक अावश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 
149. कोयला उद्योग को परिवहन की असुविधाओं से होनेवाली भी अल्पावधि ऋण या निर्दिष्ट भावयाले शेयरों की जमानत पर अनुपुरक 
कठिनाइयों को दूर करने में सहायता पाने के उद्देश्य से जनवरी 1972 में मुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार नहीं हैं । अतः बैंक ने 17 जनवरी 1973 
बैकों कों रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना 1972 के अन्त तक उक्त को यह स्पष्ट करते हुए मभी अनुसूचित वाणिज्य बैंको के नाम एक परिपत्र 
उद्योग को वर्तमान ऋण सीमामों के अधिक से अधिक 15 प्रतिशत तक जारी किया कि शेयरों पर प्रदान किये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में मैक 
की अतिरिक्त ऋणसोमा प्रवान करने की छूट दी गयी । रिजर्व बैंक द्वारा कोयला ने जो मार्गदर्शी सिद्धांस जारी किये उनका उद्देश्य केवल नीति को तर्फमंगत 
उद्योग के वित्त के सबंध में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसरण बनाना है, न कि उत्पादन संबंधी वास्तविक आवश्यकताप्रो के लिए ऋण देने 
में दिसम्बर 1972 में बैंकों को जून 1973 तक उक्त छूट को जारी रखने से अस्वीकार करना ; और बैंक वास्तविक निवेश और उत्पादन संबंधी 
की अनुमति दी गयी । दिसम्बर 1971 में भारत-पाक युद्ध शुरू होने पर यावश्यफलानों के लिए मामले के गुण-दोषों के आधार पर शेयरों पर ऋण 
वस्त्र मिलों और व्यापारियों को इस योजना के अन्तर्गत ऋण मीमाओं में प्रदान करना जारी रखें । इसके अलावा , वास्तविक उत्पादक कार्य की 
दी गयी छूट को दिसम्बर 1972 तक जारी रखा गया और उसके बाद सहायता करने के उद्देश्य के लिए लघु अवधि के लिए या कार्यकारी पूंजीगस 
बह अमल में नहीं रही ।पूर्वी क्षेत्र में सपा कम विकसित /पिछड़े क्षेत्र में स्थित उद्देश्यों के लिए अनुपूरक सुविधामों के रूप में शेयरों पर अग्रिम प्रवान 
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करने में कोई पापनि नहीं होनी चाहिए । यह मुनिम्मित करने के लिए मिा सम्बन्धित राज्य माकारों के साइसेंम प्राप्त फुटकर व्यापारियों को 
कि शेयरों में अधिकाधिक मात्रा में निवेश हो , बैंकों से यह कहा गया कि छोड़कर अन्य फुटकर व्यापारियों के नाम गेहूं की जमानत पर विया 
यदि वे निधियो के अंतिम उपयोग के संबंध में प्राश्वम्न हों तो मामले गया कोई ऋण बकाया न हो और फुटकर व्यापारियों को दिये जाने 
के गुण -दोषों के आधार पर शेयरों पर ऋण या प्रोबराफ्ट प्रदान करना वाले अग्रिमो को केवल स्टाकों की उम मात्रा नक मीमित किया गया 
जारी रख्ने ; ऐसे मामलों में बैंक 5 लाख रुपयों तक के अग्रिमों के लिए जहां तक रखने के लिए वे अधिकृत हो । प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों 
घापसी अदायगी के कार्यक्रम निर्धारित करना अनिवार्य न मम । । अर्थात् आब, हरियाणा , उत्तर प्रदेश , मध्य प्रवेश और बिहार में गेहूं 

पर दिये जाने वाले अग्रिमों के संदर्भ में उन राज्यों में कार्यरत बैंकों 
चयनात्मक ऋण मियंवरा 

से 15 मई 1973 को कहा गया कि ये मिजी पार्टियो को गेहूं पर दो 

गयी 20, 000 रुपयों में अधिक ऋण मीमामों का विशेष पुनरीक्षण 
153. उत्पादन , पूर्ति और मूल्य की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में और 
1972 - 73 में फसलो को प्रतिफल सभावनाओं को देखते हुए अनाजों, 

करे नाफि थोक व्यापारियों के मामले में उन सीमानों को रस किया 
निलहनों और वनम्पप्ति तेलों और बनस्पति मई और कपास 

जा सके और लाइसेस प्राप्त फुटकर व्यापारियों के मामले में उन्हें उचिम 
नीमी 

ढंग से निर्धारित किया जा सके । 
गुर और खाइमारी पर विये जानेवाले अग्रिमों के संदर्भमें इस वर्ष के दौरान 
चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी उपायों में कतिपय मंशोधन किये गये । 

___ 15 7. मूंगफली और उसके तेल के मुल्यों में हुई बलि और गुजरात 
ये संशोधन करते समय रिजर्व बैंक के ध्यान में निम्नलिखित लक्ष्य रहे 

गज्य में इन पश्यों के सम्बन्ध में पायी गयी सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को 
ऋणकर्मानों को अनुचित स्टाफ बनाये रखने से रोका जाए और अधिक 

देखते हुए रिजर्व बैंक ने गुजरात राज्य में सभी पार्टियों को मूंगफली 
मात्रा में उत्पादन और उगाही की दिशा में ऋण कोई समस्या न हो । 

पर दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में न्यूनतम मार्जिन को 24 
इसके अलावा , इन संशोधनों का स्वरूप इस प्रकार था कि क्रियाविधिया 

जुलाई 1972 से 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया । 
सरल हो और नियंत्रणों को और प्रभावकारी ढंग से कार्यन्विन किया जा 

गुजगन राज्य में वनस्पति के निर्यातकों को मूगफली और वनस्पति के 
सके । 

स्टाकों में सम्बन्धित गोवाम रसीदों पर दिये जाने वाले अग्रिमों के न्यून 
154. 1972- 73 में अनाजो के उत्पादन के संदर्भ में प्रतिकूल मभा नम मार्जिन को भी 50 प्रतिशत से बढाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया । 
बनाओं को देखते हुए ऋण के स्तर और शर्तों की दृष्टि से अनाजों पर दिये इन न्यूनतम उच्चतर मानिनों को महाराष्ट्र राज्य में 15 नवम्बर 1972 
जानेवाने अग्रिमो के नियंत्रणों को काफी कठोर बमा दिया गया । 16 से लागू कर दिया गया । अनाजों की सरह , इम संदर्भ में भी ऋण की 
नवम्बर 1972 में रिजर्व बैंक ने अनाजों पर पैकवार उपलब्ध ऋण सीमा उच्चतम सीमा को 15 नवम्बर 1972 से पार्टी के प्राधार पर निर्धारित 
को पार्टीवार बना दिया । ऋण के स्तर से संबंधित पुरानी व्यवस्था पूर्व किया गया । इस प्रकार , ऋण की अनुमत सीमा अर्थात् 1967 के 
वर्ष के नवनुम्प दो महीनों में मनाये रखे गये (गेह को छोड़कर धान पौर नवनुरूप को महीनों की अवधि में बनाये रखे गये ऋण के कुल औसत 
पन्य अनाजों पर दिये जानेवाले ) ऋण के मुल मौसत स्नर का 110 स्तर के 70 प्रतिशत और ( नयी पार्टियों को वित्तीय सहायता प्रदान 
प्रनिशन पी ; अब उसे बचनकर पिछले तीन मौसमों अर्थात 1971- 72 , करने के लिए 1970 के तदनुरूप दो महीनो के दौरान बनाये रखे गये 
1970- 71 और 1969- 70 में से किसी भी मौसम में प्रत्येक पार्टी के नाम ऋण के कुल मोमत स्तर के 15 प्रतिशत के बराबर की ) अतिरिक्त 
मकाया रहनेवाले अग्रिमों के शिखर स्तर का 100 प्रतिशत बना दिया सीमा से सम्बन्धित व्यवस्था के स्थान पर 1971- 72, 1970- 71 पौर 
गया । अन्य बातों के माम-माप इम व्यवस्था का उद्देश्य यह मुनिश्चित कर लेना 1969- 70 के तीन पिछले मौसमों में से किमी भी मौसम में प्रत्येक 
था कि बैंक मरे ऋणकर्तामों द्वारा उपयोग में न लायी गयी ऋण पार्टी के नाम बकाया रहने वाले अग्रिमों के शिखर स्तर का 100 
सीमानों का उपयोग करते हुए कुछ पार्टियों को भारी मात्रा में ऋण प्रदान प्रतिशत बना दिया गया । 
न करें । इसके साथ ही बैंकों को नवम्बर 1972 में यह भी सूचना दी गयी 
कि ये अनाजों, विशेषकर वालों और मोटे अनाजो पर ऋण प्रदान करने ममय ___ 158. कृषकों को प्रदान किये गये प्रत्यक्ष प्रग्निमों और प्राथमिक 
मावधानी बरतें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके द्वारा दिये महकारी ममितियों को अपने कृषक सदस्यों को नियंत्रित तिलहनों पर 
जानेवाने अग्रिमों से विभिन्न क्षेत्रों में प्रनाजों की उगाही के कार्यक्रम को ऋण प्रदान किये जाने के लिए दिये गये मग्रिमों को माजिम और उच्चतम 
सुविधा पहुंचे और साथ ही ऋणकर्ता अनुचित मात्रा में स्टाक बनाये रखने के सीमा सम्बन्धी नियंत्रणों में छूट दी गयी बशर्ते कि ऐसी प्रत्येक ऋण 
लिए उनके अग्रिमों का उपयोग न करें । मक्के पर दिये जानेवाले अग्रिमों सीमा प्रति कृषक , 2, 500 रुपयों या पकाया फसली ऋण राशि, इसमें 
को जहां पहले नियंत्रणो में शूट प्राप्त थी वहा उन्हें भी पुनः नियंत्रण से जो भी कम हो , से अधिक न हो । खड़ी फसल पर पहले दिये गये 
के अन्तर्गत लाया गया ; किन्तु प्रौद्योगिक उपयोगकर्ताओं को प्रदान किये उपर्यस्त अग्रिमों की अवधि को अब उक्स फमल की कटाई की तारी 
जानेवाले अग्रिमों को इससे छूट दी गयी । 

से तीन महीने तक बढ़ा दिया गया है । इसके अलावा छोटे ऋणकर्ताओं, 

अर्थात् निर्माता यूनिटों और प्रन्यों को , पूर्णन: या ग्रंशनः अनाजों , निलहनों 
155. अनाजो को पूनि और मूल्य की स्थिति बगातार कठिन थी ; 

मौर वनस्पमि तेलों की जमानत पर प्रदान किये जाने वाले जो अग्रिम 
प्रतः बैक में अपने निम्नणों को अनाजों पर दिये जानेवाले अग्रिमों के न्यूनतम 

भारतीय ऋण गारन्टी संगठन लिमिटेड/ ऋण गारन्टी संगठन की गारन्टी 
मार्जिन को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करते हुए 18 अप्रैल 

योजना के अन्तर्गत प्राने हैं , उन्हें भी पूरी सीमा तक मार्जिन और मीमा 
1973 को और कठोर बना दिया । ऐसे अग्रिमों को न्यूनतम ब्याज दर 

सम्बन्धी नियंत्रणों से छूट दी गयी , किन्तु अधिकतम राणि प्रत्येक यूनिष्ट 
को भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशम कर दिया गया । परन्तु भारतीय 

ऋणकर्ता के लिए 20, 000 रुपये होगी । साथ ही गर्त यह है कि वह 
खाद्य निगम केन्द्रीय या राज्य मरकारों द्वारा उगाही/वितरण के उद्देश्यों 

इन पण्यों पर केवल एक बैंक मे उधार लेने का वचन दे । मायातित 
के लिए विधिवत् नियूक्त एजेटो को नियन्त्रणों से पूर्ण रूप से छूट दी गयी । 

निलहमी/ सेलों पर दिये जाने वाले अग्रिमों को पहले की तरह पूर्ण रूप 
___ 156 गेह के थोक व्यापार के अधिग्रहण के बाद 14 मई 1973 से नियंत्रणों मे यूट वी जाती रही । घंकि खाद्य तिलहनों और तेलों की 
को फों को यह सुनिश्चित कर लेने की सूचना दी गयी कि किसी पूर्ति की स्थिति कठिन ही बनी रही प्रतः बैंकों से यह अनुरोध किया 
थोक व्यापारी या जिन राज्यों में लाइसम प्रणाली निर्धारित की गयी गया कि वे केवल अमाधारण रूप से योग्य मामलों में रिजर्व बैंक के 
हो उन राज्यों में फटकर व्यापारियों के रूप में गेहूं के स्टाफ रखने के पूर्व अनुमोषन के साथ मयी पार्टियों मो वित्तीय सहायता प्रदान करें । 
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जूट उद्योग संबंधी कार्याकारी बल 
____ 162. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि 
कार्यकारी वल ने जूट उद्योग को कुछ राहत देने की दृष्टि से जूट मिलों के 
उत्पादन के जिस प्रश का निर्यात किया जाता है, उसके सम्बन्ध में 
दिये जाने वाले ऋणों के लिए म्याज की रियायती दर लागू करने की 
जो विशेष योजना बनायी थी वह केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन थी । 
कार्यकारी दल द्वारा की गयी कतिपय सिफारिणों को कार्यान्वित करने 
के लिए सरकार द्वारा जो अन्य पावश्यक कदम उठाये जाने चाहिए उनसे 
सरकार को सितम्बर 1972 में अवगत कराया गया । उपयुक्न मामलो 
पर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है । 


159. ई और कपास पर दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध 
में यह निर्णय किया गया कि थोड़े में संशोधनों के माथ नियंत्रणों को 
जारी रखा जाए ; क्योंकि कपास की बढ़ती हई मांग की पूर्ति करने के 
लिए जब तक उसके उत्पादन में काफी अधिक मात्रा में स्थायिना नहीं 
श्रा जाती तब तक नियन्त्रणों को हटाने या शिथिल करने की गुंजाइश 
नही थी । इसके अलावा अपेक्षाकृत अधिक मजबूत सूनी वम्न मिलों की 
तुसमा में कमजोर मूती वस्त्र मिलो की आवश्यकता तथा स्थिति को 
भी इस संदर्भ में ध्यान में रखना था । इन पहलमो पर विचार करने के 
बाव रिजर्व बैंक ने 1972-73 के अधिक कामकाज के समय के लिए 
15 नवम्बर , 1972 को सूती मिलों की वर्तमान श्रेणियों और उनके 
लिए लागू होने वाले न्यूनतम मार्जिन और मूती वस्त्र मिलों को छोड़कर 
अन्य पार्टियों को दिये जाने वाले अग्रिमों से सम्बन्धित शर्तों को सरल 
बनाकर कुछ संशोधन किये । इस प्रकार मरकार द्वारा नियंत्रित मिलों 
और बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित मिलों को दिये जाने वाले 
अग्रिमों के सम्बन्ध में विद्यमान मार्जिन सम्बन्धी नियंत्रण में अर्थात् 
गई की खपत की विशिष्ट अवधि के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत से 
35 प्रतिशत तक के मार्जिन नियंत्रण में कोई परिवर्तन नही हुआ । 
बम्बई और अहमदाबाद में स्थित मिलों के लिए न्यूनतम मार्जिन को 
घटाकर 12 सप्ताहों की खपत के म्टाकों के लिए 25 प्रतिशत और 
इससे अधिक स्टाको के लिए 50 प्रतिशत कर दिया गया । ऊपर 
उल्लिखित मिलों को छोड़कर अन्य मिलों के सम्बन्ध में न्यूनतम मानिन 
को 14 सप्ताहों की खपत के स्टाकों के लिए 25 प्रतिशत और 14 
सप्ताहों की खपत से अधिक स्टाकों के लिए 50 प्रतिशत निर्धारित किया 
गया । मिलों को छोड़कर अन्य पार्टियों को दिये जाने वाले अग्रिमों 
के सम्बन्ध में यह संशोधन किया गया कि नये और पुराने स्टाकों के बीच 
विद्यमान मन्तर तथा विपणन की विभिन्न अवधियों को समाप्त कर 
सरल क्रियाविधि लागू की गयी और ऐसे अग्रिमों के लिए 50 प्रतिशत 
का एक समान मानिन लागू कर दिया गया । 


पाय उद्योग को वित्तीय सहायता से संबंधित कार्याकारी वल 
___ 1.6 3. चाय उद्योग की विनीय महायता में सम्बन्धित कार्यकारी 
वल धाग चाय के बागानों की अल्पावधि ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं 
के मंदर्भ में की गयी सिफारिशों को सूचना देते हुए मार्च 1972 
में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नाम एक परिपत्र जारी 
किया गया । कार्यकारी दल की सिफारिशों के प्राधार पर रिजर्व बैंक 
ने मिसम्बर 1972 में वाणिज्य बैको और गज्य वित्तीय निगमो को 
यह सुझाव दिया कि पाय उद्योग झी विकाम सम्बन्धी प्रावश्यकनानी 
की पूर्ति करने के उद्देश्य मे उसे नरम शो पर मीयादी बिल प्रदान 
करने के लिए वे कुछ कदम उठाये । 


कोयला उद्योग संबंधी कार्यकारी वा 

164. कोयला उद्योग । तात्कालिक वित्तीय समस्याओं का अध्ययन 
करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों 
के प्राधार पर बैंक ने दिसम्बर 1972 में मभी अनुसूचित बाणिज्य 
बैंको को कार्यकारी वल की सिफारिशों पर उचित ढग में विचार करने 
की सूचना दी । कोयना उपोग का विनपोषण करने वाले बैंकों को यह 
मूचित किया गया है कि वे, यदि पावश्यक हो , तो अपने द्वारा पहले 
मंजूर की गयी ऋण मुविधाओं का पुनरीक्षण कर वर्तमान ऋण सीमा. 
में मामले के गुण दोषो के प्राधार पर उचित संशोधन करने के प्रश्न पर 
विचार करें । 


____ 160. चीनी गुरु और खोडसारी पर दिये जाने वाले अग्रिमों के 
मंदर्भ में निर्दिष्ट मात्रा में वितरित की गयी चीनी के व्यपगत कोटे के 
सम्बन्ध में लागू होने वाले 40 प्रतिशत के न्यूनतम मार्जिन को हटा 
दिया गया ; क्योंकि व्यपगन फोटों पर दिये जाने वाले ऋणों को अलग 
में यिनियमित करने की प्रावश्यकता नहीं रही । कारस्थान या मिल 
के बाहर लायी गयी और उत्पादन शुल्क प्रदा की गयो खुले बाजार 
की चीनी के मामले में जहां 65 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन जारी रहा 
यहाँ मिनो को दिये जाने वाले अग्रिमों के मामले में मरकार द्वारा 
नियंत्रित वित्रण के लिए निर्धारित अनिवार्य रूप से उगाही गई चीनी 
के स्टाकों के संदर्भ में 10 प्रतिशत और खुले बाजार की चीनी के लिए 
15 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन निर्धारित किया गया बगर्ने कि उगाही 
गयी चीनी के स्टाकों का मूल्य वसूली की कीमत पर और मुक्त पीनी 
के स्टाकों का मूल्य सरकार द्वारा विनिश्चित शुल्क दर पर निर्धारित 
किये जाएं । निर्माण यूनिटों ( अर्थात् प्रौद्योगिक उपयोगकर्तामो ) को 
दिये जाने वाले अग्रिमों को नियंत्रणों में पूरी तरह छूट दे दी गयी । 


काजू उद्योग संबंधी अध्ययन बल 

___ 165. काजु उद्योग के निर्यात और उसकी नियोजन क्षमता के 
सदर्भ में उसे वाणिज्य बैंकों द्वारा दिय जाने वाले ऋणों का पुनरी ण 
करने के लिए रिजय बक ने मार्च 1972 में जिस अध्ययन दल का 
गठन किया था उसने जनवरी 1973 में अपनी रिपोर्ट पेश की । उक्त 
दल ने मार्जिन बनाये रखने, कन्वी मामग्री /गिरी के मूल्यांकन , स्टाको 
के स्तर और पर्याप्त ऋण-मीमाएं निर्धारित करने प्राधि से सम्बन्धित 
कई सिफारिश की । एन सिफारिशों में स्थूल रूप से महमत होते हुए 
बक ने माच 1973 में अनुसूचित बाणिज्य बैंकों के नाम एक परिपन 
जारी किया और उन्हें वर्तमान ऋण-सीमाओं का गुण-दोषों के आधार 
पर पुनरीक्षण करने और जहां-कही आवश्यक हो , फिलहाल अमल में 
रहने बानी शो और क्रियाविधियो में उचित संशोधन करने की सलाह 
दी । 


मैकिंग प्रायोग की रिपोर्ट 


1 61 . निविष्ट सीमा क्षेत्र और सीमा क्षेत्र के निकटवर्ती जिलों में 
नियंत्रित पण्यों पर दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में विद्यमान 
चयनात्मक ऋण नियंत्रणों से दी गयी छूट की अवधि पहल जहां दिसम्बर 
1972 तक बढ़ायी गयी थी यहां उसे 20 दिसम्बर 1972 को हुई और 
कपास पर दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में जून 1973 के अन्त 
नक और अन्य नियंत्रित पण्यों के सम्बन्ध में अप्रैग्न 1973 के अन्त तक 
बढ़ा दिया गया । 


166. इम वर्ष के दौरान भारत सरकार ने अकिंग प्रायोग की 
जिन कमिपर मिफारिशों के बारे में विशप रूप में रिजर्व बैंक को लिखा 
पा उनके सम्बन्ध में बैक ने अपने विचार गरकार के पास भेजे । उक्त 
विचार प्रमुख रूप से निम्नलिखित से सम्बन्धित थ : ( i) वैधानिक 
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सुधार, (ii ) पाणिज्य बफो की परिचालन प्रणालियां और क्रियाषिधियां 
जिनमें बैंक जिरो पद्धति की स्थापना से सम्बन्धित प्रणालियां और 
क्रियाविधियां शामिल हैं , ( iii ) चिट निधि कारोबार जो वाणिज्य बैंकों 
द्वारा चलाया आए, (iv ) अलग व्यापारिक बैंकिंग संस्थानों और विशेषी 
कृत अभिग्रहण और भोजन केन्द्रों की स्थापना की प्रावश्यकता, ( v ) 
उपभोक्तानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अलग संस्थानों 
और विशेषीकृत बघत अकों की आवश्यकना , ( vi ) बैंकों के कर्मचारियों 
की भर्ती, प्रशिक्षण , प्रादि , और ( vii) मैं किंग अनुसंधान और शिक्षा । 


मे अपना कारोबार प्रारम्भ किया और उसी तारीख से उसने इण्डियम 
मैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक और युनाइटेड फशियल बैंक की मलशिया 
स्थित 11 शाखाओं और उनके कारोबार को अपने अधिकार में ले 
लिया । युनाइटेड एशियन बैंक की प्राधिकृत पूंजी 250 लाख मलयशियाई 
डालर है और चुकता पूंजी 100 लाख मलयशियाई डालर है । तीन 
भारतीय बैंकों ने नये बैंक की चुकता पूंजी में 33 प्रतिशत अभिदान 
किया है । शेष राशि का अभिदान भारतीय मूल के मलए शियाई नागरिकों 
महित मलएशियाई नागरिकों , निगमों, आदि द्वारा किया गया है । तीम 
भारतीय बैंकों के अध्यक्ष इस नये बैंक के निवेशक हैं । इण्डियन प्रोवर 
सीज बैंक के एक वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी नये बैंक के मुख्य कार्यकारी 
निदेशक हैं । आशा है कि युनाइटेड एशियन बैंक के प्रस्तावित स्वरूप 
मे उसकी गतिविधियों का विस्तार होगा ताकि मप्लएशिया के राष्ट्रीय 
बैंक व्यवसाय की आवश्यकताअों की अधिक पूर्ण रूप से पूर्ति की जा 
मके । 


संगठन संबंधी अन्य बातें 


राष्ट्रीयकृत बैंक 


____ 16 7. राष्ट्रीयकृत अक ( प्रबन्ध और विविध व्यवस्थाएं ) योजना 
1970 के खण्ड 3 के अधीन की गयी अपेक्षा के अनुसार 11 दिसम्बर 
1972 में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए नये निवेशक बोडों की स्थापना 
की गयी । फ़िलहाल मोर्ड में 9 से 11 तक निदेशक हैं । मोडों का 
आधार व्यापक है और उनमें कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि ( कामगार 
कर्मचारियों और अधिकारियों का एक -एक प्रतिनिधि ) , जमाकर्तामो और 
कारीगरो के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक -एक निदेशक और 
कृषि और लघु उद्योगों के क्षेत्रों का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव 
रखने वाले व्यक्ति शामिल हैं । बोर्डो में केन्द्रीय सरकार और रिजर्व 
बैंक द्वारा नामित एक -एक निदेशक भी हैं । नये बोडों के गठन के बाद 
मभिरक्षक का पद नहीं रहा । प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के मुख्य कार्यपालक 
मधिकारी को अब प्रबन्ध निदेशक की पद संज्ञा दी गयी है । फ़िलहाल 
प्रत्येक बैंक के प्रबन्ध निदेशक को निवेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 
भी नियुक्त किया गया है । 


171. बैक प्राफ इण्डिया की केन्या स्थित मिसुमु शाखा के कारोबार 
को 30 दिसम्बर, 1972 को कारोबार बन्द होने के समय से नेशनल 
बैंक माफ़ केन्या को बेचा गया । सिंगापुर में कार्यरत चार भारतीय 
बैंकों में से उन दो बैंकों के सम्बन्ध में पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया 
गया था , जिन्होंने स्थानीय बैंककारी विधियों के अनुसार न्यूनतम पूंजी 
सम्बन्धी अपेक्षाओं का पालन नहीं किया था । इन बैंकों ने इस बीष 
इन अपेक्षाओं का पालन करते हुए अपनी प्रारक्षित निधियों के एक 
अंश को पंजीकृत कर दिया और उनमें से प्रत्येक ने अपनी-अपनी चुकता 
पूंजी को बढ़ाकर उसे 2 करोड़ रुपये कर दिया । 


ऋण प्राधमा 


168. प्रत्येक मैक के लिए योजना में खण्ड 13 के अन्तर्गत अपेक्षित 
प्रबन्ध समिति का भी गठन किया गया है । प्रत्येक बैंक की समिति में 
प्रबन्ध निवेशक और अध्यक्ष , रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार के नामित 
यक्ति प्रौर तीन अन्य निदेशक रहते है । संप्रति सात बैंकों की समिति 
में कामगार कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने घाला एक निदेशक है 
जबकि शेष सात बैंकों की समिति में अधिकारी वर्ग का प्रतिनिधित्व 
करने वाला एक निदेशक है । यह समिति ऐसे अधिकारों का प्रयोग 
करती है, जो उसे बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ 
दिये गये हैं । इसके अलावा, उपेक्षित क्षत्रो की सहायता के लिए ऋण 
योजना , शाखा विस्तार नीति मादि पहलुओं की विस्तार से जांच करने 
के लिए राष्ट्रीयकृत बैंको ने योजना के स्वण्र 14 में परिकल्पित कुछ 
अतिरिक्त समितियों का भी गठन किया है । 

169. केन्द्रीय सरकार ने रिजर्ष भैक से परामर्श कर बैंकों के 
पूंजीगत स्वरूप का पुनर्गठन करने और निदेशकों को पद से हटाए जाने 
पर उन्हें कारण बताने का अयसर प्रदान करने , मादि के सम्बन्ध में 
राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और विविध व्यवस्थाए ) योजना , 1970 में 
कतिपय संशोधन किय । 


172 रिजर्व बैंक का ऋण प्रासूचना प्रभाग बैंकों और अघिसूचित 
अन्य वित्तीय संस्थानों को उनके द्वारा अनुरोध किये जाने पर , व्यक्तिगत 
उधारकर्ताओं को प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं की आनकारी प्रदान करते 
हुए उनकी सहायता करता रहा । विवरणियों की प्राप्ति की तारीख 
और उनके समेकित किये जाने की तारीख के बीच विद्यमान समयान्तर 
को कम करने के उद्देश्य से बैंकों से यह अनुरोध किया गया कि वे 
यह सुनिश्चित कर लें कि सही ढंग से और ममान रूप से संकेतिक 
विवरणिया अविनम्म पेण की जानी हैं । जहां पिछले वर्ष 2, 255 
प्रायदनपनों के सदर्भ में प्रावेदन बैंको/वित्तीय संस्थानों को ऋण मासूचना 
दी गयी थी , वहां हम वर्ष 1, 186 प्रावेवनपन्नों के संदर्भ में ऋण मासूचमा 
दी गयी । 


बैंकों का निरीक्षण 


राष्ट्रीयकृत बैंकों को विदेशी शाखाएँ 

___ 170. उगाडा में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंको की शाखामों के संदर्भ 
में बैक अाफ़ इण्डिया ( उगांडा ) लिमिटेड का बैंकिग व्यवसाय एक मिक्री 
करार के प्राधार पर 30 जून , 1972 को कारोबार समाप्त होने के 
समय पर बैंक आफ बड़ौदा ( उगारा ) लिमिटेड को बेषा गया और उसके 
द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया । मलयेशिया की एक नयी पैकिंग 
फम्पनी अर्थात् युनाइटेड एशियन बैंक बरहाद को 30 दिसम्बर 1972 
को कोलालम्पुर में पंजीकृत किया गया । उक्त बैक ने 26 मई , 1973 


173. वाणिज्य बैंकों के आवधिक निरीक्षण के लिए रिजर्व बैंक 
द्वारा बनाये गये कार्यक्रम के अनुसरण में इस वर्ष बैंककारी विनियमन 
अधिनियम , 1949 की धारा 35 के अधीन 38 अनुसूचित बैंकों और 
6 गैर- अनुसूचित अंकों का निरीक्षण किया गया या उनका निरीक्षण 
शुरू किया गया । इसके अलावा, एक भारतीय अफ की सिक्किम स्थित 
शाखा प्रौर केन्या स्थित दो बैंकों का निरीक्षण किया गया । इस अवधि 
में चार बैंकों के कार्यकलापों की संवीक्षा का कार्य शुरू किया गया । 
उनमें से तीन बैंको की संवीक्षा अधिनियम की धारा 14 ( 1 ) के अधीन 
प्रमाणपत्र जारी करने के लिए और एक बक की संवीक्षा अधिनियम की 
धारा 49 ( ग ) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शुरू की गयी । 
इस वर्ष के दौगन वाणिज्य बैंकों की शाखाओ का केन्द्रवार निरीक्षण 
उन 194 केन्द्रो में किया गया जहां वाणिज्य बैंको के 709 कार्यालय 
कार्यरत हैं । एक बैंक का अध्ययन इस प्राशय से भी किया गया कि 
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उसकी प्रणालियों और क्रिया विधियों की जांच की जाए और जहाँ-जहां 9 ममाशोधन गृहों का प्रबन्ध रिजर्व बैंक माफ इण्डिया , 137 का प्रबन्ध 
प्रावश्यक हो , सुधार के सुमाव दिये जाएं । इसी प्रकार के प्रौर अध्ययन स्टेट बैंक आफ इण्डिया , और 32 का प्रबन्ध स्टेट बैंक प्राफ इण्डिया 
किये जाने की प्राणा है । 

के महायक बैंक करते हैं । 


174. पिछले तीन लेखा वर्षों में बैंकों और उनकी शास्त्राभी का 
जो निरीक्षण किया गया उमका तुलनात्मक विवरण नीचेवर्शाया गया है : 


वित्तीय निरीक्षण 


1970- 71 


1971 -72 


1972-73 


निरीक्षण किये गये /निरीक्षणार्थ 

लिये गये बैंकों की संख्या . 
निरीक्षण किये गये कार्यालयो की 

संख्या 


47 


37 


44 


721 


1116 


1013 


58 


76 


194 


केन्द्रबार निरीक्षण 
केन्द्रों की संख्या . 
शाखामो की संख्या . . 565 364789 
प्रणालियों का निरीक्षण 
निरीक्षण किये गये बैंकों की 

सम्या 
- -- - _ _ - _ - _ 
बैंकों का लाइसेंसीकरण 
___ 175 हांगकांग एण्ड शांघाई बैंकिग कारपोरेशन के कारोबार का 
मर्कन्टाइल बैंक लिमिटेड में विलयन हो जाने के फलस्वरूप उसे प्रदान 
किये गय लाइसम को रद कर दिया गया । इस प्रकार जून 1973 
के अन्त में लाइसेंमीकृत बैंकों की संख्या कम होकर 45 हो गयी जबकि 
एसे बैंकों की संख्या बढ़कर 52 हो गयी जिनके लाइसेम र किय गये । 
इनके अलावा, सरकारी क्षेत्र में 22 बैंक हैं जिन्हें लाइसेंस की प्रायश्यकता 
नही है । जिन बैंकों को लाइमेंस प्रदान करने मे इन्कार किया गया 
उनकी संख्या मिना किसी परिवर्तन के जून 1973 में 283 ही रही । 


179. ऐसे 156 केन्द्रों जहां 50, 000 या अधिक आबादी है और 
तीन या चार से अधिक बैंक कार्यरत हैं , की एक नयी सूची तैयार की 
गयी और अगम्न 1972 में स्टेट बैंक आफ इण्डिया को भेजी गयी 
साकि यह समाशोधन गृहों की स्थापना करने का अपना भाी कार्यक्रम 
बना सके । स्टेट बैफ प्राफ इण्डिया उपर्यक्रम प्राधार पर ममाशोधन 
गृहों की स्थापना किये जाने की सम्भावना की जांच कर रहा है । 
____ 180. महानगरीय केन्द्रो में अतिरिक्त समाशोधन ग्रहों की स्थापना 
करने के प्रश्न पर बैकिंग भायोग की सिफ़ारिश पर रिकर्ष बैंक विचार 
कर रहा है । प्रारम्भ में बम्बई , कलकत्ता और मद्रास में अतिरिक्त 
समाशोधन गृहों की स्थापना किये जाने की सम्भावनाओं पर गौर किया 
जा रहा है । 
सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य परिणाम 
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक 

18 1. भरकारी क्षेत्र के 22 ( स्टेट बैंक आफ इण्डिया और उसके 
7 गहायक बैक और 14 राष्ट्रीयकृत बैंक ) बैंको के लाभ और हानि 
लेखों पर प्राधारित उनके कार्य परिणामों का विश्लेषण करने पर यह 
विदित होता है कि वर्ष 1972 में 11 . 9 करोड़ रुपयों का उनका 
जो लाभ * था वह पिछले वर्ष के लाभ की तुलना में 0 . 9 करोड़ रुपया 
( 6. 4 प्रतिशत ) कम था | 1972 के दौगन बैंकों द्वारा दिये गये 
ऋणों में 346 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1971 में उक्त वृद्धि 
600 करोड़ रुपये थी । प्रतः व्याज और मट्ट से प्राप्त आय में 82 
करोड़ रुपयों ( 18 . 8 प्रतिशन ) की अपेक्षाकृत बाम वृद्धि हुई जबकि 
1971 में 91 . 6 करोड़ रुपयों ( 26. 5 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी । 
इन बैंको के कुल व्यय में 1971 की अपेक्षा 93 . 1 करोड़ रुपयों ( 18 . 7 
प्रतिशन ) की वृद्धि हुई अर्थात् उनका व्यय बढ़कर 592 . 9 करोड़ रुपये 
हो गया । 1971 में उनके व्यय में 98 . 2 करोड़ रुपयों ( 24 . 5 
प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी । 1972 में जमाराशियों और उधारों पर 
मदा किये गये व्याज की राशि में 49 करोड़ रुपयों ( 20 . 2 प्रतिशत ) 
की वृद्धि हुई जबकि 1971 में 51 . 3 करोड़ रुपयों ( 27 . 0 प्रतिशत ) 
की बुम्मि हुई थी । कर्मचारियों को प्रदा किये गये वेतन और भत्तों 
की राशि में अहाँ 1971 में 37 . 7 करोड़ रुपयों ( 21 . 7 प्रतिशत ) 
की वृद्धि हुई थी वहां 1972 में 31. 4 करोड़ रुपयों ( 15. 5 प्रतिशत ) 
की ही वृद्धि हुई । इसका कारण यह था कि शाखा विस्तार की गति 
पहले की अपेक्षा थोड़ी मी धीमी थी । 


स्टेट बैंक समूह 


परिसमापन की कार्रवाइया 

176. प्राप्लोच्य अवधि के दौगन उच्च न्यायालयो द्वारा चार-गैर 
अनुसूचित बैंकों का परिसमापन किया गया । बैंककारी विनियमन अधि 
नियम , 1919 की धारा 4.4( 1 ) के अधीन तीन गैर अनुसूचित बैंकों 
को प्रमाणपत्र दिये गये ताकि ये स्वैच्छिक परिममापन कर सके । 

177. केन्द्रीय सरकार में आवश्यक निदेश प्राप्त करने के बाद , 
बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 45( थ ) के अधीन 
चार बैकों का निरीक्षण शुरू किया गया । इनमें में तीन बैंको अर्थात् 
कलकत्ता नेशनल बैंक लिमिटेड, पुरी बैंक लिमिटेड पौर छोटा नागपुर 
किग एसोशिएशन लिमिटङ का निरीक्षण पूरा हो चुका जर्षाक एक 
मक अर्थात् एसोमिएटड बैंकिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई 
का निरीक्षण स्थगित कर दिया गया ; क्योंकि निरीक्षण अधिकारी को 
मम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं हो सके । कलकत्सा नेशनल बैंक लिमिटेर 
पुरी बैंक लिमिटेड और छोटा नागपुर मैंकिंग एसोशिएशन लिमिटेड की 
निरीक्षण रिपोर्ट भारत सरकार और सम्बन्धित उच्च न्यायालयों को 
क्रमशः 12 फरवरी, 11 मई और 18 जून 1973 को भेज दी गयी । 
समाशोधन गृह को सुविधाएं 

178. 1 जुलाई , 1972 से 30 जून , 1973 तक की अवधि के 
दोगन इक्कीम ममाशोधन गृहों की स्थापना की गई । इमसे देश में 
विद्यमान समाशोधन गृहां की कुल संख्या 178 हो गयी । इनमें मे 


182. स्टेट बैंक आफ इण्डिया की प्राय में सुधार हुमा अर्थात् अहो 
वह 1971 में 142 . 1 करोड़ रुपये थी वहां वह 1972 में बढ़कर 
168 . 9 करोड़ रुपये हो गयो । इस प्रकार उसमें 18 . 9 प्रतिशत की 
वृति हुई । ब्याम और बट्टे में प्राप्त माय में जहां 1971 मे 25. 6 
करोड़ रुपयों ( 28 . 9 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी वहां 1972 में उसमें 
22. 6 करोड़ रुपयों (19 . 8 प्रमिशन ) की वृसि हुई । स्टेट बैंक 
के फुग्न व्यय में 1971 में हुई 28 . 3 करोड़ रुपयों की वृद्धि की तुलना 
में 1972 में 26. 8 करोड़ रुपयों (19, 1 प्रनिशन ) की वृद्धि हुई । 
जमागणियों और उधागे पर अदा किये जाने वाले व्याज की राशि में 
- - .. -- - - - - - - - - - - - ____ --- - - - 
करों और बोनम की व्यवस्था करने के बाद विद्यमान लाभ । 


- - - - 
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की वृद्धि हुई ( लाभ में कोई वृद्धि नहीं हुई ; इसका उल्लेख नीचे किमा 
गया है ) । प्याज और बट्टे से प्राप्त होने वाली प्राय 32. 9 करोड़ 
रुपयों से बढ़कर 1972 में 43 . 3 करोड़ रुपये हो गयी ( अर्थात् 31 . 7 
प्रतिशत की वृद्धि हुई ) । इन बैंकों के कुल व्यय में भी 12 करोड़ रुपयो 
की भारी पनि हुई अर्थात् उनकी व्यय राशि बढ़कर 48. 6 करोड़ 
रुपये हो गयी । इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा उममें 32 . 9 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई । अमाराशियों, उधारों प्रादि पर प्रदा किये गये व्याज 
और स्थापना व्यय में काफी वृद्धि हुई अर्थात् उनमें पिछले वर्ष की तुलना 
में क्रमश: 36. 1 प्रतिशत और 29 . 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई । प्राय 
की अपेक्षा व्यय में बहुत वृद्धि होने के कारण इम बैंको की लाभ राशि 
में कमी हुई और जहां वह 1971 में 137 लाम्य रूपये थी वहां वह 
1972 में घटकर 114 लाख रुपये हो गयी । इन बैंकों द्वारा 1972 
की लाभ राशि में मे मंविधिक प्रारक्षित निधियों में अन्तरित की गयी 
राशि 48 लाख रुपये थी जबकि पिछले वर्ष उक्त राशि 50 लाख रुपये 
थी । इसके अलावा अन्य प्रारक्षित निधियो में बिनियोजित की गयी 
राशि 1971 की राशि ( 68 लाख रुपये ) से लगभग आधी ही ( 34 
लाख रुपये ) थी । फिर भी शेयर धारियों को दिये जाने वाले लाभांश 
की राशि 10 लाख रुपये अर्थात् 1972 के स्तर पर ही बनी रही । 


विवेशी बैंक 


जहां 1971 में 13 . 2 करोड़ रुपयों ( 28 . 1 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई 
थी वहाँ 1972 में 11 . 6 करोड़ रुपयों ( 19. 3 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई । स्टेट बैंक के लाभ की शेष राशि 1972 में 3 . 85 करोड़ रुपये 
पी अर्थात् उसमें 7 लाग्न रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1971 में उसमें 
1 . 1 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । लाभ की उपर्युक्त राशि में मे 
2 करोड़ रुपये प्रारक्षित निधियों में अन्तरित किये गये और बैंक के 
मेयर धारियों को लाभाश अदा करने के लिए 1. 3 करोड़ रुपयो की 
व्यवस्था की गयी । 

___ 18 3. स्टेट बैंक के 7 महायफ बैंकों के कार्य परिणामों से यह विविन 
होता है कि उनकी प्राय जहां 1971 में 39 . 9 करोड़ रुपये थी वहां 
1972 में बढ़कर 47 . 1 करोड़ रुपये हो गयी अर्थात् उममें जहाँ 1971 
में 23 . 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहाँ 1972 में 18. 0 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई । उनके फुल व्यय में भी 1972 के दौगन उतनी ही राशि 
( 7 . 2 करोड़ रुपये ) की वृद्धि हुई । फलस्वरूप, उनकी लाभराशि में 
1971 के स्तर की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुप्रा अर्थात् वह 51 
लाख रुपये ही थी । इन बैंकों ने अपनी म लाभगशि में से 11 लाख 
रुपये प्रारक्षिा निधियों में अन्तरित किये और लाभांश प्रवा करने के लिए 
35 लाख रुपयो की व्यवस्था की । 
राष्ट्रीयकृत बैंक 

184. 1972 में 14 गष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल प्राय 388 . 8 
करोड़ रुपये थी । उनकी प्राय में जहां 1971 में 63. 8 करोड़ रुपयों 
( 23 . 9 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी वहा 1972 में 58 . 3 करोड़ 
रुपयों ( 17. 6 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई । इसका प्रमुख कारण यह था 
मि ब्याज और बट्टे से प्राप्त आय में अपेक्षाकृत धीमी गति से वृद्धि 
हुई । इस संदर्भ में प्राप्न 342 करोड़ रुपयों की प्राय 53 करोड़ रुपयों 
( 18 . 3 प्रतिशत ) की वृद्धि की घोतक है जबकि उममे 1971 में 
59 . 1 करोड़ रुपयों ( 25 . 6 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी । 1972 
में इन बैंकों के व्यय की कुल राशि 381 . 3 करोड़ रुपये थी अर्थात् 
उसमें 1971 में हुई 62 . 2 करोड़ रुपयो की वृद्धि की तुलना में 
1972 में 59 . 2 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । इसके मुख्य कारण 
इस प्रकार थे: अहा स्थापना म्यय में 1971 में 20 . 1 करोड़ रुपयों 
की वृद्धि हुई थी वहां 1972 में 18 . 1 करोड़ रुपयों को मि हुई जो 
अपेक्षाकृत कम थी और जमाराशियों और उधारों पर प्रदा किय जाने 
माले ब्याज की राशि में 1971 में हुई 3.1. 4 करोड़ रपयो की वृद्धि 
की तुलना में 1972 में हुई 33 . 9 करोड़ कायो की बलि कम थी । 
चूंकि माय में हुई वृद्धि ( 58 करोड़ रुपये ) की अपेक्षा व्यय में अधिक 
वृति ( 59 करोड़ रुपये ) हुई अतः राष्ट्रीयकृत मैकों की लाभ राशि 
1971 के 8 . 6 करोड़ रुपयों से घटकर 1972 में 7 . 6 करोड़ रुपये 
हो गयी । उनकी लाभ- गशि में से 3. 20 करोड़ रुपये साविधिक प्रारक्षित 
निधियों में अन्तरित किये गये । सरकार को अन्तरित की गयी राशि 
जहा पिछले वर्ष 4 . 33 करोड़ रुपये थी वहां इस वर्ष 4 , 18 करोर 
रुपये थी । इस प्रकार सरकार को इस वर्ष अन्तरित की गयी राशि 
इन बैंकों को अधिकार में लेने के लिए अदा की गयी कुल क्षतिपूर्ति की 
4 . 8 प्रतिशत है जबकि उक्त प्रतिशत पिछले वर्ष 5 . 1 था । 
प्रम्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्य परिणाम 
अन्य भारतीयं अनुसूचित बैंक 

185. उन 22 अन्य भारतीय अनुमूपित बैंकों की , जिनमें से प्रत्येक 
की जमाराशियां 10 करोड़ रूपयों में अधिक है , कुल प्राय में काफी 
वृद्धि हुई और वह 38 . 0 करोड़ रुपयों से बहकर 1972 में 49 8 
करोड़ रुपये हो गयी अर्थात् उगमें रम वर्ष के दौरान 31 . 7 प्रतिशत 


____ 186 11 विवेशी बैंकों की कुल प्राय 1971 के 60 . 9 करोड़ 
रुपयो से बढ़कर 1972 में 66 . 7 करोड़ रुपये हो गयी अर्थात् पिछले 
वर्ष की अपेक्षा उसमें 9 . 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । परन्तु उनकी प्राय 
की तुलना में उनके कुल व्यय में प्रपेक्षागृाप्त धीमी गति से वृद्धि हुई 
अर्थात् उनके व्यय में 4. 6 करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी हुई और वह कुम्न 
62. 8 करोड़ रुपये हो गयी । इस प्रकार, उसमें इस वर्ष के दौरान 
8 प्रतिशत की वृद्धि हुई । उनके स्थापना व्यय में 1 करोड़ रुपयों और 
ब्याज की प्रवायगी और दूसरे व्यय में से प्रत्येक में लगभग 1 . 8 करोड़ 
रुपयों की वृद्धि हुई । किन्तु 1971 में व्यय में 4 . 8 करोड़ रुपयों 
की वृद्धि हुई थी । इस कारण उनकी 2. 8 करोड़ रुपयों की लाभराशि 
केवल 15 लाख रुपयों की वृद्धि को दर्शाती है । 1972 में इन बैंकों 
की लाभराशि 2 , 8 करोड़ रुपयों से बढ़कर 3 . 9 करोड़ रुपये हो गयी ; 
इस प्रकार उममें इस वर्ष के दौरान 39 . 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
विदेशी बैंकों में नेशनल और ग्रिण्डलेज बैंक में मर्वाधिक लाभ ( 1 . 20 
करोड़ रुपये ) अजित किया । उसके बाद फर्ट नेशनल मिटी मैक का 
स्थान ( 1 . 09 करोड़ रुपये ) पाता है । सभी विदेशी बैंकों ने अपने 
मुख्य कार्यालयों को कुल मिलाकर 3 . 93 करोड़ रुपयों की राशि 1972 
में अन्तरित की जबकि 1971 में उनके द्वारा अन्सरित की गयी राशि 
2 . 54 करोड़ रुपये थी । 


गैर बैंकिग कंपनियों पर नियंत्रण 


137. इम वर्ष के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय और वित्तेतर कम्पनियों 
को अक्तूबर 1966 में जारी किये गये निवेशों में और मशोघन किये 
गये । 1 जनवरी 1973 से लाग हुए उक्त मंशोधन इस प्रकार है: 
पहला संशोधन यह है कि गैर बैकिंग वित्तीय और विसतर कम्पनियां 
जिम न्युनतम अवधि के लिए जमाराशियां स्वीकार कर सकती है उमे 
बारह महीने से घटाकर छ: महीने कर दिया गया । इसके अतिरिक्त , 
वितेतर कम्पनियां अपनी मौसमी पावश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
अपनी चकता पूंजी और निर्बाध प्रारक्षित निधियों के 25 प्रतिशत की 
सीमा के भीतर बम प्रतिशत तक तीन महीने की अवधि के लिए अब 
जमाशियां म्बीकार कर सकती है । दूमग मंशोधम यह है कि एक 
कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी में ली गयी राशि को जमाराशि की परिभाषा 
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में शामिल नहीं किया गया है । लीगण गंशोधन यह है कि पारस्परिक विवरणियां पेश करने और जमाराशियों के रजिस्टर रखने मावि से 
हिमवाली विसीय कम्पनियों को इन निदेणों मे छूट दी गयी है वह केवल मम्बन्धित जो दूसरे उपबन्ध दिये गये हैं उनका लघु उद्योग कम्पनियों 
उन कम्पनियों के लिए लागू होगी जो अपने मदस्यो से जमाराशिया को पालन करना होगा । 
स्वीकार करती हों और जो केन्द्रीय मरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 820 प्र के अधीम अधिसूचित की गयी हो । इसके 

189. महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में चिट फण्डों का नियंत्रण 
अलावा, जो "सहयोगी सदस्य कम्पनियों के शेयरधारियों के रूप में करने के लिए एक अधिनियम बनाने का निश्चय किया है । इस आशय 
पंजीकृत न हो उनसे प्राप्त जमाराशियों को जमाराशियो की निर्धारित का एक विधेयक शीघ्र ही विधान मण्डल में पेश किया जाएगा । फेरल 
उन्धतम सीमा में छूट प्रान करने योग्य नठी माना जाएगा । ऐमी कम्पनियों सरकार ने केरल बिट विधेयक 1972 का प्रारूप तैयार कर लिया है । 
को जिनके पाम निर्धारित उच्चतम सीमा मे अधिक जमाराशिया हों , उक्त विधेयक में पहले के विधेयकों के उपबन्धो के माथ कतिपय और 
1 जनवरी 1974 के पहले अपनी स्थिति को मियमिन कर लेना होगा । उपबन्ध जोड़ने की व्यवस्था है और जब वह प्रधिनियमिन हो जाएगा 
चौथा संशोधन यह है कि उक्त निदेशों के अधीन , किगी ऐसे व्यक्ति नब मारे केरल राज्य में लागू होगा । 
से प्राप्त किसी भी ऋण को जो ऐसे ऋण की प्राप्ति के समय कम्पनी 
का निवेशक हो, " जमाराशियो की परिभाषा से छूट दी गयी है । अब 

___ 190. रिजर्व बैंक प्रा इण्डिया अधिनियम , 1934 के अध्याय III 
उक्त निदेशों में ऐमा संशोधन किया गया है जिमसे 1 जनवरी 1973 

ख के गैर बैंकिंग संस्थानों से सम्बन्धित उपबन्धों के परिचालन में प्राप्न 
को या उसके बाद फिमी निदेश में प्राप्त किमी भी ‘ राणि को यह 

अनुभव के आधार पर यह देखा गया कि उनमें से कतिपय उपबन्ध , 
छूट प्राप्न हो वशर्ने कि जिम व्यक्ति से कम्पनी गशि प्राप्त करती हो 

विशेषकर, गैर बैंकिग कम्पनियों के निरीक्षण , विज्ञापनों के विनियमन , 

निदेशों के विभिन्न उपबन्धों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दा आदि 
उसमे इस प्राशर की एक निखित बोवणा प्राप्त कर ले कि उमने किमी 
दूसरे व्यक्ति में जमाराशि प्राप्त कर या उधार लेकर अजित की गयी 

मे सम्बन्धित उपबन्ध पर्याप्त नहीं है । प्रत अधिनियम के सम्बन्धित 
निधियों में से 3 राशि नहीं दी है । इसी प्रकार के कारणों से अब 

उपबन्धों में कतिपय संशोधन भारत सरकार को विचारार्थ और प्रावश्यक 
यह व्यवस्था की गयो है कि किमी निजी कम्पनी के मामले में , उसके 

कार्रवाई के लिए सुनाये गये है । 
द्वारा अपने शेयर धारियों में प्राप्त की गयी कोई भी राशि ( इसे भी 
" जमाराशि की परिभाषा में शामिन नहीं EिT गया है ) : प्रान 

191. 31 मार्च 1970 को ममाप्त हए वर्ष के लिए गैर बैंकिंग 
करने योग्य होगी बशर्ते कि कम्पनी ने उनसे राशि प्राप्त करते समय 

कम्पनियों के पास रखी हुई जमाराशियों का जो सर्वेक्षण किया गया है 
उपर्युकस प्रकार की घोषणा प्राप्त कर ली हो । अन्तिम मंगोपन यह है 

उसके अनुमार सूचना देने वाली विनीय कम्पनियों की संख्या में 51 
कि जिम कम्पनी में नपाकर्मा अपनी राशि जमा करने का विचार करता 

की कमी हुई जबकि वित्तेतर कम्पनियों की संख्या में 21 की वृद्धि 
हो उस कम्पनी की वित्तीय स्थिति से उसे अवगत कराने के उद्देश्य से 

हुई । सूचना देने वाली कम्पनियों की कुल संख्या इस प्रकार थी - -- 
1 अप्रैल 1973 से जमाराशियां ( उनके पुर्नवीकरण या परिवर्तन महित ) 

676 वित्तीय कम्पनियां और 1, 535 वित्तेतर कम्पनियो । यद्यपि मूमना 
म्वीकार करने वाली सभी कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया 

देने वाली कम्पनियों की कुल संख्या में थोड़ी मी कमी हुई फिर भी लेखों 
है कि जमा करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों में अपने द्वारा दिये 

की संख्या 6 . 24 लाख से बढ़कर 7 . 14 लाग्य हो गयी । कुल जमा राशिया 
गये फार्मों पर लिखित प्रावेदनपत्र प्राप्त होने पर जमाराशियां प्राप्त कर 

( 287 . 3 करोड़ रुपयों के ऐसे छूट-प्राप्न ऋणों के माथ जिन्हें 
सकती हैं । उन फार्मों में वे मभी विवरण निहित रहने चाहिए, जो 

जमाराशियों के रूप में नहीं माना जाता ) भी 593 . 7 करोड़ रूपयों 
जमाराशियों की अभ्यर्थना करते हुए जारी किये गये विज्ञापनों में निर्दिष्ट 

से बढ़कर 633. 3 करोड़ रुपये हो गयी । वित्तीय कम्पनियों के पास 
किये गये हों । 

रखी हुई कुल जमाराशियां 181 . 9 करोड़ रुपये थीं जबकि वित्तेतर 
कम्पनियों के पास 451 . 4 करोड़ रुपये की जमाराशियो पो । कम्पनियों 

द्वारा स्वीकृत और धारित फुल छूट-प्राप्त ऋणों और जमाराशियों में 
188. रिजर्व बैंक मे यह निवेदन किया गया है कि गैर बैंकिंग वित्तेतर 

इस वर्ष के दौरान 39 . 6 करोम रुपयों की वृद्धि हुई । इम वृद्धि में 
झम्पनियों को जारी किये गये निदेणों के कतिपय उपबन्धों का पालन 

मे 23 . 11 करोड़ रुपयों की अधिकाश राशि जमाराणियों के रूप में 
करने से लघु उद्योग यूनिटों को कठिनाई होने की सम्भावना है । अतः 

थीं । 
रिजर्व बैंक ने भारत गरकार में परामर्श कर जिन लघु उद्योग कम्पनियों 
की चुकता पूंजी ( उद्योग या लघु उद्योग निदेशालय में पंजीकृत ) और 

192. गैर बैंकिग कम्पनी क्षेत्र द्वारा स्वीकृत और धारित जमाराशियों 
निर्बाध प्रारक्षित निधियों की राशि कुल मिलाकर 3 लाख रुपयों से अधिक 

और शूट-प्रास ऋणों का बहुन बड़ा अंश ऐमी कतिपय बड़ी कम्पनियों 
नहीं हो और ओ अधिक से अधिक 50 व्यक्तियों जमाराशियां स्वीकार 

के पास था , जिनमें से प्रत्येक के पास 25 लास्त्र रूपयों मे अधिक बकाया 
फरती हों उन्हें जमाराणियों की उच्चतम मीमानों , उच्चतम सीमामों से 

जमाराणियां और छूट -प्राप्त ऋण थे । इस प्रकार , सूचना देने वाली 
अधिक रखी गयी जमाराशियों की वापसी अदायगीह जमाराशियों की 

2, 211 कम्पनियों में से 370 कम्पनियों के पास 346 . 0 करोड़ रुपयों 
अभ्यर्थना करते हुए जारी किये गये विज्ञापनों और तत्सम्बन्धी प्रावेदनपत्रों 

की कुल जमाराशियों का 83 . 3 प्रतिशत और 633 . 3 करोड़ रुपयों 
में वर्शाये जाने वाले विवरणों प्रौर ममाप्ति की अवधि से पहले वापस 

की बकाया जमाराशियों और छूट- प्राप्म ऋणों का 80 . 2 प्रतिणत था । 
ले ली गयी जमाराणियों पर धेय ब्याज की दरों के सम्बन्ध में निदेशों 

इनमें से 49 ऐसी वित्तीय कम्पनियां थीं जिनके पास सभी विनीय कम्पनियों 
में दिये गये उपबन्धों मे छूट दी है । 1 जुलाई 1973 मे लाग हुई यह की कुल जमाराशियों की 88 प्रतिशत राशि थी जबकि 322 विमेनर 
छुट तीन वर्षों की अवधि तक अमल में रहेगी । अन्य मभी लघु उद्योग 

कम्पनियों के पास सभी वित्तेतर कम्पनियों की कुल जमाराशियों की 
कम्पनियों को भी जमाकर्ताओं की उच्चतम सीमा सम्बन्धी प्रतिबन्धों से 

81. 7 प्रतिशत राशि थी । 
छूट दी गयी है बशर्ते कि किमी कम्पनी द्वारा स्वीकृत जमाराशियो पौर 
ऋणों की कुल गशि , किणी भी ममय पर हानि -णेष ( यदि कोई हो ) __ 193. सूचना देने वाली कम्पनियां मुख्यतः, महाराष्ट्र , तमिलनाडु 
को घटाने पर विद्यमान उसकी बुफता पूंजी और निधि प्रारक्षित निधियों और पश्चिम बंगाल के राज्यों में सर्वाधिक हैं । 633 . 3 करोड़ रुपयों 
फी कुल राशि से अधिक न हो । फिर भी , निदेशो में निर्धारित वाषिक की कुल जमाराशियों और छूट- प्राप्त ऋणों में से इन राज्यों में स्थित 
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कम्पनियों के पास 453 . 3 करोड़ रुपयों की राशि पी ; शेष 180 
करोड़ रुपयों की राशि अन्य राज्यों/ संघ शामित क्षेत्रों में स्थिन कम्पनियों 
के पास थी । 


जमा पीमा निगम 


___ 195. जमा बीमा योजना को वो और राज्यों अर्थात् जम्मू और 
काश्मीर तथा दिल्ली के मंष पामिन क्षेत्र में स्थित योग्य सहमारी बैंकों 
के लिए भी लागू करने की कार्रवाइयां की जा रही हैं । क्योंकि उन 
राज्यों ने इस बीच अपने -अपने महकारी समिनि अधिनियम में उचित 
संशोधन कर लिया है । रिजर्व बैंक शेष राज्य मरकारों/ संघ शामिन 
क्षेत्रों के माथ सक्रिय रूप में इस बात पर विचार विमर्श कर रहा है कि 
उन क्षेत्रों में कार्यरत महकारी बैंकों को भी इस योजना की मुविधा 
उपलब्ध करायी जाए । 


194. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम , 
1949 की धारा 22 के अधीन एक वाणिज्य बैंक अर्थात् पूर्वांचल बैंक 
लिमिटेड को भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्रदान 
किये जाने पर उसको पालोच्य अवधि में बीमाकृत बैंक के रूप में 
पंजीकृत किया गया । फिर भी , बीमाकृत याणिज्य बैंकों की संख्या में 
कोई परिवर्तन नहीं हुमा अर्थात् उक्त संख्या 81 ही रही; क्योंकि एक 
विदेशी विनिमय बैंक को भारतीय शास्थानों के दूसरे विनिमय बैंक में 
विलीन हो जाने के फलस्वरूप उसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था । 
बीमाकृत महकारी बैंकों की संख्या 391 से बढ़कर 404 हो गयी । 


__ 196. जमा बीमा योजना को महकारी बैंकों के लिए लागू कर दिये 
गाने के कारण निगम को शेयर पूजी में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन मे 
1 जनवरी 1972 से 50 लाख रुपयों की वृद्धि की गयी , अर्थात् उसे 
1 . 50 करोड़ रुपये कर दिया गया । रिजर्व बैंक माफ इण्डिया द्वारा 
सारी शेयर पूंजी का अभिवान किया गया है । 


. - - - 


- 


___ _ - - -- 


- - - 


- - - 


___ - 


- - - - 


__ _ _ _ ( 1 ) 


अनुबन्ध 
रिसर्च मेक अाफ़ इंजिया से अनुसूचित पाणिज्य बैंकों को प्राप्त पुनवित्त सुविधाएं 
- - . - 

1 नवम्बर 1971 मे 16 नवम्बर 1972 तक लागू 
खपल निधि की स्थिति 

41 % पर बैंक दर ( 6 % ) पर 

टिप्पणी 
( 2 ) ( 3 ) 

- 

- 
I. निर्यात ऋण 
बहे गुख चन निधि 1971 के वार्षिक औसत के 10 % 1971 के वार्षिक मौमन के 10 % की 1971 के निर्यात ऋण के वार्षिक औसत के 20 % 
अनुपात कुछ भी हो के बराबर की गर्माण तक 

अतिरिक्त राशि 

के पगबर के उधारों से शुख घन मिधि अनुपात 

पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 1 जनवर्ग 

___ 1972 मे 1971 प्राधार लागू होगा । 
II. निम्नलिखित के संबंध में निर्धारित 
प्राधार अवधि की अपेक्षा अप्रिमों 
में हुई वृद्धि के बरामर की राशि 

प्राधार अवधि 
- नही आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ( क ) लघु उद्योगों को दिये गये अल्पावधि पिछले वर्ष की तवनुरूप कैलेण्डर निमाही में लिये गये 

उत्तर प्रदेश और मैसूर के चुने हुए ऋण जो ऋण गारन्टी संगठन की ऋणों का प्रोमन स्तर, अर्थात् जनवरी-मार्च 1972 
जिलों में स्थित प्राथमिक सहकारी गारन्टी के अन्तर्गत पाते हैं । की तिमाही के लिए जनवरी -मार्च 1971 की 
ऋण ममिनियों को दिये ( ख ) कृषकों को दिए गए अल्पाधि तिमाही का प्रौमत प्राधार होगा । 
गये ऋण 

प्रत्यक्ष ऋण 

III. नयी हंगी बाजार योजना 
नयी योजना के अन्तर्गत हुण्डियों का नयी योजना के अधीन पुनभीमन की गयी इण्डियों 
पुनर्भाजन 

के मम्बन्ध में बकाया वेयता का अक्तूबर 1972 
के अम्ल तक शुस पल निधि प्रमुपात पर प्रतिकूल 

प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

IV . अनाजों की उगाही के लिए प्रप्रिम 
--बही 

अक्तूबर 1971 के अन्तिम शुक्रवार को 
अनागों की उगाही के लिए दिये गये 
अग्रिमों के बकाया स्तर का 10 % 
और अक्तूबर 1971 के अन्तिम शुक्रवार 
के स्तर की अपेक्षा हुई वृद्धि का अनि 
रिक्त 

V . "रक्षा पैकिंग-ब - मूर्ति "ऋण 
- यही 

कुल मकाया स्तर तक 

यह मुविधा रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया अधिनियम , 
1934 की धारा 17( 4 ) ( ग ) के अधीन पुरानी 
हण्डी बाजार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होगी 
( देखिए गवर्नर का तारीय 11 दिसम्बर 1971 
का परिपन्न सीबीओडी मं० जीसीएस बीसी 
142/ सी 483- 71 ) 


-नही 


टिप्पणी : बैंक दर पर दिये जाने वाले पूर्वायत्त के लिए न्यूनतम शुख चल निधि अनुपात 34 % है । किसी बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा 

में लिये गये उधारों पर बढ़ाई गयी म्याज-बर लागू होगी । बैंक के शुद्ध चल निधि प्रमुपात में होने वाली प्रत्येक अंक या उसके अंश की कमी 
के लिए (फ़िलहाल 34 % के नीचे ) बैंक दर के स्तर के ऊपर वार्षिक 1 % की वृद्धि की जाएगी । फिर भी , जब शुद्ध पल निधि अनुपात 26 % 
से कम हो जाएगा सब 15 % की अधिकतम ज्याम-वर लागू की जाएगी । 


SEC. 3 (ii )] 
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- - 


- - 


- - - - -- 


- - 


- - - - - - - 


- 


- - 


-- - 


- - - - - - - -- - - - 


. . 


. 


. 


. . - - 


- - - 


__ 17 नवम्बर, 1972 में 29 मार्च, 1973 तक लागू 
__ 43 % पर 

बैंक दर ( 6 % ) पर 


शुद्ध चल निधि की स्थिति 


टिप्पणी 


( 2 ) 


( 4 ) 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


। 


- - 


- 


- 


I मिर्यात ऋण 


चाहे शुद्ध पान निधि 1972 के वार्षिक प्रोमन के 10 % 

अनुपात कुछ भी हो । के बराबर की राशि नक 


1972 के वार्षिक औसत के 10 % की 1972 के नियति ऋण के वार्षिक प्रौमत के 20 % 
अतिरिक्त राशि 

के बराबर के उधारो से शुब चल निधि अनुपात 
पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 1 जनवरी, 

1973 से 1972 प्राधार लागू होगा । 
II निम्नलिखित के संबंध में निर्धारित 


प्राधार 


अवधि 


की 


अपेक्षा 


-नही 


अप्रिमों म हुई वृद्धि के बराबर की राशि प्राधार अवधि 
उन क्षेत्रों में जहां रिजर्व बैंक प्रॉफ ( क ) लघु उद्योगों को दिये गये अल्पावधि पिछले वर्ष की तदनुरूप कैलेण्डर तिमाही में लिये 

इडिया के पूर्व अनुमोदन के माष ऋण शो ऋण गारन्टी मंगटन की गये ऋणों का मौसन स्तर अर्थान् जनवरी -मार्च 
योजना लागू की गयी है, स्थिन गारन्टी के अन्तर्गत पाते हैं । 1973 की तिमाही के लिए जनवरी -मार्च 1972 
प्राथमिक महकारी ऋण ममितियों ( ख ) कृषकों को दिये गये अल्पावधि प्रत्यक्ष ___ की तिमाही का प्रौमत प्राधार होगा । 
को दिये गये ऋण 

ऋण 
III मयो हंडी बाजार योजना 
नयी हुण्डी बाजार योजना के अन्तर्गत नयी हुण्डी बाजार योजना के अधीन पुनभीजन की 
हुण्डियों का पुनर्भाजन 

गयी इण्डियों के सम्बन्ध में यकाया देयता का 
प्रसूबर 1973 के अन्त नफ शुद्ध चल निधि 
मनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


- बही 


IV अनाजों की जगाही के लिए अग्रिम 


- वही 


काया 


उपलब्ध 


अक्तूबर 1972 के अन्तिम शुक्रवार को यह मुविधा रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया अधिनियम , 
अनाजों की उगाही के लिए दिये गये 1934 की धारा 17 ( 4 ) (ग ) के अधीन 
अग्रिमों के बकाया म्नर का 10 % पुरानी हुण्डी बाजार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध 

और अम्बर 1972 के अन्तिम होगी । 
शुक्रवार के म्नर की अोभा हुई वृद्धि का 

प्रनिरिकन । 
V रक्षा पैकिंग -प- पूति भग 


-बड़ी 


कुल बकाया नर नक 


- वही 


टिप्पणी · 17 नवम्बर 1972 में बैक दर पर दिये जाने वाले पुनर्वित्त के लिए न्यूनतम पाल निधि अनुपात 36 % है । किमी बैंक द्वारा निर्धारित मीमा 

मे अधिक मात्रा में लिये गये उधारों पर बनायी गयी ब्याज-दर लाग होगी । बैंक के शुद्ध पाल निधि अमुपात में 36 % से नीचे होने वाली प्रत्येक 
अंक या उसके अंग की कमी के लिए बैंक दर के मर के कार वार्षिक 1 % की वृद्धि की जाएगी । फिर भी , जब शुर अल निधि अनुपात 28 % 

से कम हो जाएगा तब 15 % की अधिकतम ब्याज-दर लागू की जाएगी । 
1330 of I /73 -- 1 
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रिजर्व बैंक प्राफ़ इंडिया में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को प्राप्त पुनविप्त सुविधाएं 

-- --- - - - 
__ 30 मार्च 1973 से 12 जन 1973 तक लागू 

---- - .. . . 
शुद्ध चल निधि की स्थिति 43 % पर बैंक दर पर @ 

टिप्पणी 
. . .. . - - - - 

- - - . - .. 

1 निर्यात ऋण 
चाहे शुद्ध चल निधि 1972 के वार्षिक प्रौमन के 10 % 1972 के यार्षिक प्रौगत के 10 % की 1972 के निर्याम ऋण के वार्षिक प्रोमम के 20 % 
अनुमान कुछ भो हा के बगबर की राशि तक 

अतिरिक्त राशि 

के बराबर के उधारों में शुद्ध चत्र निधि अनुपात 
पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 1 जनवरी 
1973 से 1972 प्राधार लागू होगा । 


II निम्नलिखित के संबंध में निर्धारित 

प्राधार अवधि की अपेक्षा अग्निमों 


में हुई वृद्धि के परामर को राशि 


प्राधार अवधि 


- नही 


उन क्षेत्रों में जहां रिजर्व बैंक ऑफ़ ( क ) लघु उद्योगों को दिये गये प्रल्पाधि पिछले वर्ष की सदनुरूप कैलेण्टर तिमाही मे लिये 


गये ऋणों का प्रोमन म्भर अर्थात् जनवरी -मार्च 


पण्डिया के पूर्व अनुमोदन के माथ ऋण जो ऋण गारन्टी संगठन की 
योजना लागू की गयी है, स्थिन गारन्टी के अन्तर्गत पाते हैं । 
प्राथमिक महकारी ऋण समितियों ( ख ) कृषकों को दिये गये अल्पावधि प्रत्यक्ष 


1973 की तिमाही के लिए जनवरी-माम 1972 


की तिमाही का औमत प्राधार होगा । 


को दिये गये ऋण 


ऋण । 


- बही 


III अनाजों की उगाही के लिए अग्रिम 
अक्तूबर 1972 के अन्तिम श्यार को यह सुविधा रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया अधिनियम , 
अनाजों की उगाही के लिा , दिये गये 1931 की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन पृगनी 
अग्रिमों के बकाया स्तर का 10 % शुण्डी बाजार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होगी । 
और अक्तूबर 1972 के अन्तिम 
शुक्रवार के स्तर की अपेक्षा हुई वृद्धि 


का अतिरिक्त 


IV नमी हंडी याजार योजना 


- यही 


नयी हुण्डी बाजार योजना के अन्तर्गन हुण्डियो चंकि इस सुविधा को रिजर्व बैंक से लिये गये उधार 


का पुनर्भान 


के रप में नहीं माना जाता अत: शुद्ध चल -निधि 


अनुपात का हिसाब लगाने लिए इस पर विचार 
नहीं किया जाएगा । अत म मुविधा का 


शुद्ध चल निधि अनात पर पनिकल प्रभाव नहीं 


. - . - - 


- 


- - 


- - . - - 


- 


पड़ेगा । 
- 

- - - - - - - 
( 1. 30 मई 1973 तक 6 % और उसके बाद 7 % । 
टिप्पणी : 30 मार्च 1973 से 12 जून 1973 तक बैंक दर पर दिये जाने वाले पुनर्वित्त के लिए न्यूनतम चल निधि अनुपात 37 है । किमी बैक द्वारा 

निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में लिये गये उधारों पर बतायी गयी ब्याज -वर लागू होगी । 37 % से होने वाली 1 प्रतिशत की प्रारम्भिक कमी 
के लिए लागू होने वाली बढ़ायी गयी ब्याज -वर बैंक दर से 2 प्रतिशत अधिक होगी । अतः , 30 मई 1973 मक ( जब बैंक दर 60 थी ) बढ़ायी 
गयी उन अयाज -वर 8 % होगी और 31 मई 1973 मे (जिम नारीग्न मे बैंक दर को यहाफर 7 प्रतिशत किया गया ) यह होगी । उसके 
बात उगमें होने वाली प्रत्येक एक प्रतिशत या उसके अंश की कमी के लिए ब्याज- दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी । किन्तु अधिकतम प्याज 
दर 12 % होगी । 
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1.3 जून , 1973 में 1 : जुलाई, 1973 तक लागू 


- - 


. 


. 


- 


- - - - - 


- 


- - - - - - - 


- - . 


- 


5 प्रतिणन पर 


5 / 1 प्रतिशत पर 


बैंक वर ( 7 % ) पर 


टिप्पणी 


शद्ध च न निधि की 

यिनि 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


- - - 


- 


[ निर्यात ऋण 


पाहे णद्ध र निधि 

अनुपात उछ भी हो 


1972 के वार्षिक 1972 के वार्षिक प्रोमत के 1972 के निर्यात ऋण के वार्षिक प्रोसत के 
प्रौयत के 10 " : 106 की अतिरिक्त राशि 20 के बराबर के उधारों से शुख चल निधि 
के बराबर की 

अनुपान पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
गशि नम 

1 जनवरी , 1973 से 1972 प्राधार लागू 

होगा । 
|| निम्नलिखित के संबंध में 
निर्धारित प्राधार अधि 
को अपेक्षा अप्रिमों में हुई वृद्धि 
के बराबर की राशि 

प्राधार अबधि 
( क ) मा उनांगो को दिये गये पिपल वर्ष की तवनाप मैलेण्डर तिमाही में 

अल्पायधि ऋण जो ऋण लिग गये ऋणों का प्रोसन म्तर अर्थात जनवरी 
गारंटी संगठन की गारंटी के मार्च 1973 पी तिमाही के लिए जनवरी -मार्च 
प्रनगन प्राते है । 

1972 की तिमाही का औसत माधार होगा । 
( ख ) कृपकों को दिये गये अल्पा 

वधि प्रत्यक्ष ऋण 


-वही 


उन भत्रा में जहां रिजर्व बफ अाफ 

इंडिया के पूर्व अनुमोदन के 
पाथ योजना लागू की गयी 
है , स्थित प्राथमिक महकारी 
ऋण ममिनियों को दिये गये 
प्राण और रिजर्व बैंक के अनु 
मोदन में बैंकों द्वारा प्रवर्तित 
कृषक गेया मिलिया को दिये 
गये ऋण 


JII अनाजों को उगाही के लिए 

अग्रिम 


- नही 


प्रक्सवर 1972 के अंतिम शुक्रवार यह मुविधा रिजर्व बैक प्रॉफ इंडिया अधिनियम , 

को अनाजों की उगाही के लिए 1934 की धारा 15 ( 4 ) ( ग ) के अधीन 
दिये गये अग्रिमी के बकाया पुगनी हुंडी बाजार योजना के अंतर्गत उपलब्ध 
म्लर का 100 % और अक्तूबर होगी । 
1972 के प्रतिम शुक्रवार के 
स्तर की अपेक्षा हुई वृद्धि का 
अतिरिक्त । 


- नही 


IV नयी हुंडी बाजार योजना 
नया हुठी बाजार योजना के 

अंतर्गत इंडियों का पुनर्भाजन 


कि इस सुविधा को रिजर्व बैंक से लिये गये 
उधार के रूप में नहीं माना जाता, प्रतः 
गद्ध नल निधि अनुपात का हिसाब लगाने 
के लिए इस पर विचार नहीं किया जाएगा । 
प्रत : इस सुविधा का गुग चल निधि अनुपात 
पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


टिप्पणी · ) जून , 1973 से बैक दर पर दिये जाने वाले पुनक्ति के लिए न्यूनतम चल निधि अनुपान 39 प्रतिशत है । किसी बैंक द्वारा निर्धारित 

मीमा से अधिक मात्रा में लिये गये उधारों पर बढ़ायी गयी ब्याज -दर लागू होगी । बैंकों के गुम चल निधि अनुपात में 39 प्रतिशत से नीचे 
हान वाली प्रत्येयः एक अक या उसके ग्रंण की कमी के लिए मैक दर के ऊपर वार्षिक 1 प्रतिशत की वृद्धि जाएगी । फिर भी अम शुद्ध चल 
निधि अनुपान 35 प्रतिशन में कम हो जाएगा नब 12 प्रतिशत की अधिकतम व्याज- दर लागू की जाएगी । 
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5 प्रतिशत पर 


टिप्पणी 


शव जल निधि की स्थिति 

- - - - 


- 


. . 


. 


- - - - - 


बैंक दर ( 7 % ) पर 

- - - - - - - .. - - - - -- - - 
[ निर्यात ऋण 


- 


- - - - 


- - - - - - 


चाहे शुद्ध चननिधि अनुपात 
कुछ भी हो 


1972 के वार्षिक प्रौमत के 100 
प्रतिशत के बराबर की राशि 


ऐसे उधारो का शुत मल निधि अनुपान पर प्रतिकूल प्रभाव 
परेगा । यवि किमी बैंक ने धारा 17 ( 3 क ) के अधीन 
पहले ही उधार लिया हो और ऐसे बकाया उधार 12 
जुलाई , 1973 के बाद जारी गहें, ता बैंक के शुद्ध चाल निधि 
पर उनका भी प्रतिकूल प्रभाव पभेगा । 1 जनवरी , 
1973 से 1972 प्राधार लागू होगा । 


II निम्नलिषित के संबंध में निर्धारित 

माधार अवधि की अपेक्षा अप्रिमों 
में हुई वृद्धि के बराबर की राशि 


- बही 


उन क्षेत्रों में जहां रिजर्व बैंक प्रॉफ इंडिया 
के पूर्व अनुमोदन के माथ योजना 
लागू की गयी है, स्थिति प्राथमिक 
सहकारी ऋण समितियों को दिये गये 
ऋगा और रिजर्व बैंक के अनु 
मोवन से बैंकों द्वारा प्रवर्तित कृषक 
सेवा समिनियों को दिये गये ऋण 


पहले की तरह ऐसे माधारों का शुम चल निधि अनुपात 

पर प्रतिकूल प्रभाय पड़ेगा । 
प्राधार अवधि 
पिछले वर्ष की तदनुरूप कलेण्डर तिमाही में लिये गए ऋणों 

का प्रोसत स्तर अर्थात जनथरी - मार्च, 1973 की 
तिमाही के लिए जनवरी - मार्च, 1972 की तिमाही 
का प्रोसत पाधार होगा । 


III नई एन्डो पाणार योजना 


- यही 


नयी हुंडी बाजार योजना के अंतर्गत चूंकि इस सुविधा को रिजर्व बैंक में लिये गये उधार के रूप 
हुंडियों का पुनर्भाज 

में नहीं माना जाता मनः शुद्ध चल निधि अनुपात का 
हिसाब लगाने के लिए इस पर विचार नहीं किया 
जाएगा । अतः इम मुविधा का शुद्ध चल निधि अनुपात 
पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


. . 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 
टिप्पणी : 29 जून 1973 में बैंक दर पर दिये जाने वाले पुनर्विस के लिए न्यूनतम पल निधि अनुपान 39 प्रतिशत है । किसी बैंक द्वारा निर्धारित सीमा 

से अधिक मात्रा में लिये गये उधारों पर बढ़ायी गयी ब्याज दर लागू होगी । बैंक के शुद्ध चल निधि अनुपात में 39 प्रतिशत से नीचे होने 
वाली प्रत्येक एक अंग या उसके अंण की कमी के लिए बैंक वर से ऊपर वार्षिक 1 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी । फिर भी जब शुद्ध पल 
निधि अनुपात 35 प्रतिशत से कम हो जाएगा तब 12 प्रतिशत की अधिकतम ब्याज दर लागू की जाएगी । बैंक दर पर दिये जाने वाले पुनवित्त 
के लिए निर्धारित न्यूनतम शुद्ध चल निधि अनुपात को 8 सितम्बर 1973 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाएगा । प्रतः अतिरिक्त उधारो पर 
लागू होने वाली 12 प्रतिशत की अधिकतम ब्याज दर शुद्ध चल निधि अनुपात के 36 प्रतिशम के नीचे के स्तर पर लाग होगी । 
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III . सहकारी बँक व्यवसाय की गतिविधियां 

योजनाओं के अधीन 1 . 40 लाख में बढ़कर 3 . 55 लाख हो गई । 

महकारी , संस्थानों और वाणिज्य बैंकों द्वारा छोटे कृषक विकास एजेंसी 
197. 1972-73 के दौरान देश के महकारी ऋण विन्याम को 

के मंदर्भ में वितरित किये कुल ऋण दुगने में अधिक हो गये अर्थात् उक्न 
विशेषकर अपेक्षाकुन अधिक कमजोर राज्यों में वित्तीय और संगठनात्मक 

ऋण 2315 . 92 लाख रुपयों से बढ़कर 49 42 . 97 लाख रुपये हो 
दृष्टि में मजबूत बनाने के लिए महकारी बैंककारी नीति का प्रयोग 

गए और मीमान्त कृषक सौर कृषि श्रम एजेंसी के मंदर्भ में उम्त 
किया गया । इसका उद्देश्य यह था कि विशेष मा में छोटे और कमजोर 

ऋणों में हुई वदि छ: गनी भी अर्थात वे 157. 46 लाख रुपयों से 
कृषकों को सहायता दी जाये, उत्पादन और निवेश के लिए अधिक 

बढ़कर 936. 17 लाम्म झपये हो गए । इन दोनों परियोजनाओं के 
ऋण उपलब्ध कराया जाये और व्यापक भूने में प्रभावित कृषकों को 

अधीन मिचाई- मुविधानों की व्यवस्था करने के संदर्भ में हुई प्रगति 
राहत प्रदान की जाये । इन उद्देश्यों की पूनि के लिए किये गये अधिक 

विशेष उल्लेखनीय है । इस अवधि के दौरान खोदे गाए कुत्रों/ नल कृपा 
महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख इस खड में किया गया है । 

की संख्या 22998 से बढ़कर 71220 और पंप मैटों की संख्या 7682 
कृषि ऋण मंडल 

में बहकर 19517 हो गई । इनके अलावा उनको उपलब्ध कराए गए 

दुधार, पशुओं की संख्या भी 11033 से बढ़कर 41358 हो गई । 
198. केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा रिजर्व बैंक मे लिये गये उधारों 

गुरू झिाए गए ग्रामीण निर्माण कार्यों में भी निरन्तर वृद्धि होती रही है । 
को उनके द्वारा जुटायी जाने वाली जमा राणियों से संबद्ध करने के 

से कार्यो की संख्या 2664 से बढ़कर 1, 08, 661 हो गई । भारत 
समंध में रिजर्व मैक द्वारा गटिन किये गये अध्ययन दल ने जो मिफा 

सरकार ने उतने ही परिव्यय के माथ इन योजनाओं को 1975- 76 
रिशें की थी उन पर कृषि ऋण मंडल द्वारा विचार किये जाने के बाद 

तक जारी रखने का निश्चय किया है । छोटे कृषक विकास एजेंन्मियों 
निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं से युक्त मंशोधित योजना जुलाई , 

द्वारा शुरूकिए गये कार्यक्रमों के विशेष अध्ययन भी योजना प्रायोग के 
1973 में लागू की गई: ( क ) कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलापो के लिए 

आग्रह पर इस वर्ष के दौरान जारी रहे । इस वर्ष दार्जिलिंग की छोटे 
राज्य सहकारी बैंकों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से रिजर्व 

कृषक विकास एजेंसी के कार्यकलापों का अध्ययन किया गया और उसकी 
बैक में बैंक दर से 1 प्रतिशत कम दर पर बिनीय महायता उपलब्ध 

रिपोर्ट योजना आयोग को पेश की गयी । मैमूर छोटे कृषक विकास 
होगी , ( ख ) जून , 1973 में समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान रिजर्व 

एजेन्सी का अनुवर्ती अध्ययन भी किया गया । 
बैंक में प्राप्न उधारों के उच्चतम स्तर को उधारों के प्राधार स्तर के 
रुप में माना जायेगा और इम सीमा तक के नये ऋणों पर म्याज में 

200. जैमाकि पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था केन्द्रीय सहकारी 
11 प्रतिशत की छूट दी जायेगी ( ग ) केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रपन बैकों से यह अपेक्षा की गयी कि वे ऐसी स्थिमि मे पहुच कि शिखर 
निजी स्रोतों से जो अल्पावधि ऋषि ऋण प्रदान करते हैं उनमें होने बैंक से उनके द्वारा लिये गये ऋणों की बकाया गशि के क्रम में कम 
याली वृद्धि के दुगुने अंश तक के अतिरिक्त उधार पर या छोटे कृषकों 20 प्रतिशत को छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर कृपको प्रर्थात 
को लिये जाने वाले सारे अतिरिक्त विन पर भी ध्याज में 13 प्रतिशत ऐसे कृषकों मिनकी जोत 3 एकड़ या कम हो , के लिए गमिनियों 
की छूट दी जायेगी , ( च ) चूंकि पहले ही काफी अधिक जमा राशियां को दिये जाने वाले बकाया ऋणों के रूप में दिखाया जा सके । 
मुटायी जा चुकी है इसलिए फिलहाल रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले 

इम मंदर्भ में अनुशासन लागू करने के अतिरिक्त उपाय के रूप में 
न्यून स्तर के ऋणों के संदर्भ में केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा दिए बैंक ने यह निर्धारित किया है कि कृषि मंबधी मौसमी कार्यकलापों 
जाने वाले ऋणों के मौगुन भाग तक ब्याज में 11 प्रतिशत की विशेष के वित्तपोषण के लिए स्वीकृत ऋण मीमानों के पहले 70 प्रतिशत 
रियायती छूट दी जायेगी ( क ) झमजोर और प्रक्षम केन्द्रीय बैंकों को निर्बाध म्प से लिया जा सकता है दूसरे 20 प्रतिशत का छोटे 
अर्थात उन बैंकों जिनका ऋण-फारोबार 1 करो? रुपये में कम है मोमान्त प्रौर आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों के नाम बकाया रहने वाले 
पर यह योजना लागू नहीं होगी । उक्न मण्डल ने यह तदनुरूप अग्रिमो से 10 प्रतिशत की शेष बकाया राशि का माहरण 
निश्चय किया कि अध्ययन दल मौर अधिक व्यापक हो और समय समय करने के पहले संबद्ध करना होगा । इस वर्ष के दौरान कुछ बैंकों ने 
पर योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों की जांच करने के यह निवेदन किया कि जिन किसानों के पास 3 एकड़ या कम जमीन 
लिए स्थायी समिति के रूप में कार्य करे । 

रहती है उनमें से प्रत्येक के अधिकार में रहने वाला क्षेत्र 3 एकड़ 
199. देश में स्थापित की गई 16 छोटे कुषक विकास एजेन्सी 

के जोते गए कुल क्षेत्र के मान की तुलना में काफी कम है इसलिए 
और 41 मीमांन कृपक और कृषि श्रम एजेन्सी परियोजनाएं केवल 

ये छोटे किसानों से संबंधित शों का पालन नहीं कर सकेंगे । प्रतः 
1971 - 72 के महकारी वर्ष मे उल्लेखनीय रूप से वास्तव में कार्या 

बैंक ने यह निश्चय किया कि जिलों की जोत के प्राकार-बितरण के 
न्विन की जाने लगी । पालोच्य वर्ष में इन परियोजनानी के कार्यान्त्रयन 

माधार पर जिलेवार समुचित परिमाप की व्यवस्था की जाए । 
मे तेजी आई । अत: उनके कुछ अन्यावश्यक पहलुप्रा में ममग्र रूप से 
संतोषजनक प्रगति पायी गयी । उदाहरण के लिए उनमें भाग सेन के 

बाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण समितियों का वित्तपोषण 
लिए पता लगाए गए व्यक्तियों की संख्या मार्च, 1973 के अंत में छोटे 

201 वाणिज्य बैंको द्वारा 1970 में शुरू की गई प्राथमिक 
कृपक विकास एजेन्सी परियोजनाओं के संदर्भ में 3. 66 लाख्न और 
मीमान्त कृषक और कृषि श्रम एजेन्गी परियोजनाओं के संदर्भ में 11 , 27 

ऋण ममितियों को वित्तीय पोषण योभना इस वर्ष छ : राज्यों अर्थात 
लाख थी जबकि मार्च, 1972 के अंत में उक्त सम्न्या क्रमशः 14. 21 

प्रांध्र प्रदेश , हरियाणा , मध्य प्रदेश , मैमूर , उड़ीसा और उत्तर प्रदेश 
लाम्न प्रौर. १ . 09 लाख थी । इसी अवधि में महकारी संस्थानों के 

के 51 जिलों में जारी रही । मिहार , जम्मू और नाश्मीर, पश्चिम बंगाल 
मदस्यों के रूप में अपने नाम दर्ज कगने वाले ऐम महभागियों की 

और महाराष्ट्र के जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में ऋण संबधी खाइयां 
सम्या छोटे , कृषक विकास एजमी परियोजना के अधीन 5 . 85 लाख 

विद्यमान रहती हैं , वहां हम योजना का विस्तार करने के प्रस्ताव सक्रिय 
मे बहार 11 . 40 लाख और मीमान्त कृषक और कृषि श्रम परि 

रूप में संबंधित राज्य सरकारों के विचाराधीन थे । कुल मिलाकर 

अब तक 20 वाणिज्य बैंकों ने अपनी 318 शाग्वानों के माध्यम से 
+ 1 जुलाई से 30 जून तक । 

अपने लिये नियम 225 3 ममिनियों में से 1509 ममितियों के संबंधित 


- - - , - - 


-- - 
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कार्यक्रम में भाग लिया है । योजना के नीमरे वर्ष के दौरान ( मार्च 

ऋण के संबंध में विद्यमान पाइयों प्रावि का पता लगाने के लिए विशेष उपाय 
1973 तक ) वाणिज्य भैको द्वारा ममिनियों को दिये गये अल्पावधि 
और मध्यावधि ऋणों की गशि 10. 1 3 करोड़ रुपये थी जबकि पिछल 

205. कुछ राज्यो में महफारी संस्थानों से ऋण उपलब्ध होने में 
वर्ष उक्त राशि 7 . 16 करोड़ रुपये थी । 

विद्यमान गतिरोधों को हटाने के उद्देश्य से उनके कार्य मचालन के दोपों 
202 रिजर्व बैंक द्वारा गटित किये गये विशेष दलों ने 5 गज्यों 

को दूर करने के लिए कार्यवाइयां की गई । महकारी संस्थानों द्वारा प्रदन 
अर्थात् मांध्र प्रदेश, मसूर, झियाणा, मध्य प्रदेश और उनर प्रदेश 

श्रण की महायना में कृषि उत्पादन के विकास में तेजी लाने के लिए 
में इस योजना के कार्य मंचानन का अध्ययन किया । प्रध्ययन बलों ने 

उत्तर प्रदेश , बिहार , अम्मू और काश्मीर, अमम और मेघालय के लिए 
यह मत व्यक्त किया कि यदि समितियां अतिदेय गणियों को कम रिजर्व बैंक न बुटत योजनाए नयार की । इन योजनाओं की प्रमुग्ध 
करने , अधिक सदस्यों पर योजना को लागू करने और पूर्णकालिक 

विणेएताएं इस प्रकार है : ( क ) प्रार्थामक ऋण ममितियों के पोयर 
मचिव नियुक्न करने , मादि की उचित व्यवस्था करे तो थे थोड़ी ही अवधि 

वगेदन और उनक सदस्य बनने के लिए महकारी संस्थानों के गैर-मदम्या 
में मभम हा मऊंगी । योजना की प्रगति और उन क्षेत्रों में जहा को गज्य सरकारी द्वारा ऋण प्रवान कराना , ( ख ) केन्द्रीय महकारी 
योजना लागू है, कमजोर केन्द्रीय गहकारी बैंकों के पुनर्गटन कार्यक्रम 

बैंका और प्राथमिक कृषि गमितियो की शेयर पंजी में अंगदान करना 
पर बैंक निगरानी रनता पा रहा है । योजना की प्रगति का पुनरीक्षण 

नाकि वे अपने ऋण कार्यक्रमों को मनाये गयन के लिए पर्याप्त मात्रा 
करने के उद्देश्य म सभी राज्यों में राज्य स्तरीय ममन्वयन समिनिगा 

में उधार से मर्फ , ( ग ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा महकारी बैंकों 
का गठन किया गया है । 

में दीर्घावधि . जमार्गाशयो रखना ताकि ये रिजर्व बैंक मफि इंडिया 

आदि मे लिये जाने वाले उधारों में मे अनिदय न होने वाली राशि 
सहकारी गतिविधि 

के लिए गणि रक्षा गणि बनाय रखे । 
20.3. पिछग्न वर्ष की रिपोर्ट (पृष्ठ 58 ) में कमजार केन्द्रीय मह 
कारी बैंकों के पुनर्गठन की केन्द्रीय क्षेत्रगन योजना का उल्लेख किया 

205. दिसंबर 1972 में गवर्नर ने सहकारी ऋण संस्थाना की 
गया था ; उक्त योजना इस वर्ष अमल में प्रायी । योजना में निर्धारित अनिदेय गणियों के संदर्भ में अध्ययन दल की नियुक्ति की , जो ऐमी 
मानदण्डो के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा 11 राज्यों में कमजोर बंका के प्रनिदेय राशियों के कारणों का विश्लेषण करेगा । इस दल कोस्थिरीकरण 
टप में निर्दिष्ट किये गये 72 अंको के संबंध में संबंधित राज्य सरकारी मबंधी व्यवस्थाओं की पर्याप्तता का अध्ययन करना था और साथ ही 
न भारत सरकार का प्रस्ताव पेश किये । भारत गरकार ने 37 बैंका परिवर्तन/ पुनर्व्यवस्था सुविधाएं प्रदान करने और इस कार्य के लिए 
के लिए 53 75 लान झपयों की विनीय महायता अनुमोदित की । विभिन्न निधिया का मंत्रर्द्धन कग्न में संबंधित नीतियों और क्रियाविधियां 
रिजर्व बैंक इस विषय पर आगे भी प्रयाम करना रहेगा । 

को युक्तिमंगन बनान की आवश्यकता की भी छानबीन करनी थी । केरल 
2(94. किमी भी राज्य के गहकारी बैंको के लिए जमा बीमा योजना 

में केन्द्रीय सहकारी बैंको को , उनकी वित्तीय स्थिति और मंगठन 
लागू करने में पहले बैंक ने फमजार प्राथमिक सहकारी बैंको के पुनर्गठन 

व्यवस्थानी को देखते हुए जारी रखने के प्रोचिन्य या अनौचित्य के बार 
का एक कार्ययम तैयार करना उधिन समझा । उन प्रार्थामक गहकारी 

में तथा ऋण सबंधी खाइयों को दूर पारने के लिए संक्रमणकालीन 
बंका को कमजोर माना गया जिनक अणोध्य और दिग्ध ऋण और मचिन 

व्यवस्था के रूप में राज्य गहकारी बैंक द्वारा गमितिया का प्रत्यक्ष 
हानि म्याधिकृत निधियों के 25 प्रभिणत में अधिक हो अथवा 0 

वित्तपोषण कराने की मभावनामों के बारे में जांच पड़ताल करने के 
अन 1971 को जिनकी प्रतिदय गणि उनकी मांग या बफाया गर्गाश के 

लिए गवर्नर ने दिसंबर 1972 में एक गुमरे दल की नियुक्ति की । 
50 प्रतिशत से अधिक हो । केवल उन्ही बैंकों को जो सक्षम है और 
जिनके पास 25 लाख रुपयों की न्यूनतम कार्यकारी पूजी है और जिनका 

207. व्यापक सूने की स्थिति के परिणामस्वरुप महाराष्ट्र में 
ऋण कारोशर 18 लाग्न झपया का है या जो पक्षमता के लिए निर्धा महकारी ऋण विन्यास की कार्यप्रणाली में बाधा पड़ी । अतः स्थिति की 
ग्नि मानवडो के 75 प्रतिशत तक पहुंच गये हैं और जिनमें आगामी व्यापक जांच पड़ताल करने मौर उपयुक्त सिफारिणों करने के लिए 
3 से 5 वर्षों तक की अवधि में सक्षमता की स्थिति तक पहुंचने की रिजर्व बैंक के गवर्नर ने दिसम्बर 1972 में महाराष्ट्र की महकारी 
मभावना है , पुनर्गठन योग्य माना जाता है । इन मानदहों के प्राधार कृषि ऋण संस्थानों में संबंधित अध्ययन वन की नियुक्ति की । मार्च 
पर 21 महकारी बैंकों को चुना गया और संबधित राज्य सरकारों को 1973 में प्रस्तुत की गयी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में इस दल ने 
रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार उनके पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित सिफारिणे को है : चाहे मूखे की स्थिति 1972- 73 में 
प्रावण्यक कदम उठाने के लिए कहा गया । इसी प्रकार ऐसे मक्षम या हुई हो या दो या तीन वर्षों में लगातार हुई हो , उसके आधार पर ऋण 
क्षमता की मभावना रखने वाले प्राथमिक भूमि विकास बैंक / गज्य परिवर्तन मुविधाएं 3 से 7 वर्षों मक की अवधिया के लिए प्रदान 
भूमि विकास बैंक की णाला " का जिगकी प्रसिदय गणियां 30 जून 1971 को की जाएं ; रिजर्व बैंक द्वारा अपनी स्थिरीकरण निधि में में ऋण की 
माग राणि के 50 प्रतिशत से अधिक थी कमजोर माना गया और 5 / 7 राशि के संदर्भ में 5 वर्षों की अधिकतम अवधि तक और शेष 
इगी प्राधार पर 52 प्रार्थामक भूमि विकास बैकों और राज्य भूमि 

गणि के संदर्भ में उन मामलों में जहां परिवर्तन की अवधि को 5 वर्षों 
विकास बैंकों की । णास्त्राग्री को रिजर्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के 

में अधिक बढ़ाना हो , राज्य केन्द्रीय महकारी बैंकों द्वारा 7 वर्षों तक 
लिए कमजोर निदिष्ट किया गया कि गंबंधित राज्य गरकार उनके 

मध्यावधि ऋण मंजूर किया जाए ; और अनजान में ऋण न चुकानेवाल 
पुनर्गठन की कार्यवाई करे । 

ऋणकत्रिी के मंदर्भ में प्रतिवेर राणियों को मध्यावधि ऋणों में परि 

वर्तिन करने की सुविधा प्रदान कर उनको पुनर्व्यवस्थित करने का 
* किमी प्राथमिक भूमि विकाग बैक राज्य भुमि विकास बैक को णान्ता को तब 

कार्यक्रम बनाया जाए । उन प्रस्नायों का उद्देश्य मुग से प्रभाधिन कृषकों 
सक्षम माना जाता है जब उमक ण कारोबार की राशि 3() लाम्म रूपयो तक 

को नये ऋण दिलाये जाने में सुविधा पहुंचाना था । महागष्ट्र गणार 
पहुंच गयी हो, या तब क्षमता की मभावना रखनेवाला रखनेवाली माना 

को प्रस्ताव प्रपित किये गये और उन्हें कार्यान्वत करने के लिए 
आता है जब उसये त्राण कारोबार की राशि 2 ) लाख म्पयों भर पहुंच गयी 
हो । 

यह प्रावश्यक कदम उठा रही है । 
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___ 208. पश्चिम बंगाल की महकारी कृषि ऋण सम्याग्रा का अध्य 
यन करने के लिए गठित किये गये दल का उलय पिछली रिपोर्ट 
में किया गया था । उक्न दल की सिफारिशों के अनुसरण में बंगाल 

( 1 ) रिजर्व बैंक प्राफ हरिया 
महकारी ममिति अधिनियम , 1910 में मंशोधन किया गया जिसमे 

में लिए गये ऋण . 

212 
महकारी समितियों के रजिस्ट्रार को कमजोर केन्द्रीय महकारी बैंकों 
को अन्य केन्द्रीय गहकारी बैंका या राज्य सहकारी बैंक के माथ अनिवार्य 

( क ) उनमें में प्रत्यावधि 
रूप में ममामलिन करने की शक्ति प्राप्त हो । पश्चिम बंगाल क 

कृषि त्राण 

153 
+ केन्द्रीय महकारी बैंकों को 27 जनवरी 1973 को कागंबर बंद 

( 5 ) कार्यकारी पंजी 

738 
होने के समय में अधिस्थगन के अधीन रखते हुए जनवरी 1973 में ( 6 ) जारीकिए गए ऋण 

719 
भारत सरकार ने प्रावेश जारी किये जिसमे इनमें से तीन बैंकों को 

( 7 ) बकाया ऋण 

552 . 
एक राज्य सहकारी बैंक यो माथ और एफ बैंक को दूसरे केन्द्रीय महकारी 
बैंक के साथ ममामेलित करने की योजना को कार्यान्वित करने में 

( क ) उनमें से अल्पावधि 
मुविधा हो । इस संदर्भ में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करने के उद्देश्य 

कृषि ऋण . 

288 
से पश्चिम बंगाल सरकार ने एक गज्य स्तरीय पुनरीक्षण ममिति 
को नियुक्त किया है । 

( 8 ) ( 72 ) में ( 4-क ) + 

का प्रतिशत . . 
सहकारी ऋण नीति , प्रियाविधियां और कार्यकलाप 
___ 209. खरीफ़ और स्त्री की फसलों के उत्पादन और विपणन के ( ग ) केन्द्रीय सहकारी बैंक 
निमिस 1971- 72 में अलग अल्पावधि ऋण मीमाएं मंज़र करने की जो ( । ) मख्या . . 340 

3 .11 

341 
प्रणाली शुरू की गयी थी वह इस वर्ष के दौगन भी जारी रही ; इमी 

( 2 ) ग्वाधिकृत निधियां 

174 

223 
प्रकार कई और कपास के विपणन के लिए चयनात्मक ऋण नियंत्रणों 

( 3 ) जमा राणियां 

382 439 507 
के अंतर्गत जो विशेष ऋण व्यवस्थाएं की गयी थीं , उन्हें भी जारी 
रखा गया । ऋगा प्रणाली को और मरण अनाया गया और कृषि के 

( 1 ) रिजर्व बैंक प्रांफ इंडिया 
लिए ऋण प्रदान करने की उत्पादन प्रधान प्रणाली में संबंधित 

शिवर बैक मे लिये गये 
मंशोधित नियमावग्नी में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये । उक्न परिवर्तन 

3533 @ 
निम्न प्रकार थे : ( क ) इसके पूर्व सीन या चार घटकों के वित्त की 

( 5 ) मार्यकारी पंजी 

928 11081 1174 
मिफारिश की गयी थी । उसके बदल अब दो घटका अर्थात नकदी और 

( 6 ) जारी किए गए ऋण 

894 907 
वस्तुत्रों के विनीय मान निर्धारित किये जाएं, ( न्य ) पहल के क्षेत्र कार्य 

( 7 ) बकाया ऋण 
कर्ता सम्मेलन के स्थान पर तकनीकी दल का गठन किया जाए, 

710 

813 
( ग ) छोटे कृषकों और दूसरों के लिए अलग-अलग ऋण सीमा विवणियां 
बनायी जाएं , ( घ ) जिन बरे कृषकों के मदर्भ में यह अपेक्षा की 

( ग ) राज्य भूमि विकास बैंक 

( 1 ) मंन्या 
जाती है कि कृषि म मबंधित कारोबार में अपने यिनीय नांतों के 

. 

19 
एक प्रण का वे पुन: उपयोग करें , उनको उपलब्ध ऋण की मात्रा को 

( : ) म्याधिकन निधियां . 
कम किया जाए, ( स ) विविध फ़मनों के क्षेत्र में या उन क्षेत्रों में जहां 

( 3 ) बकाया विवर 

571 

882 
गना, पान की मल आदि नकदी फसलें उगायी जाती हैं , मावधि ऋण ( 4 ) कार्यकारी पूंजी 

638 SI 

1003 
प्रदान किये जाने के बदले नकदी ऋण प्रणाली अमल में लायी जाए , 

( 5 ) जारी किए गये ऋण . 15. 

16 

1 + 8 
प्रौर ( च ) निवेश यित म लाभान्वित भूमि में प्राप्त विकामोनर 
प्राय को ध्यान में रखते हुए वैशानिफ पनि में ऋण की वापसी 

... ( 6 ) बकाया ऋण 

731 

. 
अदायगी की क्षमता निर्धारित की जाए । 

( घ ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां 
210. 1971 - 7:2 में समाप्त हुए तीन वर्षों के दौगन गहवारी 

( 1 ) ममया ( हमागे में ) . 

144 
ऋण अभियान में जो प्रगति हुई उसे गंक्षेप में यागे की मारणी में 

( 2 ) गदम्यता ( हजारों में ) 29766 

29754 
दर्शाया गया है । 

( 3 ) म्याधिकृत निधियां . 

25 
सारणी 23 : सहकारी ऋण अभियान में प्रगति 

( 4 ) जमाराणियां 

63 69 
( राणि करार रूपयों में ) ( 5) उधार 

601 
___ संस्था का प्रकार 1969- 71) 1970-71 1971- 72 * ( 6 ) जारी किये गये ऋण 

578 581 
( 7 ) बकाया ऋण 

711 731 789 

- . . - . . - -. . . -- . -- . - - - - 
( क ) राज्य सहकारी बक 
( 1 ) संध्या 

25 25 26 प्रिनलिम । 
( 2 ) स्याधिकृत निधियां 

83 

101 

@ महाराष्ट्र को छोड़कर । 
( 3 ) जमाराणियाँ 

234 

329 

आन्ध्र प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर । 


873 


852 


19 


. 


16 


66 
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7 :15 


310 


638 
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161 


30963 
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पाल्पावधि विरा 

29 गैर लाइमेसीकृत प्राथमिक ( शहरी ) महमारी बैंक प्राथश्यक करार 

निष्पादित कर योजना में शामिल हुए थे । 
211. अल्यावधि वित्त के क्षेत्र में रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित 
उपाय किये : (i ) यद्यपि खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग -अलग 

सहकारी संस्थाओंद्वारा प्रौद्योगिक विरा 
ऋण सीमाएं प्रदान की गयी थी फिर भी यह निर्धारित किया गया कि 
जहां रबी का मौसम प्रमुम्न हो, यहां रबी का वित्तपोषण पूरा हो जाने 

214. रिजर्व बैंक ने यह निश्चय किया कि यदि कृषकों ने शहतुन 
पर ऋण मीमाओं को कम कर खरीफ़ के स्तर तक लाया जाए और 

के पौधों को विकसित किया हो और रेशम के कीड़ों को पाला हो तो 
इन ऋण सीमानों से जो राशि ली जाती है वह रबी मौसम के दौरान 

रेशम -कोषों के उत्पादन और उनकी बिक्री की स्थिति तक के कार्यकग्नापों 
ममितियों के वास्तविक वित्तपोषण के अनुरूप हो ; ( ii ) रिजर्व बैंक 

को कृषि संबंधी कार्यकलाप माना जाएगा और इस उद्देश्य के लिए 
ने इग बात को स्वीकार किया कि कृषकों द्वारा ग्राहक सेवा समिनियों 

कृषक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से विनीय सहायता प्राप्त करने 
की सेवानों के लिए वेय प्रभारों को ऐसे व्यय के रूप में माना जाए 

योग्य होंगे और इस वित्तीय सहायता के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 
जिसके लिए ऋण प्रदान करने की उत्पादन प्रधान प्रणाली के वस्तु 

अधिनियम की धारा 17( 2) ( ग्य ) के अंतर्गत पुनर्वित्त प्राप्त होगा । 
घटक के रूप में अग्रिम प्रदान किये जा सकें ; ( iii ) 1973 के दौरान 
उर्वरकों की खरीद , संग्रहण , वितरण आदि के निमित्त राज्य महफारी 

215. एक व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले रेशम उत्पादन संबंधी 
मैंकों से वित्तीय महायता का मो अनुरोध प्राप्त होगा उस पर रिजर्य मभी कार्यकलापों को रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 2 ) 
बैंक सामान्यतः विचार नहीं करेगा ; (iv ) कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा ( ख ख ) के अधीन बैंक दर पर उपलब्ध पुनर्वित के उद्देश्य के 
खरीदे गये विशेष विकास डिबेंचरों की जमानत पर रिजर्व बैंक निगम लिए लघु उद्योग कार्यकलापों के अंतर्गत स्वीकार किया गया । जो 
को अपने अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) के अंतर्गत बफ दर पर रेशम- उत्पादक सहकारी प्राधार पर संगठित न हों , परन्तु मम्मिलित 
अल्पावधि ऋण सीमाएं प्रदान करता रहा ; ( v ) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हप में रेशम उत्पावन संबंधी कार्य करसे हों , उन्हें अपनी कार्यकारी 
अधिनियम की धारा 17 ( 2 ) (वन ) के अंतर्गत हथकरघा/बिजलीचालिम पंजीगत अावश्यकताओं के लिए प्राथमिक ( गहरी ) सहकारी बैंकों 
करघा बुनकरों की सहकारी समितियों के उत्पादन और विपणन संबंधी द्वारा वित्तीय सहायता मिलती रहेगी और उस सहायता के लिए उपस 
कार्यकलापों का वित्तपोषण करने के लिए बैंक दर से 11 प्रतिशत कम रियायती बैंक रिजर्व बैंक में प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं । 
ब्याज दर पर रिजर्व बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा ; किन्तु 

216. बुनकर ममितियों से भिन्न दूमरी प्रौद्योगिक महकारी ममि 
शर्त यह थी कि हथकरघा बुनकर समितियों से ली आनेवाली ब्याज दर 

तियों को उनकी कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त 
41 प्रतिशत या भारत मरकार द्वारा समय- समय पर निर्धारित 
किमी दूसरी ब्याज दर से अधिक न हो और बिजलीचालित करघा 

ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य मे , रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 
भुनकर ममितियों के मामले में , जिनके लिए ब्याज उपदान योजना 

की धारा 17 ( 2 ) ( ख ख ) या 4 ( ग ) के अधीन ऋणों के लिए निर्धारित 
लागू नहीं थी , ली आने वाली ब्याज दर अनुचित रूप से अधिक न हो ; 

मार्जिन के म्यान पर स्वीकार्य मदों की सूची को व्यापक बनाकर 

रियायतें प्रदान की गयीं । महाराष्ट्र में नियोजन गारंटी योजना के अधीन , 
(i ) हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को कार्यकारी पूंजीगत भाव 
श्यकताओं के वित्तपोषण के मंदर्भ में मार्जिन बनाये रखने के लिए 

खंड स्तरीय देवानी कारीगरों की विविध उद्देश्यीय महकारी समितियों 
हिमान में ली जाने वाली मास्तियों के संबंध में की गयी जो अस्थायी 

का गठन किया गया है ताकि उत्पावन और बिक्री संबंधी कार्यों में 
रियायतें मार्च 1973 के अंत तक अमल में थीं उनकी अवधि माचं 

संलग्न कारीगरों को ऋण नथा अन्य सुविधायें प्रदान की जा सकें । 
1974 के अंत तक बढ़ा दी गयी और ( vii ) शिखर प्रादेशिक बनकर 

ऐसी समितियों को उनके द्वारा कारीगरों को प्रदान किये जाने वाले 
ममितियों धाग धागे के व्यापार के लिए किये जाने वाले वित्तपोषण 

कार्यकारी पूंजीगत अग्रिमों के संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 
के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के 

की धारा 17 ( 2 ) ( ख ) या 4 ( ग ) के अधीन पुनर्वित्त प्रदान करने के 

लिए रिजर्व बैंर ने विशेष रूप से मान्यता दी है । 
माथ पढ़ी जाने वाली धारा 17 ( 2 ) ( क ) के अंतर्गत रिजर्व बैंक ने 
बैंक दर पर जो ऋण सीमाएं प्रदान की थी उन्हें पालोच्य वर्ष में भी 

217. गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पजाब और प्रान्न 
जारी रखा गया ( मारणी 24 ) । 

प्रदेश की राज्य सरकारों ने बुनकर समितियों को छोड़कर अन्य प्रौद्योगिक 
___ 212. गई और कपास पर राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों के बारे में कार्यकारी दल द्वारा की गयी परिकल्पना 
दिये जाने वाले अग्रिमों को विनियमित करने के लिए किये गये के अनुमार इस बात का पता लगाने के लिए मर्वेक्षण किया था 
चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी उपायों को पालोच्य वर्ष में इस उद्देश्य 

कि उनमें से कौन- कौन सी ममिनियां सक्षम है, क्षमता की संभावना 
से जारी रखा गया फि मूल्य वृद्धि होने की प्रत्याशा करते हुए स्टाफ 

रखती हैं और अक्षम हैं । किन्तु उन गरकारों ने प्रभी पुनर्गटन का कार्य 
मनाये रखने की प्रवृति को रोका जाए । कतिपय प्राथमिक सहकारी 

समाप्त नहीं किया है । बिहार, केरल , राजस्थान , मैमूर, मध्य प्रदेश 
बैंकों द्वारा कई और फपाम पर दिये जाने वाले अग्निमों पर भी ऐसे और पपिचम बंगाल राज्यों ने मयेक्षण कार्य प्रारंभ किया है और शेष राज्यों 
संवों में उम्न उपाय मागू किये गये, जहां 1971-72 के दौरान 

और संघशासित क्षेत्रों को इस दिशा में अभी कार्य प्रारंभ करना है । 
दिये गये अग्रिमों की राशि 5 लाख रुपये या अधिक थी । 

___ 218. गुजरात , मणिपुर और महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों ने 
राज्य सहकारी समिति अधिनियम और प्राथमिक ( शहरी ) महकारी 

बैंकों की उपविधियों में संशोधन किया है ताकि अलग- अलग मानिकों , 
कारण गारंटी योजना 

साझेदारी- युक्त फर्मो, मिश्रित पूंजी कंपनियों, आदि द्वार। स्याधिकृत 
213. मई 1973 के अंत तक भारत मरकार द्वारा निर्धाग्नि कुटीर और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके । अन्य 
मानदंडों का पालन करते हुए 9 गज्य सहकारी बैंक , 49 केन्द्रीय राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श 
सहकारी बैंक , 5 लाइसेंमीकृत प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंक और किया जा रहा है । 
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सारणी24:सहकारीसंस्थानोंकोरिजर्वबैंकद्वारा1971-72और1972-73मेंदियेगयेऋम 

1971-72(जुलाई-जून) मजूरकीगयीलियेगयेऋणचुकौतियांबकायाराशि 

सीमाए 


(राशिकरोड़रुपयोंमें)। 1972-73(जुलाई-जून) मंजूरकीगयीलियेगयेऋणचुकौतियांबकायाराशि मीमाएं 


- 


वित्तीयसहायताकाउद्देश्य 


SEC . 3 (ii) ] 

- - - - --- - -- 


पर) 


141.91 


0.66) 


11.75 


1.अल्पावधि (i)कृषिसबधीनौसमीकार्यकलाप(बैंकदरमे•:कमदर 

394.04 468.51505.27152.08*15.38596.67603.84 (ii)रूईऔरकपामकोछोड़करअन्यफसलोकाविपणन 

3.153.592.96 

9.339.41 

0.58 (iii)हईऔरकपामकाविपणन(रूईकीएकाधिकारउगाही 

51.20 सहित) 

11.7010.2510.101.19113.61111.88 

2.92 (iv)उर्वरकोंकीस्वीदऔरवितरण(बैंकदरसे22अधिक दरपर)* 

24,7523.11418.498.76 

7.50 13.51 

2.75 (v)हरकरघेपरवस्तुग्रोकाउत्पादनऔरउनकाविपणन(बैंक दरमें13कमदरपर)@. 

12.7614.9213.24 

9.51 13.999.1310.91 

7.73 (vi)अन्यकुटीरऔरलघुउद्योगोंकावित्तपोषण@ 

1.860.591).200.03.(0.56।).300.23 

0.11 (vii)धागेकीखरीदऔरबिक्री(बैंकदरपर):. 

1.97६.140.17कुछनहीं 

0.920.1090.06 

0.03 (viii)कृषिपुनर्वित्तनिगमकोऋण(बैकदरपर). 

8.00 1.368.S8कुछनहीं 15.00 

4,89 

1.193.70 2.मध्यावधि (i)कृषिउद्देश्य(बैंकदरसे13%कमदरपर. 18.14 

13.9912.5924,308.72 

7.4216.88 (ii)अभावग्रस्तक्षेत्रोंमेंअल्पावधिऋणोकामध्यवधिऋगीमें परिवर्तन(बैंकदरमे11%कमदरपर).. 

31,3924.8 

12,0**25.70**24.45**39.22** 23.86**41.06** 

(48.85)(28.87) (0.26)(27.60) (ii)सहकारीचीनीकारखानोअभिसंरकरणममितियोकेभेबरों कीखरीद(बैकदरपर) 

3.436.250.141.621.8510.80 

1).33 3.दीर्घावधि (i)सहकारीऋमसम्मानोकोशेयरपंजीमेंअंगदानकरनेके 
लिएराज्यसरकारोंकोदियेगयेऋणवि.. 

18.3814.14 

4.7251,34 

18.69 

4.4865.55 (ii)कृषिपूनविननिगमकोदियेगयेदीर्घावधिऋग(वार्षिक 418/48कीदरपर) 

.. 

5.885.00 5.0025.00 

311.00 

0.5034510 टिप्परली:कास्टकोमेंदियेगयेआंकड़ेरिजर्वबैंकऑफइंडियाअधिनियमकीधारा18(1)(3)केअंतर्गतमंजूरकियेगयेऔरलियेगयेउनऋषोकोदर्शातेहैंजिन्हें1-7-1973केबादमध्यावधिऋणों 

(परिबर्तन)केरूपमेंसमायोजितकियाजाएगा। *1972केपहलेउर्वरकोंकीखरीदऔरवितरणकेलिएरिजर्वबैंकदागबैंकदरपरवित्तपोषणकियाजानाथा,परन्तुउस्तदरकोवाणिज्यबैंकोकीव्याजदरोंकेअनुरूपबनानेकेउद्देश्यसे 

जनवरी1972सेबढ़ाकरबैंकदरसे20अधिकबनादियागया।उक्तप्रांकड़े1971और1973केकैलेण्डरवर्षोंमेंसम्बन्धितहैं।। **पुनर्यबस्थाकोमिलाकर 

यांकडेवितीयवर्षमेंमम्बन्धितहै। +1971-72केआंकड़ेदिसम्बर1972तककेहैंऔर1972-73केअांकड़ेजन1973तक1973केकैलेण्डरवर्षमेमम्बन्धितहैं अनन्तिम। 
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मध्यावधि वित 

को बट्टेखाते झालने के लिए बीमा निधियो का निर्माण करने प्रादि से 
219. मध्यावधि वित्त के क्षेत्र में रिजर्व बैंक ने निर्धारणीय 

संबधित कतिपय शतों के अधीन प्रदान किये जायेगे । 
उत्पादक उद्देश्यो के लिए अधिकाधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने की 

22.3. 11 राज्य सहकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय कृषि ऋण 
अपनी नीति को जारी रखा । रिजर्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने 

(स्थिरीकरण ) निधि से कुल 24. 45 करोड़ रपयों और सामान्य 
के लिए इसके पहले यह शर्त लगायी गयी थी कि केन्द्रीय महकारी बैंक 

निधि से 48. 85 करोड़ रुपयों को ऋण सीमाएं मंजुर की गयी ताकि 
अपने द्वारा प्रदान किए गये फुल मध्यावधि ऋणों का कम से कम 

ये अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित कर सके , उक्त 
40 प्रतिशत अंश सरलता पूर्वक निर्धारणीय उत्पादक उद्देश्यों के लिए 

ऋण सीमामों के साथ पहले दिये गये ऋणों की पुनर्व्यवस्था भी की 
वर्ष के दौरान प्रदान करें ; उक्त शर्त इस वर्ष भी जारी रही । 

गयी है । रिजर्व बैंक ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि किसी 
इस उद्देश्य से कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुशामन का पालन विशिष्ट अवधि में राज्य सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये विशिष्ट ऋणों 
हो , केन्द्रीय महकारी बैंको और सहकारी विभाग का ध्यान निम्न 

से परिवर्तन सुविधाओं को प्रत्यक्षतः मंबद्ध किया जाए ; किन्तु उन्हें 
लिखित महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आकर्षित किया गया : 

रिजर्व बैंक से प्राप्त उधारों के अपेक्षित अंश को परिवर्तित करने की 
( i) ऐसे लघु मिचाई उद्देश्यों के लिए जिन पर 5 लाख रुपये या अनुमति दी गयी चाहे किसी भी तारीख को वित्त उपलब्ध किया 
उससे अधिक राशि का परिव्यय होगा, दिये आने वाले ऋणों के संबंध गया हो । रिजर्व बैंक एमे योग्य मामलो में जहां रिजर्व बैक से प्राप्त 
में भूमिगत जल की संभव्यता के बारे में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण ऋणों की अवधि ममाप्त होने के पहले औपचारिकताएं पूरी नहीं 
पत्र प्रस्तुत किया जाए । 

की जा सकी , अल्पावधि उधारों की चुकौती की अवधि को तीन महीने 
(ii) कृषि पुनर्वित्त निगम/ अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की योजनाओं 

नक बढ़ाने के संबंध में भी विचार करता रहा ।. देश के कई भागों 
के अंतर्गत पाने वाले क्षेत्रों में लघु सिंचाई के उद्देश्यों के लिए प्राप्त 

में घ्यापक रूप से सूखा पड़ने के कारण यह आवश्यक हो गया कि 
प्रस्तावों को कृषि पुनर्वित्त निगम की स्वीकृति के बिना स्वीकार न किया अल्पावधि ऋणो को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित किया जाए ; इम 
जाए । 

फारण रिजर्व बैंक को ऋण परिवर्तन की जो मंजूरी देनी पड़ी वह 

अभतपूर्ष थी । इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कृषि ऋण ( स्थिरीकरण ) 
(iii ) केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों द्वारा लघु 

निधि में इस वर्ष के लाभ में से 10 करोड़ रुपयों तक का विनियोजन 
सिचाई के उद्देश्यों के लिए मध्यावधि ऋण मंजूर किये जाने से 

कर और निधी की कुल राशि को 85 करोड़ रूपयों तक बठाकर उक्त 
संबंधित शो में समानता हो । 

निधि को मजबूत बमाना पड़ा । 
(iv ) पशुओं की खरीद, मुर्गीपालन, मुअर पालन , और भेष बकरी 
पालन संबंधी कार्यकलापों के लिए बनाये जानेवाले कार्यक्रम प्रार्षिक 

शेयर पूंजी ऋण 
पौर वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम हों । 

224. बाल वर्ष के दौरान वीर्धकालीन क्रिया निधि से गज्य 
220. रिजर्व बैंक ने यह संकेम किया है कि ट्रैक्टर खरीदने के सरकारों को गडकरी ऋण गंस्थाओं विशेषकर उन । संस्थानों जिन्हें 
लिए भूमि की जमानत पर जोर न देते हुए ट्रैक्टर को ही दृष्टिबंधक पुनर्गठन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है, की शेयर पूजी 
रखने पर उन कृषकों को पंचवर्षीय मध्यावधि ऋण प्रवान किये जाएं में अगदान करने के लिए उदारतापूर्वक ऋण प्रदान करने की नीति 
जो इस बात को सिद्ध कर सकते हों कि प्रति वर्ष कम से कम 60 जारी रही । 1972-73 के वित्तीय वर्ष के दौरान 7 शिम्बर कों , 
हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि पर खेती करने या उनकी अपनी 100 केन्द्रीय महकारी बैंकों , 5571 प्रापमिक कृषि ऋण ममितयों, 
भूमि पर 1500 घंटे तक उत्पादक कार्य करने के लिए या कतिपय 5 केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों, 113 प्राथमिक भूमि विकास बैकों 
शों के अधीन ग्राहक सेवा प्रधान करने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग और 34 प्राथमिक ( शहरी ) गहकारी बैंकों की शैयर पंजी मे प्रशदान 
किया जाएगा । 

करने के लिए राज्य सरकारों को दीर्घकालीन क्रिया निधि से कुल 

16 . 29 करोड़ रुपयों के ऋण प्रदान किये गये । इन ऋणों से संबंधित 
221. चीनी कारखानों, कई प्रोटनेवाली मिलों और मूंगफली के नेल 

मतों में एम वर्ष मशोधन किया गया ताकि राज्य मरकारों के पास 
को मिलो, चावल मिलों और महकारी फनाई मिलों के शेयर खरीदने के 

ऋग लेने की तारीख में तोन महीनों से अधिक अवधि तक जो णि 
लिए ऋण मंजूर किये जाने से संबंधित शो को उदार मनाया गया है । 

बिना वितरित हुए पड़ी रहती है उसे रिजर्व बैंक इम मंबंध में उचित 
भारत सरकार द्वारा पिछले/ प्रौद्योगिक दृष्टि से कम विकसित क्षेत्रों के 

सूचना देने के बाद उन सरकारों के लेखों में नामे डालकर वसूल करने 
रूप में घोषित किये गये इलाकों में स्थापित / स्थापना करने के लिए 

का अधिकार प्राप्त कर सकें । 
प्रस्तावित अभिसंस्करण समिमियों की शेयर पूंजी के लिए विये जाने 
वाले ऋण के संदर्भ में सदस्यों को 25 प्रतिशत का जो अंशदान करना 

दीर्घावधि वित 
पा उसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है । इसके अलावा 5 
प्रतिशत का जो नियमित प्रशदान पहले से ही निर्धारित है वह भी 

225. रिजर्व बैंक ने भूमि विकास बैंकों के डिमेचर कार्य क्रम के 
जारी रहेगा । 

लिए पर्याप्त सास्थानिक महायता प्रदान की । 1972-73 के विसीय 

वर्ष के 126 करोड़ रुपयों के परिशोधित डिचर कार्यक्रम के स्थान 
222 मध्यावधि वित्त के क्षेत्र को व्यापक बनाकर उमे उन पर भूमि विकास बैंको ने वास्तव में 96. 48 करोड़ रुपयो के बिंपर 
ऋष्येसर व्यक्तियों और कृषि श्रमिकों के लिए भी लागू कर दिया जारी किये जिनमें से 67 करोड़ रुपयों का अभिदान केन्द्रीय और 
गया है जिन्हें दुधार पशु खरीदने और मुर्गी पालन से संबंधित कार्य राज्य मरकारों के अलाया , भारतीय जीवन बीमा निगम , स्टेट बैंक 
कलापो के लिए रिजर्व बैंक से उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने पॉफ इरिया , अन्य पाणिज्य बैंकों और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 
के लिए पात्र म्थीकार किया गया है ; पन्तु ऐसे ण भाजिन बनाए जैसी संस्थानों ने किया । शेष 29 . 48 करोड़ रुपयों की गशि पारस्परिक 
रखने , पशुओं या पक्षियों की मृत्यु के कारण होने वाली हानियों महायता में पाप्त हुई । लक्ष्य की प्राप्ति में 29 . 52 करोड़ रूपयों 
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को जो कमी हुई बर मखयतः अंसर्राष्ट्रीय विकास मंघ की परियोजनानों 

( स ) ट्रैक्टरों, फसल काटने की मशीनों आदि की खरीद के लिये 
के अधीन कमिपय गज्यों में , विशेषकर प्रान्ध्र प्रदेश , तमिलनाडू , दिये जाने बाले ऋणों के नकदी भुगतान की मात्रा को निषेश की लागत 
मैसूर , गुजगत और महाराष्ट्र, में दिये गये ऋणों के कारण हुई । 

के 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर द , 
226 रिजर्व बैंक ने प्रमुख निवेशको और केन्द्रीय भूमि विकाम 

( ग ) जनजातियों में प्राप्त ऐसे ऋण आवेदनपत्रों पर विचार कर 
बैंकों के प्रतिनिधियों की एफ मैठफ फरवरी 1973 में प्रायोजित की ; जिनमें ऋण का कुछ अंश पिछले को को चुकाने और जमानन के रूप 
उक्त बैठक में 1973- 7-4 के विमीय वर्ष के लिए 156 करोर रूपयों में भी मानातली भूमि को बधक में छुपाने के उद्देश्य के लिये मांगा गया 
के ऋग कार्यक्रम के मुकाबले में 131 करोड़ रूपयों के विचर 
कार्यफण का अनुमोदन किया गया । पारम्परिक सहायता कार्यक्रम में 

( घ ) उधारकर्तानो से महकारी चीनी कारखानों के शेयर खरीदने 
1 17 करोड़ रुपये प्राप्त किये जायेंगे और यह पाशा की गयी कि 

के लिये प्राप्त ऋण आवेदन पन्नों पर ऐसे मंदों में ऋण चुकाने की उनकी 
रोष 14 करोड रुपय वे अपनी पोर में जुटाएंगे । संस्थानिक महायता 
को प्राथमिक गनिनियां केन्द्रीय भूमि विकास बैंको की शाखाओं के 

क्षमता के अनुसार विचार करें जहाँ कुओं खोदने , पम्प मेट खरीदने या 
अतिदेय ऋणों में संबद्ध करने की प्रणाली का उल्लेन पिछली रिपोर्ट 

भूमि को बंधक में छुड़ाने आदि उद्देश्यों के लिय ऋण मांगा गया हो ; 
में किया गया था , उक्त प्रणाली हम वर्ष भी जारी रही । 
237. राज्य भमि विकास बैंको के लिए 1972-73 के वित्तीय 

( ऊ ) यह सुनिश्चित करें कि 1973 - 74 में प्रदान किये जाने वाले 
वर्ष में 7 करोड़ रुपयों के ग्रामीण डिवेंचरों का कोटा निश्चित किया 

अग्रिमो का कम से कम 20 प्रतिशत छोटे कृषकों के लिये हो । 
गया । अप्रैल 1972 और मार्च 1973 के बीच 11 बैंकों को कुल 

230. रिजर्व बैंक ने महकारी भूमि विकास का के संबंध में एक 
292 .92 लाख रुपयों के ग्रामीण टिबेघरों की श्रृंखलाएं जारी 

मिति का गठन किया है जो भूमि विकास बैंकों की कार्यप्रणाली के सभी 
करने की अनुमति दी गयी । जो भूमि विकाम बैंक ग्रामीण रिचरों 

पहलुमा का अध्ययन करेगी और उन बैकों में पायी जानेवाली कमियों 
के अपने कोटे को प्राप्त करने में असफल रहे, उनषे 1972-73 के 

को यथाशीघ्र दूर करने के लिये आवश्यक सुधार के समुचित उपाय 
मामान्य चिर कार्यक्रम के लिए दी जाने वाली महायता में व्यक्तियों 

सुझायेगी । 
में प्रा - अनिदानों में हुई कमी के 10 गुने तक कमी की गयी । 

228 रिजर्व बैंक ने केवल ऐगे ऋणों को प्रोत्साहित किया जा सहकारी बैंककारी विनियमन 
मरता पूर्वक निर्धारणीय उत्पादक उद्देश्यों के लिए दिये जाते है और 

___ 231. इस वर्ष के दौरान एक राज्य सहकारी बैमः और 5 प्राथमिक 
पड़ने लगायी गयी निम्नलिखित शनों पर इस वर्ष भी जोर दिया 

महकारी बैंकों को थैककारी विनियमन अधिनियम 1949 (महकारी ममिमियों 
गया । भूमि विकाम बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋणो का 90 

पर लाग ) की धारा 22 के अधीन भारत में बैंक व्यवसाय शुरू करने 
प्रतिशत उत्पादक उद्देश्यों के लिए प्राप्त हो और उसमें से 70 प्रतिशत 

के लिये पाइसैम दिये गये ; इसे लाइमेमीकृत सहकारी को को मुल सम्या 
ऋग सरलतापूर्वक निर्धारणीय उत्पादक उद्दश्यो के लिए उपलब्ध 

बढ़कर 44 हो गयो । महकारी बैंका के कार्यालया की संख्या 30 जून 
हो । भूमि विकास बैंको को यह अनुमति दी गयी कि वे नीचे दिये 

1972 को 5562 थी और उम्त सम्या बढ़कर 31 मार्च 1973 
हा उद्देश्यों को निर्धारिणी उत्पादक उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल 

को 5841 हो गई ( गज्य सहकारी बैंको के 208, केन्द्रीय सहकारी बैंकों 
कर ले बशर्ते कि सबंधित योजना तकनीकी योग्यताप्राप्त एजेंसियों द्वारा 

के 4516 और प्राथमिक सहकारी बैंकों के 1117 कार्यालय है ) । 1 
बनायी और अमल में लायी गई हों : 

जुलाई 1972 से 30 जून 1973 तक की अवधि के दौरान राज्य 
( i ) भूमि को समतल बनाना , उस पर मंड बनाना और उसका और प्राथमिक सहकारी श्रकों को 73 नये कार्यालय खोलने के लिए 
उसार करना । 

साइसेंस दिये गये जबकि पिछले वर्ष 74 लाइसस दिए गये थे । 
(ii ) भूमि संरक्षण या खतो को सीढ़ीदार मनाना । 

23 2- 30 जून 1973 को मेककारी विनियमन अधिनियम , 
( iii) बाढ़ को रोकने के लिए जल विकाम भालियो का निर्माण करना 

1949 के कार्यक्षेत्र के अधीन पाने वाले सहकारी बैंकों की संख्या 
या भूक्षरण को रोकने के लिए भूमि पर मेड बनामा । 

1383 ( 28 राज्य सहकारी बैक, 367 केन्द्रीय सहकारी बैंक और 
( iv ) फलोयानों के लिये भूमि को तैयार करना । 

988 प्राथमिक महकारी बैंक ) थी जयकि इस वर्ष के प्रारंभ में 
229. दीर्घकालीन बिलपोषण के क्षेत्र में इस वर्ष किये गये महत्वपूर्ण 

ऐसे सहकारी बैंकों की संख्या 1336 पी । इस वर्ष के दौरान बैंकों 
नीति संबंधी परिवर्तन निम्न प्रकार थे : 

की संख्या में हुई इस वृद्धि का प्रमुख कारण यह था कि प्राथमिक 

सहकारी बैंकों की सूची में कतिपय कुष्येतर ऋण समितियों का भी 
( i ) भूमि विकास बैंकों को पहले की तरह 10 पौर. 15 वर्षीय 

शामिल कर लिया गया है । 
शिवचर श्रृंखलामा के अलावा 12 वर्षीय विचर जारी करने की भी 
अनुमति दी गयी । 10 वर्षीय विवंचरों की अपेक्षा 12 वर्षीय डिवेंचरी 

233. 7 केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने बैंककारी विनियमन अधिनियम , 
की ब्याज-दर घोड़ी मी अधिक है, किन्तु 15 वर्षीय डिबेंचरो के निगम 

1949 की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधो का पालन नहीं किया और 5 केन्द्रीय 
मुल्य में थोड़ी मी कमी को गयो । अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 

महकारी बैंकों के संबंध में या ना ममामेलन/ परिममापन की प्रक्रिया 
(ii ) भूमि विकास बैंको को यह मूचित किया गया कि वे 

चल रही थी या उनके लिए अधिस्थगन आदेश दिये गये थे । मंककारी 
( क ) भूमि के विकास कार्य के बाद होने वाली आय के आट गुन विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों से जिन 
नक भूमि का मूल्याकन करें और विकास कार्य में लाभान्वित होने वाली 11 प्राथमिक गहकारी बैंकों को छूट दी गयी थी उनमें से 4 बैंकों 
भूमि में अधिक मात्रा में ओ गुद्ध आय प्राप्त होती है उसके 75 से 90 ने बाद में निर्धारित शर्तों का पालन कर दिया और 4 बैंकों 
प्रतिणन तक उबारफर्तात्री को ऋण के कुल आकार के आधार पर उनकी के संबंध में परिसमापन का प्रस्ताव किया गया है । इस वर्ष के दौरान 
श्रण चुकाने की क्षमता निर्धारित करे ; 

और छ. वेको ने संबंधित उपबंधों का पालन नहीं किया । रिजर्ष 
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बैंक ने भारत सरकार को यह सिफारिम की है कि बैंककारी विनियमन बागवानी, मुर्गीपालन , मत्स्य उचोग , रेरी और ऐगे अन्य उद्देश्यों में 
अधिनियम 1949 की धारा 11 में उपबंधों में 28 फरवरी , 1974 संबंधित थी । 
नक 9 4कों का छूट दी जाए । इनमें उन 3 बैंकों के भावंदन भी 

238. 1972- 73 के दौरान निगम ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश , 
शामिल हैं जिन्ह 2 फरवरी, 1973 तक छूट दी गयी थी । 

गुजरात और तमिलनाडु में किये जाने वाले अपने कार्यो के स्तर 
रिजर्व मक इन बैंकों को विनीय स्थिति और कार्य पर कड़ी निगरानी 

में उल्लेखनीय वृद्धि की । अब तक जिन राज्यों ने निगम की पुवित्त 
रखता पा रहा है । 

सुविधानों का लाभ उठाया है, वे दक्षिणी , पश्चिमी और उसरी क्षेत्रों 
2 3 4. इस वर्ष के दौरान 12 गज्य सहकारी बैंको, 218 केन्द्रीय के हैं और निगम द्वारा प्रदान की गयी पुनर्वित्त मुविधाओं में उन 
पहकारी बैंको, 10 राज्य/ केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों और 2 शिखर राज्यों को प्राप्त अंश क्रमशः 32 प्रतिशन , 25 प्रतिशत और 26 
भूनकर ममितियों के निरीक्षण में संबंधित 242 रिपोर्ट जारी की प्रतिशत था ( मारणी 26 ) । दूसरे क्षेत्रों को प्राप्न सहायता प्रपेक्षाकृत 
गयों । इस वर्ष के दौरान जिन 471 प्राथमिक महकारी बैंकों का कम थी । क्योंकि वहाँ प्रावश्यक मूल वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं 
निरीक्षण किया गया उनमें से 97 बैंकों का निरीक्षण बैककारी विनियमन थीं । विभिन्न संस्थानो से प्राप्त ऋण की मात्रा कम थी और मूलभूत 
अधिनियम , 1949 ( महकारी ममिनियों पर लागू ) को धारा 35 ( 1 ) तकनीकी प्रांकड़े अपर्याप्त थे । परन्तु जहां उत्तर प्रदेश और मध्य 
के अधीन रिजर्व बैंक की पोर में राज्य सहकारी बैंकों के अधिकारियों प्रदेश को कुछ वर्ष पहले तक कम ऋण ही उपलब्ध होने थे यहां 
वाग किया गया इस वर्म 433 प्राथमिक सहकारी बैंकों की निरीक्षण वे राज्य फिलहाल अपने यहां उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ा मके हैं और 
रिपोर्ट जारी की गयों केन्द्रीय कृषि ऋण विभाग के अधिकारियां दाग अधिक मात्रा में पुनर्वित्त सुविधाओं का लाभ उठा सके हैं । निगम 
अहमदामाद , मद्राम , गोहाटी , चंडीगढ़ , पटना, कलकना और भुवनेश्वर यह आशा करता है कि निकट भविष्य में उड़ीसा को अधिक सहायता 
के क्षेत्रीय कार्यालयों में 7 निरीक्षण विचारगोष्ठियां प्रायोजित की प्रवान की जा सकेगी । शेष पूर्वी और पूर्वोत्तरी क्षेत्रों में जो विकास 
गपी । उक्त गाठियों का उद्देश्य यह था कि निरीक्षण अधिकारी अपनी प्रयत्न किये जा रहे हैं उनका कुछ समय बाद अच्छा परिणाम निकल 
निरीक्षण रिपोर्ट को अधिकाधिक उपयोगी बना सके और बैंको के पाने की प्राशा है । 
हित के लिए कार्य-प्रधान योजनाएं बनाने में मुविधा हो । 

239. भूमि विकास बैंक पहले की सरह अब भी प्रमुख एजेन्सी 
2 35. जमा बीमा निगम द्वारा जून 1973 के मंस तक पौध्र प्रदेश , के रूप में कार्य करते हैं और उनके माध्यम से निगम की सहायता 
मध्य प्रवेश, और महाराष्ट्र राज्यों और गोवा , दमन और दीव के संघ वितरित की गयी । 1972- 73 में कुल 94 करोड़ रुपयों की जो 
शासित क्षेत्रों के 404 सहकारी बैंकों को पंजीकृत किया गया जबकि राशि वितरित की गयी उममें से भूमि विकास बैंकों के माध्यम से 
इस प्रकार पंजीकृत महकारी यकों की संख्या वर्ष के प्रारंभ में 391 वितरित की गयो राशी 86 करोड़ रुपये थी । उक्त राशि में अंतर्राष्ट्रीय 
थी । जम्मू और कश्मीर राज्य और दिल्ली के संपशासित क्षेत्र ने अधि विकाम संघ के कार्यक्रमों के लिए अंरित किये गये 29 करोड़ रुपये 
क्रमण, ममापन , समामेलन , पुनर्गठन , प्रादि के संबंध में रिजर्व बैंक का भी शामिल हैं ( सारणी 27 ) । परन्तु राज्य मन्त्रकारी बैंकों और वाणिज्य 
शफ्तियां प्रदान करते हुए अपने- अपने सहकारी समिति अधिनियमों बैंकों के माध्यम से दी जाने वाली महायमा में क्रमश : वृद्धि हो रही 
में प्रावण्यक संशोधन पारित कर दिये हैं और उपयुक्त राज्य और है । पाशा को जाती है कि कृषि के यिसपोषण के लिए याणिज्य 
संघशासित क्षेत्र में शीघ्र ही जमा बीमा योजना लागू किये जाने की प्राणा बैंकों के संगठन को मजबूत बनाये जाने और भौगोलिक विस्तार 
है । रिजर्व बैंक शेष गज्य सरकारों / संघशामित क्षेत्रों के साथ इस को बढ़ाने और कार्यकलापों में विविधता लाने के संदर्भ में निगम 
संबंध में उपयुक्त वैधानिक उपाय करने के लिए विचार-विमर्श करता द्वारा अधिक जोर दिये जाने के फलस्वरूप वाणिज्य बैंकों को सहायता 
रहा ताकि उनके कार्य क्षेत्र में स्थित सहकारी बैंको पर भी यह योजना कार्यक्रम में अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा । 
लागू की जा सके । 

240. प्रालोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सघु सिंचाई 

के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की क्रमशः 380 लाख डालर और 330 
हषि पुणित निगम 

लाख डालर की महायता से युक्त को और ऋण परियोजनाओं और मैसूर 
23 6. कृषि पुनधिल निगम ने 30 जून 1973 को अपने कार्य 

राज्य में विपणन की गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की 
काम के 10 वर्ष समाप्त किये । निगम ने जुलाई 1972- जून 1973 

80 लाख डालर की सहायता युफ एक परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय विकास 
फे वर्ष में 94 करोड़ रुपयों की गशि वितरित की । इस राशि में 

मंघ का अनुमोदन प्राप्त हुना.। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की 
चार राज्यों की भूमि विकास मंकों को अपने सामान्य प्रण कार्यक्रमों 

महायता के माथ कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा वित्तपोषण की जाने वाली 
से अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच के ऋण कार्यक्रम परियोजनामो में अंतरित 

परियोजनाओं की संख्या बढ़कर बारह हो गयी है । इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय 
हान के लिए प्रदान किये गये 29 करोड़ रुपये भी शामिल थे । पिछले 

पुननिर्माण और विकास बैक उत्तर प्रदेश में एक परियोजना का विस 
वर्ष वितरित की गयी गश 35 करोड़ रूपये पी । निगम ने अपनी 

पोषण कर रहा है । इन 12 परियोजनाओं के अधीन अंतर्राष्ट्रीय विकास 
स्थापना में लेकर अब तक कुल 219 करोड़ रुपये वितरित किये 

मंघ से प्राप्त सहायता की कुल राशि 3, 160 लाख डालर होगी । 

241. निगम ने मई 1973 में 5 करोड़ रुपयों के शेयर निर्गम 
237, निगम ने अधिकांश पुनर्मिल लषु सिंचाई ( 77 प्रतिशत ) की तीसरी श्रृंखला के लिए अभिवान प्रामंत्रित किया । इस निर्गम में 
और भूमि विकास ( 12 प्रतिशत ) के लिए प्रदान किया ( मारणी 25 ) । पूर्णरूप से अभिदान किया गया और 1 जुलाई 1973 से शेयरों का 
इम वर्ष के दौरान ऋणों के उद्देश्यों में विविधता लाने के लिए मामंटन किया गया । इस वर्ष के दौरान निगम ने भारत मरकार से 
प्रयत्न किये गये । 1972- 73 के दौरान मंजूर की गयी 230 योजनानी 48 करोड़ रुपये उधार लिये । भारत सरकार से प्राप्त राशि का बकाया 
में में लगभग 101 योजनाएं लघु मिचाई को छोड़कर अन्य उद्देश्यों अंश 30 जून 1973 को 125 करोड़ रुपये या । निगम ने स्वुले बाजार 
अर्थात् भूमि विकाम , भमि संरक्षण, भोतों के मसीनीकरण , मागान मौर में बांट आरी कर 11 करोड़ रुपयों की राशि एकत्र की और रिजर्व बैंक 


सारणी25:उद्देश्यकेअनुसारपुनर्वित्तकावितरण 


(करोड़रुपये) 


SEC . 3 (it) ] 


उद्देश्य 


1963में 


1968-69 


___1059-70 


1970-71 


1971-72 


1972-73 


जोड़ 


1968तक 


- - - 


. . . 


1.29 


1.लघुमिचाई 


22.33 


11.54 


81.18* 


23.06 


26.74 


169,14 


- - - 


- 


(10.2014 


(64,69) 


(78.08) 


(75.31) 


(76.44) 


(89.42) 


(77.29) 


2.भूमिविकासऔरभूमिसंरक्षण 


. 


. 


. 


26.24 


. 


. 


3.76 


3.32 


1.37 


2.37 


2.30 


1).12 (50.00) 


(21.083 


(11.HI) 


If.27) 


(45.77) 


(2.44) 


(11.99) 


-- 


3.खेतोकामशीनीकरण 


. 


. 


. 


2.95 


. 


. 


. 


0.11 


0.03 


0.16 


i).11 


0.36 


2.18 


(0.62) 


(0.56) 


(0.36) 


(1_03) 


{2.32) 


(1.35) 


...----------- 


4.बागानऔरबागबानी 


. 


. 


. 


. 


9.10 


. 


. 


1.06 


1.50 


1.99 


2.05 


149 


1.01 (7.98) 


(5.94) 


(5.24) 


(6.50) 


(5.86) 


(1.58) 


(4.16) 


--- 


5.मुर्गीपालन 


19.01 


१.05 


0.15 


0.22 


(--) 


(0.03) 


(0.21) 


(0.16) 


(0.10) 


------ 
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6.मत्म्यउद्योग 


6. 


. 


मत्स्य 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


0.20 


0.35 


9.36 


0.37 


0.12 


0.54 


82.00 


(1.58) 


(2.02) 


(1.26) 


(1,211 


(1.699 


(0.13) 


(0.91) 


---- 


-- 


७.39 


७.23 


9.65 


--------- 


(-) 


(1.110 


(0.38) 


(0.30) 


8.भंडारमुविधाएंऔरबाजारक्षेत्र 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


1.010 


0.87 


0.72 


2.43 


3.46 


8,53 


-- 


(5.6 


(3.04) 


(2.35) 


(7.09) 


(3.6९) 


(3,90) 


--------- 


जोड़ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


12.65 


17.84 


28.60 


30.62 


_34,98 


94.13 


218.83 


(100.00) 


(100.00] 


(100.00 


(100,00) 


(10000) 


(100.110) 


(100.00) 


--------- -- 


टिप्पणी:कोष्टकोंमेंदियेगयेआकड़ेजोड़मेंप्रतिशतकोदर्शातेहैं। 


*इसमेंसामान्यडिवेंचरकार्यक्रमसेअंतर्राष्ट्रीयविकाससंघकीपरियोजनाओंमेंअंतरित29.4:करोड़रुपयेशामिलहैं। 
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सारणी 26 : राज्यों के लिए पुवित्त का वितरण 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


. 


राज्य 


1963 से 
1968 तक 


(करोड़ रुपये ) 

_ - - ------ 
1972- 73 

- - -- जोड 
अंतरण को अंतरण 
छोड़कर 


1968 - 69 1969 - 70 


1970 - 71 


1971 - 72 


-- - - - 


- -- - - 


- - - - 


--- - 


- - 

1 
- -- 
I उत्तरी क्षेत्र 
1. हरियाणा 


__ . - -- - 


--- - - -- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


2 . 61 


2 . पंजाय . 


0 . 592 . 44 . 63 3 . 623 . 263 7 . 59 
( 4 . 66 ) ( 1 3 . 68 ) ( 9. 20 ) ( 11 . 82 ) ( 9 . 32 ) ( 11 . 73 ) 

0 . 76 5 . 776 54 5 . 563. 866 . 07 
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3. राजस्थान . 


4. जम्म और कश्मीर . 


. 


. 


(0 . 71 


5. दिल्ली . 


. 


. 


. 


( 0 . 32 ) 

0 . 00 
( 0. 03 ) 


2 . 61 


1 . 46 8 .48 10 . 20 10 . 00 8 . 02 13 . 02 
( 11 . 54 ) ( 47 . 54 ) ( 35 . 68 ) ( 32 . 85 ) ( 22 . 92 ) ( 23. 21 ) 


55 . 85 
( 25 . 52 ) 


II पूर्वोत्तरी क्षेत्र 
1 असम . 


0 . 26 
( 2. 06 ) 


0 . 44 
( 2. 47 ) 


0 . 04 
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( 0 . 91 ) 
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III पूर्वी क्षेत्र 
1. बिहार . 


. 


| 


. 


. 


) 


2. उड़ीसा . 


. 


( - ) 


0 . 180 . 61 
( 1 . 01 ) ( 2. 13 ) 

0 . 04 0 . 18 
( 0. 22 ) ( 0 . 63) 

0 . 02 0 . 01 
( 0. 11 ) ( 0 . 03) 


1 . 13 0 . 67 
( 3 . 69 ) ( 1 . 92 ) 

0 . 06 0 .08 
( 0. 20 ) ( 0 . 23) 

0 . 100 . 05 
( 0 . 33 ) ( 0 . 14 ) 


1 . 54 
( 2 . 38 ) 

0 . 11 
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0 . 04 
( 0 . 06 ) 


3 पश्चिम बंगाल 


4 . 14 
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IV मध्यवर्ती क्षेत 
1. मध्य प्रदेश . 
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2 उत्तर प्रदेण 
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. 


___ 0 . 31 
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सारणी 26 : ( जारी ) 
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- - - - - . - - - -- 
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2 
- • - -- - - 
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V पश्चिमी क्षेत्र 


- - - - - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 
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1 गुजगत . 


19 . 87 


0 . 11 1 . 93 1 . 31 
( 1 . 11 ) ( 10. 82 ) ( 4 . 58 ) 

1 . 08 0 .813 . 49 
( 8 . 54) ( 4 . 54 ) ( 12 . 21 ) 


1 . 90 2 . 62 8 . 08 
( 6 . 21 ) ( 7 . 49 ) ( 12. 48 ) 
2. 33 4 .56 7. 32 
( 7. 61 ) ( 13. 04 ) ( 11. 31 ) 


35 . 85 
( 16 . 38 ) 
19 . 60 
( 8 . 96 ) 


2. महाराष्ट्र 


1 . 22 2 . 74 
( 9 . 65 ) ( 15 , 36 ) 


4 . 80 4 . 23 7 . 18 13 . 40 
( 16. 79 ) ( 13. 82 ) ( 20 . 53) ( 23 . 79 ) 


19 . 875 5 . 45 

( 25 . 34 ) 


VI बक्षिणी क्षेत्र 
1. प्रांध्र प्रदेश 


. 


3 . 87 
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2. केरल 


. 


6 . 37 . 726 . 07 3 . 42 2 . 85 
( 50. 36 ) ( 9. 64 ) ( 21 23 ) ( 11. 17 ) ( 8 . 15 ) ( 5 . 98 ) 

0 . 100 . 07 . 35 0 . 82 0 . 97 0. 28 
( 0 . 79 ) ( 0 . 39 ) ( 1 . 22 ) ( 2 . 68 ) ( 2 . 77 ) ( 0 . 43 ) 

1 . 25 1 . 36 1 . 66 2 . 74 3 . 25 4 . 05 
( 9 . 88 ) ( 7 . 62 ) ( 5 . 81 ) ( 8 . 95 ) ( 9 . 29 ) ( 6 . 26 ) 

1 . 98 1 . 26 1 . 62 4 . 22 3 . 68 9 . 79 ___ 2 . 34 
( 15 . 73) ( 7 . 06) ( 5 . 67 ) ( 13. 78 ) ( 10 . 52 ) ( 15. 13 ) 


28 , 90 
( 13. 21 ) 

2 . 58 
( 1 . 18 ) 
14. 32 
( 6 . 54 ) 
24 . 90 
( 11 . 38 ) 


मैसूर 


. 


. 


. 


. 


4. तमिल नाह 


. 


. 


. 


9 . 71 4 419 . 70 
( 76 . 78 ) ( 24 . 71 ) ( 33 . 93 ) 


11 . 20 10 . 75 17 . 996 . 94 
( 36 . 38 ) ( 30 . 73 ) ( 27 . 80 ) 


70 , 70 
( 32 . 31 ) 


29 . 42 


कुल जोड़ 

. 12. 65 17 . 84 28 . 60 30 . 62 34 . 9864 . 72 

( 100 . 00 ) ( 100. 00 ) ( 100. 00 ) ( 100 . 00 ) ( 100 . (00 ) ( 100 . 00 ) 
टिप्पणी : कोष्टकों में दिये गये प्रांकडे जोड़ में प्रतिशत को दशति है । 


218 . 83 
( 100 . 00 ) 


- 


- - 
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सारणी 27 : एजेन्सी के अनुसार पुनर्वित्त का वितरण 
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--- - 
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- 


- 


- 
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- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


... 


1963 से 
एजेन्सी 

1968 तक 1968 - 69 1969 - 70 1970 - 71 1971 - 72 1972 - 73 जोए 

- - - __ - - - - 
भूमि विकास बैक . . 

11 . 90 15 . 95 26 . 75 26 . 65 28 . 39 86 . 14* 195 . 78 

( 94 . 07) ( 89 . 41 ) ( 93 . 53 ) ( 87 . 00 ) ( 81 . I 6 ) ( 91 . 50 ) ( 89 . 47 ) 
( उममें अंतर्गष्ट्रीय विकास संघ की सहायता का अंश ) 

- - ( 5 . 37 ) ( 63. 58 ) ( 63 , 95 ) 
राज्य सहकारी बैंक 

. 0 . 20 1 . 36 1 . 29 1 . 193 . 333 . 51 10 . 88 

( 1. 58 ) ( 7 . 62 ) ( 4. 51 ) ( 3 . 92 ) ( 9 , 52 ) ( 3 . 73 ) ( 4 . 97 ) 
याणिज्य बैंक . . . . . . 

10 . 55 

0 . 56 2. 78 3 . 26 4 . 49 12. 17 

( 4. 35 ) ( 2 . 97 ) ( 1. 96 ) -( 9 . 08 ) ( 9 . 32) ( 4 . 77 ) ( 5 . 56 ) 
( उसमें अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक की सहा 
पता का अंश ) . 

-- ( 1 . 11 ) ( 0 . 8 ) ( 0 . 4 ) ( 1 . 23 ) 


| 53 


टिप्पणी हो तो आप जोहमें निमारको राति । 


. 12 . 65 17 . 84 28 . 6030 . 62 34 . 9894 , 13 218 . 83 
( 100 . 00 ) ( 100 . 00 ) ( 100 .00) ( 100. 00 ) ( 100. 00 ) ( 100 . 00 ) ( 100 . 00 ) 
- -- - - --- - - 

- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - 
टिप्पणी : -- कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ में प्रतिशत को दर्शाते हैं । 

* इसमें मामान्य विचर कार्यक्रम से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाओं में अंतरित 29 . 42 करोड़ रुपये शामिल हैं । 
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- - - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- - । -- - - - - - - . 


.. 


- 
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को वीर्घकालीन क्रिया निधि मे 30 करोड़ रुपयों का ऋण लिया । सारणी 28 : मियाषी ऋण प्रवाम करने वाली संस्थानों द्वारा मंजूर और 
इसके अलावा निगम ने रिजर्व बैंक में 3. 70 करोड़ रुपयों का अस्थायी 

विप्तरित की गयी वित्तीय सहायता की प्रवृत्ति 
ऋण भी लिया । जून 1973 के अंत तक 219 करोड़ रुपयों का कुल 
वितरण किये गये । उनके लिए निम्न प्रकार विन उपलटध हुआ है : 

. (करोड़ रुपये ) 
शेयर पूंजी - 10 करोड़ रुपये, भारत सरकार से लिए गये ऋण--125 

कुल सहायता 
करोड़ रुपये , रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया - 38 करोड़ रुपये और बार 39 
करोड़ रुपये । 

( अप्रैल-मार्ष ) मंजूरियां 

वितरण 
242 . निगम ने 25 जून , 1973 से ऋण प्रदान करने के संदर्भ 

1965- 66 169 . 3 

105 . 8 
में अपनी ब्याज दर को वार्षिक 6 . 50 प्रतिशन मे बढ़ाकर 7 प्रतिशत 
कर दिया । 

1966- 67 

122. 0( - 27 . 9 ) 125 . 6( + 18. 7 ) 
1967- 68 

87 . 1 ( - 28 . 6 ) 105 . 0 ( - 16. 4 ) 
___ 243. चौथी योजना की अवधि के दौरान यह प्राशा की गई कि 
निगम 300 करोड़ रुपयों का पुनर्विन प्रदान करेगा । निगम जून 1973 

1968- 69 

132 , 3 ( + 51 . 9 ) ___ 85 . 8 ( - 18 . 3 ) 
के अन्त तक 195 करोड़ रुपये अदा कर चुका है और मार्च 1974 1969 - 70 

153 , 8( + 16 . 3 ) 116. 3( + 35 . 5 ) 
के अन्त तक निगम योजना के लक्ष्य से भी आगे पहुंच जाने की प्राणा 

1970- 71 

225 . 7( + 46 . 7 ) 146 . 7 ( + 26 , 1 ) 
करता है । पाचवी योजना की अवधि के ऋण कार्यक्रम तैयार किये जा 
रहे हैं । हालांकि निगम लघ, मिचाई को अधिक महत्त्व देता रहेगा , फिर 

1971 - 72 304. 6 ( +- 34 . 9 ) 184 . 5 ( + 25. 8 ) 
भी वह मुर्गी पालन , डेरी उद्योग, मत्स्य उद्योग और बागबानी जैमी अन्य योजनायो 1972-73£ 309 . 3( + 1 . 5 ) 200 . 6( ---- _ 8 . 7 ) 
पर भी विशेष ध्यान देगा । वित्तीय संस्थाओं को इम प्रकार की योजनाओं से अवगत 

- - -- - - - - - - - - 
कराने में महायता प्रदान करने के उद्देश्य से निगम अपने तकनीकी फर्म 

परंतु लेखा वर्ष सभी वित्तीय संस्थाओं के लिए एक जमा नहीं है । 
चारियों की संख्या में वृद्धि करने का विचार कर रहा है । 

1972 - 73 के संबंधित लेखा वर्षों के आंकड़ों पर विचार करने पर मियादी 

ऋण प्रदान करने वाली संस्थानों द्वारा 331 करोड़ रुपये की जो कुल 
244. निगम ने वन उद्योग, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और 

विप्लीय महायता मंजूर की गयी उममे पिछले वर्ष के 321 करोड़ रुपये 
दुग्ध उत्पादन की योजनाएं तथा भूक्षरण - रोध और भूमि संरक्षण की 

के स्तर की तुलना में 3 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई । 1972- 73 
योजनाएं बनाने के लिए राज्य मरकारों को भी आमंत्रित किया है । 

के दौरान वितरित की गयी सहायता की राशि 214 करोड़ रुपये पी 
1969770 मे निगम छोटे कृषक विकास एजेंमी और सीमान्न कृषक और 

जबकि उक्त राशि पिछले वर्ष 178 करोड़ रुपये थी अर्थात् उसमें इस 
कृषि श्रम एजेंमी द्वारा प्रवर्तित सक्षम योजनामों को शन -प्रतिणस पुनर्वित 

वर्ष लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई । मालोच्य वर्ष के दौरान मियादी 
सुविधाएं प्रदान करता आ रहा है । यह रियायत 30 जून 1973 

ऋण प्रवान करने वाली संस्थाओं के कार्यकलापों का उद्योग के निजी क्षेत्र 
को समाप्त होने वाली थी । अब उसे 30 जून 1975 तक बढ़ा दिया 

में किये जाने वाले वास्तविक निवेश की मान्ना पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा 
गया है । 


। 


245 . कृषि मंबंधी कार्यकलापों के लिए अधिकाधिक ऋण प्रदान 
करने , अपने कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाने नथा और नये क्षेत्रों में प्रवेश 
करने की अपनी विकास भूमिका के अनुरूप अब निगम अपने संगठन 
स्वरूप के प्रति ध्यान दे रहा है जिसमे शीघ्रतापूर्वक और प्रासानी मे 
ऋण उपलब्ध कराया जा सके । अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों को 
सहायता देने के उद्देश्य से निगम रिजर्व बैंक के सहयोग से अपने कर्मचारी 
वर्ग के प्रशिक्षण की व्यवस्थानों को मापक बनाने के लिए आवश्यक 
कदम उठा रहा है । निगम ने पूर्वी और पूर्वोत्तरी राज्यों/ संघशामिन क्षेन्नों 
की सुविधा के लिए कलकत्ता में तकनीकी परामर्श यूनिट ( लखनऊ में 
स्थित यूनिट के अलावा ) खोलने का भी निश्चय किया है । 


- -- - - - 
टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये प्रांकड़े पिछले वर्षों की तुलना में घट-बढ़ 

के प्रतिशत को दर्शाते हैं । 
* इनमें भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और 

निवेश निगम, भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम , भारतीय प्रौद्योगिक 
पुनर्निर्माण निगम , राज्य वित्तीय निगम और राज्य प्रौद्योगिक विकास 
निगम/ गज्य प्रौद्योगिक निवेश निगम शामिल हैं । 
कुल महायता में निम्नलिखित शामिल हैं: ( 1 ) भारतीय प्रौद्योगिक 
विकास बैंक के संदर्भ में सभी प्रकार की सहायताएं जिनमें प्रौद्योगिक 
ऋणों और निर्यात ऋणों का पुनर्वित्त तथा इंडियों का पुनर्भाजन 
शामिल है ; गारंटियां और वित्तीय संस्थानों के शेयरों और बांडों 
में किया गया अभिवान शामिल नहीं हैं ( गग्य वित्तीय निगमों के 
प्रौद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त वुहरे संगणन से बचने के लिए पामिल 
नहीं किया गया है ), और ( 2 ) अन्य संस्थानों के संदर्भ में गारंटियों 
को छोड़कर सभी प्रकार की महायसाएं शामिल हैं । 


IV . प्रौद्योगिक विस की गतिविधियां 


£अनंतिम । 


246. मियादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा हाल ही के 
वर्षों में प्रदान की गयी वित्तीय महायता में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी 
गयी है । 1967-68 और 1968 -69 के मंदी के वर्षों के बाद मंगरियों 
और विसरणों दोनों में मामान्यतः वृद्धि हुई है ( मारणी 28 ) । 1972-73 
के राजकोषीय वर्ष के दौरान किये गये वितरणों में वृद्धि होती रही और 
उक्त यिनरणों की राशि इस वर्ष 200. 6 करोड़ रुपये थी ओ 1971-72 
( अप्रैल -मार्च) के 181. 5 करोड़ रुपये से अधिक थी । मंजूर की गई 
महायता की राशि 1971- 72 के 304 . 6 करोड़ रुपयों के मुकाबले में 
अधिक अर्थात 309 . 3 करोड़ रुपये थी । 


भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैक और भारतीय प्रौद्योगिक विन निगम 
फा लेखा वर्ष जुलाई-जून है और भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और निवेश 
निगम तथा राज्य वित्तीय निगमों का लेखा वर्ष त्रामश: जनवरी 
दिसंबर तथा अप्रैल-मार्च है । 


मणः 


SEC . 3 ( ii ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 1974 / MAGHA 20 , 1895 


457 


भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक 


247. वित्तीय संस्थानों द्वारा इस वर्ष ( अप्रैल-मार्च ) के दौरान 
की गयी मंगरियों में जो वृद्धि हुई उसका प्रमुख कारण यह था कि मियावी 
ऋण प्रदान करने वाली संस्थानों द्वारा दिये गये विदेशी मुद्रा ऋणों में 
वृद्धि हुई । शेयरों और दिचरों की हामीदारी और उनमें किये जाने 
वाले प्रत्यक्ष प्रभिदानों की राशि में कमी हुई । इसके विपरीत भारतीय 
प्रौद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
द्वारा दिये जाने भाले विदेशी मुद्रा ऋणो की मंजूरियो और वितरणों में 
काफी वृधि पायी गयी । राज्य विनीय निगमों द्वारा प्रदान की गयी 
सहायता की राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई ( मारणी 29 ) । इस 
सहायता का अधिकांश भाग उद्योग के लघु क्षेत्र और छोटे सड़क परिवहन 
चालकों को प्राप्त हुआ है । जहां तक लघु उद्योगों के लिए दी जाने वाली 
वित्तीय सहायता का संबंध है, इस क्षेत्र को दिये गये ऋण की राशि में 
1972 - 73 ( अप्रैल -मार्च ) के दौरान 60 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई 
प्रर्थात् उक्त राशि बढ़कर 625 करोड़ रुपये हो गयी । 


भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक के विकासपरक कार्यकलाप और नीतियां 

__ 248. 1972- 73 ( जुलाई- जून ) के दोगन भारतीय प्रौद्योगिक 
विकास बैंक अपनी सीमा को बढ़ाने तथा अपने कार्यकलापों के क्षेत्र को 
ध्यापक बनाने की मीति का जोरो से पालन करता रहा । म संदर्भ 
में किया गया मुख्य कार्य सभम प्रौद्योगिक परियोजनाप्नों, विशेष रूप से 
पिछड़े क्षेत्रों में स्थित ऐसी परियोजनाओं का सक्रिय रूप से प्रयसन करने 
से सबंधित था । 1970 में प्रारंभ किये गये प्रौद्योगिक संभाध्यता सषक्षण 
कार्य अंदमान और निकोबार को छोड़कर सभी राज्यों / संघशासित क्षेत्रो 
में पूरे किये गये हैं । अध्ययन दल द्वारा किये गये 16 प्रौद्योगिक संभा 
व्यता मर्वेक्षणों में से असम , अरुणाचल प्रदेश , बिहार, जम्मू और काश्मीर , 
नागालैंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान , त्रिपुरा , उत्तर प्रदेश , 
मणिपुर और उड़ीमा से संबंधित 12 रिपोटें प्रकाशित की गयी । अनि 


सारणी 29 : 1971-72 और 1972- 73 ( अप्रैल-मार्च ) के दौरान मियामीण प्ररान करने वाली 


संस्थानों द्वारा मंजूर और वितरित की गयी सहायता 


( मगेह रुपयों में ) 


- - 


- - - - - 


- --- - 


मंजूर की गयी सहायता 


हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान 


रुपया ऋण 


रिचर 


जोर 


विदेशी मुना ऋण सामान्य पौर 

अधिमाम शेयर 


- 


- 


1972 
73 


1971- 1972- 1971- 1972- 1971- 1972- 1971- 
72 73 72 73 72 73 72 


1972- 
73 


1971 
72 


- - - 


- - 


- - 


भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैक . 


87 . 7फ 


128 . 6क 


-- 


- 


3 . 5 13 . 3 


2 . 8 


- 


94 . 0 


141 . 9 


( 27 . 9 ) 


( 22 . 0 ) 


( 27 . 9 ) 


( 22 . 0 ) 


भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम( ग ) 


38 . 2 


23 7 


5 . 2 


2 . 8 


3 . 1 


2 . 2 


1 . 0 


--- 


47. 5 


28 . 7 


भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और निवेश निगम . 


13. 4 


12. 0 


29 . 1 


22 . 

5 


3 


.7 


3 . 7 


3 . 3 


1 . 5 


49 . 5 


39 . 7 


भारतीय प्रौद्योगिक पुनर्निमणि निगम( ग) . 


6 . 1 


6. 6 


- 


- 


6.1 


6 . 6 


6 . 6 


राज्य वित्तीय निगम( ग) . 


. 


. 


77. 8 


63 . ! 


- 


-- 


0 .9 


0 . 7 


-- 


- - 


79 . 7 


64 . 1 


राज्य प्रौद्योगिक विकास निगम( ग) . 


24 6 


16 . 4 


- 8 . 8 7 . 

10. 

10, 1 


33 . 5 


23 . 6 


34 . 3 


23 . 3 


20 . 0 


27 0 


7 . 2 


1 . 6 


309 . 

3 


3 04 . 6 


247 . 8 
( 27 . 9) 


250. 7 
( 22. 0 ) 


( 27. 9 ) ( 22 . 0 ) 
- - - - - - - --- - --- - - 


भारतीय यूनिट ट्रस्ट ( ष ) . 


- - 


32 


3 . 2 


7 . 0 


11 . 8 


10 . 2 


15 . 0 


जीवन बीमा निगम( ) . 


. 


. 


14. 1 


14 . 1 


- 


- 


4. 7 


4 . 7 


4. 3 


4 . 


3 


23 . I 


- - - - 


- -- - 


- - - - 
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[ PART II 


सारणी 29 : 1971-72 और 1972- 73 ( अप्रैल-मार्च) के दौरान मियादी प्रण प्रदान करने वाली 

संस्थानों द्वारा मंजूर और वितरित को गयो सहायता ( जारी ) 


( करोड़ रूपयों में ) 


- - - - - 


- 


वितरित की गयी सहायता 


हामीवारी और प्रत्यक्ष मभिवान 


रूपया ऋण 


विदेशी मुद्रा ऋण 


निबंचर 


जोह 


सामान्य और 
अधिमान शेयर 


1972 - 
___ 73 


1972- 

73 


1971 

72 


1971- 1972 - 1971- 1972- 1971- 1972- 1971 - 
72 73 72 73 72 73 72 

- - - - 
77 . 4क ___ - - - 3 . 5 1 . 0 0 . 8 0 . 4 
( 17 . 4 ) 


- -- 


- 


- 


भारतीय प्रौद्योगिक विकास मैक . 


62. 4क 
( 19 . 1 ) 


66. 7 
( 19. 1 ) 


78. 8 
( 17 . 4 ) 


21 . Bख 


1A. 1 


4 . 1 


3 . 4 


1 .6 


0 


. 8 


0 . 8 


- 


28 . 3 


20 . 3 


8 . 0 


28 . 0 


20 . 5 


2 . 5 


1 . 6 


1 . 3 


0 . 2 


39 . 7 


30 . 3 


भारतीय प्रौप्योगिक वित्त निगम(ग ) 
भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और निवेश निगम 
भारतीय प्रौयोगिक पुननिर्माण निगम (ग ) . 
राज्य वित्तीय निगमग( ग) . . 
राज्य प्रायोगिक विकास निगम ( ग ) . 


___ 1 . 6 


4. 2 
44. 10 
13. 2 


1 . 6 
39 . 0 


- 
- 


- 
-- 


- 
0 . 6 


-- 
0 . 6 


__ 4 . 2 
44. 7 


44 . 15 


-- 


- - 


39 . 6 


10. 7 


___ 4 . 5 


3 . 6 


0 . 03 0 . 03 


17 . 7 


14 . 4 


- 


32 . 1 


23 . 9 


12. 7 


7 .6 


2 . 

9 


0 . 6 


153. 6 
( 19 . 1 ) 


152. 8 
( 17 . 4 ) 


201 . 3 
( 19 . 1 ) 


185 . 0 
( 17 . 4 ) 


- - 


- 


5 . 6 


0 . 9 


2 . 


5 


___ 1 . 9 


5 . 3 


भारतीय यूनिट ट्रस्ट ( घ ) . 

___ 1 8 1 ,0 4 . 0 0 . 6 

1 . 6 
जीवन बीमा निगम(क ) . 

- 2. 5 

- - - - - - 
टिप्पणी : प्राकड़े अनन्तिम हैं । 
( क ) इसमें प्रत्यक्ष ऋण , बैंकों को प्रदान किया गया पुनर्वित्त और पुनर्भाजन शामिल है । राज्य वित्तीय निगमों को प्रदान किये गये पुनर्वित्त को कोष्ठकों में 

अलग रूप से दर्शाया गया है और उसे इसमें बुरे संगणन से बचने के लिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि राज्य वित्तीय निगमों के ऋणों में इसे 

जोड़ दिया गया है । 
( ख ) गारंटियों के कारण किये गये वितरण शामिल है । 
( ग ) अांकड़े अनन्तिम है । 
( घ ) 1972-- 73 के अकिड़े संशोधित है । । 
( 0 ) 1972- 73 के आंकड़े अनुपलब्ध हैं । 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


प्रदेश , गोवा, दमन और वीय , लक्कादीव और अमीनवीय और पाहिवेरी के 


सर्वेक्षण तैयार किये जा रहे हैं । इन सर्वेक्षणों से जो परियोजनागत 


संकल्पनाएं उभरीं उनके संबंध में संबंधित राज्य संस्थानों और मरकारों 


के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है । मियादी ऋण प्रवान करने 
बाली अन्य संस्थाओं की सहायता से भा० मी० वि० बैंक असम, मरुणाचल 
प्रदेश, बिहार , उड़ीसा, त्रिपुरा , और मेघालय से संबंधित अध्ययन दलों 
धारा पता लगाई गयी 14 परियोजनागत संकल्पनाओं के औचित्य संबंधी 


249. अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय विभिन्न संस्थानो के 
लिए भा० औ० वि० बैंक समन्वयनकर्ता की भूमिका अदा करता रहा 
और उसने प्रौद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित मामलों पर किसी सर्व 
सम्मत निर्णय पर पहुंचने के निमित 12 राज्यों में अंतर संस्थानिक 
दल गठित किये । इसके अलावा मियादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थानो 
और भारत सरकार के बीच संपर्क के माध्यमों को 1972 में रिजर्व बैंक 
ऑफ इंडिया के गवर्नर की अध्यक्षता में केन्द्रीय समन्वयन समिति का 
गठन कर मजबूत बना दिया गया है । उक्त समिति में सरकारी वित्तीय 
संस्थानों के प्रवान पोर भारत सरकार के वित्त , उद्योग , कंपनी नार्य 
मंत्रालयों और योजना आयोग के सचिव है और वह ममिति औद्योगिक 
विकास और वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण नीति-विषयों पर विचारों का 
मादान -प्रदान करती है । 


अध्ययनों के लिए व्यवस्थाएं कर चुका है । 
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सकमीकी परामर्श योजना 

करेगा, चाहे परियोजना की लागत कुछ भी क्यों न हो । उपर्युक्त सीमामों 

से अधिक सहायता सामान्य रूप से नियमित शो पर वी जाएगी, यद्यपि 
___ 250. 1972 - 73 के दौरान भा० प्रौ० वि० बैक ने पूर्वोत्तरी क्षेत्र 

प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर विशेष परिस्थितियों में इस संदर्भ 
में स्थिन राज्यों/ संघशासित क्षेन्नों की आवश्यकतानों की पूर्ति करने के 

में छूट दी आ सकती है । पता लगाये गये पिछड़े क्षेत्रों में वर्तमान 
उद्देश्य से 28 मई 1973 को गौहाटी में पूर्वोत्तर प्रौद्योगिक और तकनीकी 

संस्थानो द्वारा कार्यान्वित की जानेवाली विस्तार/विविधीकरण परियोजनामों 
परामर्श संगठन लिमिटेड नामक एक क्षेत्रीय संगठन का गठन करने में भी 

के लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता दिये जाने के प्रश्न पर बयना 
पहल की । केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन की तरह पूर्वो 

त्मक आधार पर , वर्तमान तथा प्रस्तावित नयी परियोजना को लाभदायकता 
तर औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन भी तकनीकी परामणं सेवा 

की संभावनामों , नयी परियोजनाओं के स्थान और अन्य संबंधित तथ्यों को 
केन्द्र के रूप में काम करेगा और उसके कार्य निम्न प्रकार होंगे : ( i ) 

देखते हुए विधार किया जाएगा । 
सर्वेक्षण करना, ( ii ) परियोजना संबंधी पुस्तिकाएं और संभाव्यता रिपोर्ट 
तयार करना, (iii ) संभाव्य उग्रमकर्ताओं का पता लगाना, ( iv ) तक 

254. भा० प्रौ० वि० बैंक ने यह भी निश्चय किया कि वह राज्य 
नीकी- प्राधिक मूल्यांकन , विपणन संबंधी अनुसंधान, परियोजना का पर्य वित्तीय निगमों और बैंकों द्वारा निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों की छोटी पौर 
वेक्षण, प्रावि करना । 

मझौली परियोजनाओं के लिए दिये गये 30 लाख रुपयों तक के सभी 

पान ऋणों के संदर्भ में उनकी पूरी राशि के लिए रियायती पर पर 
25 1. पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि परियोजनाए 

पुनर्वित प्रदान करेगा बशर्ते कि ऋण प्राप्त करनेवाली यूनिट की चुफता 
बनान , उनका मूल्यांकन और पर्यवेक्षण करने से संबंधित कार्य मे सुविधा 

पूजी और प्रारक्षित निधि की राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो । 
पहुंचाने की दृष्टि में फरवरी 1972 में केरल प्रौद्योगिक और तकनीकी 

यह मानवंस नयी परियोजनाओं और क्षमता में वृद्धि और माधुनिकीकरण 
परामर्श संगठन स्थापित किया गया । जून 1973 में समाप्त हुए मोलह 

करने वाले वर्तमान यूनिटों पर लागू होगा । इसके पहले नयी परियोजनाओं 
महीनों की अवधि के दौरान केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श 

तथा उन यूनिटों की परियोजनाओं के विस्तार के लिए जिनकी अचल 
सगठन को भारी संख्या में लधु और मझोले उद्योगों से संबंधित लगभग 

मास्तियों की राशि 50 लाख रुपयों ( अदा की गयी मूल कीमत के 
374 आवेदनपन्न प्राप्त हुए । इनमें से 329 आवेदनपत्र प्राप्त कुल प्राधे 

प्राधार पर ) से अधिक न हो या जिनकी कुल गोचर आस्तियों की राशि 
पनपनों के लगभग 90 प्रतिशत थे प्रोर वे उधमकर्तामों से प्राप्त हुए 

75 लाख रुपयों से अधिक न हो , दिये जाने वाले 20 लाख रुपयों तक 
और पोष आयवनपन्न राज्य यिसीय निगमों और बैंकों जैसी वित्तीय संस्थानों 

के ऋणों के संदर्भ में रियायती दर पर पुनर्विस की सहायता उपलब्ध 
से प्राप्त हए । अब तक उद्यमकर्ताओं से प्राप्त 34. 1 करोड़ रुपये के 

थी । 
निवेशयुक्त 86 मामले (ठोस परियोजना संकल्पनामों का रूप ले चुके हैं ; 
परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए उनपर कार्यवाही की जा रही है । 

25 5. एक अन्य पहलू के कारण भी इस वर्ष के दौरान भा० प्रौ० 
इनमें से 14 योजनाओं के संबंध में 3 . 6 करोड़ रुपयों के निवेश प्रस्ताव वि० बैंक की पुनर्वित्त सुविधाओं का क्षेत्र व्यापक हमा ; वह यह था कि 
युक्त परियोजनाएं पार्टियों को दी गयी है और शष 66 योजनाओं के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भा० प्रौ० वि० बैंक के लिए 250 लाख डालरों 
संबंध में कार्य जारी है । छ: परियोजना संकल्पनाएं उद्यमकतामों द्वारा का ऋण मंजूर किया था । अंतर्राष्ट्रीय विकाम संघ और भा० मौ० वि० 
रद्द कर दी गयी है । 

बैंक के बीच परियोजना करार पर और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ पौर 

भारत सरकार के बीच विकास ऋण करार पर 9 फरवरी 1973 को 
252. यह उल्लेखनीय बात है कि केरल प्रौद्योगिक और तकनीकी 

छम्ताक्षर किये गये । 22 जून 1973 से ऋण लागू हो गया । राज्य 
परामर्श संगठन ने कोचिन विश्वविद्यालय के प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र के साथ 

वित्तीय निगमों को 1 करोड़ रुपये से अनधिक लागतवाली मझौली और 
मिलकर प्रौद्योगिक परियोजनाएं तैयार करने मौर उन्हें कार्यान्वित करने में 

छोटी मझोली परियोजनामों को विदेशी मुद्रा सबंधी मावश्यकप्तामों का 
उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए 5 महीनों की अवधि के एक 

वित्तपोषण करने के लिए ऋण प्रदान किये जाने के निमित उक्त राशि 
उद्यम विकास कार्यक्रम का प्रवर्तन किया है । इस पाठ्यक्रम में 27 

का उपयोग किया जाएगा । नयी प्रौद्योगिक परियोजनामों की स्थापना के 
उम्मीदवारों ने भाग लिया । 

लिए तथा वर्तमान यूनिटों के विस्तार , विविधीकरण , आधुनिकीकरण या 

मयीकरण के लिए राज्य वित्तीय निगमों द्वारा प्रवान किये जानेवाले ऋणों 
253. देश के अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमकर्तानों को 
कार्य करने के लिए भारी मात्रा में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जनवरी 

के लिए ऐसे सदों में जहां कम से कम ऋण का थोड़ा सा भाग विदेशों 

से किये जानेवाले उपकरणों के प्रायात का वित्तपोषण करने के लिए और 
1973 में भा० पौ० वि० बैंक ने यह निश्पच किया कि निर्दिष्ट पिछड़े 

विशेष संदर्भो में तकनीकी जानकारी की लागत और पूछताछ शुल्क के 
जिलो में उभरती हुई 3 करोड़ रुपयों तक की पूंजीगत लागतवाली नयी 
परियोजनाओं और 3 करोड़ रुपयों तफ के ही फुल निवेशयुक्त ( मर्थात 

लिए निर्धारित हों , अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की ऋण योजना के अधीन 

पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी । ऋण योजना के अंमर्गत आयात लाइसेंस 
वर्तमान यूनिट की वास्तविक प्रचल प्रास्तियों और वास्तविक कार्यकारी 
पूंजी तथा विस्तार परियोजना की लागत को मिलाकर ) विस्तार परियोज 

जारी करने की क्रियाविधि को भारत सरकार ने सरल बना दिया है । 
नामों के लिए रियायती दरों पर प्रत्यक्ष महायता दी जाए । इसके पहले 

भा०प्र०वि०बैंक के अधिनियम में संशोधम 
उफ्फ मीमाएं क्रमशः 1 करोड़ रुपये और 50 लाख रुपये थी । इस योजना 
को जून 1973 में पोर उदार बना दिया गया है । संशोधित योजना के 

256. पालोच्य अवधि में हुई एक महत्वपूर्ण घटना यह थी कि 24 
मंसर्गत मीयावी ऋण प्रदान करने वाली अन्य संस्थानों ( पर्यास भारतीय दिसंबर 1972 में भा० प्रो० वि० बैंक अधिनियम , 1964 में संशोधन 
प्रौद्योगिक वित्त निगम और भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और निवेश निगम ) किया गया, जिससे भा० औ० वि० बैक ( i) मशीनों, यामों, जलयानों, मोटर 
के सहयोग से भा० औ० वि० बैंक निर्दिष्ट पिछड़े जिलो में परियोजनाएं बोटों , ट्रेलरों प्रौर ट्रैक्टरों के अनुरक्षण और मरम्मत , अषि या सर्विस मैं संलग्न 
स्थापित करनेवाली नयी संस्थानों को 2 करोड़ रुपये तक की रियायती प्रतिष्ठानों तथा मछली पकड़ने या मछली पकड़ने के लिए किनारे पर मुवि 
रुपया ऋण सहायता और 1 करोड़ रुपये तक की हामीदारी की व्यवस्था धाएं प्रदान करने या उनके पनरक्षण में संलग्न प्रतिष्ठानों की सहायता 
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कर मके , ( ii ) प्रायोगिक बस्तियों की स्थापना के लिए पुनर्वित्त प्रदान 
कर सके , (iii ) प्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात 
करनेवाले किसी व्यक्ति को या पूंजीगत वस्तुनों का भारत में निर्यात 
करने के संबंध में भारत के बाहर स्थित किसी व्यक्ति को या भारत में 
स्थित किसी प्रोयोगिक संस्थान या किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर 
तैयार हालत में परियोजनाओं को निष्पादित किये जाने के लिए ऋण और 
अग्रिम प्रदान कर सके , ( iv ) मणीनों के संबंध में स्टाक करनेवालों और 
विक्रेता एजेंसियों के दिलों को पुन : भुना सके और ( v ) भारत के बाहर 
स्थित किन्ही अन्य वित्तीय संस्थानों के स्टाकों, शेयरों , बांडों या डिवेंचरों 
में यथास्थिति , अभिवान कर सके या उन्हें खरीद सके । 


मा०मि . बैंक का म्याज पर-पिल्यास 
____ 25 7. इस वर्ष के दौरान भा० यौ० वि० मैक के व्याज-दर विन्यास 
में संशोधन किया गया । 16 जून 1973 से प्रत्यक्ष ऋण की ब्याज-दर 
को 8 . 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रमिणत कर दिया गया और निर्दिष्ट 
पिछड़े जिग्नों में स्थित योग्य यूनिटों को दिये जाने वाले ऋणों की व्याज 
दर को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7. 5 प्रतिशत कर दिया गया । पुनर्वित्त 
की सामान्य व्याज दर 7 प्रतिशत होगी और वित्तीय संस्थानों द्वारा लिये 
जाने वाले ब्याज की अधिकतम दर 10 . 5 प्रतिशत होगी । ऋण गारंटी 
योजना के अन्तर्गत आने वाले लघु उद्योग यूनिटों को दी गयी 25, 000 
रुपयों तक फी ऋण सहायता के संदर्भ में दिये जाने पाले पुनर्वित्त की 
विशेष म्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ प्रर्थात वह 5 प्रतिशत 
ही बनी रही ( वित्तीय संस्थानों द्वारा ली जानेवाली अधिकतम ब्याज दर 
8 . 5 प्रतिशत होगी ) । 25, 000 रुपयों से अधिक ऋण सहायता के 
संदर्भ में इस दर को बढ़ाकर 5 . 5 प्रतिशत कर दिया गया है । स 
संवर्भ में वित्तीय संस्थानों द्वारा ली जानेवाली मधिकतम व्याज दर 9 
प्रतिशत होगी । निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित योग्य प्रौद्योगिक यूनिटों 
को दी जानेवाली ऋण सहायता के संदर्भ में दिये जानेवाले पुनर्वित्त की 
विशेष ब्याज दर को 3. 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया 
गया है (वित्तीय संस्थानों द्वारा ली जानेवाली अधिकतम म्याज दर 7 . 5 
प्रतिशत होगी ) । मशीनों के संबंधित बिलों को पुन: मुनाने की दरों में 
संशोधन कर उनमें एक प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । बैंक द्वारा भुनाये 
जाने की अधिकतम दरें पुनः भुनाने की भा० पी० वि० बक की दरों की 
अपेक्षा केवल 1 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए । इसके अलावा, त्रिस्तरीय 
प्रणाली के स्थान पर विस्तरीय प्रणाली अमल में लायी गयी है और 
भा० औ० वि० बैंक की दर 36 महीनों तक समाप्त होनेवाले बिलों 
के मामले में 7 प्रतिशत और 36 महीनों से अधिक प्रवधि में समाप्स 
होनेवाले बिलों के मामले में 6 . 5 प्रतिशत होगी । 


माध्यमों से राशि प्राप्त हुई (i ) ऋणकर्तामों द्वारा ऋण की बुफौती और 
निवेशों की बिक्री ( 63 . 5 करोड़ रुपये ), ( ii ) रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया 
की दीर्घकालीन क्रियाएं निधि से लिये गए ऋण ( 36 . 3 करोड़ रुपये ) 
मौर बांड जारी कर बाजार से लिए गए उधार ( 16. 0 करोड़ रुपये ) । 
भा० प्रौ० वि० बैंक की स्थापना से लेकर जून 1973 के अंत तक की 
कुल प्रभावी मंजूरियों की राशि ( गारंटियों को छोड़कर ) 774 . 7 करोड़ 
रुपये और ( गारंटियों सहित ) 803 . 2 करोड़ रुपये थी । महायता में से 
कुल 564 . 6 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया । 
____ 260. जून 1973 के अंत तक भा० पी० वि० बैंक ने निविष्ट 
पिछड़े जिलों में 861 प्रावेदनपत्रों के संदर्भ में 30 . 9 करोड़ रुपयों की 
कुल रियायती सहायता ( लगभग दो-तिहाई सहायता पुनर्वित्त के रूप में 
प्रदान की गई मंजूर की है जिसमें से 584 प्रावेदनपत्रों के संदर्भ में 
13. 1 करोड़ रुपयों की सहायता 1972-73 के दौरान प्रदान की गई 
है । मोद्योगिक प्रतिष्ठानों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष सहायता (निर्यातों 
के लिये दी गई सहायता को छोड़कर ) के अन्तर्गत की गई मंजूरियों 
के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सहायता प्राप्त परियोजनामों की 
संख्या 1971-72 के 36 से बढ़कर 1972-73 में 83 हो गई । इससे 
सहायता का व्यापक वितरण परिलक्षित होता है । 
____ 261. इस वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त 63 यूनिटों में से 48 
यूनिटों ने ( इनमें सरकारी क्षेत्र के 6 यूनिट भी शामिल हैं ) लोहे मोर 
इस्पान , मशीनों और मीमेंट के उद्योग जैसे विभिन्न प्रकार के उद्योगों 
में नई क्षमता स्थापित करने या वर्तमान क्षमता का विस्तार/विशांतरण 
करने की परिफल्पना की । इनमें विशेष कागज और इस्पात की इली 
वस्तुओं के क्षेत्र में तकनीकी उपमफर्ताओं द्वारा प्रवर्तित दो परियोजनाएं 
शामिल थी । इस वर्ष के दौरान सहायता प्राप्स बड़ी परियोजनामों में 
असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की पेट्रोल- रामायनिक परियोजना ( 2 . 2 
करोड़ रुपयों की सहायता ), इंडियन प्रायर्न एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड 
की विस्तार परियोजना ( 22 . 0 करोड़ रुपये ) , टाटा इलेक्ट्रिफ कम्पनियों 
( 2. 8 करोड़ रुपये ) और मद्रास सीमेंट लिमिटेड ( 2 . 7 करोज़ रुपये ) 
को पुनर्गठन/ माधुनिकीकरण योजमा शामिल थी । प्रत्यक्ष सहायता (निर्यातों 
के लिये दी गई सहायता को छोड़कर ) की उपयोग में लायी गई राशि 
तुगुनी से अधिक हो गई है । प्रर्थात् उसकी राशि 1971- 72 के 11 . 4 
करोड़ रुपयों के मुकाबले में 1972- 73 में 30 . 2 करोड़ रुपये थी । 

262. प्रौद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त को योजना के अन्तर्गत मंजूर 
किये गए भावेदनपत्रों की संख्या 1733 से तेजी से बढ़कर 2407 हो 
गई पोर सहायता की राशि 27. 5 करोड़ रुपयों से बढ़कर 33 . 3 करोड़ 
रुपये हो गई । प्रोपोगिक ऋणों के पुनर्विम के प्रन्तर्गत उपयोग में लायी 
गई सहायता की राशि 1 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1972-73 में 25 . 0 
करोड़ रुपये हो गई । योजना के अन्तर्गत दी गई इस सहायता राशि में 
से अधिकांश भाग छोटे सड़क परिवहन पालकों सहित लघु उद्योगों को 
दिया गया है । पुनर्विस की कुल राशि में इस क्षेत्र को दी गई पुमर्पित 
सहायता का अनुपात जहां 1967-68 में केवल 5 . 4 प्रसिशन था यहां 
1971- 72 में बढ़कर 67 प्रतिशन भोर 1972- 73 में और बढ़कर 
76 प्रतिशत हो गया है । 
निर्यात सहायता 
___ 263. निर्यात वित्त (सहभागिता योजना मौर निर्यात ऋण का पुन 
वित्त ) के अन्तर्गत मंजूर की गई राशि तेजी से घटकर 1972- 73 के 
दौरान 2 . 8 करोड़ रुपये हो गई जबकि 1971-72 में उक्तराशि 22 . 6 
करोड़ रुपये थी । इस वर्ष के दौरान मंजूर की गई राशि में कमी होने 
का यह कारण हो सकता है कि प्रतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र में अनिश्चितताएं 


मा०प०वि०क के कार्यकलाप 

258. 1972-73 के दौरान भा० मौ० वि० बैंक के कार्यकलापों 
के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह पी कि उसे प्राप्त ऐसे प्रावेदमपनों 
की संख्या जिनके संबंध में परियोजना सहायता ( अर्थात निर्यातों के लिए 
दी गई सहायता और गारंटियों को छोड़कर अन्य सहायता ) मंजूर की 
गई, 1971- 72 के 1996 से काफी बढ़कर 2739 हो गई । परियोजमा 
सहायता का विसीय मूल्य 140 . 7 करोड़ रुपये से बढ़कर 1972- 73 
में 148. 3 करोड़ रुपये हो गया । परन्तु इंजीनियरी वस्तुमों के निर्यात 
के लिए मंजूर की गई महायता की राशि में कमी पायी गयी । 


259. 1972- 73 के दौरान भा० प्रो० वि० बैंक द्वारा जो वितरण 
किये गाए उनकी कुल राशि 106 . 6 करोड़ रुपये थी जो 1971- 72 के 94 . 0 
करोड़ रुपयों से अधिक थी । उक्त वितरणो के लिए मुख्यतः निम्नलिखित 
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विद्यमान थीं और कतिपय देशों के माध आस्थगित प्रवायगी की शो 
पर किये जाने वाले नये कगरों को रोक दिया गया । इसके अलावा , 
कतिपय पार्टियों को 1971-72 के दौरान काफ़ी मात्रा में जो प्रत्यक्ष 
निर्यात वित्त प्रदान किया गया था , उससे करारों को निष्पावित करने में 
मनुभव की गई कठिनाइयों के कारण 1972-73 के दौरान वे लाभा 
वित नहीं हो सके । उपयोग की गई निर्यात-वित्त की राशि भी 1971-72 
के 15 . 0 करोड़ रुपयों से घटकर 1972- 73 में 6 . 1 करोड़ रुपये हो 
गई । 

264. इम वर्ष के दौरान 231 निर्मातासो/विक्रेताओं के संदर्भ में 
हडी पुनाजन योजना के अन्तर्गत मंजूर की गई राशि 49 . 8 करोड़ 
रुपये पी जबफि 1971- 72 के दोगन उक्त राशि 204 निर्माताओं/ 
विक्रेतामों के संवर्भ में 45 . 3 करोड़ रूपये थी । 


पहायता की राशि 19 . 7 करोड़ रुपये हो गई । भारतीय औद्योगिक ऋण 
और निवेश निगम द्वारा 1966- 67 और 1967- 68 में लिये गए 
ऋणों की किश्तों के रूप में 1 . 6 करोड़ रुपयों की वापसी अदायगी किये 
जाने के बाद भारतीय प्रौद्योगिक ऋण . और निवेश निगम के रिसरों 
में भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक द्वाग लगायी गई योग जून 1973 
के अंत में 18 1 करोड़ रुपये थी । भा०पी०वि० बैंक ने भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम की चुकता पूंजी में भी 41 . 3 लाख रुपयों 
का अभिदान किया । इसके अलावा भा० प्रो०वि० बैक ने तीन राज्य 
वित्तीय निगमों की शेयर पूजी में 1 . 1 करोड़ रुपयों का अभिवान किमा ; 
एमसे सभी राज्य विसीय निगमों के शेयर और गांडों के निर्गमों में 
भा०प्र० वि० बैक द्वारा किये गये कुल पभिवान की राशि 8 . 9 
करोष्ट्र रूपये हो गयी । 


मीयावी ऋण प्रदान करने वाली अन्य संस्थाएं 


भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और निवेश निगम और भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 

269 भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और निवेश निगम पारा 1972 - 73 
के दौरान की गयी मंजूरियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई ; इनमें प्रत्यक्ष 
ऋण ( म्पया और विदेशी मुद्रा ऋण) शेयरों और डिमेंबरों तथा गारं 
टियों को हामीदारी और उनमें किये गये प्रत्यक्ष अभिधान शामिल हैं । 
1972 - 73 ( अप्रैल -मार्च ) में की गयी मंजूरियों की राशि बढ़कर 49 . 5 
करोड़ रूपये हो गयी जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में उपत 
राशि 39 . 7 करोष्ठ रुपये श्री । यह वृद्धि भारतीय प्रोद्योगिक कण 
और निवेश निगम द्वारा मंजूर की गयी राशियों में समग्र 
रूप से हुई वृद्धि के कारण हुई । निगम द्वारा वितरित की गई 
राशि भी एक वर्ष पहले के 30 . 3 करोड़ रुपयो के मुकाबले में अधिक 
अर्थात् 39 . 7 करोड़ रुपये थी । प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा मी गई 
मंजूरियों में भी उल्लेखनीय सुधार पाया गया । उनकी राशि 1971-72 
के 28 . 7 करोड़ रुपयों मे बढ़कर 1972- 73 में 47 . 5 करोड़ रुपये 
हो गई । वितरणों की राशि भी 20 , 3 करोड़ रुपयों से पढ़कर इम वर्ष 
के दौरान 28 . 3 करोड़ रुपये हो गई । 


भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण निगम 
___ 285, 1972- 73 के दौरान भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण निगम 
के कार्यकलापों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थों : 

वितरित की गयी सहायता की राशि मे लगभग डेक गुनी वृद्धि हुई; उसके 
कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाकर पध्रि प्रदेश , महाराष्ट्र, विल्ली और केरल जैसे 
राज्यों को उसके अन्तर्गत लाया गया ; आधुनिक प्रणाली के कन्द्रीय वस्त्र 
अभिसंस्करण यूनिट का प्रवर्तन किया गया और भारत सरकार द्वारा 
उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियय , 1951 के अन्तर्गत अपने 
अधिकार में लिए गए यूनिटों को चलाने में सक्रिय रूप से महयोग दिया 
गया । उक्त निगम को आलोच्य वर्ष में सहायता मांगते हुए 75 आवेदनपत्र 
मिले ; इससे अब तक प्राप्त कुल आवेदनपत्रों की संख्या 416 हो गई । 
416 आवेवमपक्षों में स निगम ने 277 आवेदनपत्रों के संबंध में अध्ययन 
पूरा कर दिया था और 66 आवेदनपत्रों के संदर्भ में 12 . 7 करोड़ रु० की 
सहायता मंजूर की पी । 211 आषेवनपत्रों पर इसलिए कोई कार्रवाई नहीं 
की गयी कि या तो यूनिट सक्षम नहीं पे या सहायता के लिए पात्र नहीं थे । 
क्षेष 139 मामलों में से 3 मामलो में सहायता मंजूर की जाने वाली पी 
पौर 48 मामलों का अध्ययन किया जा रहा था । 
___ 268. निगम ने अपनी स्थापना मे लेकर जून 1973 के अंत तक 
67 कमजोर/ बंद किये गए प्रौद्योगिक यूनिटों के लिये 13 . 2 करोड़ 
रुपयों की सहायता मंजर की जिनमें नियुक्त श्रमिकों की कुल संख्या 
47466 थी । इसके अलावा निगम ने उनकी कार्यकारी पूंजीगत मावश्यफ 
तामों की पूर्ति करने के उद्देश्य से बैंकों से 8 . 0 करोड़ रुपयों की सहायता 
दिलवाने की भी व्यवस्था की है । मंजूर की गई सहायता में से प्राधी 
से अधिक महायता इंजीनियरी उद्योग के यूनिटों को मिली ; धम्न उद्योग 
को 10 प्रतिशत की महायता प्राप्त हुई । जून 1973 के घंन तक 
महायता प्राप्त 67 यूनिटों में 46 यूनिटों द्वारा उपयोग की गई 
सहायता राशि 6 . 3 करोड़ रुपये ( 1 . 4 फरोड़ रुपयों की गारंटी सहायता 
की राशि को मिलाकर ) थी । 

267. विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित उद्योगों की चिंता 
जनक स्थिति को देखते हुए भारतीय प्रौद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने 
भारतीय वस्त्र अभिसंस्करण निगम लिमिटेड नामक एफ नए यूनिट का 
प्रवर्तन करने के लिये कदम उठाए है ; उक्त यूनिट की अनुमामित लागत 
लगभग 450 लाख रुपये है । 
अन्य वित्तीय संस्थानों के शेयरों और बाग में अभिवान 

268. इस वर्ष के दौरान भा० मौ० वि० वैक ने भारतीय प्रौद्योगिक 
ऋण और निवेश निगम के रिचरों के चौथे मार्बजनिक निर्गम में 1 . 3 
करोड़ रुपयों का अभियान किया । इसके माथ उक्त निगम को उमकी 
स्थापना में लेकर जून 1973 के अंत तक भा०पी०वि० बैंक द्वारा प्रदत्त 


राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकलाप 


270. तमिलनाडु मौद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड सहित 18 राज्य 
वित्तीय निगम के कार्यकलापो मे 1972- 73 ( भप्रेस-मार्च ) के दौरान 
कुछ मुधार पाया गया । 1972- 73 के दौरान उनके द्वारा मंजूर किये 
गए कुल ऋणों की राणि पिछले वर्ष के 63 . 4 करोड़ रुपयों के मुकाबले 
में 77. 8 करोड़ रुपये थी । वितरणों की राशि भी पिछले वर्ष के 39 . 6 
करोड़ रुपयों के मुकाबले में अधिक अर्थात् 44 . 7 करोड़ रुपये थी । मार्च 
1973 के अंत में यकाया ऋणों की राशि 184. 2 करोड़ रुपये थी जो 
पिछले वर्ष की अपेक्षा 19 . 1 प्रतिशत अधिक थी । अधिकांश विसीय 
सहायता लघु उद्योग क्षत्र के यूनिटों को प्रदान की जाती रही और ऐसी 
महायता की मात्रा कुल मंजूरियों और विमरणों में क्रमश. लगभग 72 
प्रतिशत और 68 प्रतिशत थी । 

__ 271. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 मे दिसम्बर 1972 
में संशोधन किया गया । इन संशोधनों में अन्य बातो के साथ-साथ निम्न 
लिखित कार्यों की भी व्यवस्था की गई । (i ) राज्य विसीय निगमो के 
परिचालन क्षेन्न को कार्यकलापों तथा भौगोलिक व्यापकता की दृष्टि में 
विस्तारित करना जिससे थे कतिपय कार्यकलापों अर्थात् मशीनों, यानों मौर 
जलयानों के अनुरक्षण, मरम्मन , जांच और सर्विस करने, संयोजन मौर 
पैकिंग करने, मछली पकड़ने , परामर्श सेया प्रदान करने प्रादि में लगे 
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छुए प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता दे सकें , (ii) शेयर-पूंजी के एक नए 
वर्ग का निर्माण किया गया जिसमें सम्बन्धित गज्य सरकार और रिजर्व 
बैंक द्वारा अभिवान किया जाएगा और जिम पर कोई न्यूनतम लाभाश 
अदा किये जाने की बाध्यता नहीं होगी । इसमें छोटे और मझौले उद्योग 
क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को नरम शर्तों पर ऋण प्रदान करने या उनके 
शेयरों में अभिदान करने में राज्य वित्तीय निगमों को महायता मिनेगी , 
और (iii ) कम्पनी क्षेत्र के अलग-अलग यूनिटों और सहकारी संस्थानों 
को जो कुल महायता प्रदान की जा सकती है , उसी उच्चतम सीमा को 
20 लाख रुपयों से बढ़ाकर 30 लाख रुपये और अन्य यूनिटों के मामले 
में 10 लाख रूपयो से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया । 


272. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने जनवरी 1973 में 250 लाख 
डालरों का विशेष ऋण मंजूर किया । यह ऋण छोटे और मझौले प्रतिष्ठानो 
द्वारा संयंत्रों और उपकरणों का पायात किये जाने के लिये वित्तीय महायता 
प्रदान करने के निमिन भा०प्रोवि. बैंक के माध्यम से गज्म वित्तीय 
निगमों को दिया जाएगा । केवल 1 करोड़ रुपयों से अधिक परियोजना 
लागत याली परियोजनाओं के संदर्भ में उक्त ऋण उपलब्ध होगा । क्षेत्रीय 
विकास बैंको के रूप में राज्य वित्तीय निगमों की प्रभावकारी भूमिका 
को मजबूत बनाने और उममें सुधार लाने के कार्यक्रम के साथ उक्त ऋण 
को संबद्ध किया गया है । इस संदर्भ में , रिजर्व बैंक राज्य वित्तीय निगमों 
के अधिकारियों के लिये अपनी ओर से अनेक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला 
रहा है । 


माना में ऋण प्राप्त हुए और योजना के अन्तर्गत पाने वाला सत्र 
व्यापक हो गया । जुलाई 1960 में जब योजना प्रारंभ की गई सब से 
लेकर मई, 1973 तक जिन दावो के संवर्भ में प्रदायगी की 
गई उनकी संख्या और राशि क्रमशः 420 और 66 . 55 लाख 
रूपय थी जबकि अवा किये गये दावों की लेखों के संवर्भ में की गयी 
वसूलियों की राशि 14 . 21 लाख रूपये थी । जिन मामलों में वायों 
के लिए अवा की गई पूरी राशि की वसूली की गयी है , उन मामलो 
में सबंधित प्रौद्योगिक यूनिटों को दी गयी ऋण सुविधाओं के लिए पुनः 
गोरटी सुविधाएं उपलब्ध होंगी । यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु 
उयोग यूनिटों को ऋण मंजूर करते समय और उनको दिये गये 
ऋणों की वसूली करते समय ऋण संस्थाएं उचित सावधानी बरतती है , 
1970 - 71 में जो जांच पड़ताल कार्यक्रम शुरू किया गया वह 1972 
73 में कर्मचारियों की कमी के कारण पूरा नहीं किया जा सका । जिन 
अग्रिमों को चुकाया नहीं गया है उनके लिए दावों का निपटान करना 
पड़ सकता है ; ऐसे अग्रिमों की संख्या मोर राशि मई 1973 के मंत 
में क्रमश : 7105 और 20 . 72 करोड़ रुपये थी । उम नारीख को बकाया 
रहने वाली गारंटियों की कुल राशि में उक्त राशि का अनुपात 1 . 9 
प्रतिशत था । गारंटी संगठन अपनी नियमित क्रियाविधि के अनुसार 
उन लेखों का जिनके संदर्भ में प्रदायगी में चूक हो गयी है, निरीक्षण 
करता रहा ताकि चूक के कारण और ऋण संस्थाओं द्वारा अनुभव 
की जाने वाली समस्याओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हो सके । जिन यूनि 
टों में अपनी स्थिति में सुधार लाने की संभावनाएं विद्यमान थी उनके 
लेखों के संदर्भ में सहायता प्रदान करने का सुझाव गारंटी संगठन ने संबंधित 
बैंकों को दिया ; वास्तव में उसके प्रयत्नों से भनेक मामलों में अनुकूल 
परिणाम निकले हैं । 31 मार्च, 1973 तक गारंटी संगठन ने ऐसे 902 
यूनिटों का निरीक्षण किया जिनके अग्रिमों की वापसी प्रवायगी नहीं हुई है 

और 64 यूनिटों के मामले में उन्हें पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सहा 
यता कार्यक्रम बनाने के लिए वित्तपोषण करने की सलाह दी । 


273. मभी राज्य वित्तीय निगमों ( तमिलना प्रौद्योगिक निवेश निगम 
महित ) के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों का सोलहवां सम्मेलन 3 अप्रैल , 
1973 को बम्बई में हुआ । राज्य वित्तीय निगमो के कार्यकलापा का 
पुनरीक्षण करने के अलावा उक्त सम्मेलन मे राज्य विनीय निगम अधि 
नियम में हाल ही में किये गए महत्त्वपूर्ण संशोधनों की संभावनाओं और 
प्रतिक्रियामों, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के विशेष ऋण को उपलब्ध करने की 
क्रियाविधि और राज्य वित्तीय निगमों का दर्जा बढ़ाने के कार्यक्रम प्रादि 
पर विचारविमर्श किया गया । छोटे और मझोले क्षेत्रों के उद्योगों की 
सहायता करने के निमित्त राज्य वित्तीय निगमो और वाणिज्य बैंकों के 
मीच समन्वय लाने के निमित्त एक तंत्र का निर्माण करने के लिये रिजर्व 
बैंक ने जिम कार्यकारी दल का गठन किया था , उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही 
तैयार हो जाने की आशा है । 


लघु उद्योगों का वित्त पोषण 


276. अभी कुछ समय तक ऋण संस्थानों ने अपने द्वारा लघु 
उद्योगों को दिये गये अग्रिमो के संबंध में गारंटियों का प्रयोग करने 
के बाद ओ खर्च किये थे उनको संबंधित खातों में बाद में की जाने वाली 
वसूलियों में से पटाये जाने की अनुमति नहीं दी गयी । अतः सामान्यतः 
ऋण संस्थाएं अग्रिमों की घसूली के लिए ऋणकर्ता के विरूद्ध की जाने 
वाली कानूनी कार्रवाइयों के साथ सारी प्रावश्यक कार्रवाइया करने के बाद 
दावा पेश करना पसंद करती हैं , जिससे इस संदर्भ में किये जाने वाले 
खर्च वापम अदा न की गयी राशि में जोड़ो जा सके पोर गारंटी 
संगठन से पानुपातिक राशि का दावा किया जा सके । इस कारण ऋण 
सस्थाएं इस योजना के अंतर्गत भथिलब दाथे पेश करके उपलब्ध पुवित्त 
मुविधा का लाभ उठा नहीं सकी । अतः गारटी सगठन की सिफारिश 
पर भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि बैंक व्यवस्था के सामान्य 
प्रभारों के रूप में रहने वाले खर्चों को कुल वसूलियों में से घटा दिया 
जाए । 


प्राण गारन्टी योजना 


274. संशोधित ऋण गारंटी योजना के कार्यक्षेत्र को और व्यापक 
बनाया गया है , जिसमें कुछ और संस्थानों को इस वर्ष के दौरान उसके 
अंतर्गत लाया जा सके । अब तक सभी प्रमुख वाणिज्य और सहकारी 
बैंकों तथा राज्य वित्तीय निगमों को मिलाकर 183 ऋण संस्थाए इम 
मंशोधिन योजना में शामिल हुई हैं । 1972- 73 के दौरान 9 गैर 
माइसेंसीकृत प्राथमिक शहरी महकारी बैंकों को अनुमोदित ऋण संस्थाना 
की सूची के अंतर्गत शामिल किया गया और एक केन्द्रीय महकारी बैंक 
और 7 गैर लाइससीकृत प्राथमिक सहकारी बैंक मावश्यक करार निष्पादित 
कर योजना में मम्मिलित हो गए है । यंत्रचालिन जलयानो की सनिम और 
मरम्मत में संलग्न यनिटों के लिये भी इस योजना को लागू किया गया । 


277. विमंबर 1971 के प्रारंभ में भारत- पाकिस्तान युद्ध के छिड़ जाने के 
बाद योजना को कतिपय शर्तों को अस्थायी रूप से उदार बना दिया गया जिससे 
पाकिस्तान के साथ सटे हुए सीमा क्षेत्रों के निकटवर्ती इलाको में स्थित लघु उद्योग 
यूनिटों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके । इन उवारी 
कृत शर्तों को बाद में 31 मार्च 1973 तक पश्चिमी क्षेत्र में लागू कर दिया गया 
और उसके बाद वे अमल में नही रहीं । 


275 मई 1973 के अन में बकाया गारंटियो की राशि 10994 . 9.5 
करोड़ रुपये थी जबकि उक्त राशि मई , 1972 में 891 . 72 करोष्ट 
रुपये थी । यह इस बात का परिचायक है कि लघु उद्योग क्षेत्र को अधिक 


278. नफनीसन / उच्चमी योजना के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले प्रग्रिमों 
के संदर्भ में उदारीकृत अाधार पर गारटी मुविधाए प्रदान करने के निमित्त तैयार 


- - - 


- 
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- - - 


- 
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कये गये कतिपय प्रस्ताव पिछले वर्ष सरकार को अनुमोदनाथ पेश किये गये थे ; 

28 3. कारीगरों और अन्य योग्यताप्राप्त उद्यमियों के लिए मंजूर 
न पर वित्त मंत्रालय के साथ और विचार-विमर्श किया गया । अग्रिम के पहले की गयी कुल ऋण सीमामों की राशि दिसंबर 1972 के अंत मे 10, 150 
बतरण की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए 90 प्रतिशत की उच्चतर रभा पनिटों के संदर्भ में 27 करोड़ रुपये थी । बकाया ऋणों की गशि 17 
दान करने का प्रब प्रस्ताव है जबकि पहले 3 वर्षों की अवधि प्रस्तावित थी । करोड़ रुपये थी , जिसमें स्टेट बैंक आफ इंडिया वर्ग का अंश 40 प्रात 
यपि पहले यह प्रस्ताव था कि संबंधित अवधि के दौरान लिये जाने वाले गारंटी शत पा । 
ल्क को एक प्रतिशत के दमवें भाग से बढ़ाकर एक चौथाई कर दिया जाए फिर 

____ 284. दिसंबर 1972 के अंत में छोटे सड़क और जल परिवहन 
मी अब गारंटी शुल्क की वर्तमान दर में कोई वृद्धि करने कर विचार नहीं है । 

बालको के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमानों की राशि 39, 610 
शोधित प्रस्ताव अब सरकार के विचाराधीन हैं । 

यूनिटों के संदर्भ में 95 . 7 करोड़ रुपये थी । ऋणकत्रिों के इस वर्ग 
लघु उद्योगों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिम 

को दिए गये ऋणों की विसंबर 1972 के अंत में बकाया रहने वाली राशि 
279. अनुमूचित वाणिज्य बैंको द्वारा लघु उद्यागों को प्रदान किये गये ऋणों 

( 68 करोड़ रुपये ) में मार्च 1972 के स्तर की तुलना में 8 . 6 करोड़ 
( कारीगरों और अन्य योग्यताप्राप्त उरामकर्ताओं को प्रदान किये गये मीयादी ऋणों 

रुपयों की वृद्धि पायी गयी ; मार्च 1972 में पायी गयी वृद्धि का स्तर 
पौर अग्रिमों को मिलाकर ) में 1972- 73 ( अप्रैल-मार्च ) की पहली तीन 

( 8 . 3 करोड़ रूपयों ) अप्रैल-विसंबर 1971 की तदनुरूप अवधि में 
तमाहियों के दौरान 70 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई, अर्थात् उक्त ऋण बड़कर 

विद्यमान स्तर के लगभग बराबर ही था । 
645 करोड़ रुपये हो गये । कुल बैंक ऋण में लघु उद्योगों को प्राप्त ऋण 

285. चौदह अनुसूचिन वाणिज्य बैंकों ने प्रौद्योगिक बस्ति । 
अंश में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी और वह यिमंबर 1971 के अंत में विद्यमान 

स्थापना के लिए दिसंबर 1972 के अंत तक 52 खातों के संब में 
10. 3 प्रतिशत से बढ़कर दिमम्बर 1972 के अंत में 11. 7 प्रतिशत हो गया । 

कुल 6 करोड़ रुपयों की ऋण-सीमाएं मंजूर की ; उनकी बकाया राशि 
__ 290, अनुसूचित याणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योग यूनिटों को दिये जाने वाले 

4 करोड़ रुपये थी । 
ऋण की मात्रा के संबंध में पिछले वर्ष के दौरान पाई गई दो प्रमुख 

28 6. रिजर्व बैंक द्वारा 1970 में नियुक्त किये गये औद्योगिक 
विशेषताएं पालोच्य वर्ष के दौरान भी जारी रहीं । वें विणेषताएं 

बस्तियों के वित्तपोषण संबंधी कार्यकारी दल ने प्रालोच्य वर्ष के दौरान 
निम्नप्रकार है : (i ) प्रति यूनिट मंजूर की गयी ऋण सीमाओं 

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । उक्त दल ने इस बात की अावश्यकता पर 
की प्रोसत राणि में क्रमण: कमी हुई ; इसका तातार्य यह था कि लघु 

बल दिया कि बैकों और राज्य वित्तीय निगमों जैसी वित्तीय संस्थाए 
उद्योग क्षेत्र के अपेक्षाकृत छोटे यूनिटों का अधिक वित्तपोषण किया गया , 

शहरी और अर्ध शहरी केन्द्रों में प्रौद्योगिक बस्तियों का वित्तपोषण 
और (ii ) प्रोयोगिक रूप से पिछले राज्यों में बैंकों ने लघु उद्योगों का 

फरें । परंतु दल के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रो में प्रौद्योगिक बस्तियों का 
अधिकाधिक मात्रा में वित्तपोषण किया । प्रति यूनिट मंजूर किये गये 

वित्तपोषण करने की जिम्मेवारी संबंधित राज्यों की सरकारों पर होनी 
ऋण की प्रोमत राशि जहां विसंबर 1971 के अंत में 76, 900 रुपये चाहिए । उक्त दलों ने शहरी और अर्ध शहरी केन्द्रों के पास पास , 
यो वहां दिसंबर 1973 के अंत में घटकर 74, 400 रुपये हो गयी । 

जहां प्रौद्योगिक शेडों का उपयोग किये जाने की भारी गुंजाइश है, प्रौद्योगिक 
लघु उद्योगों को दिये गये कुल बैंक ऋणों में प्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़े 

बस्तियां स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकारों से महत्वपूर्ण भूमिका 
राज्यों , अर्थात् हिमाचल प्रदेश जम्मू और काश्मीर तथा राजस्थान अदा करने का आग्रह किया है । दल के निष्कर्षों के अनुसार , यपि 
को प्राप्त ऋण का अनुपात भी बढ़ गया है । 

प्रौद्योगिक मस्तियों के कार्यक्रम में लगभग पिछले दशम के दौरान 

मच्छी प्रगित हुई है, फिर भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेन्नों में उक्त कार्यक्रम 
281. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्ग द्वारा प्रदत्त ऋण की राशि 
विसंबर 1972 के अंत में 255 करोड़ रुपये थी अर्थात् उसमें मार्च, 

को कार्यान्वित करने के संदर्भ में अब भी कुछ कमियां विद्यमान हैं । 

दल ने इस बात पर जोर दिया है कि उक्त कमियों को नयी प्रौद्योगिक 
1972 में 28 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1971 की तदनुरुप 

बस्तियां स्थापित करने के मार्ग में बाधक नही समझाना चाहिए । 
मवधि में 2.3 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । मार्च और दिसम्बर, 1972 के बीच 
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्ग द्वारा वित्तपोषित यूनिटों की संख्या भी 8722 

भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
हो गयी जो मार्च-दिसंबर 1971 के बीच वित्तपोषित, 4, 805 यूनिटों 
की अपेक्षा अधिक थी । 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये यूनिट योजना, 1964 
गये ऋणों की बकाया गश दिसंबर 1972 के अंत में 69, 133 युनिटों 

287. 1972- 73 के दौरान बेचे गये यूनिटों का 
के संदर्भ में 315 . 3 करोड़ रुपये थी ( अर्थात् उसमें मार्च 1972 के 

मूल्य 23 0 
स्तर की अपेक्षा 32 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी ) जबकि दिसंबर 

करोड़ रुपये था जो 1971- 72 के 15 . 1 करोड़ रुपयों के मुकाबले 

में काफी अधिक था । पिछले दो वर्षों के दौरान यूनिटों की बिक्री में कमी की 
1971 के अंत में 56, 200 यूनिटों के संदर्भ में 26 3 . 0 
करोड़ रुपये की ऋण गशि बकाया थी ( अर्थान् उसमें मार्च, 1971 के 

जो प्रवृत्ति पायी गयी वह 1972- 73 में वृद्धि में बदल गयी और साथ ही इस 

वर्ष के प्रारंभ में घोषित किये गये उपायों के अनुकूल प्रभाव के कारण 
स्तर की अपेक्षा 19 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । ) 

यूनिटों की बिक्री में एक नया कीर्तिमान भी स्थापित हुआ । उक्त उपाय 
28 2. बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के लिए मंजूर किये गये मीयादी इस प्रकार थे : लाभांश की दर को 1970 - 71 के 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 
ऋणों की कुल राशि 1972 के अंत में 127 करोड़ रुपये थी । मीयावी 1971-72 में 8 . 25 प्रतिशत कर दिया गया, यूनिटों की विशेष 
ऋणों की अकया राशि मार्च 1972 के अंत में जहां 27, 600 यूनिटों बिक्री के मूल्य को जुलाई 1971 में विद्यमान रु . 10 . 60 से घटाकर 
के संदर्भ में 88 . 5 करोड़ रुपये थी वहां दिसंबर 1972 के अंत में जुलाई 1972 में रु० 10 . 45 कर दिया गया तथा बिक्री और पुनः 
बढ़कर 30, 210 यूनिटों के संदर्भ में 94. 8 करोड़ रुपये हो गयी । क्रय के मूल्यों के बीच विद्यमान अंतर को 40 पैसे से घटाकर 30 पैसे 
लघु उद्योगों को प्राप्त बैंक ऋण की कुल अकया राशि में बकाया कर दिया गया । 1972- 73 के दौरान प्राय की स्थिति में सुधार होने 
मीयादी ऋणों का अनुपात दिसंबर 1972 के अंत में 14 . 7 प्रतिशत था जबकि के कारण यूनिट ट्रस्ट इस वर्ष के लिए 8 . 50 प्रतिशत के उच्चतर लाभांश 
उक्त ममपाग मात्र 472 के अंत में 15 . 4 प्रतिणत था । 

की घोषणा कर सफा । 
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288. पुनः खरीदे गये यूनिटों के अंकित मूल्य की राशि जहां 
1972 - 73 में 3 . 0 करोड़ रूपये थी वहां 1971 - 72 में 2 . 6 करोड़ रु. 
थी । बंधे गये और ट्रस्ट के पास बकाया रहने वाले यूनिटों का कुल मंकित 
मूल्य जून , 1973 के अंत में 124 . 8 करोड़ रुपये था । दृस्ट में पंजीकृत 
यूनिटधारी खातों की कुल सम्ध्या 5 लाख मे भी अधिक थी । 


22 अगस्त 1972 से स्टलिंग के लिए वो गयी पायदा रक्षा सुविधा 
को हाजिर स्टलिग की रिजर्व बैंक की क्रय-वर के साथ निम्नलिखित 
माजिनों को जोड़कर निर्धारित की गयी दरों पर नौ महीने तक के लिए 
लागू किया गया । 


पाति की अवधि 


माणिन ( प्रति १० 100 ) 


3 महीने तक पौड 0. 0125 
___ 6 महीने तक पौंड 0. 0250 

9 महीने तक पौड 0 . 0375 
वायवा ठेकों को प्रत्येक तिमाही या उसके अंश के लिए प्रत्येक रु . 100 
के लिए पौड 0. 0125 का प्रभार प्रवा करते हुए अनुरोध किये जाने 
पर और बहाने की भी अनुमति दी गयी बशर्ते कि वाति की कुल प्रयधि 
मूल ठेके की सारीख से 12 महीने से अधिक न हो । 


यूनिट से संबड बोमा योजना, 1971 

289. यनिट से संबंध बीमा योजना के अधीन 1972 - 73 के दौरान 
हुई प्रगित उल्लेखनीय थी । इस योजना के अंतर्गन की गयी विक्री की 
राशि 13. 0 लाख रुपये थी और नये नियेणको ी संख्या 1312 थी 
तथा उनकी निवेश राशि का लक्ष्य 1. 1 करोड़ रुपये था । इसकी तुलना 
में अक्टूबर, 1971 से जून , 1972 सफ की अवधि में 41 लाख रुपये 
के लक्ष्य के मवर्भ में 503 आवेटन प ों के अधीन 3 . 2 लाख रुपये प्राप्त 
ए थे । 

290 . ट्रस्ट की निषेशयोग्य निधियों की कुल राशि 30 जून 1973 
को 142. 0 करोड़ रुपये थी । इन निवेशों में से सामान्य शेयरो की गशि 
60 . 7 करोड़ रुपये ( 42 . 8 प्रतिशत ) , अधिमान शेयरों ी राशि 
14 . 9 करोड़ रुपये ( 10 . 5 प्रतिशत ) और डिवेचरों की राशि 48 . 1 
करोड़ रुपये ( 33. 9 प्रतिशत ) थी । शेष 18. 3 करोड़ रूपये ( 12 . 8 
प्रतिशत ) मरकारी प्रतिभूतियां और कम्पनी बोडों में किये गये निवेश 
सिमचरों के लिए किय गये वायवों पर दी गयी अग्रिम जमा राशियां , 
मधिमाम मौर ईक्विटी शेयरों , सामान्य शेयरों के लिए प्रोग्रम मांग जमा 
राशि , अनुपूरक वित, अन्य जमा राशियों, सामान्य मौर अधिमान 
शयरों के प्राधेदन शुल्क तथा बैंकों में जमा रहने वाली मांग और अल्प 
सूचना पर प्रतिदेय राशियो के रूप में । 

291. निवेश करने वाली जनता के बीच यूनिटों ी लोकप्रियता 
को बढ़ाने के उद्देश्य से अनुमोदित एजेंटों और दलालों के संत्र को 
व्यापक बनाया गया ; उनकी या जन 1973 के अन्त में क्रमशः 
3, 641 और 362 थी जबकि जून , 1972 के अन्त में उनकी 
संख्या क्रमशः 3, 070 और 334 थी । ट्रस्ट के चार कार्यालयों के 
अलावा देश भर में प्रमुख बैंको । 13, 400 से अधिक शारी में 
और लगभग 18, 600 कार्यालयों में यूनिटों की बिक्री होती रही । 


29 4. 9 अक्तूबर 1972 से रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों 
से अमेरिकी गलर खरीदने का भी निश्चय किया । हाजिर अमेरिकी 
सलर की रिजर्व बैंक की क्रय -दर लंदन बाजार में पिछले काम के दिन 
के अंत में विद्यमान अमेरिकी डालर की हाजिर दर और क्रय की तारीख 
को विद्यमान रिजर्व बैंक की स्टलिंग की हाजिर क्रय-वर के बीच की प्रतिवर 
थी । विक्रेता के विकल्प पर तीन महीने या छः महीने तक वाति किये 
जाने के लिये वायदा क्रय करने की पर लंदन बाजार में पिछले काम 
के दिन के अंत में विद्यमान अमेरिकी डालर की उचित वायवा अय- दर 
और उचित दाति के लिए रिजर्व बैंक द्वारा वायदा स्टलिंग का क्रय 
करने की दर के बीच की प्रतिदर थी । 19 जुलाई, 1966 और 17 
अगस्त , 1971 के बीच स्टेट बैंक ने रिजर्व बैंक की पोर से अमेरिकी 
डालरों का वायदा क्रय किया था । 


295. अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजारों में विद्यमान अनिश्चित 
परिस्थितियों के कारण उन्हें बंद करना पड़ा और 12 फरवरी, 1973 
को अमेरिकी डालर का और अवमूल्यन हुआ; इन कारणों से रिजर्व 
बैक ने 12 और 13 फ़रवरी, 1973 से क्रमशः अमेरिकी डालर पौर 
स्टलिंग के वायवा ऋय को रोक दिया । किंतु रिजर्व बैंक तैयार दाति 
के लिए प्राधिकृत व्यापारियों से 12 फ़रवरी 1973 को विद्यमान दरों 
अर्थात 4 जुलाई 1972 को निर्धारित की गयी दरों पर स्टलिग का क्रय 
विक्रय करता रहा । केवल छ: महीने तक दाति किये जाने के लिए 12 
फ़रवरी , 1973 को विद्यमान दरों पर स्टलिंग का वायवा क्रय भी 8 मार्च 
1973 से पुनः चालू कर दिया गया । 


V . विवेश मुद्रा नियंत्रण संबंधी गतिविधियां 


292. जुन 1972 में पौंड और स्टलिंग और फ़रवरी 1973 
में अनेक प्रमुख विश्व मुद्राओं को विनिमय बाजार में मुक्त छोड़ दिया 
गया था ; इस कारण इस वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा नियंत्रण की 
गतिविधियों पमुख रूप से विनिमय दर और उससे संबद विषयों से 
सम्बन्धित थीं । 


ब्रिटेन द्वारा स्टलिंग क्षेत्र के देशों के साथ विदेशी मुद्रा नियंत्रण शुरू किया जाना 


विनिमय बरें -रिजर्व बैंक द्वारा क्रय-विक्रय 

293. पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि ब्रिटेन द्वाग जून , 
1972 में स्टलिंग को विनिमय बाजार में मुक्त छोड़ दिये जाने का 
मिर्णय किये जाने के बाद रिजर्व बैंक द्वारा हाजिर स्टलिंग का क्रय और 
विक्रय किये जाने की दरें क्रमशः प्रति रु. 100 पौंड 5 . 3333 और 
प्रति रु. 100 पौड 5 . 3050 निर्धारित की गई और ये वरें 4 जुलाई, 
1972 से ममल में पायीं । स्टलिंग का वायदा क्रय 5 जुलाई, 1972 से 
पुनः पात किया गया और उसकी दरें 3 महीने तक दाति किये जाने 
के लिए प्रति रू. 100 पौड 5 . 3458 और छः महिने तक दाति किये 
जाने के लिए प्रति रु. 100 पौंड 5 . 3583 निर्धारित की गयीं । इसके बाद 


296. पौड स्टलिंग को विनिमय बाजार में मुफ्त छोड़ देने का निर्णय 
किये जाने के साथ-साथ प्राधिकारियो ने 23 जून , 1972 से स्टलिंग 
क्षेत्र को विदेशी मुद्रा नियंत्रण के उद्देश्य के लिए ब्रिटेन और मायरलेस 
गणतंत्र तक सीमित किया और " अनुसूचित क्षेत्रों " के रूप में पहले 
नामांकित देशों ( आयरलैड गणतंत्र को छोड़कर ) के निवासी व्यक्तियों 
को अनिवासी के रूप में और वर्तमान स्टलिग लेखों को विषेशी लेखों 
के रूप में नामांकित किया । इसके परिणामस्वरूप विदेशों को 3 नवंबर , 
1972 से भारतीय विदेशी मुद्रा नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए दो वर्गों में 
विभाजित किया गया : 


( क ) विदेशी लेखेवाले देश : निम्नलिखित ( ब ) में उल्लिखित 
देशों को छोड़कर किंतु ब्रिटेन और दूसरे भूतपूर्व अनुसूचित क्षेत्रों (अर्थात् 
स्टलिंग क्षेत्र के देश ) के साथ सभी विदेश ; और 
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( ख ) द्विपक्षीय नेमवाले वेश : बलरिया , चेकोस्लोवाफिया, जर्मन सोम काममी वायित्व के निपटान के लिए या विरासत , उपहार के विनिश्चयम या किसी 
संवात्मक गणराज्य (पूर्व जर्मनी ), हंगेरी , उमर कोरिया, पोलस, रुमानियां गैर रिहायशी के आदेश पर विदेशी मुद्रा में किये जानेवाले भुगतान के 
मोवियत ममाजवादी गणतन्त्र राज्य और यगोम्माधिया मिन्स यगोस्लाविया प में विदेशी मुद्रा स्वीकार करने की अनुमति दी गयी यशर्ते कि इस 
के मामले में नवबर, 1972 में भारत मरकार और यूगोस्लाविया प्रकार प्राप्त की गयी विदेशी मुद्रा को प्राप्ति के बाद 30 दिन की अवधि 
मरकार के बीच हा नये व्यापार करार के बाद इन दोनों देशों के बीच के भीतर किमी प्राधिकृत व्यापारी को प्रत्यर्पित किया जाए । हम अवधि 
मभी लेन देन ( 31 दिमयर 1972 के पहले किये गये उन निर्यात -पायात को दिसंबर 1972 में कम कर 7 दिन कर दिया गया है । विदेशी यात्रा 
ठकों को छोड़कर जिनको मगर मंबंधी दायित्व के अधीन 1973 में में लौटनेवाले भारत के रिहायगियों को भी देश में प्रवेश पाने के लिए 
अंशतः पूर्ण करना है और जिनका निपटान 30 सितंबर , 1973 के पहले निर्दिष्ट मीमा शुल्क केंद्र में अपने पास रहनेवाले विदेशी मुद्रा नोटों , यात्री 
अपरिवर्तनीय रुपयों में करना है ) 1 जनवरी , 1973 से मुक्न मप से कों प्रौर या दूसरी विदेशी मुद्रामो की घोषणा करनी होगी । 
परिवर्तनीय मुद्रा में किये जाने चाहिए । 
____ 297. भारतीय रुपयों में किये जानेवाले लेन देनो के लिए नेपाल और 

बंगलादेशको कारोबारी यात्रा 
भूटान के भारतीय, नेपाली पोर भूटानी रिहायशी पोर इन दोनों क्षेलों 
में रहनेवाले भारत के कार्यालय और शाखा , नेपाली और भूटानी फ़र्म , 299. यह पाया गया कि बंगला देश को कारोबार के संबंध में की 
कंपनियां अथवा दूमरे मंगठन पहले की तरह भारत के रिहायशी के रूप जानेवाली यात्रा के लिए जिन मानो पर फिलहाल विदेशी मुद्रा प्रदान की 
में माने जाते हैं । 

जाती है वह अपर्याप्त है । प्रतः अमेरिका और कनाडा को छोड़कर अन्य देशो 

को कारोबार के संबंध में की जानेवाली यात्रामो के लिए फ़िलहाल लागू 
भारत के रिहायशी व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रात्रों का प्रत्यर्पण 

होनेवाले विदेशी मुद्रा -मानों को मई 1973 में बगला देश के लिए भी 
2.598. अप्रैल , 1965 में की गयी मामान्य अनुमति के अधीन भारत के लागू किया गया । फिर भी बंगला देश की यात्रा के लिए केवल रुपयों 
किसी रिहायशी व्यक्ति को मेवानो के लिए परिमिक के रूप में या में विदेशी मुद्रा प्रदान की जाती रहेगी । 

सारणी 30 जुलाई 1972 से जून 1973 तक की अवधि के सामियकीय प्राकरे 

I. विदेशों में अध्ययन प्रशिक्षण के लिए जारी किये गये विदेशी मुद्रा परमिट 
_ - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - 

___ - - - - - -- - -.- .- . . - - 
तकनीकी पाठ्यक्रम 

गैर तकनीकी पाठ्यक्रम 
जारी किये प्रदान की गयी जारी किये गये पर 

प्रदान की गयी 
गये पर विदेशी मुद्रा को मिटों की संख्या विदेशी मुद्रा की 
मिटों की गशि ( हजार 

गशि ( हजार 
मंख्या रुपयों में ) 

रुपयों में ) 
- . -- . . - - .. -- - . - - - - -- - - - 

- - ------ - --- - . - - -.. - - 
ब्रिटेन और यूरोप . 

512 5625 502 

2471 
अमेरीका और कनाडा 

817 18665 

9626 
अन्य देश 

1949 
- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - --- -- - - - 

- - 

- - -- - 
II . अभ्ययन/ प्रशिक्षण को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए को जाने वाली 

__ III . अनुमोदित पो फ़ार्म प्राबेदन पत्रों की संस्था 

-- - 
- - ----- - 

- - - 
विदेश यात्रा के लिए जारी किये गये विदेशी मुद्रा परमिट 

- - 

अनमोदित पी अस्वीकृत 
- - 

उद्देश्य 
- - 
- - - - 

फ़ामो की 
-.. - 
- - . . 

संख्या 
जारी किये प्रदान की 
गये परमिटों गई विदेशी 

1. परिवार के प्रमुख से मिलना 
की मंख्या मद्रा की 2. रिसेदारी से मिलमा 

15488 
गशि 

3. निर्यात वृद्धि 
( हजार 4. विदेशों में नौकरी . 

(6140 
रुपयों में ) 5. स्थायी निवाम के लिए उन्प्रयास 

5498 
- - - - - - - - - --- - - - - .-- - . - - - - - -- - - - - - - 

6 विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी 

3478 
1. कारोबार . 

_ 1223372782 7 . विविध 

23073 

VI. रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित सर्वेक्षण और विचार गोष्ठियां 
2, डाक्टरी चिकित्मा . 

609 6 ] 60 

समण 
3. मध्ययम दौरे 

1210 

____ 300. पिछले वर्ष को रिपोर्ट में बैंक के माख्यिकीय विभाग द्वारा 
4. मम्मेलनो मे भाग लेमा 

भारत मरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और राज्य सरकारों के 
1328 

मांख्यिकीय विभागों के सहयोग से प्रायोजित अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण 
5. विविध . . . . 64437505 और निवेश ममण 1971- 72 के बारे में उल्लेख किया गया था । मालोच्य 

पर्ष के दौराम मांग पभ की छानबीम का मन्त्रगत कार्य पूर्ण हुमा । ग्रामीण 
- - - - -- - - - . . - - - - . - - 
133 G of I /73- - 11 


- - 


587 


309 


389 
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12358 


377 


12233 


72782 


6453 
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7505 
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क्षेत्रों में विद्यमान ऋण स्थिति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य कार्यकलाप और उपकरणों में उनके द्वारा किय गये निवश को समिति के 
में ऋण के पूर्ति पक्ष की प्रनिरिक्त छान- बीन शुरू की गई । रिजर्व बैंक ही कार्यकलाप और निषश के रूप में माना जा सकता है । इस प्रकार 
के नमूने के प्राधार पर मांग पक्ष की छानबीन के लिए चुने गयं गांवो भले ही उत्पादन -ब-बिक्री ममितियों का स्वामित्व सामान्यत : किसी भी 
की ऋण मबधी आवश्यकतानी की पूर्ति करनेवाली महकारी संस्थानों , उपकरण पर नहीं हो , फिर भी उनके मारे में शायद यह माना जा सकता 
वाणिज्य बैंको और सरकारी विभागों तथा अन्य मास्थानिक एजन्मियों के है कि वे प्रौद्योगिक गतिविधियों में मंलग्न हैं । इस योजना के उद्दश्य के 
बीच पूर्ति के संबंध में एक मामान्य प्रश्नावली प्रचारित की गई । इसके लिए ऐसी गमितियों को " प्रौद्योगिक मम्थाओ" के म्प स्वीकार करने की 
अलावा 750 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों , 80 महकारी विपणन गरकार को सिफारिश किये जाने के प्रश्न पर मक्रिय रुप में विचार किया 
ममितियो और उतनी ही संख्या के भूमि विकास बैंको के नमूनों की एक जा रहा है । 
व्यापफ नत्स्थानिक छान-चीन पैक के कृषि ऋण विभाग के निरीक्षण 
कर्मचारियों और जिला केंद्रीय गहकारी बैंकों के कर्मचारियो द्वारा 

___ 303. हम वर्ष के दौरान प्रार्थिक विभाग के ग्रामीण अर्थ प्रभाग ने 
उनके बीच उपय क्त अन मूचियों को घुमाकर की जा रही है । 

गुजरात के कमा जिले के पिछड़े क्षेत्रो में तीन राष्ट्रीयकृत बैंको के उप 

कार्यालयों और चल कार्यालयों के परिचालन का क्षेत्रगत अध्ययन किया । 
301. स्टेट नक प्रॉफ़ इरिया के अनुरोध पर प्रौद्योगिक विन विभाग 
ने नागपुर और उसके आसपास के क्षत्रो में केन्द्रिन भीण दशा में रहनेवाले 

इग प्रभाग के एक अधिकारी ने उत्तर प्रदेश में वाणिज्य मैको द्वारा प्राथमिक 
हथकरघा उद्योग के तन्स्थानिक अध्ययन का प्रायोजन किया जिसगे महाराष्ट्र कृषि ऋण ममिनियों का वित्तपोषण किये जाने से संबंधित योजना के 
राज्य हथकरघा निगम की योजना को उन यूनिटों को प्रदान किये जानेवाले परिचालन पर प्रायोजित किय गय अंतविभागीय अध्ययन में भाग लिया । 
अतिरिक्त बैंक अग्रिमों के लिए भी लागू किया जा सके जो बैंकों को 
देय राशि को चुकाने में पहले से ही असमर्थ रहते हैं ताकि उक्त उद्योग 

304. प्राथिफ विभाग के अंतर्राष्ट्रीय विन प्रभाग बाग अप्रैल- जून , 
को उसके संकट के समय गहायता मिग्न मके । यहा यह उल्लेख किया 

1971 की तिमाही की प्रवर्गीकृन प्राप्नियों ( अर्थात् 10, 000 रुपयो से 
जा सकता है कि इन क्षेत्रो में रहनेवाले हथकरघा बुनकरों को विनीय 

कम या समान राशि की प्राप्तियो जिनके लिए विदेशी मुद्रा विनियमा 
महायता प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सभी गष्ट्रीयकृत बमो 

वली के अधीन उद्देश्यवार विवरण दियं जाने की आवश्यकता नहीं है ) 
से अनुरोध किया था । उमने हथकरघा बुनकरों को कच्चा माल देकर 

का सर्वेक्षण प्रारभ किया गया था । उक्त मर्वेक्षण का उल्लेख पिछले वर्ष 
और उनके उत्पादन के क्रय-विक्रय की व्यवस्था कर महायता देने के लिए 

की रिपोर्ट में किया गया था । इग वर्ष के दौरान उपर्युक्त प्रभाग ने इम 
महाराष्ट्र राज्य हथकरघा निगम की भी स्थापना की । निगम ने एसी एक मर्वेक्षण के परिणामो को प्रतिम रप दिया । इस सर्वेक्षण के परिणामों 
योजना प्रारंभ की थी जिसके अंतर्गत बकों द्वारा हथफरथा बनकरों को दिए 

का विश्लेषण करते हुए एक विस्तृत टिप्पणी बक के बलेटिन के मार्च 
आनेवाले ऋणो और उनकी वसूली को फच्च माल की पूर्ति और तयार 

1973 के अफ में प्रकाशित की गयी । इम सव क्षण का उद्दश्यवार स्वरूप 
किये गए माल के विपणन से सबद्ध किया गया था । इस संबंध मे , नागपुर 

पिछले सर्वेक्षण के उद्देश्यवार स्वरूप के लगभग समान ही था । इसलिए 
में सभी राष्ट्रीयकृत बैंको के प्रतिनिधियो और हथकरा , विस्थ त् करघा 

भुगतान शेष के अकिड़ो में विभिन्न उद्देश्यो के लिए जिम प्राधार पर 
और सहकारी वस्त्रोद्योग के निदेशालयों तथा महाराष्ट्र राज्य हथकरघा 

अवर्गीकृन प्राप्तियों को नियत किया जाता है उसमें किसी प्रकार के 
निगम लिमिटेड के अधिकारियों के माथ विचार-विमर्श किया गया । 

परिवर्तन की आवश्यकता नहीं मममी गयी । 1972 का सर्वेक्षण फरवरी , 
इम अध्ययन के परिणामों के अाधार पर गारंटी संगठन ने निगम की 

मार्च और अप्रैल की तिमाही के लिए शुरू किया गया और उसके परिणामों 
योजना के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा ऐसे बुनकरों को उनकी 

को अम अन्तिम रूप दिया जा रहा है । यह प्रभाग, विदेशी कंपनियों की शाखाओं 
बकाया राशि की वसूली के लिए दिये जानेवाले प्रस्तावित अतिरिक्त 

और भारतीय मिश्रित पूंजी कपनियो से विदेशी निवेश संबंधी त्रैमासिक 
अग्रिमो के संबंध में रक्षा प्रदान करना स्वीकार किया है । राष्ट्रीयकृत 

मर्वेक्षण रिपोर्ट भी मगाता रहा । 1968- 69 और 1969- 70 की भारत 
मैको को भी ग्रह सूचित किया गया कि निगम की योजना के अंतर्गन 

की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का प्रमुख रूप से इन रिपोटों पर भाधारित 
हथकरघा बुनकरों को उनके द्वारा दिय गयं अग्रिमो के लिए रक्षा प्रदान 

मूल्यांकन अभी जारी है । 
करने के संबंध में गारदी मंगटन को कोई आपत्ति नहीं होगी मशत कि वे 

305. भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग के सर्वेक्षण और विदेशों 
उन ऋणों के प्रस्तावों के मंयीक्षण तथा उनके वितरणोत्तर पर्यवक्षण के 
मंदभ में अपना सामान्य मानदंड अपनाये । 

में संयुक्त भारतीय उपक्रम के सर्वेक्षण के जो कार्य प्राथिक विभाग 

क व्यापार प्रभाग बाग शट किये गये थे उनका उल्लेख पिछले वर्ष की 
302. योजना की वर्तमान शर्तो के अधीन विकन्द्रित रूप से कार्य 

रिपोर्ट में किया गया था ; उक्त कार्य में प्रालाच्य वर्ष के दौरान प्रगति 
करनेवाली हथकरचा मुनकर गमितिया जैसी प्रौद्योगिक सहकारी मंग्थाएं 
गारंटी रक्षा प्राप्त करने के लिये योग्य नही हैं । किनु , चंकि प्रौद्योगिक 

हुई । विवर्गणयों के मवीक्षण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है । और अब 
क्षेत्र में सहकारी मम्थायी को प्रोन्मान देना एक राष्ट्रीय नोनि रही है आंकड़े के विश्लेषण का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है । । 
इमलिए विकेन्द्रित रूप से कार्य करने वाली कतिपय प्रौद्योगिक महकारी 
मंस्थाओं का अध्ययन कार्य शुरू किया गया तामि संबन्धित विभिन्न विषयो 

3 06. आर्थिक विभाग के ग्रामीण मवक्षण प्रभाग ने कृषि उत्पादन 
का परीक्षण किया जा सके और से य निटो को दिये गये अग्रिमो को रक्षा को बढ़ाने में सहकारी ऋण की भूमिका पर शुरू किये गये छठे अनवर्ती 
प्रदान करने के लिए उचित मानवर निर्धारित किय जा मक । यह देखा ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण 1963- 66 की सामान्य पुनरीट ण रिपो को इस वर्ष 
गया है कि अभी कुछ समय से, उत्पादन-ब-बिक्री समितियों के रूप अन्तिम मप दे दिया है । ( 1 ) केरल में वित्त के फ़सलवार मान , 
में औद्योगिक सहकारी मस्थाओं का संगठन किया जा रहा है जो ( 2 ) महाराष्ट्र में संयुक्त रूप से म्याधिकृत निजी कुत्री और सरकार द्वाग 
अच्नं माल के क्रय और तैयार किये गय माल, दानों के मामले बनाये गये माम दायिफ कुओं के मचालन में सबंधित दो क्षेत्रगत 
में उत्पावन समधी जोखिम उठाती है । संगठन के सहकारी स्वरूप अध्ययनों की रिपोर्ट पूरी की जा चकी है । प्रभाग द्वारा नियमित रूप 
के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मामति और उसके मदस्यों की संपूर्ण में सहकारी धका के अग्रिमों और जमाराशियो के ममध में जो मासिक 
संघटन के रूप में शायद स्वीकार किया जा सकता है तथा सदस्यो के मवक्षण किया जाता है वह स वर्ष जारी रहा । 
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VII . शिक्षा और प्रशिक्षण 

संस्थान प्रदान करेगा और बैक का कर्मचारी वर्ग वास्तव में अध्ययन 

कार्य करेगा । संस्थान ने निर्यात ऋण और गारटी निगम के अनुरोध 
307. रिपर्व चक न केवल अपन , बल्कि वाणिज्य मको , 

पर उसके पंकिग ऋण से मम धित परामर्श कार्य समाप्त कर लिया है । 
महमारी संस्थामी और मग्यारी विभागों के गभी स्तरी अर्थात् प्रबर , 

मंग्यान न बैंकिंग उद्योग में सीधी भरती के लिये भी 30 यिभिन्न केन्द्रो 
पर्य क्षी और वरिष्ठ कार्यपालक स्तरां के अनेक कमचारियों को अपनी 

में 11 मैना को 1 . 25 लाम्म उम्मीदवारों के संदर्भ म चयन और परीक्षण 
विभिन्न प्रशिक्षण मम्थानो द्वारा सामान्य और गहन प्रशिक्षण प्रदान करता 

की अपनी सेवाए अपित की । सनदी लेखापालों की सीधी भर्ती के लिय 
है । इस वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थाश्री द्वारा अपनी गतिविधिषों 

विशेष चयन परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की गयौं । 
को विस्तारित करने में की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्नलिस्थित 
अनुछेदों म दिया गया है । 

बैंकर प्रशिक्षण कालेज, सम्बई 


राष्ट्रीय फ प्रबंध संस्थान 


311. आलोच्य अवधि के दौरान बैकर प्रशिक्षण कालेज ने ऋण 
मल्यांकन पर मात पाठयक्रम और मीयादी ऋण प्रदान करने वाली सस्थानी 
और बैंकों के विधि अधिकारियों गौर, बाणिज्य बैंको के पर्यवेक्षी निरीक्षण 
नर्मचारी वर्ग के लिये दो - दो पाठयक्रम चलाये । मीयादी ऋण प्रदान करने 
वाली मस्थानो के लिये काला ने बामार विश्लेषण पर एक पाठ्यक्रम 
चलाया । कालज ने दो मध्यवर्ती पाछ्यक्रम प्रोर उच्चतर बैंकिग प्रौद्योगिक 
थिन कामिक सभा मंगठन पर एक -एक पाठयक्रम का आयोजन किया । कतिपय 
याणिज्य बैंकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त उनके अधिकारियों 
के लिये कुछ विशिष्ट कपनी पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया । 


300 8. जुलाई 1972 जून 1973 की अवधि में राष्ट्रीय बैंक 
प्रबन्ध संस्थान ने सकों की श्रमशक्ति को यिमन करने , उसाग 
क्षेत्र को परामर्श मेवाएं प्रदान करने , मल और व्यावहारिक अनु 
मंधान कगने तथा उद्योग मंत्र के अलग - अलग यूनिट की विशिष्ट 
ममस्याओं को सुलझाने में मधित अपने कार्यकलापों को विस्तारित 
किया । इस प्रधि के दौरान 11 कार्यक्रम आयोजित कियं 
गये जिनमें 350 अधिकारियों ने भाग लिया । इन पाटयक्रमा में 
निम्नलिखित शामिल थे : उच्च प्रबध प्रशिक्षण , वरिष्ठ कार्यपालक विकास 
कार्यक्रम , शाखा प्रबन्धक कार्यक्रम , प्रशिक्षकों के लिए कार्य शिविर, 
श्रमशक्ति विकाग सबन्धी दुमरी विचार गोष्ठी , उधारवतांना के 
लिये ऋण प्रबध पाठयक्रम , अन्नग-अलग यनिटी के लिए , 
प्रशिक्षा कार्यक्रम , पिनष्ट लेखा का प्रबन्ध , कृषि विन नीति पर 
कार्य शिविर भादि । इनके अलावा अगस्त 1972 और अप्रैल, 1973 
में दो उच्च स्तरीय प्रबन्ध मम्मेलन आयोजित किये गये और उनन मम्मेलना 
में विभिन्न बैंको के मुख्य कार्यपालक अधिकारियो , योजना आयोग 
के नीति निर्धारको , विम मंत्रालय और रिजर्व बैक आफ इरिया को 
विकास प्रयत्ना की दिशाओं और स्वरूपों और हम ममग्र कार्य में 
बैकिंग उद्योग को उपयुक्त भूमिका के संबंध में विचार-विमर्श करने का 
अवसर प्राप्त हुआ । 

309. अनुसंधान के भन्न में , ऋण प्रायोजना , बैकिंग उद्योग के 
विकाम क्षेत्रीय आर्थिक अमना, कारोबारी प्रायोजना व्यापार मंभावनानो , 
ऋण प्रबंध आदि के क्षेत्र में विभिन्न अध्ययन भारी है और मुद्रा मचलन 
की गति, कार्य प्रायोजना , असम -पूर्वांचल मैक और नागालैंड, मणिपुर 
और नफा (पूर्वोनर सीमा ऐजेसी ) गे मयंधित अध्ययन समाप्त किय गये । 
संस्थान में फिलहाल चौदह अनुमधान मध्यागी /फ़नो राक्टरेट की उपाधि 
के लिए पाधि निमंध तैयार कर रहे है । मथक्लाइन विश्वविद्यालय ने 
अपने विद्यार्थियों का राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध मस्थान में परिचालन संबंधी 
अनुसंधान के क्षेत्र में एम एम सी० को उपाधि के लिए न संबंधी 
अपेक्षाना की पूर्ति करने हुए अनुमंधान करने और शोध निबंध तैयार करने 
की अनुमति दी है । हम व्यवस्था के अन्तर्गन एक विद्यार्थी ने 1972 
के दौरान मम्थान में अपना अनुमधान कार्य पूरा कर लिया है । 1973 
में प्रारभ किये जाने के लिए अनुमंधान प्रकिया पर एक व्यापक 
पाठयक्रम बनाया गया है । 


31 2. जमा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था 
मालज ने विश्व बैंक वाशिंगटन डी सी . के आर्थिक विकास मम्थान के 
सहयोग में विकास बैंक व्यवस्था पर एक विम्तरीय क्षेत्रीय पाठ्यक्रम 
आयोजित किया । इम पाठयम में एणिया और अफ्रीका के मोलह देशो 
की बिकाम विसीय एजेंसियों के पनीम कार्यपालक और वरिष्ठ अधिकारियो 
ने भाग लिया जिनमें भारत की वित्तीय संस्थानों के नौ अधिकारी भी 
शामिल थे । विकास बैंक व्यवस्था की महत्वपूर्ण समस्याओं पर एक 
ग्रनर ष्ट्रिीय विचार गोष्ठी आयोजित की गयी जा उक्त पाठयक्रम का 
अंतिम चरण थी । उक्त गोष्ठी में अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों न 
भाग लिया । अंतर्राष्ट्रीय क्षत्र में कालेज का यह पहला महत्वपूर्ण कार्य 
था । हम पाठयक्रम को तैयार करने में कानेज ने कुछ माहमिक प्रयोग 
किये थे दोनो स्तरो के पाठयक्रमों के प्रशिक्षणाथियों को दो सप्ताह के 
लिए एक माथ मम्मिलित एप से प्रशिक्षण में भाग लेने देना उन प्रयोगों 
में एक था । बैंक व्यवस्था में औद्योगिक मबंधों पर वाणिज्य बैकों और 
वित्तीय संस्थानों के उम विषय के कार्यपालक अधिकाग्यिों और कर्मचा 
रिया के लाभ के लिए एक पाटयमम और वाणिज्य बैंको और वित्तीय 
मस्थानो के अधिकारियों के लाभ के लिए लघु उद्योगी के बिनपापण 
पर एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया । । 


313. 1973 के द्वितीयार्ध में कालेज याणिज्य बैंको के मध्य 
स्तरीय कार्यपालक अधिकारियों के लिए निर्याम बिन पर एक अल्पकालीन 
पाठ्यक्रम और एक मफिन पाठपक्रम शुझ करने का विचार कर रहा 


310. मैदल बफ आफ इण्यिा और बैंक आफ महाराष्ट्र के पुनर्गठन 
में सबधित परामर्श परियोजनाए गमाप्त की गई और उनको कार्यान्वित 
करने के लिये एक क्रमबद्ध कार्यक्रम का मुझाय दिया गया । गांगली बैंक लिमिटेड , 
माउथ इन्डिया बैक लिमिटेड , नेरगाडी बैंक लिमिटर , फंसरल बैंक लिमिटन 
जम अन्य बैंको के लिये भी परामर्श कार्य ममाग्न किया गया । मंग्थान ने स्टेंट 
बैंक आफ बुद्धिण्या के लिये 5 विभिन्न परियोजनाय। म यक्त परामर्श 
योजना व मदर्भ में एक नई प्रणाली अपनायी है प्रार का योजना के 
संबंध में प्रत्येक परियोजना के लिये संकल्पनात्मक मत्परता और अभिकल्प 


21 1. अालोच्य अवधि के दौरान . कान ज ने रिजर्व बैंक के ग्रेट 
म्टाफ़ ग्राफ़िमगं पोर ग्रेट [ II बरिष्ट स्टाफ़ अफिमरी के लिए क्रमशः 
वा केन्द्रीय बैफिग पाठयक्रम और एक नुच्च केन्द्रीय बैंकिंग पाठ्यक्रम का 
प्रायोजन किया । पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी उम्र केन्द्रीय बैकिंग 
पाठ्यक्रम में वाणिज्य बैंकों के कतिपय बरिष्ट अधिकारियों का प्रवेश 
दिया गया । रिजयं धैव की अपनी प्रशिक्षण गंग्थानों के प्रशिक्षक वर्ग 
के लिए एक प्रशिक्षण पाटपकम और चेकिंग परिचालन और विकाग 
विभाग के अधिकारियां के लिए एक विदेशी मुद्रा पाटयम का भी 
आयोजन किया गया । 
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315. इस अवधि में कालेजों में प्रशिक्षण प्राप्त बैंकों और वित्तीम क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में इस प्रकार के बीम पाठपक्रम मायोजित किये 
सस्पानो के अधिकारियों और रिजर्व बैंक के अपने अधिकारियों की कुल गए ; कलकत्ता केन्द्र इस उद्देश्य के लिये विशेष रूप से खोला गया था । 
संख्या 835 थी । 1954 में जब इम फालेज की स्थापना की गयी विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में अब तक प्रशिक्षण प्राप्त स्लर्फ कर्मचारी 
तब से लेकर अब तक 5, 301 अधिकारियों ने कालेज द्वारा अलाये बर्ग की कुल संख्या 8, 481 है । 
गये विभिन्न पाठयक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है । 

अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठपक्रम 
सहकारी बैंकर प्रशिक्षण कालेज, पूना 

3 20. राज्य वित्तीय निगमों के कर्मचारियों को ऋण मूल्यांकन 
316. प्रौद्योगिक महमारी मस्थानों को वित्तीय महायता प्रदान करने अनुवर्ती कार्रवाई और दस्तावेज तैयार करने से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान 
वाले राज्य केन्द्रीय महकारी को , शहरी बैंकों और केन्द्रीय बैंकों के प्रबन्ध करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने राज्य वित्तीय निगमो के मध्यस्तरीय 
मर्मचारीयो वर्ग के लिए सहकारी बैंकर प्रशिक्षण कालेज ने एक एक अधिकारियों के लिये अल्पकालीन प्रावासी पाठपक्रम प्रारंभ किया है । 
पाठयक्रम चलाया । भूमि विकास बैंकों के प्रबन्ध फर्मचारी वर्ग और हम प्रकार के पार पाठयक्रम नई दिल्ली, रांची , मद्रास और बंगलूर में 
वाणिज्य बैंको के मध्यस्तरीय कर्मचारियों के लिए तीन पाठयक्रम पाहरी प्रायोजित किये जा चुके है । गग्य विनीय निगमों के दूसरे स्तरों के 
महकारी बैंको के प्रबन्ध कर्मचारियों के लिए दो पाठ्यक्रम और गज्य कर्मचारी वर्ग की प्रशिक्षण संबंधी मावश्यकतामों की पूर्ति करने के साथ 
केन्द्रीय महकारी बैंकों के शाखा एजेंटों के लिए एक पाठयक्रम चलाये गये साथ भविष्य में भी इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को जारी रखने का इरादा 
कालेज कृषि वित्त पर पाठयक्रम का आयोजन करता रहा और इस प्रकार है । 
के वो पाठयक्रम वाणिज्य में बैंकों के मध्यस्तरीय कर्मचारियो के लिए 

321. रिजर्व बैंक ने 9 अक्तूबर से 13 अक्तूबर 1972 तक नई 
और एक विशेष अल्पकालीन पाठपक्रम वाणिज्य मकों के वरिष्ठ मनीय 

दिल्ली मे महकारी सामियकी विन्यास से संबंधित अल्पकालीन पाठपक्रमों का भी 
अधिकारियों के लिए पौर एक पाठपक्रम रिजर्व बैंको के अधिकारियों 

आयोजन किया जिनमें 5 गज्यों और राष्ट्रीय महकारी विकास निगम , 
के लिए चलाये गये । फाले ज ने परियोजना प्रायोजना प्रौर मुल्यांकन पर राज्य 

सहकारी प्रशिक्षण समिति और भारत सरकार के प्रतिनिधियो ने भाग 
प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के प्रबंध कर्मचारी वर्ग और वारिगज्य बकों के 

लिया । 
मध्यस्तरीय प्रबंध कर्मचारियो के लिये एक पाठपक्रम चलाया और विभिन्न राज्यो 
द्वारा प्रसर्राष्ट्रीय विमाम संघ के साथ किये गए सहायता करारों की शो 

कर्मचारी वर्ग को प्रतिनियुक्ति 
और प्रतिबंधो को ध्यान में रखते हुए उन गज्यों के लिये विशेष पाठप . 

322. भारतीय प्रशामी कर्मचारी कालेज हैदराबाद के माथ की गई स्थाई 
कमों का प्रायोजन किया । इनके अलावा फालेज ने राज्य केन्द्रीय और 

व्यवस्थानों के अधीन बैंक के अधिकारी उक्त कालेज द्वारा प्रायोजित प्रबंध 
प्राथमिक महकारी बैंकों के प्रबंध कर्मचारी वर्ग के लिये पुनएचर्या पाठप 

विकाम पाठपत्रमो में भाग लेने के लिये प्रतिनियुक्त किये गए । वाणिज्य 
क्रमों का भी आयोजन किया । यह कालज पूना के बाहर कई मुविधापूर्ण 

बैकों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के लिये मैफर प्रशिक्षण कालेज द्वारा 
स्थानों पर विभिन्न विषयों के अल्पकालीन पाठपक्रम भी चलाता रहा । 

पलाए गए कुछ पाटपक्रमो में और साथ ही अखिल भारतीय और राज्य 
317. इस अवधि में महकारी बैंको , भूमि विकास बैंको और वाणिज्य स्तरीय प्रबंध संस्थानो , प्रबंध संस्थानों तथा इसी प्रकार के कुछ अन्य 
बैंको तथा रिमा भैफ के जिन अधिकारियों ने इस कालेज में प्रशिक्षगा मस्थानों द्वारा प्रायोजित प्रभंध विकास संमंधी मल्पकालीन पाठयक्रमों में 
प्राप्त किया उनकी संख्या 774 थी । सितम्बर 1969 में अब इस कालेज भाग मेने के लिये भी अधिकारियों को भेजा गया । रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय 
की स्थापना की गई त से लेकर अब तक कुल 2, 205 अधिकारियो ने पुननिर्माण और विकाम मैक के आर्थिक विकास संस्थाम और काफ स्थिम 
इस कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त किया है । 

एशियाई प्रार्थिक विकास और मायोजना संस्थान द्वारा प्रायोजित पाठपक्रमों में 

भाग लेने के लिये भी अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करता रहा । 
कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज , मद्रास 

इसके अतिरिक्त प्रिटेन, पश्चिम जर्मनी और जापान के पैकिंग और वित्तीय 

संस्थानो में मध्ययन दौरे प्रशिक्षण के लिये अधिकारियों को प्रतिनियुक्त 
3 ] ४. यह कालेज ग्रेड II स्टाफ़ आफ़िसरो ( सीधे भर्ती किये गए 

किया गया । 
पदोन्नत किये गए ) और महायक कर्मचारी वर्ग के लिये केन्द्रीय मैफ संघटन 
पर मामान्य पाठपक्रम तथा बैंकिग परिचालन और विकाम विभाग, 

रिजर्व बैंक प्राफ़ इशिया में हिन्दी की प्रगति 
प्रोद्योगिक वित्त विभाग और कृषि ऋण विभाग के अधिकारियो के लिये 

323. मालोम्य वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने 30 जून 1972 को 
निरीक्षण-अभिमुख पाठयक्रम नियमित रूप से चलाता रहा । ग्रेड I ग्रेड 

ममाप्त हुए वर्ष के लिये रिजर्व बैंक प्राफ़ इंडिया के कामकाज एवं भारतीय 
II ( सीधे भर्ती किये गए ) स्टाफ प्राफिसरों के लिये इस कालेज ने प्रवेश मैफ व्यवसाय की प्रवति और प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट तथा मुद्रा और 
पाठपक्रम भी चलाया है । इस कालेज में अब तक प्रशिक्षण प्राप्त कर्म 

थिम की रिपोर्ट के हिन्दी सपानर प्रकाशित किये । रिजर्व बैंक अपनी 
पारियों की कुल संख्या 3, 775 है । 

महयोगी संस्थाओं अर्थात् भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , कृषि पुनर्षित 

निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट , जमा भीमा निगम और भारतीय 
क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन 

ऋण गारटी निगम लिमिटेड को भी उनकी वार्षिक रिपोटो, प्रेम 
___ 319. रिजर्व बैंक के अवर और प्रवर मलकों के लिये सम्बई , मद्रास विज्ञाप्मि , विज्ञापनो, अधिसूचनाओं, नोटिमों आदि के हिन्दी अनुवाद 
पौर नई दिल्ली में स्थित अन्त्रीय प्रशिक्षण केन्द्र पाठपक्रमों का आयोजन के लिये सहयता प्रदान करता रहा । इस व्यवस्था के अंतंगत मैक के 
करते रहे । कलकमा स्थित क्षेत्रीय प्रशिभण केन्द्र विगत कुछ समय से हिन्दी अनुभाग में इस वर्ष दो पुस्तिकाएं प्रकाशित की जिनके शीर्षक इम 
कार्य नहीं कर रहा था , उक्त केन्द्र फिर मे खाना जा रहा है और वहां प्रकार थे: ( 1 ) भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंफ के कार्य और कार्य 
शीघ्र ही पाठयक्रम र किये जाएगे । बैंक ने उन योग्य उम्मीदवारों के पढ़ति और ( 2 ) कृषि पुवित्त निगम के कार्य और कार्यपद्धति । सरकार के 
लिये जो स्टाफ़, माफिमर ग्रेड [[ पद के उन्नति पाने के लिये विभागीय अन गेध पर रिशर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रचलित पवनामों 
परीक्षा में बैठे थे एक विशेष विचार -विमर्श प्रधान पाटयक्रम का भी के हिन्दी पर्याय तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया ताकि उनमें एक 
मायोजन किया । कुल मिलाकर कलकत्ता क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र महित चारो रूपता हो मफे । 
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324. राजभाषा अधिनियम , 1983 के उपबंधों का पालन करले 
हए रिकार्य अंक प्रेस विज्ञप्तियों/ टिप्पणियों /प्रकाशनियों/ मारांशों, नोटिसों, 
विज्ञापनों और अधिसूचनाओं को अंग्रेजी और हिन्दी में एक -माथ जारी 
करता रहा । जनसा, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से हिन्दी में 
प्राप्त पत्र प्रादि स्वीकार किये गए और उनका हिन्दी में उत्तर दिया गया । 

325. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की गति में तीव्रता लाने के उद्देश्य 
से बैंक में गत वर्ष मुख्य प्रबंधक को अध्यक्षता में गठिन माप्त सवस्यो 
की राजभाषा कार्यान्वयन समिनि की दूमरी बैठक 17 जुलाई, 1972 
को हुई । यह निश्चय किया गया कि स्टेट बैंक माफ़ इंडिया , सेंट्रल बैंक आफ़ 
इंडिया और कनारा बैंक तथा भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , कृषि पुन 
वित्त निगम और भारतीय युनिट ट्रस्ट के एक-एक प्रतिनिधि को सहयोजित 
कर समिति का विस्तार किया जाए । विस्तारित समिति की वो बैठकें 
28 नवंबर , 1972 और 27 फरवरी, 1973 को हुई और उन बैठकों में 
ऐसे विभिन्न प्रयामों पर विचार-विमर्श किया गया जो बैका में हिन्दी के 
प्रगामी प्रयोग के लिये किये जाने चाहिये । 
____ 326. वित्त मंत्रालय क बैकिग विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन 
ममिति के अनुरोध पर बैंक ने रिजर्व बैंक प्राफ़ इंडिया बुलेटिन में 
उमके अक्तूबर 1972 के अंक से एक हिन्दी खंड प्रारंभ किया ; उक्त 
खर में निम्नलिखित दिये जाते हैं : वित्तीय और आर्थिक समीक्षा तथा 
अंग्रेजी खो मे प्रकाशित होने वाले महत्त्वपूर्ण लेखों के मारांश, ऋण 
नियंत्रण के उपाय, विदेशी मुद्रा नियंत्रण की गतिविधियां और सुने हुए 
मार्थिक निर्देशकों की एक मारणी । 

327. रिजर्व बैंक अपने कर्मचारियों के हित के लिये विभिन्न केन्द्रो 
में अपनी हिन्दी शिक्षण योजना के अनर्गत हिन्दी कक्षाए पलाता रहा : 
उन कक्षामों को अब हिन्दी अध्ययन मंडल के नाम से अभिहित किया 
जाता है । हिन्दी परीक्षाओं और हिन्दी टंकण कला ( टाइपराइटिग ) झी 
परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिये दिये जाने वाले प्रोत्साहन एम वर्ष भी 
जारी रहे । भालोच्य वर्ष के दौरान हिन्दी प्रबोध, प्रवीण मौर प्राश 
परीक्षामों में उनीण कर्मचारियों को प्रमाणपत्र वितरित करने के लिये 
मद्रास और कलकत्ता में ममारोह प्रयोजित किये गए । 
पाणिज्य बैंकों में हिन्दी की प्रगति 
___ 328. 1967 में संशोधित गजशषा अधिनियम , 1963 के अनुमार 
केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वाधिकृत और नियंत्रित कम्पनियों और निगमों के 
लिये यह अनिवार्य है कि मे मभी आधिकारिफ उद्देश्यों के लिये अंग्रेजी के 
अलावा हिन्दी का भी प्रयोग करे । तदनुसार, सरकारी क्षेत्र के मभी 


बैंकों को इस अधिनियम के उपबंधो का पालन करना मावश्यक हो जाता 
है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कम से कम हिन्दी भाषी क्षेत्रो में जमता 
के साथ किये जाने वाले अपने कामकाज में अंग्रेजी के माथ -साथ हिन्दी 
के प्रगामी प्रमोग को प्रोत्साहित करने के लिये ममय -समय पर 
अनुवेश दिये गए हैं । ये अनुदेश अन्य गातों के माथ-माप फार्मों और प्रचार 
माहित्य का मुद्रण करने तथा विज्ञापन जारी करने में हिन्दी का प्रयोग 
करने के लिये दिये गए है । बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि हिन्दी 
में प्राप्न पत्रों का उसी भाषा में उत्तर में और हिन्दी में किये गए हस्ता 
भरों को बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के स्वीकार करें । दिसम्बर 
1972 के अंत तक बैंकों द्वारा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में की गई प्रगति 
का पुनरीक्षण करने पर यह पाया गया कि वे रामभाषा अधिनियम के 
उपबंधों और इम संबंध में जारी किये गए अमुषेशो का पालन करने के 
लिये क्रमिक मप से कदम उठा रहे हैं और अपने दैनंदिन कार्यो में हिन्दी 

और अन्य प्रादेशिक भाषानों का प्रयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं । 
कतिपय बैंक मानक हिन्दी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अपने कर्मचारियों 
को प्रोत्साहन के रूप मे कोई राशि प्रयान करने के निमित्त योजनाएं 
बनाने का विचार कर रहे हैं । जिन बैंकों में अपने कर्मचारियो को हिन्दी 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रोत्माहित करने के उद्देश्य से योजनाएं 
शुरू नहीं की हैं उन्हे ऐसी योजनाएं शुरू करने के संबंध में विचार 
करने के लिये सूचित किया गया है । इस संमंध में , रिजर्व बैंक 
की हिन्दी शिक्षण योजना और उसके अंतर्गत दिये जाने वाले प्रोत्साहनों 
की एक प्रतिलिपि बैंकों की सूचना और मार्गदर्शन के लिये भेज दी गई 
है । जिन हिन्दी शिक्षण केन्द्रों में गृह मंत्रालय ने हिन्दी शिक्षण कार्यक्रमों 
का प्रायोजन किया है उन केन्द्रों की एक सूची भी बैकों को भेजी गई 
है नाकि यदि वे चाहें तो अपने कर्मचारियों को इन हिन्दी शिक्षण केन्द्रों 
का लाभ उठाने के लिये सूचित कर सके । 


VIII. लेखे और अन्य विषय 


____ 329. 30 जून, 1973 को समाप्त हुए लेखा वर्ष मे विभिष ध्यप 
स्थाओं के लिये समायोजन करने के बाद बैंक की माय 271 . 29 करोड़ 
रुपये थी जबकि पिछले वर्ष की प्राय 222 . 17 करोड़ रुपये थी । विभिन्न 
स्रोतों से प्राप्त प्राय का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है : 


( राशि करोड़ रुपयो मे ) 


- 


- - -- - 


- - - 


वर्ष 


1972- 73 


1971 - 72 


... 


. 


- 


- 


. 


-- 


- 


. . - - ॥ 


- - - - - - 


- - - - 


- - - - 


-- 


3 . 15 


15 . 32 


( i ) राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याग 
( ii) राज्य सरकारों [ उपयुक्त मद (i ) में उल्लिखित अर्थोपाय अप्रिमों पर प्राप्त न्याग को छोड़कर 

और वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों को दिये गए ऋणो और अग्रिमो पर ब्याज . 
( iii ) रूपया प्रतिभूतियों पर ब्याज और रुपया खजाना बिलो पर बट्टा . 
( iv) विषेशी प्रतिभूतियों, निवेशों और खजाना बिलों पर ब्याज और गट्टा . 
( v ) विनिमय से प्राप्त कमीशन और लाभ या उपलग्धि 
( vi ) अन्य प्राय . 


21 . 11 
2 1 3 . 39 
20 . 07 
13. 43 

0 . 14 


20 . 56 
156 . 25 
22 . 58 

6 . 40 
1 . 06 


271 . 29 
100 . 00 


222. 17 
65 . 00 


घटाइए । जैसा कि पैगग्राफ 3:30 में उस्लेख किया गया है , निधियों में किये गा प्रतरण 


171 , 29 


157. 17 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - . 
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330. राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्मकालीन क्रियाएं ) निधि , राष्ट्रीय कृषि केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक पद से निवृत्त हए । सर्वश्री एम . एल . किर्लोस्कर , 
ऋण स्थिरीकरण ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( वीर्षकालीन भास्कर मिसर , बी० एन० पुरी और ज० रामदवे राय रिजर्व बैंक माफ़ 
क्रियाएं ) निधि में जो अंशदान किये गए उनकी राशि क्रमशः 30 करोड़ इंडिया अधिनियम , 1934 की धारा 8 ( 1 ) ( ब ) के अधीन केन्द्रीय बोर्ड 
रुपये , 10 करोड़ रुपये और 30 करोड़ रुपये थी जबकि 1971-72 में के निवेशको के रूप में नामित किये गए और में भी 14 जनवरी, 1973 
उनकी राशि क्रमशः 19 करोड़ रूपये , 6 करोड़ रुपये और 400 करोड़ से सेवानिवृत्त हाए । बोर्ड मेवानिवन निदेशकों की सेवाओं के प्रति अपना 
रुपये थी । 

आभार व्यक्त करता है । 


336. श्री एम . एम . जोशी न 1 मितम्बर , 1972 से केन्द्रीय 
बोर्ड के निदेशक पब मे त्यागपत्र दे दिया । 


33 1. दूसरी ओर , इम वर्ष के दौरान 41 . 29 करोड़ रूपयो का 
मुल व्यय हुमा अमझि पछिले वर्ष 37 . 17 करोड़ रुपयों का व्यय हुआ 
था । फुल 171 . 29 करोड़ रुपयो की जो प्राय शेष थी उसमें से उक्त 
ध्यय के लिये समायोजन करने के बाद केन्द्रीय सरकार को अदा करने के 
लिये अलग रखी गई लाभ राशि 130 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले 
वर्ष अदा की गई राशि 1200 करोड़ रुपये थी । 


337. श्री ए० मशी के स्थान पर , रिजर्व मैक आफ़ इंडिया अधि 
नियम , 1934 की धारा 8 ( 1 ) ( प ) के अधीन 17 अगस्त , 1972 में 
श्री एन . सी० मेन गुप्ता बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के मा में 
नामिन हुए । 


332. पिछले वर्ष के 222 . 17 करोड़ रुपयों के स्तर क मुकाबले 
में हग वर्ष प्राय में 49 . 12 करोड़ रुपयो की जो द्धि हुई यह प्रमुख 
रूप से (1 ) केन्द्रीय सरकार के पाटे को पूर्ति करने के निमित्त निर्मित तदर्थ 
खजाना बिलों पर प्राप्त बट्टे और ( ii ) मरकारी लेखे पर विदेशी मुद्रानो 
में प्रेषण से अमित यिनिमय-शक के कारण हुई । व्यय में हुई 4 .12 
करोड़ रूपयों की वृद्धि प्रमुग्न कप में स्थापना संबंधी व्यय में हुई वृद्धि 

और स्टेट बैंक आफ़ इंडिया और उसके सहायक बैंको को सरकारी काम 
काज और प्रेषण मुविधा योजना संबंधी लेनदेन के लिये प्रवा किये गए 
एजेंसी प्रभारों और दूसरे प्रकार के ध्यय में हुई सामान्य वृद्धि के कारण 


3:38. 6 सितम्बर , 1972 से , रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया अधिनियम 
को धारा 6 ( 1) ( ग ) के अधीन मर्वश्री एम . पी . चितले और जी० 
पार्थसारथी , डा० के० कानूनगो और डा० वी० मुरियन केन्द्रीय बोर्ड के 
निदेशकों के रूप में नामित किये गए । 23 फरवरी , 1973 को स्थानीय 
मोडों के पुनर्गठन के बाद रिजर्व बैंक अाफ़ इंडिया अधिनियम की धारा 
8 ( 1 ) ( ब ) के अधीन प्रोफेसर एम० एल० दानवाला , श्री ए० एन० 
हक्मर, डा . भरत राम और श्री सी० रामकृष्णा मशः पश्चिमी, पूर्वी, 
उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के स्थानीय बोडों का प्रतिनिधित्व करने के 
लिये केन्द्रीय मोर्ड के निदेशकों के रूप में नामित किये गा । 

339. इस वर्ष के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की मात भेट हुई ; उनमें 
से दो बैंठक बम्बई में और एक - एक बैठक मद्रास, त्रिवेंद्रम , फलफप्ता , 
अहमदाबाद और श्रीनगर में हुई । केन्द्रीय बोर्ड की समिति की 53 
बैटके हई । जिनमें से पांच नई दिल्ली में और शेष मंबई में हुई । 

340. डा० सी० डी० दात और डा० के० एम० कृष्णास्वामी 21 
मार्च, 1973 से बैंक के कार्यपालक निदेशको के रूप में नियुक्त किये 
गाए । 


हुई । 


लेखा परीक्षक 


स्थानीय बोर्ड 


333. भैक के लेखो की परीक्षा मेमर्स दलाल एंड शाह, सम्बई, मेमर्स 
पी० के० मिन्ना एंड कम्पनी , कलकत्ता , मेमर्स टापुर बैधनाथ अय्यर एंट 
कम्पनी, नई दिल्ली और मेमस मूरी एंड कम्पनी, मद्रास द्वारा की गई 
जिन्हें भारत सरकार ने रिजर्व बैंक प्राफ़ इडिया अधिनियम , 1934 
( 1934 का 2 ) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने 
हुए जारी की गई तारीख 16 मार्च, 1973 की अधिसूचना स० एफ० 10 
( 1 ) 73 बी० पी० आई० ( i) और (ii) द्वारा रिजर्व बैंक प्राफ़ 
इंडिया के लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था । मेसर्स दलाल 
एंट शाह और मेसर्स पी० के० मिक्षा ऐड कम्पनी की नियुक्ति श्रमण 
मेसर्स ए० एफ० फ़र्गमन एड कम्पनी प्रौर मेमर्म राय एंड गय के स्थान 
पर हुई जबमि मेमर्स ठाकुर वैधनाथ अय्यर एड कम्पनी और मेसर्स सूरी 
एंट कम्पनी को मरकार ने पुननियुक्त किया । इस वर्ष बैंक के मांविधिक लखा 
परीक्षफों द्वारा बम्बई, कलकाना, मद्राम और नई दिल्ली के कार्यालयों 
के अलावा भायखला और हैदराबाद के कार्यालयों की लेखा अहिया की 
भी परीक्षा की गई है । लेखा परीक्षकों के लिये प्रति कार्यालय अदा 
किये जाने वाले 15, 000 रुपयों के पारिश्रमिक में कोई परिवर्तन नहीं 
हुप्रा । 


3.11. बैंक के सभी स्थानीय बोडों के मदस्यों की पदाधि 14 जन 
वरी, 1973 को समाप्त हो गई और भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ग्राफ 
इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 9 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन 23 
फ़रवरी, 1973 से स्थानीय बोर्डों का पुनर्गठन किया । 
मैक के भवन 


नये कार्यालय भवन 


342. बंबई स्थित टकमाल के अहाते में प्रस्तावित बहुमंजिलो याने 
भवन के लिए विभाजक दीवार का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका 
है और परियोजना का मामान्य निर्माण कार्य 1973 के अन तक प्रारम्भ 
होने की आशा है । बंगलूर के मुख्य कार्यालय भवन का निर्माण कार्य 
पूग किया जा चुका है और जो विभाग अब तक पट्टे पर मिये गये 
भवनों में स्थित थे उनको नये भवनों में स्थानांतरित कर दिया गया 


केन्द्रीय बोर्ड 


334. श्री पी० एन० इमरी अंतर्गष्ट्रीय पुनिर्माण और विकास 
बैंक के सचिव का कार्य - भार संभालने के लिये 15 मार्च, 1973 में 
अपगल में बैंक के उप गवर्नर के पद में निवम हुए । बोस श्री उमरी 
शारा लगभग छ: वर्षों तक के अपने कार्य-काल के दोगन उप गवर्नर 
के रूप में की गई अमूल्य सेवाओं की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार 
प्रदर्शित करना है । 


कार्यालय के उपयोग के लिए पट्टे पर लिये गये भवन 
___ 343 स्थान की प्रनिरिमन आवश्यफनाप्रो की पूर्ति के लिए बैंक 
ने बम्बई स्थित मुख्य कार्यालय के ममीप एक भवन पट्टे पर लिया 
है । बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय की ग्या 
पना के लिए भोपाल में भी भवन पट्टे पर लिया गया है । 


33 5. 30 जुन, 1972 को अपनी पदाधि ममाप्त होने पर सर्वश्री 
अयिद एन० मफतलाल , जी० बम , कमलजीन मिह और डी० सी० कोठारी 
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344. बिभिन्न केन्द्रो में प्रावास भवनो घी व्यवस्था करने के लिये 
बैंक बगबर कोशिश कर रहा है । इन प्रावास भवनो के लिये रंक भारी 
माना में आर्थिक महायता प्रदान करता है । आलोच्य अवधि के दौरान 
326 क्वाटेरी का ( बंगलूर में अधिकारियों के लिये 54 और नई दिल्ली 
में मनों के लिय 208 और अधीन कर्मचारियो के लिये 64 क्वार्टर ) 
निर्माण कार्य पूरा किया गया । क्लर्कों और अधीन कर्मचारियों के लिये 
654 स्वार्टरी अर्थात् फलफना में 332, नागपुर में 104 और कानपुर 
में 218 का निर्माण कार्य समाप्त होनेवाला है और आशा है कि उक्त 
क्वार्टर ग्रावाम के लिये शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगे । इनके माथ , बैंक 
द्वारा जो म्वार्टर मनाये गए है उनकी संख्या में 981) की वृद्धि होगी 
और व कुल मिलाकर 3, 890 ( अधिकारियों के लिये 586, पलकों और 
अधीन कर्मचारियों के लिये प्रमश: 2198 और 1104 क्वार्टर ) हो 
जाएग । इनके अलावा 575 क्वार्टरों का निर्माण कार्य ( बम्बई में अधि 
कारियों के लिये 152 और मद्राम और कलकत्ता में मलको और 
अधीन कर्मचारिया के लिये 423 ) प्रारंभ किया गया है और उसमें 
प्रगति हो रही है । बंगलूर, भुवनेश्वर और हैदराबाद में क्लर्को और अधीन 
फमचारियों के लिये 491 क्वार्टरों की व्यवस्था करने वाली आवास 
परियोजनाओं के लिये टटर प्रामनित किये गए है और उनका निर्माण 
कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होने की प्राणा है । कानपुर और नई दिल्ली मे अधि 
कारियों के लिये 270 क्वार्टगे और नई दिल्ली मे क्लर्कों के लिये 48 
क्वार्टरों के निर्माण की परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं । 


347. पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि रिजर्व 
बैंक ने अपने अधिकारियों की परिलब्धियों के विन्यास , पदोन्नति संबंधी 
नीति आदि का पुनरीक्षण करने के लिये एक समिति का गठन किया है 
( जिमका नाम रिजर्व बैंक प्राफ़ इंडिया संवर्ग पुनरीक्षण समिमि है ) । 
ममिति ने बैंक को अपनी रिपोर्ट 11 अक्तूबर, 1972 को पेश की 
जिसमें उसने अधिकारियों के परिशोधित वेतनमान और भत्तो, मंव के 
गठन , अंतर्वर्गीय गतिशीलता , शिकायत मयंधी क्रियाविधि सम्राकान 
प्रशिक्षण प्रादि के सबंध में सिफारिश की है । बैंक ने समिति की विभिन 
मिफ़ारिशो पर विचार करने और केन्द्रीय सरकार से परामर्श ( उस प्रणाली 
में और उम मीमा तक जो ऐसी परिस्थितियों में सरकार द्वारा दिये 
गये अनुदेशों के अधीन अपेक्षिम है.) करने के बाद वेतनमानों और भत्तो 
के परिशोधन , शिकायत मबधी क्रियाविधि और अधिवार्षिकी लाभों से 
यम्बन्धित कुछ अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों पर निर्णय ले लिया है । 
अन्य भात विचाराधीन है । 


कर्मचारी गृह निर्माण ऋण योजना 

348. पालोम्य वर्ष के दौरान निम्नप्रकार गृह निर्माण ऋण मंजूर 
किये गए : 


- - - 


- - - 


- 


- - 


. . 


- - 


- - . 


. . 


राशि 


समितियों 
की संख्या 


- - - 


- - - 


- - 


345. ऐसे केन्द्रों में जहां कोई भूमि प्राप्त नहीं की गई है या जहां 
म्वार्टरों की संख्या अपर्याप्त है , क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये उपयुक्त 
भूमि प्राप्त करने की कार्रवाइयां की जा रही है । 


7 


36, 26, 332 


( क ) नई सहकारी गृह निर्माण 

ममिनियां . . 
पहले ही गठिम महकारी 

गृह निर्माण ममिनियों को 
अतिरिक्त ऋण . 


मालिक - कर्मचारी संबंध 


चिकित्मा मुविधाएं 


9, 26,034 


45, 52, 366 


राशि 


कर्मचारियों 
की संख्या 


स० 


( ब ) अलग- अलग 


कर्मचारी नये 


ऋण . 


21135, 44, 680 


. 


3.16. वर्ग II III और IV के कामगार कर्मचारियों द्वारा अपने और 
अपने परिवार के सदस्यों को निजी चिकिन्मा करवाने में होने वाले व्यय की 
प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य में एक योजना शुरू की गई है और उक्त योजना 
को । अक्तूबर 1970 से ही लागू कर दिया गया है । यह योजना उनको 
फिलहाल प्राप्त चिकित्मा मुविधानों की अनुपूरक है । इस योजना के 
अनुमार किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्मा पद्धति के अंतर्गत पजीकृत 
चिकित्मक में लिया गया उपचार प्रतिपूर्ति के योग्य माना जाएगा । उन 
कर्मचाग्यिों के लिये ओ कर्मचारी क्वार्टरों में रहते है, जहां प्रौषधालय 
मुविधाएं उपलब्ध हैं तथा उन कर्मचारियों के लिये भी जो कर्मचारी 
क्वार्टरों में नही रहते , किन्तु बाहर रहते हैं पन्तु अपने परिवार के सदस्यों 
के लिये वैफ की औषधालय सुविधाओं में लाभान्वित होने का विकल्प 
देत है , वार्षिक 50 50 की मीमा निर्धारित की गई है । ओ मर्मचारी 
अपने परिवार के सदस्यों के लिये निजी चिकित्मा का विकल्प देते हैं 
बे सम योजना के अधीन आषिक म० 100 की प्रतिपूर्ति पाने के योग्य 
है । अधिकतम गणि 3 वर्ष तक मंचित की जा सकती है । तीसरे वर्ष 
के अंत में विद्यमान उपयोग में न लाई गई बकाया राशि को अगले तीन 
वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जाएगा ; किन्तु अधिकतम राशि यथास्थिति 
5 . 50 या झc 100 होगी । वर्ग IV के कर्मचारियों के मबंध में यह 
योजना उनके परिवार के ऐसे सदस्यों (जिनमें आथित माता-पिता भी 
मम्मिलित हैं ) के लिये भी लाग है जो उनके जन्म स्थान पर रहते 


उन कर्मचारियों को अतिरिक्त 
ऋण जिन्होने पहले ही ऋण 
प्राप्त किये थे . 


68 


11, 62, 574 


47, 07, 254 


--- - 


- - - - - 


- 


- . .. - . - -. 


349. 1961 में योजना का प्रारंभ होने से लेकर अब तक मंजूर 
फ्रिये गये “ ममिति " और "व्यन्सिगन " ऋणो की फुल राशि क्रमसः 
रु० 3, 72, 79, 977 और म० 1, 60, 78, 888 है । अब तक मुल मिला कर 
2, 425 कर्मचारियो ने इम मुविधा का लाभ उठाया है । 


हैं । 


रिजर्वबैंकप्राफइंडिया 30जून1973तककातुलन-पत्र 

इसविभाग 
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-- 


देयताएं 


प्रास्तियां 


२० 


पै. 


० 


५० 


रु.पं. 36,45,28,788.00 5698,95,49,930.50 


सोनेकासिक्काऔरबुलियन: (क)भारतमेंरखाहुआ 


182,53,07,821.82 


बैंकिंगविभागमें 

रखेहुएनोट सचलनमेंनोट जारीकियेमयेकुलनोट 


5735,40,78,718,50 


(ख)भारतकेबाहररखाहुआ 

विदेशीप्रतिभूतियां 


177,36,80,055.13 


- - - 


जोड़ 


359,89,87,876.95 

8.38,06,402.14 5367,12,84,439,41 


रुपयेकासिक्का भारतसरकारकीरूपयाप्रतिभूनियां 
देशीविनिमयबिलऔरदूसरेवाणिज्य-पत्न 


- 
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कसदेवताएं 


5735,40,78,718.50 


फुसप्रास्तियां 


5735,40,78,718.50 


वैकिंगविभाग 


देयताएं 


मास्तियां 


०१० 36,45,28,788.00 


9,48,063.00 


०पै० 5,00,00,000.00 150,00,00,000.00 239,00,00,000.00 

85,00,00,000.00 205,00,00,000.00 


2,66,968.46 


चुकतापूजी प्रारक्षितनिधि राष्ट्रीयकृषिऋग(दीर्घकालीनक्रियाएं)निधि राष्ट्रीयकृषिऋण(स्थिरीकरण)निधि राष्ट्रीयमौद्योमिकऋण(दीर्घकालीनक्रियाएं)निधिजमाराशियां:-- (क)मरकारी 

(i)केन्द्रीयमरकार (ii)राज्यसरकारे (ख)बैंक 

(i)अनुसूचितवाणिज्यबैंक (ii)अनुसूचितराज्यसहकारीबैंक 


नोट रुपयेकासिक्का छोटामिक्का खरीदेऔरभुनाएगएबिल (क)देशी (ख)विदेशी 

(ग)सरकारीखजानाबिल विदेशोंमेंरखाहुअाबकाया* 


15,22,91,046.89 


301,59,21,815.74 


57,04,56,105.17 29,48,26,324.36 


266,92,82,995.0 


निवेष** 


540.20,49,769.16 


537,70,49,336.10___ऋणऔरअग्रिम: 22,75,49,813.28 

(i)केन्द्रीयसरकारको 
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1,05,13,846.77 


(iii)गैर-अनुसूचितराज्यमहकारीबैंक (iv)अन्यबैंक 


39,88,00,000.00 


(i)राज्यमरकारोंको ऋणऔरअग्रिम:-- 


3,110,35,415.92 
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20769,34,139,५ 


140,54,20,000.00 


(ग)अन्य देयबिल अन्यदयनाए 


541,3.75.119,8U 


189,53,75,475.00 


334.55,91,293.62 


11,32,75,000.00 


(i)अनमूचितवाणिज्यबैंकोको (ii)राज्यमहकारीबैंकोंको! 

(iii)दुमरोंको गष्ट्रीयकृषिऋण(दीर्धकालीनक्रिया)निधिमेऋण,अग्रिम 

औरनिवेश (क)ऋगऔरअप्रिम:-- 

(i)राज्यमरकारोंको (ii)राज्यमहकारीबैंकोंको (iii)केन्द्रीयभूमिबंधकबैंकोंको (iv)कृषिपुनर्विननिगमको 


66,11,05,471.13 


17,97,47,227.00 


34,50,00,000,00 


1124,91,225.(11) 


(ख)केन्द्रीयभूमिबंधकबैंकोंकेडिबेचरोंमेंनिवेश राष्ट्रीयकृषिऋम(स्थिरीकरण)निधिसेऋणऔरअग्रिमराज्य 

महकारीबैंकोंकोऋषऔरअग्रिम राष्ट्रीयप्रौद्योगिकऋण(दीर्घकालीनक्रियाए)निधिमेंऋण, 

अग्रिमऔरनिदेश 


41,06,37,914.00 
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(क)विकासबैंककोऋणऔरअग्निम 


129,09,35,514,00 


- 


(ख)विकासबैंकद्वाराजारीकियेगाबांडोंडिचरोमेंनिवेश 


- 


अन्यप्राम्तियां 


---- 


89,43,54,723.31 


कुलदेयताएं 


193143.31,994,71 


कुलप्रास्तियां 


1931.43,31.994.71 


अंशत:चुकताशेयरोंपरपुटकरदेयतारु०9,48,388.69(पौंड50,010केलिंगनिवेशोंकोरु.100=5.2721पौडकीदरपरबदलागया)*नकदी,ग्रावधिकजमाऔरअल्पकालीनप्रतिनिधी गामिनहैं।**{i)राष्ट्रीयकृषिऋण(दीर्घकालीनक्रियाएं)निधिऔरराष्ट्रीयप्रौद्योगिकऋण(दीर्धकालीनत्रियाएं)निधिमेंसेकियेगएनिवेशशामिलनहींहैं।(ii)विदेशोमेंरखेहुएरु.5,17,39,176.11 (50,000पौंडऔर6,293,175अमरिकीडालरऔर1,494,112.50इयशमार्ककेममानगशि)शामिलहैं।राष्ट्रीयकृषिऋण(दीर्घकालीनक्रियाए।निधिसेप्रदत्तऋणऔरअम्रिम ामिलनही हैं।रिजर्वबैंकऑफइंडियाअधिनियमकीधारा1714)(ग)केअधीनअनमुचितवाणिज्यबैंकोंकोमीयादीविलोपरअग्रिमदिएगए31,30,00,000रुपयेशामिलहैं।।राष्ट्रीयकृषिऋण(दीई. कालीनक्रियाएं।निधिऔरराष्ट्रीयकृषिऋण(स्थिरीकरण)निधिमेंप्रदनऋणऔरअग्रिमशामिलनहींहैं। 


- 


- 


- 


- 


बे०एस०लोबो, मुख्यलेखापाल नारीख26जुलाई,1973 


एस०अगन्नाक्न,गवर्नर पार०क.हबारो,उपगवर्नरएस०एस०हिरालकर,उपगवर्नर वी०बी०चारो,उपगवर्नरपार००शेषाद्री,उपगवर्नर 
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30 जून , 1973 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाम हाति लेखा 
- -. - . . 

- - - - 
ध्याज, बदा, बिनिमय, कमीशन प्रावि . . . . . . . . . 


प्राय 


.. . 


. . 


-- - - 40 
171, 29,18, 131 . 22 


व्यय 
म्यापना . 
निदेणकों और स्थानीय बोरों के मवस्यों की फीम और व्यय 
लेखा परीक्षकों की फीम 
किराया , कर , बीमा , बिजली, प्रादि 
विधि प्रभार . . 
डाक और नार वर्ष . 
कोष -प्रेषण . . 
लेखन मामग्री , प्रादि . 
प्रतिभूति- छपाई ( चेक , नोट फार्म प्रादि ) । 
बैंक मंगति का मूल्य हाम और मरम्मने 
एजेमी प्रभार . 
कर्मचारी निधि प्रौर अधिवार्षिकी निधि में अंगदान 
विविध व्यय 

उपलब्ध वास्तविक शेष गशि . 


22, 89, 24, 841 . 31 

66,5200 , 16 

90, 000 . 00 
1 , 07, 82, 931 . 00 

2 , 89, 496 . 64 
13, 3 1, 396 . 50 
81, 87, 102 . 19 
32, 00, 280 . 92 
4, 95,97, 945 . 84 
1 , 03, 67, 923 13 
8 , 30, 83, 593. 94 

50, 00, 000 . 00 
1 ,19, 95, 478 . 22 
130, 00, 00, 621 . 34 


जोड़ 


171. 29, 18,131 22 


- .. 


. - 


.. - 


- .- 


. -- 


- . 


- - -.. . 


- - 


- 
फेत्रीय सरकार को देय अप्रिणेष 
- - - - - - - - - - 


- 


130, 00, 00, 621 . 34 


- . 


- 


- 


- -- 


प्रारक्षित निधि लेखा 
- - 


. . . 


- - 


- - 


- - - 


- - - 
300 मून, 1973 को गेप 
नाभ - हानि लेख्ने मे अंतरिम किया गया . 


150, 00, 00, 000 . 00 

कुछ नहीं 


जोड़ . 


. 


150, 00 , 00 , 000 . 00 


रिजर्व बैंक मा खिया अधिनियम की धारा 47 के अनुसार नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद । 


एस० जगन्नाथन , गवर्नर 
पार ० के ० हजारी, उप गवर्नर 
वी०वी०चारी, उप गवर्नर 
एस ० एस०शिरालकर, उप गवर्नर 
प्रार० के० शेषाद्रि , उप गवर्नर 


जे एक्स ० लोगो 
मुख्य लेखापान 


लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 


भारत के गष्ट्रपति की मेवा में , 

हम रिजर्व बैंक ग्राफ़ इडिया के अधोहस्तारित लेखा परीक्षक उसके द्वाग 30 जून , 1973 तक के रिजर्व बैंक के 
तुलनपत्र तथा लेखों पर केन्द्रीय मरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते है । 

हमने केन्द्रीय कार्यालय और कलकत्ता, बम्बई ( फ़ोर्ट ) , मद्राम , नई दिल्ली, हैदराबाद और भायखला ( बम्बई- 8 ) के 
लेखों और उनमे सम्बन्धित प्रमाणपत्रा और वाउचरा में और माथ ही , दूसरे कार्यालयों और शाम्बानो के प्रबंधकों द्वारा पेश भी 
गई प्रमाणित उन विवरणियों से जिन्हें उक्त तुलनपत्र में समाविष्ट किया गया है , उपयुक तुलनपन की जांच कर ली है और हम 
यह मूधिन करते हैं कि हमने केन्द्रीय योई मे जो - जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी है, वह मारा स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गई है 

और यह मंतोषजनक है । हमारी राय में यह तुलनपत्र पूर्ण और मही तुलनपन्न है ; इममें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम , 
1934 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित थियरण दिये गए है और इसमें उक्त अधिनियम और विनियमो 
के अनुसार प्रास्तियों का मूल्य-निर्धारण किया गया है । जहां तक हमारी जानकारी है, यह तुलनपन्न हमें दिये गए स्पष्टीकरणों और 
बैंक की बहियो के अनुमार उचित ढंग में तैयार किया गया है ताकि हममें बैक के कार्यो की सच्ची और मही स्थिति का पता 
लग भके । 

मेसर्म ठाकुर बंधनाय प्रय्यर एण्ड कम्पनी 
मेसर्स सूरि एण्ड कम्पनी 
मेसर्स पी० के० मिता एण फम्पनी 

लेखा परीक्षक 
तारीख 25 जुलाई , 1973 

मेसर्स बलाल एण्ड शाह 

[ गं0 एफ० 10/ 11 / 73 - बी० पी० 1 ] 

डी० एम० मुख थानकर , निदेशक 
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MINISTRY OF FINANCE 

and small-scale sçctors and casy access to liquid funds - it 
(Department of Banking ) 

may be reasonable to infer that such savings in absolute 

Lerms did not diminish . The private corporato sector has 
New Delhi, the 26th November, 1973 

been able to record an improvement in its savings in rela 

tion to the 1971 - 72 level. Similarly, available data show 
ANNUAL REPORT ON THE WORKING OF THE that there has been a considerable step -up in the net savings 
RESERVE BANK OF INDIA AND TREND AND PRO . 

on revenue account of the Central Government , this is 
GRESS OF BANKING IN INDIA FOR THE YEAR JULY mainly due to a buoyancy in tax revenues , coupled with a 
1 , 1972 - JUNE 30 , 1973 

somewhat slower increase in the consumption expenditure 
of Government. From thcsc indicators, it would appear that 

the ratio of domestic savings to national income at current 
S . O . 358 . - . In accordance with section 53 ( 2 ) of the Re 

prices has increased fractionally in 1972 - 73 . Since the in 
Serve Bank of India Act, 1934 , the Central Board of Direc llow of forcign resources is estimated to be less than in 
tors has submitted to the Government of India the following 

1971- 72 , the ratio of aggregate net investment to national 
report on the working of the Reserve Bank of India and income at current prices in 1972 -73 remained approximately 
Trend and Progress of Banking in India for the year ended 

at thc same level as last year . In other words, aggregate 
June 30 , 1973 : 

nel investment increased more slowly than domestic saving . 

Moreover, as the investment goods prices were higher than 
I. TRENDS IN THE ECONOMY 

in the previous year, the achievement in real terms was less 

than that reflected in terms of percentage of national in 
The most disquicting aspect of the Indian economic scene come. The summary position is shown in Table 1 below . 
during 1972 - 73 (July - June ) was the severe and unabated 
pressure on the general price level. While the upsurge in 
the price level was undoubtedly a consequence of the set 

Table 1 : — Provisional Estimates of Saving and Investment as 
back in farm production for the second ycar in succession , 

per cent of National Income at Current Pricos 
resulting in severe shortage of a varicty of wage goods parti 
cularly those originating in the agricultural sector , an 

- . . .. . . - . . - - - 
important contributing cause of it was thc cxcess demand 
in the economy. Other factors on thc supply side which 

1970 – 71 1971 - 72 1972 - 73 
sustained and accentuated the price rise , particularly of 

- - - 
foodgrains, were poor market arrivals and inadequato kharif 
and rabi procurement in relation to the demands of the 1. Net Domestic Saving . 10 . 6 11 . 3 11 . 7 
public distribution system , at a time when food stocks with 

2. Inflow of foroign resources 1 . 1 1 . 3 0 .9 
Governmcot were being drawn down rapidly . World wide 
shortage of cereals which had already set in before India s 3. Investinent (1 + 2 ) . . 11. 7 12 . 6 12 . 6 
entry as an importer made it difficult for this gap in supply 
to be made up through imports . The problems arising from 
supply shortages were compounded by a very substantial 

4 . Unlike in the previous year when the expansion in 
increase in money supply during the yeur , on top of the 

money supply was largely accounted for by deposit money , 
large monetary expansion that hud occurred during 1971-72 . 
Even the improvement noticed in the growth rate of indus 

during 1972 -73 thc currency component accounted for a 
trial output during the earlier part of the year could not 

greater proportion ( 64 .6 per cent) of the risc in moncy supply . 

This monetary expansion was accompanied by slackness in 
make any noticeable impact on the large imbalance between 

demand for credit by the cominercial sector during the major 
the aggregate demand and the aggregate supply . 

part of the year 1972 , and the credit deposit ratio camc 

down to 66 per cent at tbe end of December, 1972 , from 
2 . The price rise was due partly to the lagged effects of 

72 per cent at the end of June, 1972 . The situation of suy 
large increases in domestic cxpenditure especially by the 

plus funds with the banking system was utilised by the Goy 
Government , in 1971- 72 . But the major element in raising 

crnment to borrow from that sector for financing Govern 
the level of domestic demand has been expenditure under 

ment expenditure on capital formation , relief, etc . which had 
taken by the Government during the year under revicw . 

to be undertaken in the wake of the drought. Since the 
Total spending by the Central and Stitc Governments for 

beginning of 1973, excess Jiquidity in the banking system has 
all purposes amounted in 1972 - 73 to Rs. 11 ,942 crores , or 

come down substantially , as a result of the busy scuson 
13 . 6 per cent more than in 1971- 72 . A part of the in 

expansion in bank lending to the commercial sector , conse 
creasc in expenditure was undoubtedly unforeseen , such as 

quently the credit deposit ratio rose to about 70 per cent 
disbursements on drought relief and cmergency agricultural 

at the end of June, 1973. The expansion in commercial 
programmcy . But us will be explained later, this went with 

bank credit of Rs. 819 crorcs in thc pcriod July 1972 — Junc 
a large increase in respect of regularly budgeted items of 

1973 has largely been due to increased borrowing for pur 
expenditure in the revenue and capital accounts . Despite the 

poses other than financing of food stocks. This might ren 
fact that actual receipts excecdcd budget estimates , there 

der the return of funds to the banks during the current 
was a big gap between receipts and expenditures which had 
to be covered through recourse to borrowings from the 

slack season somewhat slower than usual. Altogether , from 
Reserve Bank . Simultaneously , with expansion in Govern 

the trends in aggregate monetary j esources , it was obvious 
ment spending, expenditures in the private sector also grew 

that the community commanded at the end of June 1973 

a large volume of potential demand , while the prospects of 
as a consequence of larger money incomes , higher prices 

additional supplies of essential goods and services werc , to 
and the development of a scarcity psychosis. In the event, 

say tho least, uncertain 
tho overall price index recorded an unprecedented rise of 
21. 5 per cent during the year July 1972 — June 1973. 

5 . It is against this background that the Reserve Bank 
3 . If thc economy is disaggregated into its components 

found it necessary to tighten the availability of credit, through 
the pattern of changes would be seen to vary from sector an increase in the Bank ralc and imposition of a series of 
to sector , since the general position mentioned above has restrictions on commercial banks access to loanable funds 
been modified by the special forces at work in cach sector . 

including an increase in the reserve requirements. * Simul 
On the basis of some broad indicators, the main features taneously , the Governinent also initiated steps to bring 
are summarised here Içaving an assessment of thc perform about economies in Plan and non -Plan expenditures. Al 
ance in detail to later paragraphs . While reliable informa of these measures have yet to have their impact on the 
tion on privato consumption is not available , the data on demand -supply imbalance and on pricc inflation . 
houschold savings in the form of financial assets such as 

- . - . - . 
bank deposits, life insurance premia , provident fund contri 
butions , etc . indicate that the ratio 

** The reserve requirements were raised 
of such savings to 

from 3 per cent 
national income at current prices has incrcased as compared 

10 5 per cent of the total of demand and time liabilities for 
to tho previous year . On household savings in the shape 

each bank with effect from Junc 29 , 1973 . On August 14 , 
of physical assets , including inventories , little statistical in 

1973 , the Reserve Bank announced a further increase in these 
formation is available . But from circumstantial evidence 

l eserves to 7 per cent , with effect from Scptember 22 , 1973 . 

in both cases , the additional deposits are to be kept for a year 
such as availability and prices of construction materials , in 
centives provided for capital formation in the agricultural 

and to be paid an interest of 4 . 75 per cent per annum . 
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A 

V IS 
6 . Concurrently with these developments within the eco 73 , despite the crash rabi programme launched during 
nomy, the international monetary scene continued to bristle 1972 - 73. The output of , foodgrains during 1972-73 might at 
with uncertainties. The pressure on the US dollar con best be of the order of 100 million tonnes as against 104 . 7 
tinued unabated , culminating in its devaluation for the second million tonnes ( final estimates ) in 1971- 72 . While the out 
time in February , 1973 . Several of the World s major put of wheat is likely to be somewhat higher ( 26 . 5 million 
currencies including the pound sterling continued to float tonnes) than in the previous year, that of rice is expected 
and in this situation , the progress towards the cieation of a to show a decline from 42.7 million tonnes in 1971 - 72 to 
viable international monetary system hus been very slow . around 40 million tonnes in 1972 - 73 . Outputs of course 
The supec maintained its rate of exchange with the pound grains and pulses, as also of various other commercial 
sterling and currencies linked with it and has depreciated in crops aro estimated in 1972 - 73 to be smaller than in the 
relation to most European currencies and the Japanese yen . preceding year; however, sugarcane output is expected to 
It appreciated vis- a - vis the U . S . dollar and currencies linked be marginally higher . 
with it for the greater part of the year but latterly its 
effective value in terms of these currencies has been fluctuat 
ing around Rs. 7 . 50 per U .S . dollar , 

11. Following the shortfall in kharif output and conse 

quential reduction in thc market availability of foodgrains , 
7 . It is difficult to assess precisely the extent to which 

releases through the public distribution system had to be 
these changes have affected India s balance of payments. 

stepped up . During the lean months of August-October 1972 , 
DGCIS data showed a marginal decline in imports , while 

the average monthly offtake from the public distribution 

system was 11 .6 lakh tonnes as against 7 .3 lakh tonnes 
a remarkable buoyancy was experienced in our exports . This 
increasc in cxports was led by the traditional items like 

during the corresponding period of 1971 ; the total offtake 
cotton textiles, jute goods, hides and skins, tobacco, etc . sti 

during July , 1972 -March , 1973 at 8 .9 million tonnes , was 
mulated by an increase in world demand for 

thus substantially higher than 
them 

that in the corresponding 
as well as by smaller supplies from certain competing 

period of 1971-72 (7 . 0 million tonnes ). With lower procuro 
sources . It also spread to enginecring goods in the latter 

ment and lower imports these heavy releases inevitably 
part of the year . Because of this combination of circum 

meant i rapid depletion of stocks with the Central and 
stances , thero Was a trade surplus for the first time in many 

State Governments . These stocks which stood at 8 .9 million 
years. The debt service burden also was lightened by the 

tonnes at the end of June, 1972 , declined steadily to 4 .4 
re -scheduling arrangement worked out with the Aid India 

million tonnes by the end of June, 1973 . In this situation 
Consortium . It is further probablo that with the narrowing 

of supply shortage , the Government arranged in late 1972 
down of the difference between Indian and international 

of import of about 2 million tonnes of foodgrains com 
prices of gold , some of the loss in foreign exchange arising 

prising 1 . 5 million tonnes of wheat and 0 . 5 million tonnes 
from smuggling was reduced . Altogether, India s foreign 

of milo . By end June 1973 about 1 .4 million tonnes of 
cxchange resources during the year showed an increase of 

thesc imports had arrived but this did not materially cause 
Rs. 37 crores * compared to that of Rs. 58 crores in the 

the strain on the public distribution system . 
previous ycar , It is , however , to be noted that in 1971-72 , 
reserves benefited from an allocation of Rs. 75 crores worth 

12 . With the approach of the rabi harvest, the Govern . 
of SDRs, while there was no such allocation in 1972- 73 . ment decided to take over the wholesale trade in wheat with 
Rupee values of some of the foreign currency assets held e vicw to absorbing the marketed supply for controlled dis 
in reserves have also appreciated consequent to exchange tribution . In accordance with this policy , wholesale trade 
rate adjustments . If allowance is made for these factors, the 

in wheat was entrusted to the Food Corporation of India 
rise in reserves during 1972 - 73 would work out to Rs. 2 and / or specific authorities designated by State Governments 
crorcs es compared to the decline of Rs. 33 crores in in all the States. However, the move met with both overt 
1971- 72 . 

and covert opposition from several sections of the com 

munity ; and in consequence there has been a fall in the 
8 . But it does not follow that the prospects on this marketed surplus and therefore in procurement. Upto end 
front for the coming year are comfortable. The shortages June 1973, Government had procured only 4 . 1 million 
in the domestic market are likely both to raise imports and tonnes against the original target of 8 . 1 million tonnes and 
reduce exports . Higher prices of imports now prevailing the revised target of 6 million tonnes . This inadequacy 
in the world markets would be an idditional factor affecting of procurement had the effect not only of continuing the 
the balance of payments. With aid commitments , virtually strains on the public distribution system but also of genc 
reaching a plateau ( around $ 1200 million gross ), these rating fears of a further price incrcase in the lean scason . 
trends can result in a quick using -up of the margin avail 
able in reserves. This is a situation that needs to be inces 
santly watched , so that suitable steps for shoring up the 

13 . While the foodgrains supply situation was causing 
reserves may be taken in good time. 

serious concern , the position regarding output of commercial 
crops was not altogether comfortable . Raw cotton output 

which touched the record level of 6 . 5 million bales in 
Output, Prices and Policy Mensures 

1971 - 72 is expected to be 6 . 2 million bales in 1972 -73 ; but 
National Income 

the total supply position remained comfortable , principally 

because of large carry -over stocks. Production of jute 
9 . Wo may now take a closer look at developments on the and mesta estimated at 6 . 1 million bales during 1972- 73 
production side in the period July 1972 , to June 1973 . was also lower than the previous year s level of 6 . 8 million 
Although official estimates of national income for 1971- 72 bales. Output of five major oilseeds which declined by one 
and 1972 -73 are not yet available, it would seem from the million tonnes in 1971- 72 to 8 .3 million tonnes declinedi 
available data that national income growth in each of thesc further to about 7 .0 million tonnes in 1972 - 73 , almost 
years was considerably less than 2 per cent. This compares wholly due to shortfall in groundnut output, which is ex 
with the increases of 7 . 3 per cent, and 4 .6 per cent in the pected to touch 3 . 9 million tonnes in 1972 -73, the lowest 
vears 1969- 70 and 1970 -71 , respectively . Given these level since 1955- 56 . This has resulted in a sharp rise in 
shortfalls , it is obvious that the target rate of 5. 5 per cent prices and a number of measures , including imports , have 
average growth envisaged for the Fourth Plan period can had to be taken to meet the situation . It is only the pro 
only be reached if there is a phenomenal increase in national duction of sugarcane (in terms of gur) that is expected to 
income during 1973 - 74 . 

show some improvement, at 12 . 0 million tonnes as com 

parcd to 11. 7 million tonnes in 1971- 72 . 
Agricultural Output and Supply 
10 . The relative stagnation in the growth of national 

14 . The implication of these events is that despite the 
income was principally attributable to the poor performance 

massive investment that has already been made for deve 
of commodity sectors. For the second year in succession , 

loping as well as extending the new agricultural strategy, 
agricultural output suffered from unfavourable weather 

agricultural output remains, by and large, a variable do 
conditions in many parts of thc country in the 1972 kharif 

pendent on the monsoon . The new agricultural strategy 
Reagon . Agricultural output which declined by 1. 7 per cent 

still remains to be exploited in many Ştates in respect of 
in 1971- 72 is likely to show an even larger decline in 1972 

cereals and its potential has yet to be established in respect 
- - . . . - - - - 

of other foodgruing and commercial crops . In particular , 
* Provisonal 

two successive droughts underline the need to evolve an 


malsis The implicat 


- 


- 


- 


-- 


- 
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integrated programe for spreading the use of scientific 
dry farming methods as well as exploitation of ground water 
resources. 


Nonetheless , it was still below the targeted growth rate of 
8 - 10 per cent postulated in the Fourth Five - Year Plan , 


Industdal Output 


15 . In the industrial sector, there was a welcome reversal 
of the decline in the growth rate of industrial output which 
was evident during the last two years . The growth in 
industrial output in 1972 way 7 . 1 per cent as against 2 .9 
per cent recorded in 1971, and 4 .8 per cent in 1970 . 


16 . If industries are classified according to variations in 
their output, it is observed thut thosc showing increase in 
output rose to 87 per cent (by weightage ) of the total 
in 1972 from 60 per cent in 1971 ( Table 2 ). Correspond 
ingly , the weightage of industries showing declines in out 
put came down from 38 per cent to 10 per cent. The 
increase in production was , in other words, spread over 
wide range of industries indicating a general improvement 
in the availability of non - wage goods and some wage goods 
produced by the industrial sector. 


Table 2 - Classification of Industries by their Growth Rates 


. - . 


-- . - - - - - - - - - 


- - - 


- - - - - - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


w 


Range ofGrowth Rates 2 


In terms of Weights in the Gencral Index (1960 - 100 ) 
1968 1969 1970 1971 1972€ 

- - -- -- - : - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - . 
Increase 

Moderate : Less than 5 per cent 
Marked : 5 per cent and above 
of which : 

(i ) 10 per cent and above 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


23 . 81 
50 . 24 


26 .69 
42 , 07 


27 . 78 
38 . 40 


27 .99 
31 . 96 


31 . 98 
55 . 16 


25 . 68 
74 . 05 


28 . 10 
69 . 76 


22 , 42 
66 . 18 


15 .72 
59 . 95 


15 . 89 
87 . 14 


Decline 


Moderate : Less than 5 per cent . 


. . . 


. . . . 


4 .43 
19 .04 


16 .61 
12 . 15 


16 . 10 
13 . 24 


19 . 98 
17 . 59 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


5 . 53 
4 . 85 


. 


. 


Marked : 5 per cent and above 
of which : 

(1) 10 per cent and above . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


9 . 18 
23 . 47 


9 . 79 
2 .3 . 76 


6 . 135 
31 . 34 


30 
37 . 57 


1 . 99 
10 . 38 


Total Weight 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


97.52* 


97.52* 


97.52* 


97.52* 


97.52* 


@ Growth Ratcs represent perceplage incrcases in output over the respective preceding years . 
$ Provisional. 
* C .S . O . does not regularly publish the index of industries with the balance of 2 . 48 percentage points of weightage . 


17 . Industries which showed marked increases were cotton 
spinning , mining and quarrying , iron and stcel, railroad 
equipment, and finc and pharmaceutical chemicals . Among 
Industries which showed moderate increases, the notable 
oncs were cotton textiles, food manufacturing and cement . 
Industries with nominal declines ( of less than 5 per cent) 
constituted less than 6 per cent of the total in 1972 com 
pared with 20 per cent in 1971, and included motor vehicles , 
non -metallic mineral products and communication equipment. 
Industries where the decline was more than 5 per cent 
accounted for less than 5 per cent of the total weight as 
against 18 per cent in 1971 ; important among them were 
cigarettes and miscellançous manufacturing industries. 


18 . Several factors contributed to this Overall improve 
ment in industrial output in 1972 . First, better supply posl 
tion or raw cotton and raw juto , assisted larger production 
of textiles which have a weightage of 27 per cent in the 
index of industrial production , Likewise , steel- using indus 
tries benefited from a 4 per cent increase in the output of 
steel from both public and private sector steel plants and 
the continuation of imports. Secondly , larger investment in 
various industries led to a higher demand for cement and 
other construction materials, transport services and certain 
investment goods . Thirdly , selective liberalisation of indus 
trial licensing policy appears to have encouraged industrial 
uctivity . Lastly , an improvement in industrial relations in 
kome key industries that occurred in 1972 probably had a 
favourable impact on industrial capacity utilisation . 


continued 10 work helow cupacity for lack of adequate 
supply of oilseeds / oils. 

20 . Despite the set-back suffered in the early part of 
1973 , there arc possibilities of continuation of, if not an 
acceleration in , the growth rate of 7 . 1 per cent recorded in 
1972 . The realization of this possibility depends on a 
favourable monsoon and a consequential improvement in 
supply position of power and of raw materials like raw cotton , 
raw jute , oilseeds, sugarcane , etc . It is in respect of indus 
trial raw materials that specific measures to augmcnt supp 
lies and keep down costs will be required . Further additions 
to capacity and imports would help in some cases; in res 
pect of others, it will be necessary to streamline the distri 
bution machinery and perhaps permit some price increases . 
Overall industrial activity has to be supported by better 
production and management in the public utilities sector, 
especially electric power where supply has bçen severely 
impaired . 
Price Situation 

21, As already observed , the continuation of reduced sup 
plics of agricultural products and rapid cxpansion of mone 
tary resources resulted in a sharp deterioration of the price 
situation . Between end - June 1972 and end -June 1973 , the 
wholesale price index showed a record rise of 21 . 5 per cent 
as against a much smaller increase of 6 . 8 per cent in 1971 
72 . Apart from this being the largest increase in a single 
year in the recent past , it was also remurkable for the 
rapidity of increase during the period since January 1973 
despite the realization of a rabi output at least as good 
as in the 1972 scason . While the rise during the slack season 
(May-October 1972 ) was of the order of 9 . 1 per cent, there 
was a rise of 7 .6 per cent in the busy season (November 
April) 1972 -73. Since end -April 1973 , the price index has 
moved up further by 6 . 8 per cent. 

22 . All the major groups have shared in the price risc . 
in the foodgraips group, particularly , price increases continued 


19 . Thero were , however , some industries which had 
under - utilised capacity like railway wagons , mining machi 
nery , steel castings, machine tools and heavy structures . In 
most cases , this stemmed from continued sluggish demand 
for their products. Utilisation of capacity in the motor 
vehicle group, however, was affected by paucity of supplies 
from ancillary units , caused by labour strikes and / or in 
adequate supply of inputs. Likewise , the vanaspati industry 


. 


. 
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to be sharp in respect not only of coarse grains and pulses , 

BUDGETARY OPERATIONS @ 
whose output had fallen consecutively for the past three years but 
also of wheat the output of which had recorded some in 
crease in 1972- 73. Prices of bajra and jowar in 1972 - 73 

Combined Position of Central and State Governments 
went up by 56 . 5 per cent and 28 .3 per cent on top of a 
rise of 45. 1 per cent and 20 . 9 per cent, respectively , in 

27. The price situation , it was stated carlier, was aggra 
1971- 72. This situation in the coarse grains market inevi 

vated considerably by large increases in domestic expenditure 
tably led to the shift of some demand to the wheat and which were reflected in monetary expansion . A prime fac 
rice markets; and combined with poor market Arrivals in tor contributing to this expansion on the monetary side was 
thosc markets , pressed on their prices . Despite the absence increased Government spending in the wake of the drought. 
of any fall in current output, and notwithstanding larger issues 

However , the full measure of expansionary impact of Gov 
from stocks, wheat prices rose by 9 . 5 per cent as against ernment expenditure is not reflected in the revised esti 
a rise of 3 . 8 per cent last yoar. Ricc prices also went up 

mates which show a combined deficit of only Rs. 701 crores * 
by 16 .9 per cent as against a rise of 10 . 1 per cent in the in 1972 - 73 , or less than the overall deficit of Rs. 808 crores 
preceding year, 

recorded in 1971- 72. More recent data show that the com 

bined deficit was Rs. 868 crorcsor a little less than four 
23 . Among other cssential commodities , there was a phe 

times thc 1972 - 73 budget estimates of Rs. 231 crores. De 

tcrioration in the budgetary position has occurred notwith 
nomenal rise of 64. 3 per cent in edible oils as compared 
to a modest rise of 3 .8 per cent last year , the price of sugar 

standing the buovancy in aggregate receipts . Budgetary pro 

vision for 1973 -74 , however , is for reversal of the situation 
increased at a slower rate of 6 .5 per cent as compared to 
the rise of 27 . 5 per cent registored in the preceding year , 

and conscquent reduction of the combined deficit around 

Rs. 283 crores ( Table 3 ). 
Duc to lower imports of raw cotton and higher export de 
mand for cotton textiles , the supply position of raw cotton 
turned somewhat lighter in general but significantly in res 

Trends ju Reçelpts 
pect of long staplo varicties ; the price of raw cotton conse 
quently TOSC by 58 . 5 per cent comparison with a decline 28. Mainly because of improved receipts on capital ac 
of 31. 3 per cent during the last year . The prices of most count, aggrcgate receipts increused by 15 . 9 per cent as against 
of the industrial raw materials increased in varying degrees It risc of 7 . 1 per cent in terms of the budget estimates , 
during the year under review ignoring seasonal influences . Aggregate tax roceipts which had shown a rise of 17 . 5 per 
la the manufactured articles group also , with the exception cent in 1971 -72 increased by 15 . 1 per cent in 1972 -73. Even 
of jute manufactures, prices of other articles, notably cotton So , tax revenue in 1972- 73 at Rs. 6408 crores would cons 
manufacturca , metal products ard leather products registered titute about 16 . 2 per cent of national income ( ut curront 
significant increases. Prices of intermediate products like prices ) as against 13 . 2 per cent in 1969- 70. With an increase 
cotton yarn , linsecd oil, semis and non - ferrous metal products of 12 .0 per cent in tax revenue estimated for 1973 - 74, this 
showed sharp incrcases rcflecting the immediate impact of 

proportion should go up still further. 
price increases of their respective raw materials . 

Trends in Disbursements 
24 . Consistent with reduced availability of wage goods 
and uptrend in the general price level, especially in the 
price of foodgrains , edible oils and sugar, consumer price 

29. Total disbursements ( including loans and advances ) 
index numbers ( Base 1960 - - 100 ) represented by the 

showed a rise of 13 . 6 per cent in 1972 -73 , A large part 
All- India Consumer Price Index Numbers for Industrial of the rise was accounted for by developmental outlays which , 
Workers and Consumer Price Index Numbers for Urban Non 

in terms of the budget proposals, were to rise by 5 per cent 
Manual Employees too have risen disconcertingly during the 

but actually went up by 14 .6 per cent. This was largely 
year . The average index for Industrial Workers increased on account of the provision of Rs. 147 crores in the Central 
from 192 in 1971- 72 ( July - Junc) to 214 in 1972 - 73 recording 

Plan for emergency agricultural production programme, and 
a rise of 11. 5 per cent as compared to a rise of 3 . 2 rer increase in States expenditure on agriculturo, irrigation , edu 
cent in 1971- 72 over 1970 - 71, The average Index for Urban cution , public health , etc . 
Non -Manual Employees also rose by 7 . 1 per cent in 1972 
73 (July - April) over 1971 - 72 us against a rise of 4 .0 per cent 
in 1971- 72 ( July - April ) over 1970 -71. This must be viewed 

Centre s Budgetary Position 
with concern as many establishments in the public and 
private sectors have clauses linking their wage bill to varia 

30 . While there was an increase in disbursements both of 
tions in the cost of living. This would tend to strengthen the Central and State Governments, the deterioration in 
the pressure of cost clements on the inflationary situation . Overall position compared to budget estimates was 

Very considerable in the case of the Central 
25. In a situation of rising prices of foodgrains the strate 

Government. The Centre s deficit which was orgi 
sy for timely augmentation of food supplies through pro nally budgeted at Rs. 251 crores and placed at Rs. 550 crores 
curcment and imports so as to bring about an effective and in the revised estimates has turned out to be Rs. 882 crores. 
equitable distribution of available supplics is a major desi This excludes tho net amount of Rs. 421 crores given as ways 
Jerutum . The actual procurement during 1972 - 73 Cell for and means advances by the Centre to the States in 1972 -73 
short of tho target for a variety of reasons. The take- over for clçuring their _ overdrafts with the Reserve Bank of India . ** * 
of wholesale trade in wheat , which was expected to benefit While increase of about 29 per cent in Centre s total dis 
procurement and distribution , was not fully effective . Gov bursements over the budget estimates was on account of 
ernment purchases were much less than needed for meeting 

- - - - - - - - - - - 
the requirements of the public distribution system . Import 
of foodgrains also did not entirely remedy the situation . 

@ Figures in this section rclate to fiscal years ; figure , 
for 1972 - 73 refer to revised estimates, unless mentioned 

otherwise . 
26 . In the context of the difficulties and problems en 
countercd in the tabc-over of wholesale trade in wheat it 

* In the case of the Centrc the combined deficit is mca 
would be necessary to prepare a well thought out strategy 

sured by net increase in outstanding Treasury bills and with 
for procurement of rice . The problem of rice procurement 

drawal from cash balances and in tho case of States decline 
would be more complicated as procurement has to be under 

in cush balances , net sales of securities held by States in 
taken in practically all the States, unlike in the case of 

their cash balance investment accounts , net transfer from 
wheat where a few States accounted for the bulk of pro 

revenue reserve funds and net increases in RBI credit in the 
curcment . Morcover, for procurement of rice , on a large 

form of ways and meus advances and overdrafts (repay 
scale, a levy system covering rice mills as well as others 

able within 7 days with effect from May 1 , 1972 ) as pre 
may have to be implemented effectively . In caso there are 

scated in Statc budgets in the case of States . 
difficulties involved in operating such a system , it may be 
necessary to consider other supplementury schemes as well . 

* * It is not included for the purpose of the account here 
Whatever the method adopled , what is important is that 

because thic transfer of the liability in the books of the Reserve 
procurement plans should be formulated in advance both 

Bank from that of States to the Centre has no monetary im 
at expert and administrative levels and their effective im 

pact . 
plementation ensured . 
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1969-701970-71 (Accounts)(Accounts) 


1971-72 (Accounts) 


1972-73 

(Budget Estimales) 


1972-73 (Revised Estimats) 


1973-74 Budget Estimatzst* 


Percent increase 


Percent increase 

(+)! decrease 

) overthe previous 

year 


Percent increase 

(+ 

decrease Amount(-) 

overthe previous 

Year 


Percent increase 

(+/ decrease 

(-) overthe previous 

year 


Percent increase 

&# decrease 

- overthe previous year 


Am 


Amount 


Amount 


Amount 


Amount 


decrease 

F overth previou year 


10 


1 


11 


2 


6 


7 


3 


5 


0111 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


8421 5810 


+3.8 +10.2 


9703 6810 


+15.2 +17.7 


10393 7663 


+7.1 +120 


11241 7811 


+15.9 +14.2 


1033 8505 


+8.9 


5273 


I.TotalReceipts(A+B) A.RevenueReceipts. Ofwhich: 

TaxReceipts. B.CapitalReceipts. JI.TotalDisbursements. 

of1ch: 


410 2838 


. . . 


. . . 


. . . 


. . . 


. . . 


. . . 


4735 2611 8847 


+13.2 --8.0 +9.2 


5565 2863 10511 


+17.5 +9.7 +18.8 


6319 2730 10624 


+13.5 —4.6 +1.1 


6108 3430 11942 


+15.1 +19.8 +13.6 


7175 35781@ur 11316 


+12.0 +2.9 +3.1 


8098 


3020 1981 1036 


3443 2254 1189 


+14.0 +13.6 +14.8 


4242 2635 1607 


+23.2 +16.9 +35,2 


4154 2940 1511 


+5.0 +11.6 

5.8 


1862 3128 1734 


+14.6 +18.7 +7.9 


5124 3478 1646 


+5.+ +11.2 -5.1 
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A.DevelopmentalOutlay(a+b). (a)Revenue. 
(b)Capital, 

.. B.Non-DevelopmentalOutlay (a+b)..... (a)Revenue th)Capital.... 


. 


4939 


. 


. 


. 


. 


3281 3157 124 


3674 3366 308 


+12.0 +6.6 +118.4 


4437 4260 177 


+20.8 +26.6 +42,5 


4086 4212 

74 


--3.4 -1.1 58.2 


4876 

63 


#11.3 +14,5 61. 


5338 5146 174 


+8.1 +5.9 +176,2 


. 


. 


. 


. 


- 


_701 


-331 


-2836 


OverallSurplus(+)orDeficit(-X1–) 


. 


. 


+13 


-808€ 


. 


-126 


. 


Vores:1.Figuresareadjustedforinter-Governmentaltransfers.Thecombinedoverallposition,however,remainsunchanged.. 

2.FiguresgivenherearenotcomparablewiththosegiveninearlierAnnualReportsmainlybecauseofthechangeintreatmentofnetcontributionofdepartmentalundertakingsin thecaseofStates;besides,netwaysandmeansadvancesandoverdraftsfromRBI(asperStateBudgets)whichwereshownaspartofStates capitalreceiptsunderfloatingdebtaretreated asfinancingitemsfrom1971-72Report. 

*IncludeseffectsofBudgetproposals. 

*ThisdeficitwillbereducedbyRs.1croreifJammuandKashmirGovernment snetrepaymentofoverdraftswithJammuandKastmrBankLtd.,istaken 
intoaccount. 

la InthecaseofPunjab,supplementaryestimatespresentedduring1972-73areexcluded.Iftheyaretakenintoaccounttheoveraltdeficitwillincreaseby Rs.11crores. alaExcludesmarketborrowings(Rs.3crores)byJammuandKashmirElectriciyBoard, 

{ThisdeficitwillbehigherbyaboutRs.2cioresasaresultoftaxconcessionsannouncedbytheUnionFinanceMinistersubsequenttothepresentationof theCentralGovernmentBudget. 
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cxpenditure on gross capital formation , the balanco of the 1972 -73, despite an increase in the magnitude of current cx 
rise was due to additional expenditure for purposes other than penditure , its proportion to the total declined to 51. 5 per cent. 
capital formation . Defence and assistance for natural cala On the other hand, due to large transfer of resources to 
mities cach accounted for about one- fifth of the rise in the States, there was an increase of 2 . 5 percentage points in the 
total expenditure . It was largely because of these increases proportion of gross capital formation to total expenditure , 
that Centre s expenditure could not be contained within the thus raising its sharc to 34 , 7 per cent in the total, A little 
available resources inspite of buoyancy in aggregate resources. more than one- fifth of the gross capital formation expendituro 

in 1972 - 73 ( Rs. 2718 crores ) was financed by gross savings 
31. Consumption expenditure of the Centre increased hy of the Government ( Rs. 572 crores) which reflect (a ) the 
6 . 5 per cent ( as against a decline of 4 .3 per cent in terms of excess of revenue receipts over current expenditure and ( b ) 
budget estimates) mainly because of the rise in defence the internal resources of depurtmental commercial undertak 
spending and grant of interim relief to Government employees. 

ings . Current receipts increased by Rs. 538 crores , How 
At the same time, capital formation cxpenditure which had 

ever, since current expenditure increased by Rs. 262 crores, 
increased by 17 per cent and 15 per cent, respectively , during the increase in gross savings was limitod to Rs. 303 crores 
1970 -71 and 1971 - 72, rose by as much as 26 per cent in ( including an increase of Rs. 7 crores in the internal re 
1972 -73. This sharp rise is attributable to (1 ) a sizeable sise sources of the departmental commercial undertakings ) . An 
in Central assistance to Stutes mainly for financing Plan increase in consumption expenditure referred to carlier, 
schemes , including the emergency agricultural production brought down the level of net savings ( i. e . gross savings 
programme covered under the Central Plan and ( ii ) assistance minus expenditure on renewals and replacements ) to Rs, 458 
to non -departmental undertakings. Such increased financial 

crores 29 against budget anticipation of Rs. 621 crores 
assistance accounted for 72 ,7 per cent of the total increase of ( Table 4 ) . Nevertheless , net savings in 1972 - 73 were much 
Rs. 537 crores in capital formation expenditure in 1972 - 73 higher than the Rs. 178 crores achieved in 1971-72 . While 
over 1971- 72 . in respect of these investment expenditures these savings represent a transfer of resources from the pri 
while there would by and large he creation of productive vate sector to the Government, they rc - enter the expenditure 
Assets and an increase in flow of goods and services in future , stream through financing capital formation , 
the immediate effect was to add to the inflationary pressures 
by enlarging the budget deficit, ! 

33 . A measure of the gar which had to be met from 

internal and external borrowings and indebtedness to the 
32 . A clearer picture of the impact of Centre s budgetary 

Reserve Bank is furnished by the excess of total expendituro 
operations on the economy can be had from a review of the 

Over total receipts comprising current receipts, capital trans 
sources and uses of funds . In 1971 -72 , of the total expendi 

ſers, repayment of loans and internal resources of depart 
ture , current expenditure ( 56 . 3 per cent) ind other expendi 

mental undertakings, In 1972 -73, the total expenditure of 
ture not resulting in capitul formation ( 11. 5 per cent ) 

the Central Government at Rs. 7840 crores exceeded total 
accounted for 67.8 per cent ; expenditure on gross capital 

receipts by Rs. 2006 crores. This was financed to the extent 
formation accounted for the balance of 32. 2 per cent. In 

of Rs. 1147 crores by domestic borrowiogs and Rs. 309 crores 

by external borrowings, leaving on uncovered gap of 
* * A part of the increase in capital formation expenditure Rs. 550 crores to be financed by budgatary deficit le . 
was on account of compensation payments arising from the borrowings from the Reserve Bank against Treasury bills 
naticnalisation of coking and non - kcoking coal inines and und drawal on cash balances, ( Table 1 ) . 
Ger oral Insurance Companies. Thesc payınents increased re 
SOUTC : s available to the private sector without a compensating 

* As mentioned carlier, hudgetary deficit is now placed 
benefit of addition to productive capital assets. 

at Rs. 882 crores . 
Table 4 -Savings of the Central Government 


- 


- - 


- 


( Amounts in Rupees Crores) 
--- - - - - - - - - -- - - - - 

- - - -- - - -- -- - - -- - -- -- 

Percentage Variation 

of 
1969 -70 1970 -71 1971 -72 1972 -73- 1972- 73 1973 - 74 cm 
( Accounts ) ( Accounts ) ( Accounts ) (Budget (Revised (Budget col. (5 ) col. (6) 
Estimates ) Estimates ) Estimates ) over over 

col. ( 3 ) col.( 5 ) 
1 2 

3 4 


6 


- 


3817 


4210 


2882 
2189 
693 
7640 


3133 
2434 
699 
2909 


2903 
914 


3320 

890 
3724 


4375 
3450 

925 
4039 


4815 
3915 

900 
4110 


+ 14 , 6 
+ 18 . 8 
+ 1 . 2 
+ 6 ,9 


+ 10 , 1 
+ 13 . 5 
- 27 
+ 1 . 8 


1 , Revenue Receipts of Government 

Administration (iii) 
Tax Revenue . . . . . 

(i ) Non - tax Revenus , 
2. Current Expenditure . 
3 . Savings of the Government Admi 

nistration ( 1 – 2 ) . . 
4 . Depreciation 

Provision And 
Retained Profits of Departm « ntal 
Commercial 

Undertakings 


3777 


242 


224 


10 


486 


336 


705 


+ 740 , 8 


+ 109 8 


(i 


ii ). 


255 


160 
US 
45 


278 


179 
123 
56 


236 
136 


137 


148 


+ 3 . 1 
+ 3 . 6 
- 1 . 0 


+ 17 . 8 

+ 8 . 8 
- + 30 . 0 


101 


118 


100 


130 


402 


403 


269 


741 


572 


983 


+ 112 . 6 


+ 71 . 9 


75 


91 


(i) Dopreciation Provision : : 

(ii) Retained Profits . 
5. Gross Savings of the Central Govern 
· ment ( 3 + 4 ) , 
6 . Expendituc on Renewals and Replace 

inents . . . . . . 
7 . Net Savings (546) . . . . 
8 . Net Investment . . 
9 . Excess ( + ) or shortfall ( - ) of 

Nel Savings over Net Invest 

ment (7 .- - 8 ) . . . . 
10 . Itein 3 as per cent of Item 1 , 


91 
178 


312 


327 
318 


120 
621 
604 


114 
458 
635 


137 
846 
759 


+ 29 . 3 
+ 157 , 3 
7- 25. 5 


+ 20 . 1 
+- 84 . 7 
+ 19 . 5 


428 


506 


+ 9 
8 .4 


– 116 

7.1 


- 228 
1 . 1 


+ 17 
11 . 5 


- 177 

7 . 7 


+ 87 
14 6 


Table 5 — Sources and Uses of Foods : Central Goremment 


(Anounls in Ronecs Crores ) 


- 


- — 


- 


- - 


Sources of Funds 


Uses of Funds 


13 
, 
3 
G 
of 
1 
/ 
73 
— 
13 


Src.3(0)] 


1970 


1973 


1970 


1973 . 


1 


1969 

70 
( AC 
ounts ) 


71 


1 


1971 - 

71 
( Aa 
OU 


74 


1972 

73 
( Budget 

Esti - 
mates ) 


1972 

73 
(Revised 

Esti - 
mates ) 


1969 

70 
(AC 
Onits ) 


(Aa 
ounts ) 


1971 . 

73 
(AC - 
vunts ) 


Budget 
Estim 
ates ) 


( ACC 
ounts ) 


1972 

73 
(Budget 

Esti - 
mates ) 


1972 

73 
(Revised 

Esti 
males ) 


(Budget 
Estint 
ates ) 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


1. Current Receipts 

( a + b ) 


2882 


3817 


+ 210 


4815 


3133 
2434 


4375 
3450 


], Expenditure for Capi 

tal Formation ( a + b ) 


1612 


1612 


ISSN 


1888 


6 


2161 


2441 


2718 


718 


2883 


2189 


2903 


3320 


3915 


1649 


1854 


- 


0474 


2899 


(a ) Gross Capital 

Formation 
(b ) Increase in inven 

Tories 


1649 
- 37 


1854 

34 


2130 
31 


- 


699 


914 


890 


925 


900 


- 37 


-- 33 


-16 


-- 


( a ) Tax Receipts . 
(o ) Income from pro 

perty , enterprises 
and miscellaneous 

receipts 
2 . Capital Transfer . 
3 . Internal Resources of 

Departmental Under 

takings . . . 
4 . Repayment of Loans 

Total Receipts (1 to 4 ) 


46 


55 


39 


33 . . Expenditure for purpo 

ses other than Capital 
Formation ( a + b ) . 


2474 2729 
- 33 - 11 
428 5122 
37254039 


3313 


3688 


4519 


4428 


4759 


-- 


160 


178 


219 


254 


278 


fa ) Current Expendi 

ture ( i + ii) 


2640 


2908 


3688 
2908 
1669 


2778 


4549 
2778 
2055 


3725 


4039 


4110 


847 


983 


236 
1184 
5834 


1054 


1008 


2640 
1477 


1130 


3935 


4259 


5132 


5503 


6256 


1669 


1966 


2188 


2269 


( i) Consumption 
Expenditure 
(n ) Current 

Transfers 


1103 


1239 


1723 


1759 


1851 


141 


Excess of Total Expendi 

lure over Total Receints 


007 


1317 


1578 


1366 


2006 


1386 
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(6 ) Other Expenditure 


673 


780 


771 


703 


1083 


649 


Y 


- 


Finance br : 
1. Net Domestic Borror 


- 


- 


S 


384 


648 


797 


753 


1147 


of which : 


. 


. 


- 


1 43 


144 


293 


215 


477 


539 


325 


361 


309 


.-.-.-2- 


Net Market Borrow 

ings ! , 
2 . Net Externa ) Borrow 

ings 
3 . Budgetary Deficit 

(a + b ) 
(u ) NetRBI holdings 

of Treasury Bilst 
(b ) Increase ( - ) or 

Decrease ( + ) in 
Cash Balances 


460 


252 


550 


290 


250 


2 


545 


=---------- 


Total Expenditure 

( 1 + 2 ) 


... 


4925 


5576 


6710 


6869 


7 840 


7642 


-- 17 


74 


+ 170 


+ 5 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


Vore : Savings of theGoverament administration = Current Receipts minus Current Expenditure . 
n Comprised market loans (nel ), small savings (net ),Provident Fund (net), other debt (aet), net increase in holdings of Treasury bills other than to RBI, etc . 
tignores funding of Treasury bills into long -dated securities. 
Sowiec - Economic and Functional Classification of the Central Government Budgets 1971-72 1972-73 and 1973 -74 . 


------------- 
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Table 6 : - Development and Non - Developmental Expenditure of the Central Government 


7XV 


(Amounts in Rupees Crores ) 


- 


- 


1969 - 70 
(Accounts ) 


1970 -71 
(Accounts ) 


1971 -72 
( Accounts ) 


1972 - 73 
(Budget ) 
Estimates 


1972 - 73 
(Revised 
Estimates) 


- - - - - - 
1973 - 74 
(Budget 
Estimates ) 


----- 


per cent 

variation 
Amount over the 

previous 

year 


per cent 

variation 
Amount over the 

previous 

year 


per cent 

variation 
Amount over the Amount 

previous 

year 


per cent 
variation 
over the Amount 
previous 

year 


per cent 
variation 
over the Amount 
previous 

year 


per cent 
variation 
Over the 
previous 

year 


1 


2 


3 


4 


5 


8 


9 


10 


11 


Total Expenditure ( A + B ) 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 8 . 8 


+ 13 . 2 


+ 20 . 3 


+ 2 . 4 


+ 16 . 8 


- 2 . 5 


4925 
( 100 . 0 ) 


5576 @ 
(100 . 0 ) 


6710 
( 100 . 0 ) 


6869 
( 100 . 0 ) 


7840 
(100 . 0 ) 


7642 
( 100 . 0 ) 


A . Developmenia ) Expenditure (i + ii) . 


. 


2352 


+ 


5 . 2 


+ 13 . 1 


+ 17 . 6 


+ 13 , 4 


+ 28 . 8 


+ 0 . 8 


2659 
( 47, 7 ) 


3126 
(46 .6 ) 


3544 
(51 . 3 ) 


4025 
(51 3) 


4056 
( 53 . 1 ) 
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(47 . 8 ) 


(1) Social Services 


+ 10 . 5 


+ 19 . 0 


+ 24 . 4 


+ 46 . 7 


+ 50 . 2 


+ 9 . 9 


304 
(6 . 2 ) 


364 
(6 . 5 ) 


452 
(6 . 7) 


663 
(9 . 7) 


746 
( 9 . 8 ) 


679 
(8 6 ) 

3346 
( 42 . 7 ) 


( 1) Economic Services * 


, 


. 


. 


+ 4 . 5 


+ 12 . 0 


+ 16 . 5 


– 7 , 7 


+ 25 . ] 


- 1 . t 


, 2048 

(41. 61 


2295 
(41, 2 ) 


2674 
(39 . 9 ) 


2881 
(41. 9 ) 


3310 
(43 . 3) 


B . Non - Developmental Expenditure (i + ii) 


+ 12 . 

3 


+ 13 . 4 


+ 22 . 9 


3325 


+ 6 . 4 


-- 6 . 0 


: 


2573 
(52 : 2) 


2 917 
(52 . 3) 


3815 
( 48 .7 ) 


3586 
(46 . 9 ) 


(48 . 4 ) 


(1) General Service 


. 


. 


1492 


. 


+6.4 


+ 6 , 4 


. 


+ 19 . 2 


. 


+ 13 . 6 


2264 


- 5. 4 


+ 12 . 2 


5 . 7 


1777 
( 31 . 9 ) 


3584 
(53.4 ) 

2018 
(30.1) 

1566 
(23 . 3) 


( 30 . 3) 


( 28 . 9 ) 


1909 
(27 . 8) 

1416 
( 20 . 6 ) 


2146 
(28. 11 

1440 
(18 . 8 ) 


( ü ) Uaallocable 


+ 21. 6 


+ 


5 . 5 


+ 37, 4 


- 9 . 6 


- 1 . 0 


-- 72 


1081 
(21.9) 


1140 
(20 . 4 ) 


1551 
( 19 . 8 ) 


- 


Note : Figures in brackets are percentages lo total expenditure . 


@ 


paid in the form 


of non -negotiable non 


Includes compensation paid to nationalised banks estimated at Rs. 84 crores and additional subscription lo the IMF and IBRD 
interest bearing rupee securities estimated at Rs. 114 crores . 


[PARTII--- 


. Lnclude Block grants and loans. 


Sec . 3 ( ii ) ] 
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-- - 
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. . 


. - 


5 


- 


- 


- 


- 


Budget for 1973 -74Centre 


have to be incurred on account of the recommendations of 
the Third Pay Commission . Also , the budget hus not mado 
adequate provisions for additional subsidies on imported 
foodgrains. In vicw of these factors , the Government has 
recently announced a programme for reducing total outlay 
in 1973- 74 , including assistance to States, by Rs. 400 crores. 


34 . In contrast to thc enlargement of expenditures that 
occurred in 1972 - 73 , the budget for 1973- 74 has provided 
for a decline of 2 . 5 per cent (as compared with tho revised 
estimates for 1972-73 ) in total expenditure . Developmental 
expenditure ( comprising social and economic services ) which 
had increased by 29 per cent during 1972 -73 is expected to 
show a marginal rise of about 1 per cent. Non - developmental 
expenditure i.c ., general services and unallocable items, which 
had increased by 6 per cent in 1972 -73 is anticipated to decline 
by the samc percentage ( Table 6 ) . At the same time, tax 
proposals have been introduced to yield as much as Rs. 292 
crores ( of which Rs. 42 crores would be States share ) . 
This has helped to limit the deficit as estimated to a modest 
amount of Rs. 85 crores . Whether the Government would 
be able to contain the deficit to the budgeted figure will 
depend on a number of factors. Additional expenditure may 


35 . Consumption expenditure of the Centre is estimated to 
risc in 1973 - 74 by 3 .7 per cent sis against an increase of 
6 . 5 per cent in 1972 - 73 over 1971-72 . The actual increaso 
may be slightly higher for the reasons mentioned in the 
previous paragraph . In l espect of capital formation , cX 
penditurt by the Centre which had increased by 26 per cent 
in 1972 -73 is likely to record a further rise of 6 per cent 
( Table 7 ) . The provision for capital formation in 1973 - 74 
would constitute 38 per cent of the total expenditure reflect 
ing the continuation of the uptrend in this ratio which was 
33 per cent in 1969-70 . 


Table 7 -- Expendituro on Capital Formation by Government of India 


- 


- - - - - - -- - - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


1968 - 69 
(Accounts ) 


1969 - 70 1970 -71 
(Accounts) (Accounts ) 


1971 -72 
Accounts ) 


( Amounts in Rupecs Crores ) 
1972 - 73 1972 - 73 1973 -74 
(Budget (Revised (Budget 
Estimates ) Estimates ) Extimates ) 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


485 


430 


760 


913 


449 
~ 173 


-173 


430 
~ 37 


566 
31 


757 
33 


34 


- 11 


- 16 


- . . - . . - - . - - - - - 
I. Gross Direct Fixed Capital 

Formation . . . 
II. Increase in Invenlorics 

. 
III. Net Direct Capital Formation 

(Gross Direct Fixed Capital For 
mation minus expendituro on 
renewals and replacements plus 

increase inventories ) . . 
IV . Financial Assistance for Capital 

Formation ( a + b + c ) 


193 


318 


428 


506 


604 


635 


759 


1384 


1219 


1564 


1717 


1969 


1986 


1285 
( 1369) 

740 


709 


692 


885 


885 


899 


899 


1 074 


1074 


1167 


(a ) States and Union Territories 
(b ) Non -Departmental Commer 

cial Undertakings (1 + 2 ) 


623 


444 


545 


674 


750 


676 


1 . Financial Concerns 


. 


42 


448 
(332 ) * 

70 
( 194 )* 
378 


63 


103 


144 


117 


554 


402 


571 


559 


2 . Others 
(c ) Other Partiesta 


606 
145 


482 
134 


. 


52 


83 


97 


144 


143 


Total (1 + II + IV ) 


. 


1660 


1612 


1804 2161 2441 2718 

2883 
( 1888 ) * 
of Rs. 10 crores in the level of inventories in 1973 - 74 as 
against an addition of Rs. 22 crores in 1972 -73. 


Budgetary Operations of State Governments 1972 -73 


Capital Formation Expendlture 

36 . Under capital formation , the expenditure for cconomic 
servicos ( excluding block grants and loans ) showed a modest 
risc of 2 . 0 per cent from Rs., 1896 crores in 1972 - 73 to 
Rs. 1933 crores in 1973 - 74 . This increase is mainly atribu 
table to the provision of Rs. 150 crores as advance action for 
the Fifth Plan which is treated as capital formation . On the 
other hand , the cxpenditure under agriculture , industry and 
transport and communications in 1973- 74 is budgetod lower 
than in 1972- 73. In the case of agriculture , the reduction 
in the provision may be due partly to the fact that last year 
there was a spurt in loans advanced to the States for cmor 
gency agricultural production programme. With regard to 
industry , tho dccline is explained by the fact that the revised 
estimates of 1972 - 73 included the compensation payments re 
ferred to earlier. The smaller provision for transport and 
communications is mainly because of an anticipated decline 


37. The revised estimates for 1972 - 73 show that the 
combined budgetary position of all Statcs was surplus* to 

- - - . — . . - 


- - 


. - 


- - 


- 


- 


* The overall surplus or deficit as measured by increasc /dec 
reacs in cash balancos , nct purchase /sale , reserve funds and 
net decreasc /increase in Reserve Bank of India credit in the 
form of ways and incans advances and overdrafts ( repayable 
within 7 working days with effect from May 1, 1972 ) as 
presented in the State budgets . 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- -- - - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


- - - - - - 


Note :- - In this table oxpenditure on capital formation is shown on gross basis. 
* Including compensation paid to nationalised banks. 
@ Comprising assistance to local authorities and others . 


* * This annount would be reduced by about Rs, 2 crores on account of tax concessions referred to carlier . 
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the extent of Rs. 270 crores as against a small surplus of 41. Aggregate receipts of 1 State Governinents at Rs. 7230 
Rs. 20 crores @ anticipated in the budget estimates ( Table crores (at 1972 - 73 rates of taxation ) uso expected to be 
8 ) . This sharp improvement in the revised estimate of State lower by Rs. 166 crores over the revised estimates for 
finances was due mainly to the substantial loan assistance 1972 -73. However, adjusting for the special ways and 
from the Contre , Rs. 511 crores * * of which was provided means assistance received by the State Governments in 1972 -73, 
to clear their outstanding overdrafts with the Reserve Bank mentioned earlier, aggregate receipts would show an in 
of India . The States have repaid Rs. 90 crores of this amount crcase of Rs. 345 crores ( 5 . 0 per cent) . Total receipts 
and the remaining Rs. 421 crores have beta subsequently would go lip to Rs. 7312 crores if credit is taken for tho 
converted into u medium - term loun . The surplus of Rs. 270 expected yield from the measures taken by State Govern 
crores mentioned above appears in the revised estimates ments for raising additional resources together with their 
( Table 8 ) because of the fact that the transactions connected share in Centre s fresh tax efforts during the year. The 
with the cloarance of overdrafts with the Reserve Bank in pattern of States aggregate receipts reveals that the budgeted 
April 1972 have not been fully taken into account increase in States own tax receipts of 9,6 per cent (includ 
on the capital disbursements side , In actual fact , how ing additional resource mobilisation ) would show a growth 
ever, the budgetary transactions of the State Governments which is smuller than in any year during the cntire Fourth 
seem to be , on the basis of more recent data , one of net Plan period . Over the past few years the rate of increase 
gurplus of about Rs. 14 crores, t which was very close to the in States tax yields shows a decline from about 12 , 7 per 
budget anticipations . 

cent in 1970 - 71 to 9 .6 per cent in 1973 - 74 . Resources trans 

ferred from the Centre in the form of shared taxes and 
38 . Aggregate disbursements of State Governments 

grants - in - aid , on the other hand , at Rs. 2302 crores are 
(Rs. 7036 crores ) exceeded their aggregate receipts ( Rs. 6885 

expected to be higher by 13 . 4 per cent about the same as 
crores ). Aggregate receipts which were to rise 

in 1972 - 73 . Capitul receipts of State Governments at 
by 10 percent over 1971- 72 actually showed an 

Rs. 2331 crores are budgeted to decline by about 1 per cent 
increase of about 17 per cent. This was despite the fact 

as against a sharp increase of about 29 per cent in 1972 - 73 
that States own tax receipts which were estimated to riso 

Over the previous year. Louns from the Centre budgeted 
by 13 per cent rose only by 10 . 5 per cent. This shortfall 

ut Rs. 1295 crores would be lower by more than 8 per cent. 
was largely made good by transfers from the Centre , by way 
of States share in Central taxes , grants and loans. The 

42 . Aggregate disbursements at Rs. 7510 crores would be 
total of grunty - in -uid and share in Central taxes went up by 

higher by Rs. 384 crores ( 5. 4 per cent ) over the revised 
more than 13 per cent while loans from the Centre rose by 

estimates for 1972 -73, as compared to an increase of 15 .6 
18 . 6 per cent. Of the increase over budget estimates 

per cent in 1972 - 73 . Both the developmental as well as 
of Rs. 431 crores in aggregate recoipts, as much as 69 per 

non -development cxpenditures are expected to show it 
cent was accounted for by capital receipts, tho major portion 

much smaller increuse of 10 . 8 per cent ind 5 . 3 per cent, 
of which came by way of loans from the Centre . 

respectively , than those recorded in 1972 -73 ( 19 .8 per cent 
and 20 .2 per cent respectively ) . Repayment of loans by 

State Governments to the Centre is expected to be 14 .6 per 
39. The effect of drought conditions was rellected in the cent higher in contrast to the position in 1972 - 73 when it 
aggregate disbursements of State Governments. Disbursements went down by 16 ,3 per cent. The higher loun repayment 
which according to budget estimates would have risen by 

by the State Governments to the Centre would be partly 
4 .4 . per cent over 1971 - 72 , in fact , went up by 14 . 2 per cent. 

offset by a substantial reduction in State Governments own 
Non - developmental expenditure which was to go up by 3. 8 Joan assistance to third parties which is budgeted lower by 
per cent showed a rise more than 20 per cent, principally 19 .6 per ceut. 
because of a large increase in current expenditure under 
fumine reliel. The cffcct of scarcity conditions prevailing 

43 . To sum up, the budgetury operations of the State 
in a number of States wus also reflected in an increase in 

Governments in 1973- 74 are expected to end up with a 
State Governments loan assistance to third parties, in par 

deficit of Rs. 280 crores . This would , however, be reduced 
ticular to cultivators . Such loan assistance actually went up 

by Rs. 82 crores to Rs. 198 crores as a result of State 
by 23 per cent. Thero was also an increase in their develop 

Governments efforts towards additional resource mobilisa 
mental expenditure which was 20 per cont bigher than in 

tion as well as by their share in additional taxes by the 
1971- 72 , and 8 .6 per cent higher than the bụdget estimates 

Centre . It is not clear how this deficit is to be covered . In 
for 1972 -73 . 

this context, it may be mentioned that no State Government, 
with the possiblc exception of Haryana , has moved towards 

implementing the recommendilion of Raj Committee on 
Budgetury Operations of State Governments 1973-74 

imposition of an agricultural holdings tax. " The contribution 

of all State Governments commercial undertakings except 
40 . A notablc feuture of the State Governments 1973 - 74 forests and load and water trunsport schemcy , has been 
budgets was the stepping up of their Plan outlity by Rs. 234 negative . If the State Governments intend mobilising sub 
crores ( 14 .6 per cent) to Rs. 1836 crores. This was not, stantial additional resources, they will have to adoptmeasures 
however , accompanied by an equivalent intensification of that will impinge on the larger agricultural incomes and try 
State Governments cfforts ut mobilising additional resources. to obtain surpluses from their commercial undertakings. 
As against the fresh tax efforts of Rs. 69 crores7 * undertaken 
in 1972 - 73 the measures announced by the State Governments, Overdrafts hy States 
in 1973-74 are expected to yield an additional revenuç ot only 
Rs. 40 crores. Of this, Rs. 18 crores are expected to accrue 

44 . As was inentioned in last year s Report , the outstanding 
from the retention of the levies which were initially imposed Overdrafts of Rs. 642 crores at the end of April 30 , 1972 
for refugee relief. 

were cleared , under a new schemo evolved for tho pur 
. . - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 

pose , partly hy special assistance provided by the Central 
U This figurc would slightly differ from that given in the Government and partly by advance release of payments due 
last year s Annual Report as it cxcludes the effect of supple to States . From May 1 . 1972 , no ovordrafts are allowed by 
nientary estimates presented during 1972 - 73 by the Punjab the Reserve Bank of India , save for purely temporary periods 
Government. 

not exceeding seven days . However, the limits for clean ways 

and means advancey from the Reserve Bank have been in 
* * This includes Rs. 8 crores given to the Government of creased to il total of Rs. 78 crorcs for all the States. Addi 
Jammu and Kashmir as a part of sion - plan loan foi mecting 

tionally , State Governments can obtain secured advances, as 
the gap in resources in 1972 - 73. 

special and additional special ways and means advances. The 

State Governments availed of these modified facilities for 
† As measured by variations in cash balances , ways and 
ineens advances from the Reserve Bank and holdings of 

* Aggrcgalc disbursements for 1972- 73 are inclusive of 
Ircusury bills as per the Reserve Bank records . 

repayment of Rs. 90 crores of ways and means assistance to 
ty This relates to full year yield . This docs not include we Centre , as similar break -down for 1973 - 74 in respect of 
the yield from drive to collect urcars of taxes and lightening States repayment to the Centre is not available. Aggregate 
of tax administration machinery . 

disbursements for 1973 - 74 arc compared with those including 
the special ways and incans assistance for 1972 - 73 , 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - - - 


- - 


Table 8 - Overall Budgetary Position of States 


( Amunts in Rures Crores : 


-- 


SEC.3(11)] 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


---- 


1970 - 71 


1969 - 70 
( Au 
Ounts ) 


Perin 

lave 
increase 

of ( 2 ) 
Over ( 1 ) 


1971- 72 
( Acc 
Ounts ) 


Percept 

tage 1973 - 73 r/ 
increase Bud 
of (4 ) gel) 
Over (21 


- 


ounts ) 


Percen 

lage 1972 - 73 
i ncrease (Revi- 

of (6 ) sed ) 
Over 4 ) 

- - - - - - 
7 

8 


Perten 

lagt 1973- 74 
increase (Dud - 

of (8 ) gett 

over (4 ) 
- - - - - - - - - - - - - 
9 

10 


Percent 

tage 
increase 

OS ( 10 ) 

over ( 8 ) 
- - - - - - -- 

11 


---- 


- - - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - -- 


- 


- 


- - 


- 


I. A guregale Ræcipis (A + B ) 


. 


. 


. 


. 


4889 


5071 


+ 3. 


5873 


+ 15. 8 


0154 


Tyg 


7.396 
( 6885 ) 


+ 25 . 9 
( 17 . 21 


7230 
( 7312 ! 


- 7. 2 

1 . 1 ) 


[ + 5 .01 
i + 6 . 2 


--- 


A . Reserve Recipis (i + ix 


. 


. 


. 


. 


3053 


3371 


+ 10 . 4 


4045 


- 200 


400 


8 8 


4534 


+ 13. 1 


---- 


4899 
(1981) 


+ 8 .1 
( + 9 41 


--- 


( Stales Own Revenue Receipts . 


1896 


2019 


+ 


8 . 1 


22513 


+ 9 . 5 


2536 


+ 12 . 7 


250 + 


+ 11 . 3 


26 .39 - 4 . 5 
( 2679 ) ( + 7 . 0 ) 


------ 


Of which : 
Tax Reccipis 


---- 


. 


. 


. 


. 


1356 


1528 


+ 12 . 7 


1695 


+ 10 .9 


1914 


- 12. 9 


1873 


+ 10 5 


2013 
(2052 ) 


+ 7 .5 
( + 9 . 6 ) 
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(ii) Resources transferred from the Centre 

(a + hi . . . . . . 


1157 


1372 


+ 11 . 1 


1795 


+ 35 . 


1804 


+ 3 . 8 


2030 


113 . 1 


2360 
(2303) 


- 11. 3 
! + 13. 4 ) 


---------------- 


( a ) Shared Tares 


625 


756 


+ 21. 0 


942 


+ 24 . 6 


1053 


+ 12, 3 


1063 


+ 12. 8 


1146 
(1188 ) 


7 8 
( + 11.81 


-------- 


( b ) Grants from the Centre 


532 


566 


6 . 4 


853 


+ 50 . 7 


x06 


- 5 . 5 


967 


+ 13 . + 


1114 


+ 15 . 2 


- 


Capital Receipts (i + 1 ) 


. 


. 


1836 


1700 


- 7 . 1 


JS 


- 1 . 5 


205 


12 . + 


2331 * 


- 19 .6 


10 9 


--- 


28627 -56 . 6 
(2351 ) ( + 28 .9) 

937 + 47 .3 


- 


fid State s Own Capital Receipts 


. 


806 


9 


– 43 $ 


6136 


- 85 


853 


734 .1 


1036 


+ 10 . 6 


--- 


--- 


of which : 
Market Borrowings ( 1055 ) 


- 


. 


. 


. 


173 


165 


4 .6 


177 


+ 7 ; 


188 


+ 6 . 2 


217 


193 * 


- 111 


* Loans from the Centre ( gross ) 


1070 


1005 


1192 


+ 18 . 6 


1201 


+ 0 . X 


+ 976 
+ 61 . 5 
( 18 .61 


1295 


1925 
(1414 ) 


- 32 7 18. 4 ) 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


- 


486 


-- 


- - 


- 


- 


- 


II . Aggregate Disbursements 


. 


. 


. 


. 


4830 


5212 


+ 7 .9 


6162 


- 


+ 18 . 2 


6334 


+ 4 .4 


7510 


+ 5. 4 


[ + 6 .7 ] 


- 


7126 
(7036 ) 


+ 15.6 
+ ( 14 . 2 ) 


-- 


- 


- 


of which : 
(a) DevelopmentalOutlay . 
(b ) Non- Developmental Outlay 


2130 


2428 


+ 14 . 0 


2861 


+ 17 . 8 


3157 


+ 10 . 3 


3437 


+ 19 , 8 


3798 


+ 10 . 8 


- 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


1483 


1518 


+ 2 . 4 


1845 


+ 21. 5 


1915 


+ 3 .8 


2218 


+ 20. 2 


2335 


+ 5 . 3 


fc) Repayment of Loans to the Centre 


. 


634 


+ 4 . 3 


802 


+ 26 . 5 


785 


- 2 . 1 


769 


+ 14 .6 


[ + 32 . 41 


671 
(581) 


- 16 . 3 
( 27 .6 ) 


(d ) Loans and Advances to Third Parties . 


. 


491 


+ 13 . 7 


555 


+ 13 . 0 


453 


- 18 . 4 


683 


+ 23 . 1 


549 


- 19 .6 


(e) Repayment of Markets Loans . 


. 


. 


59 


— 30 . 6 


73 


+ 23 . 7 


84 


+ 15 .1 


87 


+ 19 . 2 


I 


- 98 . 9 


III. Overall Surplus ( + ) or Deficit (- ) (1 - 11 ) 


. 


59 


-- 14 : 


- 289€ 


+ 20 


+ 270 


- 280 
f - 198 ) 


( - 151) 
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NOTES : 1. Figures given here are not comparable with those given in earlier Annual Reports mainly because of the change in treatment of net contribution of departmental under 
takings ; besides , set ways and means advances and overdrafts from RBI (as per State Budgets ) which were shown as part of States capilal receipts under floating debt are treated as financing 
items from 1971-72 Report, 


2 . Figures in brackets for 1973 -74 (Budget) are after taking into account estimated yield from budget proposals by State and their share in additional taxation proposed by the Centre 
during 1973-74 


----- 


3 . Figures in brackets for 1972 -73 (Revised ) relating to aggregate capitals , receipts and loans from the Centre esclude Rs. 511 crores of ways and means assistance received from the 
Centre lo clear State s outstanding overdrafts with the Reserve Bank of India ; aggregale disbursements and repayments of loans to the Centre exclude Rs. 90 crores i.e., par repayment of 
the abovementioned amount. The overall surplusdeficit is adjusted accordingly. 


-- 


- 


- 


4. Figures in square brackets indicate percentage growth rate of 1973- 74 ( B . E.) over bracketed figures for 1972-73 ( R . E .). 


a lncludes the effect of budget proposals . In the case of Punjab , supplementaty estimates presented during 1972 - 73 are excluded . If these are taken into account the overall surplus 
would come to Rs. 9 crores. 


Figures in the case of Andhra Pradesh and Orissa are provisional, 


£ This deficit will go down by Rs. 1 crore if the net repayment of overdrafts by Jammu Kashmir Government to Jammu and Kashmir Bank Ltų , is taken into account. 


[PARTII-- 


* To ensure uniformity in the presentation of data the market borrowings of Rs. 3 crores by Jammu and Kashmir Electricity Board are excluded from States capital receipts . 
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Market Borrowings 


ways and means advances with considerable restraint, and the 
maximum amount outstanding under the head of clean ad 
vances did not exceed Rs. 64 crores . Some State Goveiti 
ments, which had overdrawn on the Reserve Bank tempora 
rily cleared the ovedrafts within the set time limit of seven 
days. Thus the new arrangement for eliminating RBI over 
drafts by States and for their improved financial discipline 
worked satisfactorily in 1972 -73 in the manner intended . 


45. A considerable part of the increase in Government 
expenditure in 1972 73 was financed by resources mobilised 
through market borrowings. The combined not receipts of 
the Centre and State from market borrowings amounted to 
Rs. 612 crores in 1972 - 73 recording a rise of Rs. 216 crores over 
the level of Rs. 396 crores achieved in 1971- 72 . Of this 
rise , the share of the Centre was Rs. 183 crores and of the 
States Rs. 33 crores. The Centre entered the market on 
four different occasions, when substantial surplus funds were 
available with the banking system ( Table 9 ) . 


Table 9 


Market Borrowings of the Government of India during 1972 -73 


- 


-- 


- - - - - - - - ----- - - - - -- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- - - 


- 


Amount 


(Amounts in Rupees Crores ) 
- - - - - -- 

Repayment Net 
in cash for Market 
unconverted Borrow 

maturing ings 
Total securities (3 - 6 ) 
( 3 + 4 ) 


Offered 


Subscribed 


Loans floated 


Isguc 
Price (Rs. 
per cent) 


Cash 


Conversion 


33 


5 


- 


- 


- - - 


- 


-- - 


-- - 


- -- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - - - 


- - - 


- - 


44 


102 


. 


4 per cent Loan , 1979 . . . . 
5 per cent National Defence Loan , 1981 . 
5 per cent Loans, 1982 . . 
5 per centLoan , 1983 , 


100 . 00 
100 . 00 
100 . 00 
99 . 50 
99 . 65 
99 . 50 
99 . 50 
100 . 00 


710 


5 per cent Loan , 1984 
51 per cent Loan , 1988 
Si per cent Loan , 2002 


. 


183 


288 


237 


779 


630 


478 


- -- 


- - - 


- 


. . 


Total during 1972 -73 . . . . . . 

541 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
NOTE : Details may not add up to totals on account of rounding . 
la Includes Rs. 45 crores of cash repayment of securities maturing during the year, 
SOURCE : Reserve Bank of India records. 


46 . On September 4 , 1972 , 20 * State Governments issued 
at par 12 - year loang carrying interest at 5 . 1 per cent, for 
Rs. 197.25 crores . Net market borrowings of States aggre 
gated Rs. 134 crores during 1972 - 73 as against Rs. 101 crores 
in 1971- 72 . 


47 . Net collections from Small Savings were estimated at 
Rs. 230 crores for 1972 -73 budget of the Centre . Actual 
net collections during 1972 - 73 are now placed at Rs. 3 $ 1 
crores. In the Central budget for 1973 - 74 , these receipts 
to be of the order of Rs. 325 crores . 


49 . In the 1973 - 74 budget, the Centre has made a provision 
of Rs. 880 crores and Rs. 326 crores , respectively , for gross 
and net market borrowings . During the first phase of 
borrowings, the Centre floated on May 12 . 1973 41 per cent 
Loan , 1980, 5 per cent Loan, 1984 ( Second Issuo ) and 
5 per cent Loan , 2003 for Rs. 500 crores. Subscriptiong 
amounted to Rs. 531 crores of which Rs. 170 crores were in 
cash and the remaining in conversion . During the sccond 
phase of the borrowings , on July 21, 1973 , the Contre issued 
45 per cent Loan , 1981, 57 per cent Loan , 1987 and 
57 per cent Loan , 2003 ( Second Issue ) for Rs. 325 crores . 
Of the total subcriptions of Rs. 358 crores, Rs. 212 crores 
were in cash . Allowing for cash repayments , nct market 
borrowings of the Centre from these two phases aggregated 
Rs. 354 crores. As regards State Governments, the issue at 
par of 5 per cent 1985 loan for an aggregate notified amount 
of Rs. 149 .75 crores has been announced , No State Gover 
ment loans are due to mature in 1973 - 74 , 


Savings and Investment 

48 . In conjunction with other receipts on capital account, 
the market borrowings enabled the Centre to finance , directly 
as well as indirectly through assistance to States , Union 
Territorics, local authorities and non -departmental commer 
ciul undertakings gross capital formation of Rs. 2718 crores 
in 1972-73 ( Table 7 ) . 
— . -- - - - 

. . - - - - ---- - - - -- - 
* Himachal Pradesh , Jammu and Kashmir, Manipur, 
Meghalaya and Nagaland issued market loans for the 
first time. 


- 


- 


- 


- 


50 . No detailed information is available to estimate ex 
penditures of the States on capital formation . Over the last 
year , the developmental outlays of States have increased by 
Rs. 566 crores both on revenue account as well as on capital 
account ( Table 8 ) . Since a large part of States develop 
mental expenditure consists of current outlays on education , 
public health , civil works, etc . it is difficult to say what part 
of this increase represents additional outlays on capital for 
mation . As regards the financing of capital formation , much 
the greater part came from loans and other transfers from 
the Centre; the States own savings provided a somewhat 
smaller share than in the previous year . 


* * This was subsequently raised to Rs. 275 crores consequent 
to the decision to invest 75 per cent of the Provident Funds 
under the Employees Provident Fund Act, 1952 , in the Post 
Office Time Deposits . 
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51. There appears to have occurred some marginal im sector to the Reserve Bank of India ; and, on the other, 
provement in the finances of large public sector undertakings impairment of een essential consumption . 
like Hindustan Steel, Heavy Engineering Corporation and 
Heavy Electricals , etc . thereby arresting the decline in public Monetary und Bunklug Developments 
sector savings. In addition as mentioned earlier net savings 
of the Central Government were Rs. 438 crores in 1972 -73 in 
comparison with the level of Rs. 178 crores in 1971-72 . 

Trends in Money Supply and Aggregate Monetury Resources 
These are budgeted to increase to Rs. 846 crores in 1973- 74 
and with net investment anticipated to rise to Rs. 759 crores , 53 . The increases in public and private spending were, 
there is expected to be a surplus of Rs. 87 crores in savings. is observed earlier , accompanied by it fast growth in 
This surplus would be in contrast to 4 shortfall of Rs. 177 money supply and aggregate nonctal y resources Money 
crores in 1972- 73 which itself was lower than the shortfall supply with the public expanded by 15 .6 per cent in 1972 
of Rs. 328 crores in 1971- 72. Continuation of an improve 73 as against 14 . 2 per cent in the preceding year. The in 
ment in the savings of the Centre would very much hinge on crease in aggregate monetary resources was 17 . 6 per cent 
the extent of containment of current expenditurc within the as compared to 16 . 9 per cent last year. A feature of this 
budgeted provisions. 

monetary expansion unlike in the previous year was the 
Steep rise in its currency component which expanded by 

Rs. 857 crores ( 17 .2 per cent) in comparison with Rs. 388 
52. What emerges , therefore , is that both public savings ( rores ( 8 . 5 per cent ) in the previous year . On the other 
and public investment expenditures were higher in 1972- 73 haod , deposit money . which had increased by Rs. 673 
than in 1971- 72 . But more importantly , Governmcats outlay crores ( 23 . 4 per cent ) last year, registered a smaller rise 
on purchase of goods and services for both consumption and of Rs. 169 Ciorcs ( 13 . 2 per cent) . Consistent with this 
investment purposes much cxceedled the transfers from the trend , the marginal ratio of currency 10 money supply 
private sector by way of taxes and loans to Government. moved up from 36 .6 per cent to 64. 6 per cent ( Table 10 ) . 
The inevitable consequence of this was, on the one hand , a Time deposits , however, at 22 per cent growth increased 
rapid increase in the net indebtedness of the Government faster than cither curteucy or demand deposits . 


Table 10 


- - - 


- - - 


Tronds in Monor Supply and Monetary Resources ( Annual) 

(Amounts in Rupees Crores ) 

- - - - - - - 
Outstandings at end - June 

Variations during July June 
1971 

1972 1973 1970 - 71 1971- 72 1972 -73 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- --- 


- - 


. . 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


Constituents of Money Supply 


4591 


1979 


5836 


2871 


4013 


1. Currency with the Public 
2 . Demand deposits . . 
3. Monoy Supply (1 7.2 ) : : 
4 . Time Deposits . . . 
5 . Monetary Resources ( 3 + 4 ) . 


1574 
8523 


. 
: 
. 
. 


. 
: 
. 
. 


. 
: 
. 
. 


7462 
3660 
1122 


+ 421 . 
+ 406 
+ 828 
+ 562 
4- 1389 


9849 
5434 
15283 


+ 388 
+ 673 
+ 1061 
+ 816 
+ 1877 


+ 857 
+ 169 
- 1.326 
+ 958 
+ 2284 


4476 


+ 


12999 


+ 


5735 


4316 


Factors Affecting Money Supply 
: 6 . Net Bank Credit to Government (a + b ) . . 

(a ) Reserve Bank s Net Credit to Government . 

( h ) Other Bunk s Credit to Government . . 
7. Net Forcign Exchange Assots of the Banking 

Sector . . . . . . . . 
8 . Government s Net Currency Liabilities to Public , 


0989 
5194 
1795 


8427 
6149 
2279 


+++ 


+ 931 
+ 734 
+ 197 


+ 123.1 
+ 878 
+ 356 


+ 1438 
+ 955 
+ 484 


1439 


569 


605 


587 


+ 36 


- 18 


305 


419 


439 


- - 95 
+ 21 
+ 857 


+ 24 


+ 20 


. 


6719 


8013 


9453 


1294 


+ 1440 


9 . Total (6 + 7 + 8 ) . . . . . 
10 . Bank Credit to Commercial Sector * 

(a ) Net Bank Credit to Conimercial Sector 


5748 


6683 


7720 
2286 


+ 721 
+ 158 


+ 


2087 


2207 


+- 935 
+ 120 


+ 1037 
+ 79 


+ 2229 


1143 


11 . Total ( 9 +- 10 ) . . . . . . 

12467 14696 17173 . + 1578 
12. Net Non -monetary liabilitics of R .B .T. ( increase ---) 817 1066 

-- - 177 
13 . Residual ( Increase ) . . , . . 

527 6 ,32 

747 
-- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 
- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - 

- - - - . - - - . - - 
* Includes advances made to public sector enterprises and State Governments for commercial purposes . 


- 249 
- 105 


7. 2477 
--- 77 
- 115 


-- 


- - . 


- 


- 


, - , - - 


NOT : Net of some accounting adjustments cffected during 1971 - 72 , the increase in net bank credit to Government works out 
to Rs. 1159 crores as compared with Rs. 831 crores during 1970 - 71 . These accounting adjustmeals had not affected figures of money 
Supply ", since adjustments were so made as to neutralise the expansionary influence of one by the contractionary influence of another. 
However, they have in cffect, overstated net bank credit to Guvernment sector by Rs. 75 crores during 1971 - 72 and Rs. 100 crores during 
1970 - 71 . (July - Junc ) and resulted in appreciation of net foreign exchange assets by Rs. 23 crores during 1971 - 72 . The non - inonetars 
llabilities of the Reserve Bank of India had acted as a contractionary factor to the tune of Rs. 98 crores Juring 1971-72 and Rs. 100 
crores during 1970 - 71. 
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54 . Monetary expansion of this magnitude was mainly years has been of an acceleration in the growth of time 
attributable to a substantial step up in net bank credit to deposits and a downward change in the act bank credit to 
Government for the second year in succession . Net bank the commercial yector . 
credit to Government went up by as much as Rs. 1438 
crores this year , compared with an increase of Rs. 1234 Seasonal Trends 
crores in 1971- 72 . Aſiong the components of net bank 

55 . The behaviour of money supply variable during tho 
credit to Government A noticeable feature was thut while slack and busy seasons did not materially differ from that 
the Reserve Bank credit to Government at Rs. 955 crores in the previous scasons except that variations between the 
was Rs. 77 crores higher than in the previous year , credit 

two were inore pronounced . Slack season expansion in 
extended by commercial and cooperative banks increased 

moncy supply was substantially less at Rs. 40 crores dur 
by Rs. 484 crores , or Rs. 128 crores more than in the last 

ing 1972 (May to October ) as compared with Rs. 171 
year. However , a deterioration of Rs. 18 crores in net 

Crores increase that occurred in the previous slack season . 
foreign exchange assets as compared to an improvement of 

As in the preceding slack season , the entire expansion re 
Rs. 36 crores last year , exercised some contractionary in 

sulted from an increase in deposit money; currency with 
fluence on money supply , Net bank credit to the com 

the public declined. 
mercial sector had an expansionary effect of Rs. 79 crores 
on money supply despitc the fact that increusc 

56 . It may be observed from the explanatory factors set 
in time deposits (Rs. 958 crores ) WAS larger than last out in Table 11 that in the 1972 slack scason the contrac 
year ( Rs. 816 crores ) . The increase in total Bank tionary impact of declines in net bank credit to the com 
diedit to the commercial sector including public sector mercial sector and net foreign exchange assets of the bank 
undertakings at Rs. 1037 crores was Rs. 102 crores higher ing sector was more than oflyet hy increase in net bank 
than in the previous year. Nevertheless it may be mon credit to Government The latter way entirely in the form 
tioned that the trend from 1970 - 71 in the following two of bank s investments in Government securities while net 


Table 11 - Trends in Money Supply and Monolary Resources ( Seasonal) 

( Amounts in Runces Crores ) 
- - - - . . . - --- - - - - - - - --- - - - - 

- - - - 
Variations during 


- 


- - - - -- 


- - 


-- 


- 


Slack Season 


Busy Season 


175 


+ 442 


T 


+ 


|++ 


+ 


+ 


+ 


+ 


1+ 


+ 


+ 


+ 


+ 453 


Į+ 


+ 


!!!+ 


+ 


1971 

1972 1971- 72 

1972 - 73 
- . - - . - -- . — . — . 

- - - - 
Constituents of Money Supply 
1. Currency with the Public 

- 23 

to 914 
2 . Demand Deposits 

+ 193 + 215 to 353 

+ 350 
3. Money Supply ( 1 + 2 ) 

+ 171 + 40 + 795 

+ 1264 
4 . Time Deposits . 

+ 435 + 459 + 326 

+ 482 
5 . Monetary Resources (3 + 4 ) 

+ 606 + 500 

+ 1121 

+ 1745 
Factors Affecting Money Supply 
6 . Net Bank Credit to Government (a + b ) . 

+ 388 + 469 

+ 820 

+ 883 
(a ) Reserve Bank s Net Credit to Government , . 

+ 174 - 69 

672 + 971 
( b ) Other Bank s Credit to Government 

+ 213 + 538 + 148 

+ 88 
7 . Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector 

+ 15 — 73 + 32 

+ 44 
8 . Government s nel Currency Liabilities to Public . 

+ 15 + 3 + 12 

+ 23 
9 . Total (6 + 7 + 8 ) . . . . . . . 

+ 418 + 399 + 864 

+ 950 
10 . Bank Credit to Commercial Sector 

+ 249 + 149 

+ 1024 
(u ) Net Bank Credit to Commercial Sector * 

- -- 187 

310 

+ 127 + 542 
11. Total ( 9 + 10 ) . . . . . . . . 

+ 667 + 548 + 1317 

+ 1974 
12. Net Non -Monetary Liabilitics ofRBI (Incrcase ) . . 

– 101 + 29 — 223 

- 147 
13 . Residual ( Increase - ) . 

+ 40 - - 77 + 27 

- 82 
- - - - 

- - - - - - - - - - - - - - -- - 

- - 
* Includes advances made to public sector enterprises and State Governments for commercial purposes . 
RBI credit to Government registered a fall. It is to bo busy scason , the oxpansion in money supply wan ascribable 
noted that there is a qualitative difference betwcen the im to the spurt in net bank credit to Government; but this 
pact of a change in net RBI credit to Government and of time the increase in the net bank credit to commercial 
al change in commercial banks investment in Government sector which more than quaclrupled that recorded in the 
securities. An increase in net RBI credit to Government 1971- 72 busy season , also added significantly to the mone 
would ipso facto cause an increuse in reserve money con tary expansion , reflecting mostly non - food advances . The 
stituting the base for multiple credit creation . On the picture looks rather different if the slack and brisy seasons 
other hand , an increase in commercial banks investments are taken together . The increase in money supply ( April 
in Government securities essentially represents an alter 1972-March 1973 ) was Rs. 1304 crores as against Rs. 966 
native outlet to the funds available to the banks. These crores in the preceding twelve months. The net bank 
investments largely amount to a transfer of funds from credit to the commercial sector increased by Rs. 232 crores 
the houscholl sector to the Government sector via the as compared with a decline of Rs. 60 crores last year. 
commercial banks and thus do not constitute a direct addi 
tion to reserve moncy . Consequently , the potential in 
fiationary impact of the change in net bank credit to 

58 . Money supply with the public registered an expansion 
Government would be subdued . 

of a larger magnitude in the first two months of the 1973 
slack scason (May and Sune ) than in the corresponding 

period of the previous slack season . While currency with the 
57. The real expansion in money supply took place dur 

public showed a large rise, the rate of accertion to deposit 
ing the 1972 - 73 busy season when it registered an un money diminished substantially in divergence with the trend 
precedented risc of Rs. 1264 crores ( 15 . 3 per cent ) as observed last year . A significant increase in net bank cre 
compared to that of Rs . 795 crores ( 10 .1 per cent ) and dit to Government was the major expansionary factor. 
of Rs. 581 crores ( 8 . 7 per cent ) in the busy seasons of Net bunk credit to the commercial sector , on the other 
1971 - 72 and 1970 -71, respectively . As in the previous hand, registered a fall as against riso in the comparable 

133 G of 1 /73 — 14 
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period of last year and thus cxercised a contractionary in 1972 , the trend was reversed and the index gradually rc 
fluence on money supply . 

covered to 93.8 by December 23, 1972 . This was due to 
cncouraging reports of improvement in industrial produc 

tion in 1972 and investments by financial institutions, Sub 
Equity Prices 

sequently, in the pre-Budget period , the market turned 

cautious after take -over of the management of non -coking 
59 . Equity prices recorded moderate galny during the 

coal mines hy the Government. After the announcement 
year 1972 - 73 (July - June ) . The downward movement in 

of Central Budget proposals for 1973-74 , there was a 
cquity prices observed from the beginning of May 1972 

marked recovery in March 1973 as the Budget did not in 
continued upto the end of September 1972 , but thereafter 

clude any proposal for tax incrcase for the corporate 
there was a gradual recovery which sustained till the end 

sector. The post-Budget recovery halted in April as the 
of Junc 1973. Thç Reserve Bank of India s All -India 

stock exchange anthorities imposed restraints on tho mar 
Index of Variable Dividend Industrial Securities (Base 

ket operators. The uncomfortable situation regarding 
1961-62 — 100 ) declined from 95 .6 during the week end 

foodgrains supply in some Ştates and reports of the ad 
cd June 24 , 1972 to 90,6 during the week ended September Verse impact of power cut in the various Statcs on tho 
30 , 1972 . The market sentiment was depressed during this industrial production werc other depressants . However, with 
period reportedly by the take -over of the management of the prospects of a normal monsoon , equity prices moved 
Indian Iron and Steel Company by the Union Government, up in May and Junc and absorbed the impact of increase 
reports of widespread damage to kharif crops in several in Benk rute from 6 per cent to 7 per cent. As at the 
States and the announcement by the Government to in end of June 30 , 1973 , the index recorded a rise of 6 .3 
crease minimum bonus for industrial workers from 4 per per cent during 1972 -73 as against a decline of 1.9 per 
cent to 8.33 per cent. From the beginning of October cent in the preceding year . 


Table 12 – Marginal Relationship Between Money Supply and its components 


Bank Money 


Rates of Growth 


Financial Year 


Money Supply 

(Rs. crores ) 


Currency 


(Last Friday ) 


Total 


Current 


Savings 


Money 
Supply 


Current Demand 
Currency deposits portion of 

of con - saving 
mercial deposits 
banks 
- - - - - - 

8 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - . . . 


- - 


-- - -- 


- 
58 . 2 


+ 177 (100 ) 


41. 8 


18 . 6 


19 . 2 


4 .9 


18 . 6 


1961-62 . 
1962-63 , 


, 
. 


. 
. 


+ 264 (100 ) 


32 .6 


8 . 1 


17 . 1 


15 . 9 
9.5 


1963-64 · 


+ 442 ( 100) 


U 


9.5 


· 
. 


· 
. 


1964-65 . 


+ 328 (100 ) 


20 . 7 


6 . 3 


1965- 66 


. 


. 


. 


+ 


67 ,4 
51.4 
49 .7 
59.0 
38 .7 
44.8 
71.3 


+ 449 (100) 
+ 421 (100 ) 
+ 400 (100 ) 


14 ,0 
36 .4 
30 . 2 
29 .6 
30,6 
30 .5 
8.6 
24. 7 


48.6 
50 . 3 
41.0 
61.3 
55 .2 
28 .7 
45 . 9 


8 ,7 
13 .4 

8 . 7 
11.0 
9.3 
8.1 
8.0 
10 . 5 


1966 -67 , 


. 


6.7 
10 . 2 
7.4 
12.1 
8.4 
5,5 


12.0 
22 .6 
18.5 
12.4 


63 .4 
23 .9 
25.9 
19.9 
15.7 
4.1 


30 . 6 


+ 


9.6 
5.4 
5.6 
9.1 


1967-68 


+ 


1968 -69 


. 


. 


. 


+ 


+ 429 ( 100 ) 


1969 - 70 · 


· 


· 


+ 608 ( 100 ) 


54 . 1 


24 . 8 


8 . 9 


15 . 0 


16 . 0 


1970 - 71 


. 


+ 753 ( 100 ) 


49 . 4 


50 . 6 


24 . 8 


26 . 8 


11 , 8 


9 .3 


16 , 1 


18 . 6 


1971-72 @ 


. 


. 


+ 998 ( 100 ) 


44 . 0 


56 , 0 


23. 7 


26 . 0 


14 . 0 


4 . 0 


10 . 0 


17 . 6 


20 .1 


1972 -73€ 


. 


. 


+ 1147 (100 ) 


52 .5 


47. 5 


22 .7 * 


26 , 3* 


14 .1 


12 .5 


16 . 3* 


19 .5 * 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


Note : 1. Figures in Col. ( 1) are absolute changes over the year; figures in columns (2 ) to (5) arc percentages of Col. ( 1). 

2 . Current and savings bank money do not add up to total bank inoney because other deposits with the Reserve Bank and uct 
demand liabilities of State Co - operative banks are included in the total. 


a Provisional, 


* Estimate , 
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Table 13 — Money Supply, Monetary Resources , Currency and Time Deposits 

(Amounts in Rupees Crores) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


--- 


- - 


- - - 


Financial Year 
(Last Friday ) 


Ratio of 

Ratc of Growth Marginal Ratio 
Monetary - - 
Currency Money Time Re - Cur- Cur- Cur 

Cur- Cur 
with Supply Deposits sources rency to rency to rency Money Tine Mone - rency lo rency to 
Public 

(ex - Money Monc - with Supply Deposits tary Money Monc 
cluding Supply tary Public 

Resources Supply tary 
P . L . 480 ) Rc 

Rc 
sources 

sources 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


- 


- 


- 


- 


- 


. 
. 


. 
. 


- 
. 
. 


1961-62 . 
1962-63 . 
1963-64 , 
1964 -65 , 
1965 -66 . 
1966 -67 . 
1967-68 . 
1968 -69 . 
1969 -70 . 
1970 -71 . 
1971- 72 . 
1972-73170) 


1 
- - - 
2201 
2379 
2606 
2769 
3034 
3197 
3376 
3682 
4010 
4383 
4822 
5424 


3046 
3310 
3752 
4080 
4529 
4950 
5350 
5779 
6387 
7140 
8138 
9285 


1056 
1151 
1224 
1397 
1605 
1867 
2110 
2527 
2949 
3.448 
4176 
5083 


4102 
4461 
4976 
5477 
6134 
6817 
7460 
8306 
9 336 
10588 

2314 
14368 


72. 3 
71.9 
69 .4 
67.9 
67. 0 
64 ,6 
63. 1 
63 .7 
62 . 8 
61.4 
59 .3 
58 .4 


53 .7 
53 .3 
52.4 
50 .6 
49 .5 
46 . 9 
45.3 
44 . 3 
43 . 0 
41. 4 
39 .2 
37.8 


4 . 9 
8 .1 
9 .5 
6 . 3 
9 .6 
5 . 4 
5.6 
9 .1 
8 . 9 
9 . 3 
10 .0 
12.5 


0 .2 
8 . 7 
13 . 4 
8 .7 
11 . 0 
9. 3 
8 . 1 
8 .0 
10 . 5 
11 . 8 
14 .0 
14 , 1 


15 . 0 
9. 0 
6. 3 
14 . 1 
14 .9 
16 . 3 
13 .0 
19 .8 
16 . 7 
16 .9 
21 ,1 
21.7 


- 
. 


8 . 3 
8 .8 
11 .5 
10 . 1 
12 .0 
11, 1 

9.4 
11. 3 
12 . 4 
13 .4 
16 . 3 
16 .7 


58 .2 
67.4 
51.4 
49. 7 
59 .0 
38 . 7 
44.8 
71 .3 
54 . 1 
49 . 5 
44 .0 
52,5 


12 
- - - - 
32. 7 
49 .6 
44 . 0 
32 , 5 
40 . 3 
23 .8 
27.8 
36 . 1 
31 . 8 
29 .8 
25 .4 
29 .3 


. 


. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 


@ Provisional. 


Credit Polley and Banking Trends 


crores to their investments during the 1972 slack season as 
against Rs. 254 crores in the slack scason of 1971. Their 
ratio of liquid assets to aggregate liabilities stood at 36 .7 per 
cent at the end of October 1972 as against 31, 3 per cent 
at the end of October 1971. 


60. Credit policy for the ycar under review had to keep 
clivcrse considerations in view . On the one hand , under 
the prevailing conditions of excess aggregate demand and 
the increasingly liquid position of the banking system , 
commerciul banks access to RBI refinancc facilities had to 
be on i restricted basis . On the other hand , there was 
nee ? to support the growth in industrial production and 
cxport in to ensure that priority bector advances , parti 
cularly for food procurement and rubi crash programme, 
were adequately made . Credit policy had thus to aim at 
the twin objective of controlling general credit expansion 
and sustaining production in priority areas . 


61. Between end- June and end -December 1972 the 
the volume of scheduled commercial bank credit remaincd 
practically unchanged . Demand for bank credit showed 
signs of picking up during the first quarter of 1973 and 
thereafter the pace of credit expansion uccelerated . The 
cmphasis of policy had therefore to shift to restraint on 
creclit expansion through a package of deasures which 
included it rise in the Bank rate to 7 per cent and the 
use of the variuble reserve ratio instrument after over a 
decade. 


63. As in the previous two years , the Reserve Bank had dis 
Clussions with each of the major commercial banks on its 
credit budget for the busy season . It was clear from these 
discussions that both during the busy scason of 1972 - 73 
and in the months immediately thercafter , the demand for 
food procurement credit as foreseen by the authorities would 
be substantial and a sizeable proportion of newly accruing 
deposits had to be earmarked for this priority demand . In 
addition credit demand from the industrial sector was ex 
pected to incicuse , particularly in agriculture based indus 
tries . Even so , it was anticipated that deposit accertion in 
the concurrent period would be large enough to meet the e 
icquiremenis without the banks borrowing from the Re 
Serve Bank . Hence, the policy announced on 14th Novem 
her 1972 retained the existing relinancing facilitics broadly 
but, as an overall regulatory mcasure , raisod the mininum 
net liquidity ratio relevant for determining the rate on 
borrowing from the Reserve Bank by 2 percentagc points 
from 34 to 36 per cent. Banks were also advised to in 
crease by 1 percentage point the minimum of assets thut con 
stitute the liquidity requirements under Section 24 of the 
Banking Regulation Act, from 29 to 30 per cent. 


62 . At the start of the 1972 - 73 busy season the credit 
deposit ratiu stood at 66 . 2 per cent showing a sharp de 
cline from the level of 73 . 1 per cent at the end of Octo 
ber 1971. The incremental credit deposit ratio for the year 
ended last Friday of October 1972 was only 30 . 4 per cent, 
During the 1972 slack season bank credit for other than 
public food procurement operutions had shown an increasc 
of Rs. 33 ciorcs while the total expansion Juring this slack 
scason was Rs. 32 crores as against Rs. 163 crores in 1971 
slack season . Also , on the eve of the slack season , banks 
were indebted to the Reserve Bank only to the extent of 
Rs. 23 rules ils against Rs. 191 crores at the beginning of 
the 1971 slack season. Banks had also added Rs. 624 


64. Modifications were also made in the structure of 
sclective ciclit controls in order to reinforce the restraint 
on credit , particularly in respect of sensitive cominoditics in 
short supply . In regard to advances against foodgrains 
and vegetable oils and oilsсeds, credit limits were stipulated 
ou it party -wise basis instead of bank -wise basis as hitherto . 
With the fixation of credit limits on a purty -wise basis , it 
becane obligatory on the part of banks to approach the 
Reserve Bank not only on proposals for advancing loans 
to new parties but also for increasing the level of credit 
available to existing parties . 
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65. The persistence of the liquidity surplus even after the 69 . The package of measures introduced at this juncture 
comunencement of the busy season caused somo unhealthy (May 30 , 1973 ) included an increaso in the Bank rate 
competition among banks for large accounts . The Rescrve from 6 to 7 per cent; an incrcase in the statutory cash re 
Bank had , therefore , to intervenç and issue circular in serves from 3 to 5 per cent an incrcase in the 
Deceniber requiring the prior permission of the Reserve minimum net liquidity ratio from 37 to 39 per cent and 
Bank for the transfer from one bank to another of any the prescription of a minimun lending rute of 10 per cent 
account of Rs. 25 lakhs and above . 

on lendings other than specifically exenipted categories. 

These measures were designed to provide il corrective lo 
66 . A mid -season appraisal revealed an expansion in cre the monetary situation , through a moderation of the high 
dil by March 9 , 1973 of Rs. 721 crores ( 13 . 8 per cent ) as rate of bank credit expunsion , to prevent excessive demand 
against a rise of Rs. 314 crores (6 . 5 per cent) in 1971- 72 pressures . The policy was also uimed at tampering the 
busy -season . This increase in bank credit was almost en . presures in the market through raising the cost of bank 
tirely in sectors other than food procurement and the in borrowings. A rise in the Bank rate and the consequent 
crcase was faster and larger than that recorded adjustmçnts in the spectrum of interest rates, besides direct 
in the corresponding period of the 1971- 72 busy ly discouraging commercial banks borrowing from the Re 
scasoo. Consequently , the overall credit deposit ratio regis serve Bank , served to raise a cautionary signal and pave the 
tered an increase of 4 percentage points to 70 . 4 per cent way for complementary action in other directions. Follow 
AS on March 9 , 1973 over the level of 66 .2 per cent at ing the increase in tho Bank rate , the rate of interest on 
thc commencement of the busy season. Nonethless , this treasury bills of the Central Government was incrcused from 
ratio was lower than that prevailing at the same time last 3 . 50 per cent to 4 per cent per annuni, with effect front 
year ( 74. 0 per cent ) Jue to large increase in deposits. 

the 31st May 1973 , the increased rate being applicable on 
all new treasury bills issued on or aller that date , includ 

ing those issued in replacement of treasury bills outstanding 
67 . The situation thus warranted a restraint on credit ex 

on 31st May 1973 us and when they matured . This mea 
pansion without affecting food procuremçnt credit which 

sure increased the cost of the Central Government borrow 
WELS expected to go up sizcably betweon end -March And 

ing through treasury bills . As on the 1st June 1973 the 
end - June 1973. With the lakeover of wholesale trade in 

volume of treasury bills outstanding was Rs. 4343 croreg 
wheat and on the basis of a targeted level of procurement approximately ( including the ad hoc treasury bills held the 
of 8 million tonnes, the increased demand for bank credit 

Reserve Bank of India ) . 
cxpected in the following three months was projected in 
March 1973 by the uuthorities at as much as Rs. 500 to 

70 . Subsequent developments in banking indicated gcnc 
Rs. 600 crores . The resources available with the banking 

ral compliance with the objectives of policy announced on 
systein at that time indicated that the additional demand for 

May 30 , 1973 . Scheduled commercial banks donosits with 
procurement credit could be met with only moderate re 

the Reserve Bank increased by Rs. 222 crores between 
course to the Reserve Bank for refinance facilities. The 

June 22 and Sune 29 following the raising of the reserve 
borrowing of the banks from the Reserve Bank which stood 

requirements from 3 to 5 per cent. Although banks had to have 
at Rs. 6 . 7 crores at end -October 1972 , reached the level 

recouse to the Reserve Bank temporarily , they very soon 
of Rs. 197 . 9 crores by March 9 , 1973 and were only Rs. 24 . 3 

liquidated their indebtedness to the Reserve Bank . Thus , 
crores at the end of the busy season . The emphasis of 

scheduled commercial banks borrowings which had shown 
policy in such a context was to bring about an increase in 

an increase of Rs. 129 crores between June 22 and June 
the cost of bank resources through some moderate adjust 

29 declined by about Rs. 138 crores by August 3 , 1973 to 
monty of deposit rates and a further tightening of the re 

Rs, 3 crores . Credit expansion had also slowed down consi 
finance systein with step - up of the net liquidity ratio 

derably. The incremental credit doposit ration during the slack 
from 36 per cent to 37 per cent. The refinance formula in 

scason thus far from the last Friday of April to the last 
respect of food procurement credit was revised to provide 

Friday of June ) has been 57 per cent as compared to 78 
more liberal facilities . In addition to 10 per cent of the 

per cent in the corresponding period of the last black sea 
outstanding level of food procurement credit a3 on the last 

son . More importantly , the bulk of the increase in credit 
Friday of October 1972 , banks were told that they would 

has been on account of financing food procurement opera 
be entitled to one-half ( As against one- third hitherto ) of 

tions with credit for other sectors recording only a small 
the incremental crcdit over the level of last Friday of Octo 

increase over the level of cnd - April 1973 . The rate of 
ber 1972 . Simultaneously , the special reînance facility 

increase in Aggregate lcposits has been cncouraging com 
provodide , at the Bank rate in respect of Dofcnce Packing 

pared with the corresponding period of last slack season , 
cum -supply Credit Was withdrawn . All other features of 

viz . 6 .0 per cent as against 5 ,5 per cent. 
the refinance syyteni were continued unchanged . Lending 
to public sector undertakings was brought under the pur 

71. With a view to reinforcing tho disciplinc imposed by 
view of Credit Authoritization Scheme in cases where work the rachage of monetary measures announced on May 30 , 
ing capital loans totalled Rs. 3 crores and above and term the Reserve Bank through a circular dated July 12 , 1973 
loans Rs. 1 crore and abovc . Banks were further told to withdrew several of the concessionary entitlements to re 
ensure , before mecting the request of State Governments finance from the Reserve Bank , Thus , ellective July 13 , 
for their commercial / financial requiremonts including food 1973 with the exception only of (1) a limited amount of 
procurement, that the approval of the Government of India refinancing of export credit and ( ii ) refinancing of amounts 
was obtained under Article 293 ( 3 ) of the Constitution of lent to primary crcdit societies and farmers service societies, 
India . 

all concessionary refinance entitlements at Bank rate or 

below were withdrawn , Borrowings cqual to an amount 
68. By the latter half of May 1973 , it became evident 

of 10 per cent of the annual averagc export credit would 
that for food procurement, credit would be 

bo available at the Bank rate , irrespective of a bank s net 

substantially 
lower than expected curlier . 

liquidity ratio but, unliko in the past such borrowings would 
There were also evidences of 
ft fall in the growth rate of industrial Production in the 

impair the net liquidity ratio . The increase in lendings to 
early month of 1973. Even so , it was acon that credit ex 

the primary co -operative societies and farmers service 
pansion during 1972 - 73 busy scagon (November 1972 -April 

societies continues to be refinanced, irrespective of net liqui 
1973 ) at Rs. 884 crores or 16 . 9 per cent was inore 

dity rativ , at a concessional rate now raisçd to 5 per cent; 

than 
twice the increase during 1971- 72 busy season 

however , such borrowings would impair the act 
( R : . 355 

liquidity 
crores or 7 . 3 per cent ). 

ratio as before . 
The supply position in respect of 

The facility in respect of rcdiscounting of 

bills under the new Bill Market Scheme would continue to 
a number of important agricultural commodities had been 
dificult, resulting 

be available at the Bank rate . ( A chart indicating the re 
in price increases notwithstanding strict 
rclective credit controls in respect of many of them and it 

finance facilities prior to July 13 , 1973 and effective July 
was necessary to further tighten the general and specific 

13, 1973 is given in the Annexure in Part II of the 
controls on the disposition of commercial bank funds. With 

Report ) , 
the take - over of wholesale trade in wheat hy the State 

72 . It was emphasised that the withdrawal of some of 
Governments, bank advances to private wholesale traders the concessionary facilitics in the refinance system 
against the sccurity of wheat were banned in terms of a did not in any way after the stress of 
circular issued on May 14 . 

policy 
In regard to retail trade, banks to assist the priority sectors. Banks were asked to con 
were told to ensure that their advancey against wheat were tinue to increase their involvement in financing these sectors 
confined only to the censed retai] traders and , that too , and urged to accelerate the return flow of 
only upto the limit of stocks which they were authorised to funds made available by them , particularly in respect of 
hold . 

sugar and cotton textile industries . 
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73 . Following the increase in the Bank rate , the structure 
of interest ratca of the Industrial Development Bank of 
India and the Agricultural Refinance Corporation was read 
justed . 


increase of Rs. 893 crores or 18 . 1 per cent as against Rs. 512 
crores or 11.6 per cent in the previous year . 


79 . Over the year ended June 1973 the incremental crcdit 
deposit ratio was 58 .2 per cent us against 48. 4 per cent in 
1971 - 72 . At the end of June 1973 The credit deposit ratio 
stood at 69. 8 per cent as against 72 per cent at the end 
of June 1972 . 


74 . The Industrial Development Bank of India raisçd its 
lending as well as rediscounting rates with effect from June 
6 , 1973. The normal rate for Jirect assistanco lo industrial 
concerns (other than exports) wus raised from 8 . 5 to 9 ,0 
per cent and that for units in backward areas was raised 
from 7 . 0 to 7 . 5 per cent . The structure of interest rates 
charged by the Industrial Development Bank of India prior 
to June 16 , 1973 and after Tune 16 , 1973 is indicated in part 
IV of the Report. 


75. The Agricultural Refinance Corporation also raised 
ils retinance rate from 6 . 5 per cent to 7 per cent , which 
would be applicable to all schemes sanctioned on or after 
June 25 , 1973 . The Agricultural Refinance Corporation 
also directed all the financing banks to maintain a margin 
not less than 2 . 5 per cent so that the ultimate borrower 
would have to pay it rate of interest which would not be 
less than 9 . 5 per cent per annum . 


80 . The pattern of investment of scheduled commercial 
banks brondly rellected the liquidity conditions in the money 
market. Total investments of scheduled commercial banks 
in Government and other approved securities increased by 
Rs. 631 crorcs during the year as against Rs. 511 crores in 
the preceding year. Balances with the Reserve Bank in 
Creased during the year by Rs. 255 crores as against Rs. 74 
crores in the preceding year consequent upon the increase in 
reserve requirements from 3 to 5 per cent towards the close 
of June 1973 . Over the year ended June 29, 1973, borrow 
ings from the Reserve Bank showed an increase of Rs. 99 
crores from Rs. 42 crores to Rs. 141 crores . As has already 
beça pointed out, the sudden spurt of Rs. 129 crores in 
borrowings during the week ended Sunc 29 , 1973 was purely 
a temporary phenomenon . In the following week , they 
were brought down by Rs. 99 crores and by another Rs. 25 
Crores in the week theroafter . 


BALANCE OF PAYMENTS 


76 . In summary , deposit growth during the ycar ( July 
Junc ) wus only marginally higher than in the previous year, 
14 . Rs. 1408 crores as against Rs. 1394 crores ( Table 14 ) , 
and the rate of growth considerably lower at 18 . 5 per cent 
as against 22 . 4 per cent. Of the increase in aggregate 
monetary resources during the year, deposits accounted for 
63. 1 per cent and currency for 36 .9 per cent as against 
79. 3 per cent and 20 . 7 per cent, respectively . Another im 
portant aspect of deposit growth quring 1972- 73 was that 
time deposits accounted for Rs. 910 crores or 64 .6 per 
cent of the total increase as against Rs. 779 crores or 55. 9 
per cent in the previous year . 


77 . Credit expansion during the year followed a some 
what irregular pattern with a negligiblc increase between 
June and December and a pronounced spurt thereafter , 
particularly after February . 


81. In the sphere of external transactions improvement 
recorded in 1971- 72 ( July - Jure ) has been maintained in 
1972 -73. Foreign cxchange reserves recorded a rise of 
Rs. 37 crores to Rs. 882 crores as compared to the rise of 
Rs. 58 crores from Rs. 787 crorcs to Rs. 845 crores during 
1971- 72 . Two points deserve to be mentioned in connection 
with the movement of reserves : ( 1 ) there was no fresh 
allocation of SDRs in 1972 - 73 ; last year the benefit to the 
reserve from such allocation amounted to Rs. 75 crores ; 
( 2 ) consequent upon the floatation of major world currencies 
in the exchange markets and the relative apprcciation of 
some major currencies in which part of the reserves were 
being held , the rupce value of the reserves went up by 
Rs. 35 crores or by more than twice the appreciation in 
1971- 72 . Allocation of SDRs in 1971-72 and the apprecia 
tion in rupcc value of reserves in both 1971- 72 and 
1972- 73 would , therefore , have to be abstracted from reserve 
movements to assess the net result of external transactions 
during the two years. On this reckoning, the reserves may 
be considered to have recorded during 1972 - 73 a nominal 
rise of Rs. 2 crores as against the decline of Rs. 33 crores 
in 1971 - 72 . 


78 . Taking the year as a whole (July 1972 to Junc 1973 ) 
total bank credit expunsion turned out to be somewhat 
larger , viz . Rs. 819 crorcs Or 14 . 9 per cent 13 against 
Rs. 675 crores or 14 .0 per cent in 1971- 72. Credit for 
food procurement operations declined during the year by 
Rs. 74 crores as against an increase of Rs. 163 crores in 
1971- 72 . Conscquently bank credit with sectors other than 
food procurement operations recorded a relatively large 


Table 14 -- Annual Varlations in Important Banklng Data - Scheduled Commerclal Banks 


(Amounts in Rupeos Crores ) 


Outstand - 
ings as on 
June 26 , 

1970 


Variations 
during the 
your ended 
June 26 , 

1970 


Outstand - 
ings as on 
June 25 , 

1971 


Variations 
during the 
year onded 
June 25 , 

1971 


Outstand- 
ings as on 
June 30, 

1972 


Variations 
during the 
year ended 
June 30 , 

1972 


Outstand- 
ings as on 
June 29, 

1973 * 


Variations 
during the 
year onded 
June 29, 

1973 


2 


3 


6 


- - 


5275 


- 
7610 


6216 


+ 941 


+ 1394 


9018 


1408 


1. Aggregate Deposits 

( a ) Demand . 
(6 ) Time 


. 


+ 629 
+ 225 
+ 404 


2329 
2946 


3856 


2743 
3473 


+ 414 
+ 527 


3358 
4252 


+ 615 
+ 675 


+ 498 
+ 910 


5162 


4213 


+ 614 


4805 


+ 592 


5480 


+ 717 


+ 


6297 


+ 819 


2 . TotalBank Credit 

Ofwhich : 
(a ) Food Procurement 

Advances i 
(b ) Other Advances , 


207 
4006 


- 26 
+ 640 


379 
4426 


+ 172 
+ 420 


542 
4938 


+ 163 
+ 512 


468 
5831 


- 74 
+ 893 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


i 


- - - 


- 


+ 


= 


+ 


2192 


+ 


+ 


537 


+ 


140 


! 


+ 


++ 


2.51 


07 


+ 


| 


+ 
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- -- - - - - - - - - --- - - - 
- 23 + 

-- - - - -- - - - 

8 
. . - . . - - - - 

- - - - 
3 . Total ( investments : 1504 

1807 + 303 2318 + 50 

2949 + 65,31 
(a ) In Government 
Securities . . 1186 1375 189 1721 + 340 

+ 471 
( b ) In other Approved 
Securities : 

318 432 + 114 597 + 165 

757 + 160 
4 . Cash an Balance with 
Reserve Bank of Ind 352 

+ 257 
(2 ) Cashi is hand , 179 

255 
( b ) Balances With 

Reserve Bank of India 183 – 12 210 + 27 283 + 73 538 
5 . Moncy at Coll and 
Short Notice . . 

43 40 83 + 35 91 4 8 115 + 24 
6 . Borrowings froni ke 

scryc Bank of India . 
7 . Inland Billy purchased/ 

discounted by the Re 
serve Bank of India , 

- 10 + 10 11 + 1 15 + 4 
Credit-Diposit Rolio 
(ont -se: 1302 ) , . 79 .9 

72 . 0 

69 .8 
Crecliticxcluding lood 
Tocurenien ) Iepusit 
Ratio 

75 . 9 71 .2 

64 . 7 
Investocuit - Deposit 
Ratio . . . 28 .5 __ _ _ . -- - _ 29.1 _- _ - - . - - . 30.5 . - -. --- - - 

- - - -- - - - - 
*Provisional. 

Notes : ( 1) Dillil are biselt on woolly returns submitted by banks der Section 442071 of the Reserve Harck of India Set, 19347 
except in respect of burowings from the Reserve Bank of India , which are based on weckly borrowinys ir İvices from Regional Ofices of 
the Reserve Bank of India . 

(2 ) Dila rclate of the last Friday of Junc. 


292 


+ 120 


207 


y 


42 


-- 165 


141 


+ 99 


+ 


64, 9 


30 . 5 


_ .32 . 7 


- 


Table 15 - Sensorial Variations in Scheduled Commerclal Banks Data 

(Ainount in Rupocs Crores) 
--- - - - - - 

SEASONAL VARIATIONS 


- 


Slack 
Soason 
1971 


Busy 
Scason 
1971- 72 


Slack 
Scason 
1972 * 


Busy Slick Season up to 
Scason 
1972 - 73 * June 29 , June 30 , 
1973* 

1972 


- 


jo!+ 


- 


- 


- 


. . - . - - . - - 


- - 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


++++ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


++ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


[+]++++++ 


+ 


- - 
1. Aggregate Deposits . to 6 .24 + 624 + 650 + 796 + 330 

+ 369 
(a ) Demand . . . . . . . 

+ 202 + 310 + 228 + 342 + 143 + 215 
+ 422 + 314 + 422 to 454 

+ 187 

+ 154 
2 . Bank Credit . . . . . . . + 163 + 355 + 32 + 884 + 189 + 287 
Ofwhich : 
( a ) Food Procurement Allvances . 

+ 156 - 71 

+ 175 
( b ) Other Advances . . + 7 + 426 + 33 

+ 14 
3 . Jovestments in Governmont and other approved 
securitics . . . . . 

+ 254 + 240 + 624 

to 53 
(a ) In Guvement Securities . . 

+ 209 + 144 + 527 – 20 + 43 
( b ) In Other Approved Securities 

+ 45 + 96 + 97 

+ 93 + 10 
4 . Casli sad Dulances with RBI , 

+ 46 +- 15 + 54 + 66 + 236 
(a ) Cash in hanc . . . 

+ 24 

+ 24 + 26 + 19 
( b ) Balances with RBE 

+ 22 + 14 + 30 + 40 + 217 

+ 32 
S . Monoy at Call and shout notice 

+ 72 - 9 + 11 + 80 

- 76 
6 . Borrowings from RBI , 

- - 172 to of + 16 + 18 - 117 + 19 
7 . Inland Bills nuchased and discounted by the RBI 

- 3 - 10 - 19 
Credit- Domu Ratiu ( C72 -4eg , on ) . 

73.1 71 .7 66. 2 70 .3 69 .8 72,0 
Credit (excluding ferod procurement) - Deposit 
Ratio ( und - scron ) 67 , 7 1 67 7 62 . 6 67. 0 

614 . 9 
Investnncni-Deposit Ratio ( end -soason ) . 

30 .6 31.3 36 .6 33 .3 32 . 7 30 .5 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
* Provisional. 

NOTS : ( ) Dili ure bazej on weekly roturus subinilled by banks under Section 4212 ) of the Rescrve Bank of India Act, 1934 
exosna i la peinthu lwings Proin the Rezervo Bank of India , wliich arc based on weckly borrowings advicc : froin regional offices of 
thic Roseto Balik oflia . 

( 2) The variations are based on the last Friday figures of April and October , 
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82. In the absence of detailed data on the balance of Trends in Imports 
payments , the movements in reserves cannot be precisely 
cxplained . Arithorized Dealers transactions relating to exter 

85. Imports during 1972 - 73 (April -March ) according to 
nul rinde anl paviments indicntc that in the first half of DECIS rclined to Rs. 1777 crures as compared to a sharp 
the year, ic. Juilt -Deveinber 1972, cxport receipts may have rise to Rs. 1825 crorcs in 1971- 72 from Rs. 1634 crores in 
bcon 16 per cent ligher than in the corresponding second 1970 -71. There was hardly any change in the value of ini 
half of 1971, import payments 18 per cent higher , invisible Tort licences issued uring 1972 -73 ( Rs. 1855 . 7 crores ) 29 
rec - ists, 16 per cent lower end in isible rayments 6 per cent comwcd wil ihę level in 1971- 72 ( Rs. 1853 , 7 crores ) . 
higher. The major portion of Government imports is paid 
through channels other than Authorized dealers in are 
substantially affected by the utilisation of external assistance . 

86 . This apparent decline in imports may not correctly 
reflect the actual position when the final figures for the year 

become available . The DUCIS trade dita might be revised 
83. During financial year 1972 -73 both authorisation as because figures relating to Government import of foodgrains, 
well as utili11100 of cxternal assistance recorded significant petroleum , oils and lubricants do not becomc fully availablo 
Jeceleration . Aid uthorisation : mounted to Rs. 651 crores io then at the time of arrival of shipments whereas paymenim 
of Rs. 226 croies lower than the authorisation of Rs. 877 14ould have already been uiected. " 
crores in 1971- 72 . Utilisation in 1972- 73 at Rs. 604 crores 
WLS 26 per cent lover than the utilisation of Rs. 820 crores 

Import Policy 
in the preceding year . During January - June 1973 there 
have been official inports of food ; there were no such im . 

87 . The overall objectives of self-reliance und cxport pro 
rorts in the preceding year . At the same time, cfficial debt 

motion which provide the basic framework of import policy 
service payments , most of which do not pass through autho 

Welc further sought to be achieved through the Import 
rized dealers , Were nhout 10 per cent higher than in 1971 

Policy for 1973-74 , which raised the number of priority 
72. Taking all this into Cucunt, it would he reasonable to 

industries from 59 lo 70 lor purposes of imports . It also 
conclude that : rerute import pavments curing July 1972 - - 

cxiended the schem .c of compulsory exports to more indus 
Iliny 1973 will have been somewhat higher than in the 

tries so that the latter muy bent it from liber:1) import 
preceding yeur, 11111 the invisible account will have deteriorat. 

l acilitics made available under that schemc. Additional 
ed over the wear by more than it quarter. 

facilities for import were to be given to those sinall units 
exporting 10 per cent or more of their production provided 

their exports in 1972 - 73 Joublecl those in 1971- 72. Indigen 
Trade Palanca 

ous materials supplied at international prices for export pro 

Juction were to be trcated us exports for all benefits avail 
84. According to DGCIS data on imports and exports, 

able under tlic inport rolicy . 
India had a tra le surplus of Rs. 185 . crorcs during 1972 - 73 
(April-March ) in contrast to a trade Jeficit of Rs. 219 

" The trade data as given by DGCIS and that based on 
Ctures in 1971- 72. This suiplus was due to sharp increaso bulance of payments figures are not strictly comparable due 
in cxports ( Rs. 355 crores ) and a decline in imports (Rs. to different stiges ut which these transactions are recorded . 
48 Crores ) . 

DGCIS datal , therefore , have to lc road with Culition , 


Table 16 - - India s Principal Imports 


(Amounts in Burces Crores) 


- - - - 


- 


Increasc ( + ) / 
Decreasc ( - ) 
of (7 ) over (0 ) 


Commodities 


1967-68 


1968 -69 


1969 -70 


1970 -71 


1971- 72 


April - December 
1971 1972 


Autual 


Percent 


Ege 


5 
169 


554 


372 


293 


242 


131 


55 


- 76 


— 58 


213 


131 


105 


– 83 


336 
90 


113 


87 


- 11 


ii 


16 


+ 


31 


( 


2 


+ 


195 


11 


+7 


149 


+ 


148 


106 


47 


- |- 10 


- 3 
+ 30 
- 3 


192 


1 . Food ( excluding cashewnuts). 
Of which : 
Cereals and cercal prepara 

tions . . . 
2 . Raw cotton 
3. Raw jute and mesta 
1. Castiewnuts . 
5 . Mineral oils , , , 

Ofwhich : 

(a ) Petroleum 

(b ) Others . . . 
6 . ( hemicals . . 

ofwhich : 

(a ) Fertilisers 

(b ) Others . . . 
7. Iron and Steel . 
8. Non -ferrous metals . . 
9 . Crude rubber (including syn 

thetic and reclaimed ) ; . 
10 . Wool and other animal hair . 
11 . Animaland vegetable oils and 

fuls . . . . 
- - - - - 


218 


139 


61 


81 


5 


) 


139 
134 


131 


137 


109 


109 


238 


pointº 


X 


10 


12 
34 


11 
19 


11 
30 


16 
39 


14 
4 7 


11 
32 


15 


-17 


G53 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - - -- 


- - 


- 


- - - 


- - - 
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384 


454 


496 

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 1974 /MAGHA 20 , 1895 
Commodities 

1 2 3 4 5 6 

- -- - - - - - - - - - - - - - - 
12 . Paper , paper boards and manu 
factures thereof - 18 18 

25 35 24 
13 . Pearls , precius and semi-pre 
cious stones . . . . 

12 28 28 25 26 
14 . Machinery and Transport eq 
uipment . 

514 
. 

396 384 454 
. . 
Of which : 
(a ) Machinery other than 
electric , . . 366 

211 
(b ) Electrical machinery . 86 82 64 69 102 72 
(c ) Transport equipment 

66 

52 58 84 66 
15 . Others 

181 214 

176 169 122 
Total . 

1974 * 1909 1567* 1634 1812 1364 
- - - - - - - - 
Note : Commodity -wise details are not available . 

Revised . 
SOURCE : DGCIS 


336 


280 


268 


81 


210 
85 

54 
120 
1239 


- 1 
+ 13 
--- 12 

- 2 
- 125 


, 214 


163 


120 


163 


1636 


- 18 
- 2 

9 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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Table 17 – India s Principal Exports 


(Amounts in Rupees Crores ) 


- - 


- 


- 


- - 


April -- December 


Increase ( + )/ 
Decrease ) 
of ( 7 ) over (6 ) 


Commodities 


1967-68 


1968- 69 


1969-70 


1970-71 


1971-72 


1971- 72 


1972 -73 


Actual 


Percen 

aget 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


SO 7 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


. 


126 


108 


96 


+ 14 


+ 17 


A . Major Non - traditional items 

Engineering goods . 
Iron and steel 
Tron ore . . . 
Chemicals . . 


87 


d 


+ 8 


+ 11 


105 
32 


. 


+ 6 


+ 25 


234 


190 


187 


193 


+ 3 


265 
116 
156 


80 


109 


+ 6 
+ 29 
+ 3 


+ 36 
+ 3 


+ 52 
+ 6 


+ 71 


+ 12 


+ 12 


+ 41 


B . Other items 
Juto yarn and manufactures . 

218 207 
Cotton yarn and manufactures 

116 
Tea . . 
Hlides, skins, leather and leather 

goods including footwear . 
Cashew kernos . . . 
Oilcakes . . . 
Pearls, precious and semi 

precious stones, unworked / 

workod . . . 
Spices . . 
Fish and fish preparations 
Sugar , 
Coffee . 

. . 
Manganese ore . . 
Tobacco (unmanufactured ) . 

33 
C . Total (including others ) 

1,199 1,358 1,413 
-- -- - - 

- - - - 
* Excludes exports of about Rs. 38 crores to Bangladesh . 


+ 47 


+ 18 
--5 


--- 22 


12 


41 


+ 12 


+ 41 
- 64 


10 
23 


+ 


- 18 
+ 4 


+ 21 
— 13 
+ 43 


35 


33 


42 


50 


+ 15 


35 
1, 140 


1,535 


1,569* 


1,394 


+ 254 


+ 22 


- 


- - 


- 


All Includes exports to Bangladesh to the extent of Rs. 59 crores. This oxcludes substantial exports to Bangladesh which were 
not recorded completely by the concerned customsauthoritics . 


NOTE : Data for 1970 - 71 and 1971- 72 are not comparablo with those of the previous years owing to the change in procedure for 
recording exports (from the finally pasged shipping bill to the original copy of tho shipping bill) adopted by the DGCIS , with effect 
from November 1 , 1970 . 
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Exports 


88 . Exports at Rs. 1962 crores during 1972 - 73 recorded 
an increase of 22 . 1 per cent as compared to a rise of 4 . 7 
per cent during 1971 -72 . lf allowance is made for the 
fact that the exports of 1970 - 71 were overestimated and that 
of 1971-72 were underestimated as a result of change in 
the method of compilation of cxport statistics introduced 
since November 1, 1970 (see last year s Rerort, page 28 ) , 
the growth rate in exports in 1972 - 73 has becar more impres 
give compared with 1971-72 and 1970 -71. Such a striking 
growth in exports wus achicved carlier in 1951 - 52 ( 22 pcr 
cent ) on account of the Korean buum . 


out to be much less than anticipated ; and because of a 
world shortage of cereals in the last year , imports of food 
graios have also been small. If the next kharif crop turns 
out to be good , it should ease the situation considerably ; 
but the depletion of stocks during the last two year s cannot 
be fully made good by one good monsoon . If , in the 
coming year, we are to build up some stocks in addition to 
keeping the public distribution system well supplied through 
out the year, it will be essential to undertake a large pro 
curement programme of rice and possibly some additional 
import of foodgrainy. Given adequate procurement in tho 
coming scason , Government should be better able to mitigate 
price increases in respect of foodgrains. Obviously , such 
a large programme of procurement might involve having 
recourse to levy system in the present circumstances. If 
there are clifficulties in implementing such a system , the 
extent of obligations that could be lindertaken by the Govern 
ment for sale of foodgrains through the public distribution 
system will have to be reviewed ; consideration may also 
be given to the possibility of adopting supplementary mca 
sures . 


89 . A combination of factors helped this remarkable 
growth in exports in 1972 -73. The çmergence of Bangla 
desh as a new market for Indian exports accounted for some 
increase . But a major part of the increase was due to a 
huoyancy in foreign demand for Indian goods especially for 
traditional items like hides , skins and leather , cotton textiles 
and marinc products . This was also reflected in higher 
upit values. In addition , larger rupee rcalisation arising 
from the depreciation of the rupee in terms of several im 
portant curencies was rcficcted in the improvement in 
export earnings . 


90 . The international developmenty on the trade front 
continued to inhibit further capansion of India s exports. 
A development of significance in this regard was the entry 
of the. U . K . into the European Economic Community (EEC ) 
in January 1973, resulting in the termination of the Indo 
British Trade Agreement of 1939. A fresh agreement was 
signed with the U .K . in January 1973 continuing the existing 
tariff and non -tariff preference unto January 1 , 1974 . After 
this date a phnscd imposition of the Common External 
TarifI would be implemented by the U . K . uptil 1977 . 
From 1974 the U . K . will adopt the NEC s Generalised 
Schomo of Preforences (GSP ) with the result that India s 
exports of jute and coir manufactures , cashew kernels, other 
voyctablc products , sugar , spices , coffoc and somo marino 
products would be subjected to duties in the U . K . as thcgo 
items are excluded from the scope of the EEC s GSP . Con 
sequontly India s exports of these items would be adversely 
affected in the U . K . A tentative agreement reached with 
the EEC in May 1973 might benefit to some extent our 
juto exports to the Community though France and Ger 
marry continue rostrictions bilaterally agreed upon with 
India . 


94. As described earlier, the pressure on pricey will have 
to be reduced in the short -term through reduced expenditure 
in both the public and private sectors . Steps are being taken 
to cut down Government cxpenditure with a view to confin 
ing deficit financing to the minimum . The Central Govern 
ment has budgeted in 1973- 74 for a small deficit of Rs. 85 
crores. Additional items of Government expenditure which 
have ariser subsequontly , or are likely to arise — such as , 
larger outlays on food subsidies , increased expenditure on 
salaries as a result of the implementation of the Third Pay 
Commission and the Bonus Review Committee recommenda 
tions are to be offset by cuts in Plan and non - Plan expendi 
tures of the order of Rs. 400 crores . Since it is impossible 
to predict future expenditures precisely , it will be necessary 
to pay attention to better tax collection , larger borrowing 
ctc ., in order to ensure that the budget deficit will in fact 
be much smaller than in the previous two years . 


95. In the field of credit policy , the accent throughout 
the year has been on rostraining unduo expansion in the 
face of a very rapid accretion of commercial banks deposit 
resources . As has already been described , various measures 
have been taken since November 1972 to prevent the highly 
liquid position of banks from supporting unproductive or 
speculativc expenditure in the private sector. Over the year, 
thesc policies have effectively kept the credit- deposit ratios 
well below the previous years levels. However, with tho 
paco of deposit accretion to the banks continuing to be high 
its utilisation will need to be a controlled ono. Thus, tho 
basic characteristic of credit policy in the immediate futuro 
will be one of restraint, allowing for such flexibility in the 
use of the instruments of control as are required to facilitate 
cssential production on the one hand , and curb speculation 
on the other . 


Assament and Prospects 


91. The performance of the economy during 1972-73 , as 
can be seen from the review presented in the preceding 
paragraphs, was disappointing in many respects. After 
withstanding the stresses and strains of the previous year , 
it was hoped that the economy would regain some of the 
lost ground during 1972 - 73 . But this did not happen , and 
the failure of monsoon for the second consccutive year set 
in motion a major upward movement in the price of food 
gruins and other commodities . It also led to power shortagc 
in many States , which interrupted the relative improvement 
that was occurring in industrial output. 


96 . From a long -term point of view it has to be recognised 
that for several years to comc public distribution of food 
grains and its management will continue to be of prime 
importance . During the four years of good monsoon since 
1967-68 , a sufficient availability of foodgrains led to a 
weakening of the distributional apparatus set up in most 
States . The experience of 1972 - 73 has shown that the 
machinery for public distribution of foodgraing has to be 
put on a permanent basis if it is to operate cffectively in 
times of scarcity . Along with a proper distribution system , 
co -ordinated measures on the transport of foodgrains from 
surplus to deficit areas and within deficit areas are necessary 
to ensure an evening out of regional price fluctuations. 


92. Severe drought conditions in several parts of the 
country imposed on the Government the responsibility of 
providing for drought relief and emergency agricultural pro 
grammes . Emergency imports of foodgrains tind some of 
the ather cssontial commodities had also to be undertaken 
to augment available supplies. The increase in Governmental 
expenditure and a large accretion of bank deposits led to 
an unprecedented increasc in aggrcgato monctary resources 
available to the community , and in the context of a deline 
in agricultural output, this aggravated the inflationary toisia 
in the economy. 


93. The continued upsurge in the price level during the 
year under review emphasises the need to evolve mágures , 
both short-term and long-term , for cnşuring adequate sup 
plios of wage goods, particularly foodgrains. For the im 
mediate future , the problem essentially resolves itself into 
one of operating the public diştribution system officiently on 
the one hand , and undertaking measures to reduce current 
expenditurcs on thc other. In l espect of the former, there 
are difficulties because of problems in respect of both pro 
curement and imports. Procurement of wheat has turned 
133 G of 1 / 73 - 15 


97 . More importantly , it is in the field of production that 
a major effort has to be made . While intensification of 
rescarch in developing and spreading the use of high yield 
ing varieties of sccds in respect of rice, coarso grains and 
cash crops has to continue, periodical droughts have em 
phasised the urgency to devote greater efforts in developing 
dry farming methods suitable for varying agronomic condi 
tions in the country so as to bring about a certain degree of 
stability in agricultural output in areas susceptible to drought. 
Investment of resources in this field should receivo high 
priority . 


98. Coming to the industrial sphere, the improvement 
noticed in the ratc of output ( 7 . 1 per cent) in calendar year 
1972 can be maintained , assuming normal availability of 
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power and industrial raw materials . Output of raw cotton mobilising deposits but also for providing working capital 
and raw jute has been only marginally lower than last year finance for expanding industry , agriculture and other sectors . 
and may not cause mich anxiety , provided the next crops The contribution that can be made directly by Government 
are normal. Improvement in the supply of steel and steel policies financial and otherwise , will be far more important 
products is likely to continue. Moreover , the recent libera in achieving the twin objectives of growth and social justico ; 
liasation of industrial licensing would be a factor favourable and it is these policies that will decide the future shape of 
to industrial growth , if the improvemcnt in industrial rela the economy. 
tioną observed in the public sector during 1972 - 73 continues 
in 1973- 74 , it would further help the growth in industrial 
output . 

II . PROGRESS IN COMMERCIAL BANKING 
99. Over the longer period , however, it is the lower tempo 
of investment activity during the past few years which has 

104. During the year under reviow , the banking system 
contributed to scarcities not only in commodity sectors but further extended its geographical coverage thereby reducing 
also in transport, rower , irrigation etc . Existence of idlc the regional imbalances in banking development. During 
capacity in some of the capital goods industrics can also be culcndar year 1972, commercial banks opened 1763 branches 
traced to this factor. The lead in this regard has to come which exceeded the target of opening 1500 branches during 
from the public sector, as substantial increases in investment the year in terms of a perspective plan of opening 5000 offices 
in the privatc sector hinge on a similar growth in the for a three year period 1972 - 74 ( calendar years ). In order 
public sector . An acceleration in investment in the public to maintain the tempo of branch expansion , banks have now 
sçctor maintained over thc next few years, therefore , has to been advised to draw up rolling plans for a three year period 
take place if the industrial sector is to be put on a higher commencing from year 1973. 
growth path . In doing this , ways should he found to en 
sure that a realistic cost-benefit assessment of new public 

105. Credit purveyed to priority sectors picked up during 
investments is made , so as to economise on scarce resources , 

the year although the rate of growth in credit to such sectors 

was rather slow . With reorganisation of regional and divi 
100 . Alongside of enlarging and streamlining public in 

sional offices and more effective loaning arrangements going 
vestment in industries, power and transport, measures to 

apace, it is expected that faster progress will be achieved 
stimulate industries in the private sector require consideration , 

in this area in future years . This possibility is likely to be 
Greater dependence of private investment on the supply of 

strengthened by the additional liberalisations in respect of 
finance through specialised institutions like the IDBI is un guarantee cover provided by the Credit Guaruntce Corporation 
doubtedly an aid to better regulation and supervision ; but 

of India Ltd , Besides , the extension of the scheme of con . 
resources provided by such institutions have to be based on 

mercial bank financing of cultivators , through primary agri 
equity and debcnture capital raised on the market. If cultural co - operative credit sociсties, should also assist im 
therefore , the flow of investible funds into the capital mar provement in the growth of advances to these sectors . 
ket is not maintained and even cnlarged to some extent , it 

106. Under the Lead Bank Scheme, the preparation of 
is likely that many industries, especially medium and small 

survey reports is nearing completion . Apart from convening, 
industries , will find it difficult to come into being. On the 
cvc of the Fifth Plan it would be opportune to take stock 

in a large number of districts, Consultative Committees for 
of this situation and impart a measure of continuity to 

Banking Development, detailed studies were also initiated 
Government s industrial And tax policies over the Plan 

to indentify credit gaps and evolve credit plang for districts . 
period . This could act as an incentive both to sAvers and 

107. In the field of agriculture and allied activities, banks , 
to entrepreneurs setting up new industries . 

continued their endeavours to cater to the financial nceds of 

farmers in adopted villages . State Bank of India has been 
101. While re - allocation of available resources in favour given licences for opening 93 Agricultural Development 
of investment may not be immediately possible because of Branches ; of these 41 bave already been opened . The banks 
compulsions of the existing situation , morç and more of 

participated in the 1972 - 73 , rabi crash programme as also 
additional resources nobilised need to be channelled ipto 

in a crash programme for installation of pump -sets in Bhar . 
effective investment. This obviously implics the adoption of 

These were in addition to fulfiling the role assigned to them 
practices favourable to fuller utilisation of installed capa 

in areas covered by SFDA * /MFALA @ schemes . Besides , 
city in both public and private sector undertakings. In hoch 

banks have been taking active interest in financing schemes 
these sectors the rates of return obtained on capital employ eligible for reſinance from thọ Agricultural Refinance Cor 
ed are not commensurato with cither the needs of the country 

poration 
or the capabilities of the skilled labour utilised . Similarly 
it is true that tax revenue as a percentage of national income 

108 . During the year , the Regional Congultative Commit 
has been steadily rising in recent years ; but here is still tecs for nationalised banks , for the Southern , Western , Nor 
scope for mobilising additional resources , particularly at the thern , Eastern and North -eastern regions were convened to 
State level as pointed out in the Raj Committee proposals . review banking dovelopments . In these meetings , a variety 
On a more general plane efforts to improve the administra of decisions were taken for quickening the progress of bank 
tion for curbing tax evasion should be intensified . 

ing, such as the following : ( ) to form co -ordination com 

mittees of lead banks and the Developments of Co -operation . 
102. The external payments position though rcogonably Agriculture and Industrics of the State concerned for ensuring 
sound at the moment does not permit of a large and con 

synchronisation of the activities of co - operatives with those 
tinuing dependence on imports for supply of wage- goods. of commercial banks ; ( ii) to adopt a flexible approach to 
In tincs of acute shortage, as at present, it will be necessary wards extension of loans , having regard to the organisational 
to utilise purt of our foreign exchange curning for financing act- up of banks and availability of infrastructure and other 
food and other essential consumer goods imports . Since facilities ; (iii) to strengthen the co - operative structure to 
simultaneously provision has to be made for variety of main facilitate specdier financing by banks, and impress upon States 
tenance imports for industry , it becomes all the more im to develop Infra - structure facilities to facilitate the opening 
portant to press abcad with measures favouring a rapid in of offices by commercial banks, and (iv ) desirability of banks 
crease in export earnings , 

undertaking training programmes so as to help solve the 

problem of inadequate availability of trained personnel. Be 
103. In 1973 - 74 , the last year of the Fourth Five Year 

sides, expeditious implementation of tho rocommendations 
Plan , the country would be concerned with the preparation 

of the Talwar Committee and frequent contacts between 
of detailed Fifth Five Year Plan . 

banks and offices of State Governments in the region will 

This is the year there 
fore which should provide an economic setting favourable 

mako it easier for banks to finance agriculturists . 
for the launching of the Fifth Plan , All efforts should be 
made to restore not only price stability but also balance in 

Brunch Expansion 
the management of the economy, particularly in the sphere 

109, Commercial banks opened 1, 763 offices in 1972 as 
of public investment and public consumption . The massive 

against 1, 805 offices in 1971 and 2 , 137 offices in 
investment envisaged in the Fifth Plan would require larger 

1970 . 
tax realisations, more public borrowing and in general a 

The number of offices opened in 1972 exceeded the target 
big increase in the rate of saving. The banking sector has 
to be geared to meet the challengc ahead through further 

* Small Farmors Development Agency . 
broadening and deepening banking services , not only for 

@ Marginal Farmers and Agricultural Labourers Agency . 
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While drawing up the plans for 1973 , banks were also 
advised to ensure , to the extent feasible , that the expansion 
was spread out evenly over all the four quarters of the 
year , instead of a disproportionately large number of branches 
being opened during the closing phase of the year. 


of 1 , 500 branches fixed for the year under the perspective 
plan of branch expansion not- - withstanding the absence of 
requisito infrastructure in some centres and the organisational 
constraints faced by banks . In order to ensure continuity in 
the matter of branch expansion and to cnable banks to for 
mulatc their man - power plans in advance , it has been decided , 
to have rolling plans for a three - year period , beginning with 
the period 1973 - 75 ( calendar years ). For this purpose, banks 
were asked to specify , in February 1973 , the centres where 
they would be opening offices duriog 1973 , taking into 
account the licences /allotments alrcady pending with them 
and to indicate Statewise quantitative plans for 1974 and 1975 . 


110 . Commercial banks opened 1, 756 offices during the 
year 1972 - 73 (July - Junc ) us against 1 ,612 offices in 1971 - 72 . 
Of the 1, 756 offices opened in 1972 - 73 , the Statc Bank of 
India and its subsidiaries accounted for 473 offices and the 
patlonalised banks 926 offices . The number of offices opened 
at unbankcd centres was 690 ( Table 18 ) . 


Table 18 — New offices opened hy commercial banks during 1971-72 and 1972 -73 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


New Offices opened by commercial banks 


Bank offices as on 


1971 - 72 


1972 -73 


30th June 30th June 

1972 1973 


July -Dec. Jan .- June July June July - Dcc . Jan - June July June 

1971 1972 1971 - 72 1972 1973 1972 - 73 


- - 


- 


- 


- - - 
1. State Bank of India 


- 
. 


180 


2575 


2867 


187 
( 106 ) 


102 
(58 ) 


289 
( 164 ) 


112 
(39) 


292 
(97) 


(58 ) 


2 . Subsidiaries of State Bank of India 


66 


84 


150 


1383 


127 
(64 ) 


54 
( 19 ) 


181 
(83) 


1363 


(39) 


(46 ) 


( 85 ) 


3. Fourteen Nationalised Banks 


. 


. 


540 


618 


7189 


281 
(149 ) 


821 
(470 ) 


308 
( 100 ) 


926 
( 372) 


8109 


( 321 ) 


( 272 ) 


4 . Other scheduled banks . 


. 


. 


. 


165 


155 


2240 


175 
( 108 ) 


2580 


340 
( 207) 


194 
( 74 ) 


349 
( 132 ) 


( 58 ) 


5 . Foreign banks 


. 


. 


. 


130 


130 


- 


- 


- 


6 ) 


( - ) 


6 . All scheduled commercial banks 


. 


. 


TAX 


13517 


968 
( 574 ) 


15249 


632 
( 352) 


1600 
(926 ) 


1119 
(468 ) 


629 
(216 ) 


1748 
(684 ) 


15249 


7. Non-scheduled commercial banks , 


. 


12 
( 10 ) 


8 


105 


113 


( 3 ) 


( 3 ) 


8 . All commercial banks . 


. 


. 


. 


972 


640 


1612 
(936 ) 


1123 
(471) 


633 
(219 ) 


13622 


1756 
(690 ) 


15362 


(577 ) 


(359 ) 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


Note :- - Figures in brackets relate to munber of offices opened at the unbankcd centres, 


111 . The progress in extending the geographical coverage 
of banking was also maintained during the year. Of The 
7 ,131 offices orencd since nationalisation , is , from the luly 
1969 to the end of June 1973, as many as 4 , 106 oficos 
(56 . 2 per cent ) were in unbanked centres . Tho underdeve 
loped States of Assum , Bihar, Jammu & Kashimr, Madhya 
Pradesh , Manipur, Meghalaya , Nagaland, Orissa Tripura . 
Uttar Pradesh and West Bengal accounted for 30 . 8 per cent 
of these new offices. In Manipur , Nagaland and the Union 
Territories of Goa , Daman and Diu and Laccadive , Minicov 
and Amindivi Islands , all the offices opened during the year 
were at unbanked centres, 


113 . With the addition of 1 ,756 branches in 1972 - 73 , tho 
national average of population per bank office declined from 
40,000) at the end of June 1972 to 36 , 000 at the end of 
June 1973. In 10 out of the 21 States, the population per 
bank oflice , however, is still above 50 , 000 . These States 
ire Assam , Bibar , Madhya Pradesh , Manipur, Meghalaya , 
Nagaland , Orissa , Tripura , Uttar Pradçsh and West Bengal. 
In two of them ( viz . Manipur and Iripura ), the population 
coverage per bank office is more than one lakh ( Tablo 19 ) . 
Efforts are being directed towards opening more ofices in 
these Statcs . 

114. Distribution of commercial bank offices by popula 
tion groups indicates that there has been a further thrust 
by coinmercial banks in rural areas . The proportion of bank 
offices in rural areas, to the total, which was 30 . 2 
per cent in June, 1970 incrcased to 35 .6 per cent 
in June, 1971. As at the end of June, 1972 
the ratio declined margipally to 35. 3 per cent dua 
mainly to reclassification of centres on the basis of the 

1971 Census figures of population . To some extent this 
was also attributable to a larger utilisation by banks of their 
cligibility to open offices in urban /metropolitan centres , which 
accrued to them on account of their performance in rural 
ind semi- urban areas in the carlier years . However , the 
proportion of rural offices increased to 36 . 2 per cent of the 
total by end -June 1973 , despite the declining number of 
identified unbanhed growth centres (Table 20 ). 


112 . Ag at end - June 1972, there were 71 districts spread 
over 14 States /Union Territories where the population per 
bank office was above one lakh as against the national average 
of 40 ,000 per bank office . Banks, particularly those which 
have been designated as lead banks were , therefore, advised 
to give special attention to these districts with a view to 
reducing tho population coverage per bank Ollice to the 
maximum extent possible without ignoring, at the same time, 
the centres which offered good potential for mobilising de 
posits . The lead hanks were further advised to keep in 
view the need to give priority to the backward areas in 
developed as well as underdeveloped States , in order tu IC 
move the existing inter - State and intra - State disparities . 
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Table 19 - State-wise distribution of bank offices as at the end of June 1971, June 1972 and 

June 1973 


Statcs 


No. of offices as at tho end of Opened 

Ly during 
June June June 1971-72 
1971 1972 1973 (July 

Junc ) 


Ofwhich Opencd 
unbanked during 
centres 1972 -73 

( July 
Junc ) 


Of which Population per bank 
unbanked ollice (in thousands ) 
centres us at the end of 


June 
1972 


June 
1973 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


10 


869 


959 


45 


144 
19 


149 


98 


122 
453 
1105 


541 
1234 
299 
108 


258 


1103 
168 
593 
1320 

338 
136 
139 
1072 

748 
1866 


87 
101 
845 


116 


980 


136 


566 


669 


103 


1471 


208 


5 


1679 

6 

16 
1292 


1479 


15 
1124 

5 
173 


188 


225 


33 


1 . Andhra Pradesh 
2 . Ansam , . 
3 . Bihar , . 
4 . Gujarat . 
5 . Haryana , 
6 . Himachal Pradesh . 
7 . Jammu and Kashmir . 
8 . Kerala . . . 
9 . Madhya Pradesh 
10 . Maharashtra , 
11. Manipur , . 
12 . Meghalaya 
13. Mysore 
14 . Nagaland 
15. Orissa 
16 . Punjab . . . . 
17, Rajasthan . 

Tamil Nadu 
Tripura . . 

Uttar Pradesh . . . 
21. West Bengal 

Union Territorles 
Andaman & Nicobar Islands 

Arunachal Pradesh , 
24 . Chandigarh 
25 . Dadra & Nagar Haveli . 

Delhi . . . 
27 . Goa , Daman & Diu . 
28 . Laccadive , Minicoy and 

Amindivi Islands . . 
29 . Mizoram . . . . 
30 , Pondicherry , . . 


772 


120 


556 
525 


192 
651 

570 
1484 

12 


664 
1650 


1371 

12 


14 


1147 


1324 


1497 


23 . 


26. 


2 


4 


32 


20 


- - 


- 


- 


тот 


1201313622 


13362 


1612 


936 


1756 


690 


4 0 


36 


- - - - - 


- -- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- -- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


Table 20 – Centre-wise distribution of conimercial bank offices 

Number of oflices as at the end of 


- 


June 
1970 


to 
total 


June 
1971 


to 
Total 


June 
1972 


10 
total 


Decemn - 
ber 
1972 


% to 
1972 


June 
1973 


% to 
total 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - - - - 


-- 


- - 


- 


, 


1 . Ruralt 
2 . Semi-Urban 
3. Urban 
4 . Metropolitan/ Port Town 

TOTAL . . 


. 
. 
. 


3062 
3695 
1583 
1791 
10131 


. 
. 
. 


30 . 

2 
36 . 5 
15. 6 

17 . 7 
100 . 0 


427935 . 6 
4016 33 . 4 
1778 14 . 8 
1940 16 . 2 
12013100 . 

0 


4814 
4385 
2323 

2100 
13622 


35 . 3 
32 . 2 
17 . 1 
15 . 4 
100 . 0 


5325 36 . 1 
4987 31 . 1 
2461 16 . 7 
2366 16 . 

1 
14739100 . 0 


5561 
4723 
2573 
2505 
15362 


. 
. 


36 . 2 
30 . 8 
16 . 7 

16 . 3 
100 . 0 


- - 


- 


- 


* Re-classified on the basis of 1971 Census population figures . 
1Rural Centres : Places with population upto 10, 000 . 

Semi- Urban Centres : Places with population over 10 ,000 and upto 1,00 ,000 , 
Urban Centres ; 
(a ) Metropolitan Towns : Places with population over 10,00,000 . 
(b ) Others : Places with population over 1,00,000 and upto 10 ,00 ,000 . 


- - - 


papilks had texte loans DayMFALA shown 
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115 . Mention was made in the last year s Report about the former areas in regard to identification of eligible farmers , 
the reduction in the population norm per bank ofilco from and banks are opening more offices there . The Central 
10 , 000 to 5 , 000 for metropolitan areas and certain urban Government had decided that these projects will have a five 
centres with high deposit potential and the relaxation of eligi year period beginning from 1971- 72 and has also advised 
bility norms to enable banks to open more offices in such these agencies that their programincs should be prcpared and 
areas . During the period under review , a meeting of repro implemented accordingly . By end -March 1973 , commercial 
sentatives of banks was held at Ahmedabad and tentative banks had extended short-term credit mounting to Rs. 159 
Allotments were made for opening 77 more bank offices in lakhs and term loans amounting to Rs. 434 lakhs to identified 
that city . With this , allotments have been made so far for 

small farmers in SFDA /MFALA areas . Agricultural ad 
opening 805 offices in seven metropolitan centres. A meeting 

vances of commercial banks have shown a steady improve 
of the representatives of public sector banks was convened ment, having risen from Rs. 395 crores in December , 1971 
at Patna in December 1972 , for the purpose of making allot to Rs. 485 crores in December 1972 . The rising trend is 
ment among them of unbanked block development headquar witncssed both in direct as well as indirect advances to 
ters in Bihar State falling in areas under special projects 

agriculture. 
such as SFDA and MFALA . Al the mecting , 146 unbanked 
centres were allotted among seven public sector banks . Offices 
In 84 of thesc centres are expected to be opened in 1973 and 

Organisation of Farmers Service Societies 
at the remaining centres in 1974 . 

120 . The National Commission On Agriculture in their 
116 . Allowing for changes in the number of offices duo 

Interim Report on Credit Services for Small and Marginal 
to transfer of assets and liabilities of banks, closure of offices , 

Farmers and Agricultural Labourers had recommended tho 
inclusion of banks in the Second Schedule to the Reserve 

organisation of Special Co -operatives known as Farmers Ser 
Bank of India Act, 1934 , ctc ., the net incrcasc in the period 

vice Societies to provide integrated services to the abovo 
upto June, 1973 in the number of offices of scheduled and 

category of persons. This was further examined by a Study 
non - scheduled commercial banks came to 1,732 and 8 , res 

Teum appointed by the Commission . The Farmers Servico 
pectively . As at end of June 1973 , the number of offices 

Society would provide short, medium and long-term advances 
of scheduled and non - scheduled commercial banks stood at 

to its members, who would be mostly small farmers . It 
15 ,011 and 113 as against 15 , 249 and 105, respectively as 

would also supply inputs , arrange for the markcting of the 
at the end of June, 1972 (Table 21) . 

produce , etc . These sociclies would be linked to commercial / 
co - operative banks. The Rescrve Bank of India convened 

a meeting of the Heads of Agricultural Finance Departments 
Load Bank Scherno 

of the public sector banks in Jupc, 1973 and it was decided 
that these banks would set up Farmers Service Societies on 

a pilot basis in the major States. The banks would mako 
117 . Quick and impressionistic surveys of the economic e token contribution to the share capital and meet the remu 
profile of districts allotted to banks , under the lead bank acration of the Managing Director of the Society for a period 
schemc, have been completed by them in 313 out of 338 up to 3 years . The State Governments are expected to con 
districts . The district level consultative committees have been tribute at least Rs. 50 ,000 to the share capital of a Society 
constituted by the lead banks in as many as 267 districts , and subsidisc the cost of the technical personnel. Further 
which provide the forum to (i) cvolve , inter alia methods of steps to organisc the Furmers Service Sociсties are being 
exchanging information amongst themselves about intending tuken . In order to encourage the organization of these socie 
borrowers and ending to priority sectors in the district, ( ii) ties , the Reserve Bank provides refinance at a concessional 
identify bunkable schemes , (iii) allot unbanked centres identi rate of 5 per cent, irrespective of a bank s net liquidity 
fied during the survey and (iv ) serve as a clearing house ratio , to Commercial banks for financing the farmers service 
for discussing problems arising out of financing of priority societies . 
sectors. The nationalised banks have been required to pre 
pare credit plans in respect of a few of the districts allotted 
to them under the lead bank scheme. Preparation of credit 121. Scheduled commercial banks are participating increas 
plans covered by this scheme is under way. This is in addi ingly in financing the various schemes for which refinanco 
tion to the in -depth studies of selected Community Develop facilities are available from the Agricultural Refinance Cor 
ment Blocks in its lead districts by the State Bunk Group . poration ; this includes projects utilising the credits from the 

İBRDIDA . Scheduled commercial banks have been assigned 

a significant role particularly in the States of Uttar Pradesh , 
118 . Notwithstanding the progress that has been made 80 Madhya Pradesh and Bihar , for thesc States they have sub 
far , much more remains to be done to fulfil expectations of mitted their detailed programmes to the Agricultural Refi 
the lead bank scheme as an important justrument for deve nance Corporation for incorporation in the overall banking 
lopment. It is, therefore , necessary that the consultative plans for these projects . 
committees set up at the district levels devote more attention 
to the formulation of loan schemes that are appropriate to 
the particular district. In this task , banks would need more 

122 . As mentioned in the last year s Report, the need for 
assistance from technical experts of the State Government 

specdy implemcntation of the recommendutions of the 
at the district level for identification of schemes which would 

" Expert Group on State Enactments having & beuring an 
qualify for bank credit. Provision of necessary intri -structure 

commercial banks londing to agriculture " has been impressed 
slich as communication facilities and adequate premises hy 

upon State Governments . The State legislatures of Madhya 
State Government would further assist the branch oxpansion 

Pradosh , Haryana , Uttar Pradesh and Himachal Pradesh 
programme of banks and help make regional credit planning 

have passed bills on the lines of the Model Bill recommend 
more effective and purposive . 

ed by the Group to cnable commercial banks to undertake 
financing of agriculturç on a larger scale . The M . P . legis 

lation hus since become an Act after getting the President s 
Financiug of Agriculture by Commercial Banks 

assent. The West Bengal Government has also passed a 

bill giving effect to some of the provisions of the Model 
119 . Mention was made in the last year s Report that the 

Bill . As regurds the administrative measures suggested by 
rate of increase of commercial banks , advances to agricul 

the Group , some of the State Governments huve reduced 
ture had slowed down . This was attributed to the increased 

the stamp duty puyable by agriculturists on documents exe 
emphasis on qualitative lending and conccotration of efforts 

cuted in favour of commercial banks and have notified 
in specific areas bascd on cluster approach , village adoption , 

Inorc towns where equitablc mortgage could be created . 
group loans etc . Banks are also increasingly involving them 
selves in special schemes formulated by Stato Governments , 
as for example , those formulated during rabi 1972 - 73 . The 

Credit Guarantee Corporation of India Ltd . 
public sector banks are also participating in a crash pro 
gramme for installation of pumpsets and have mado certain 
relaxations in their normal terms and conditions relating to 

123. During the year, the Small Loans Guarantce Schemo 
margin and security to ensure that a large number of small 

was further liberalised for the benefit of small transport 
farmers are benefited by it. 

operators and agriculturists . In the case of the former, the 
As rcgurus SFDA /MEALA 
areay , considerablc progress has been made, in particular , in 

guaraptcc cover , which was confned to credit facilitics 
granted to transport operators for the purchase of vehicles 
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Table 21 — Number of offices opened and closed by scheduled and non - scheduled commercial 

banks in Jadia 
- - - 

-- - - - - --- - - - - - - -- - 
New Offices Changes due to am - Existing offices Overall varia - Number of 
Opened algamations, mer - closed 

tion in the offices at the 
gers, transfers of 

number of end of the period 
assets and liabilities 

offices 
and inclusion in and 
exclusion from the 
Second Schedule 
to the Reserve Bank 
of India Act, 1934 


- . 


- 


Scheduled Commercial Banks 

1970 
January---June . . . 


. 


. . 


+ 3 


+ 1071 


9938 


1068 
( 190 ) 
1052 
( 234 ) 


July — December . 


. 


. 


. 


. 


+ 54 


+ 1102 


11040 


1971 
January - June . 


. 


. 


. 


. 


+ 32 


+ 852 


11892 


824 
(178 ) 

968 
( 187) 


July -- December 


. 


. 


. 


. 


+ 28 


+- 996 


12888 


1972 


January -- June 


. 


. 


. 


. 


+ 629 


13517 


July ---December . 


. 


. 


. 


632 
( 102 ) 
1119 
( 180 ) 


. 


+- 1113 


14630 


1973 
January - June . 


. 


+ 619 


15249 


629 
( 112 ) 


Non-Scheduled Banks 


3 


1970 
January — June . 
July - December . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


193 
144 


1971 


, 


-- - 32 


121 


January - Junc 
July ~ December . 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


+ 


105 


+ 


109 


+ 


113 


10131 
11184 


1972 
January - Junc 

· 
July -December . . . . 

1973 
January — Junc . , , . . 
All Commercial Banks 

1970 
January - Junc . . 

1080 
. . 

+ 1080 
. 
July — December . . . . . 1057 

+ 1053 
1971 
January - Junc , , 

+ 829 
July - December . . 

+ 972 
1972 
January - Junc . 640 

+ 637 
July - December , . . 1123 

+ 1117 
1973 
January — Juine . . . . . 

63.3 

- - 10 

+ 623 
- - -- - 

-- -- - - 
- - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 
Note :- (1) Figures within brackets relate to the State Bank of India . 

(2) Data excludo administrative , seasonal, ( emporary, non -banking offices and offices outside Indja . 


833 
972 


12013 
12985 


13622 
14739 


15362 


- - - 


- - 


- 


I - 


- - 
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only was extended effective October 1 , 1972 to credit faci 129 . Arrangement for financing food procurement opera 
litics granted for repairs or removation of the vehicles , in tions was further streamlined during the year . The entiro 
cluding body building and replacement of parts or for credit requirements of the Food Corporation of India , 
working capital requirements, subject, however , to the over State Governments and their agencies for food procurement 
all ceiling of Rs. 1 lakh . In the agricultural sector , credit operations, storage and distribution of foodgrains is now 
facilities granted to Joint Hindu Families or groups or asso met by A consortium of Banks arranged by the Reserve 
ciations of persons (not being companies or co - operative Bank with State Bank of India as the loader. The working 
societies) have been made eligible for the benefit of guarantec of the Scheme revealed that credit limits were not fully 
cover. The guarantee was also made available in res drawn upon by the State Governments and their agencies , 
pcct of credit facilities to it borrower for two activities if perhips because there was 10 proper co -ordination of the 
the agricultural sector, instead of only one, as hitherto , operations of the participating banks. In order to overcome 
Thus, credit facilities granted to a borrower for cultivating this lacuna, each of the participating banks was allotted spe 
his land and for one subsidiary farming activity such as cific credit limits consistent with its resource position . Witli 
pisciculture , sericulture, animal husbandry, poultry farming It view to ensuring , inter alla , equitable distribution of credit 
and dairy farming or if he is not cultivating land , for any among banks participating in the consortium , the Reserve 
of two such activities, are now cligble for guarantec cover. Bank constituted a Committee of Bankers in December 1972 
Further, the rolling over of short -term credit by converting to review periodically the allocation of credit limits among 
it into medium - term credit would be permitted in tho event the banks in the Consortium and assess credit requirements 
of drought, flood or other natural calamities or the death of the agencies engaged in food procurement. The Committee 
or physical incapacity of the borrower or any other un is expected to look into the various procedural and other 
usual circumstances beyond the borrower s control. 

aspects relating to the consortium arrangement. The Com 
mittee has met six times during tho year . Proposals are under 

consideration for organising similar consortium arrangements 
124 . The credit facilities covered under tho three schemes, for advances against cotton and kapas in order to facilitate 
which are administered by the Corporation amounted to the operations of the Cotton Corporation of India . 
Rs. 173 .42 crores , as on 29th September 1972 , on the basis 
of availablo details , under the small loans guarantee schemo 
in respect of 65 out of 71 scheduled commercial banks that 130 . Export credit during the period July - December. 1972 
havo joined the scheme, Rs. 2 .97 crores under the Finan shows a small rise of Rs. 27 crores as compared to Rs. 77 
cial Corporation s Guarantee Scheme in respect of 12 out crores in the corresponding period of 1971. However , when 
of 18 financial corporations and Rs. 44.66 lakhs under tho fuller details regarding export credit become available , it is 
Service Co - operative Societies Guarantee Schemes in respect 

expected to show a clear increasc in comparison to last year, 
of four commercial banks. 

in view of the substantial increase in exports during the vear 
1972 - 73 . The Pre -Shipment Credit Scheme and Export Bills 

Credit Scheme continued to operate during the year with 
125 . Mention was made in the last Report of the Work . minor modification in the latter to meet special requirements 
ing Group constituted by the Corporation to examine tho of exports of marine products and mineral ores . The cover 
question of extending guaranteo cover to credit facilities age of interest subsidy scheme of 1968 was expanded to in 
granted through co - operative societies. The Bank has re clude State / Central Co - operative Banks granting package 
cently appointed a Study Team to go into the position of credit to exports. 
overdues at all the threo levels of the co -operativo credit 
system to ascertain broadly the causes thereof and their 

131. Bank credit to 
effect on the flow of credit, and to Aliggest remedia ] mea 

small-scale industries increased in 

July -December 1972 by Rs. 48 crores as compared to an in 
sures . The Corporation s Working Group on Co -operatives 
is expected to take into account the views and suggestions creage of Rs. 45 crores July -December 1971. The residual 
of the Study Team before finalising its recommendations. sector comprising large and medium industries, wholesale 

trade and others accounted for Rs. 344 crores as against 
126 . No credit institution invoked the guarantee in respect Rs. 184 crores in the previous year. Advances to other prio 
of the credit facilities covered under the schemes till 31st 
December 1972 . During the first half of 1973, 5 bank : 

rity sectors including retail trade registered a rise of Rs. 24 
submitted claims aggregating Rs. 2 .01 lakhs in respect of 

crores compared to Rs. 19 crores in July -December 1971, 
59 borrowers. Claims in respect of 2 borrowers for amounta There was a spuit of Rs. 46 crores in benk credit to agri 
aggregating Rs, 5324 .33 were paid by the Corporation till 

culture in July-December, 1972 in comparison to a rise of 
June 30 , 1973 and the remaining 57 claims were under 
examination . 

Rs. 13 crores in the comparable period of 1971. The increase 
in bank credit to agriculture has to be viewed in the con 

text of emphasis placed on strengthening the organisational 
127 . The guarantee fees received by the Corporation dur 
ing the year 1972 amounted to Rs. 94 . 55 lakhs . This, 

structure to purvey credit to this sector. Apart from this , 
together with income from investments and interest on over banks also streamlined their policy and procedures consistent 
due guarantee fees , aggregated Rs. 108.90 lakhs. After 

with the guidelines issued by the Reserve Bank in this behalf. 
meeting , establishment and other expenses of Rs. 4 . 75 lakhs, 
there was a surplus of Rs. 104 . 14 lakhs which the Corpor:l 

The increase in crcdit to this sector has taken place despite 
tion proposed to transfer to the Reservo for Unexpired the fact that he recovery of loans continued to be diſlicult , par . 
Guarantec Risks. Under the Finance Act, 1973 the Cor 

ticularly in view of the adverse agricultural conditions in 
poration has been exempted from payment of income tax 
and the companies (profits ) surtax for a period of $ years till 1972 - 73 . Although this problem is likely to remain very 
the end of December, 1975 . 

difficult for some time to come, it does not warrant any 

change in the policy of priority treatment of this sector by 
Sectoral Distribution of Credit 

banks. 


5329.3 ", respect of 201 lakha 1973, si bien 


June 30,00 


128 . Estimates of data on sectoral distribution of bank 
credit are available only upto end - December 1972 . These 
data indicate that as compared to the position during July 
December , 1971, the flow of credit to the malp sectors of 
the economy during July - December , 1972 show some signi 
ficant changes. Aggregate bank credit at Rs. 5 ,559 crores 
as at the end of December , 1972 registered a smaller increase 
of Rs. 79 crores over the end - June 1972 level as against 
an incrcase of Rs. 247 crores during the corresponding 
poriod of 1971, Food advances declined by Rs. 383 crores 
hs against a fall of Rs. 14 crores (Table 22 ) during July 
December , 1971. 


132 . These quantitative changes were naturally reflected in 
alterations in the relative share of individual sectors in total 
bank credit, While the share of small-scale industries decli 
ned , albelt , marginally , that of agriculture recorded an 
improvement. There was a rise in the share of both export 
and other priority sectors. Food advances showed a percep 
tible fall with the reduction in Government stock and the 
share of large and medium industries and wholesale trade 
and others increased . 
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Table 22 - Sectora ) Distribution of Scheduled Commercial Banks Credit 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


Outstanding as on 

- - - - - --- -- - Outeron 

- Variation ding as 
June June December (3)over (2) on June 
1969 1971 1971 

1972 


. --- -- - 
variation 
(5) over 

( 3 ) 


(Rupees crores) 
Outstan 

-- - - - - 
ding as Variation 
on Dec- (7) over 
ember ( 5 ) 
1972 
- - 

- 
7 8 


1 


- - - 


- - 


- - 


: 


- - - -- 
Total Bank Credit , 
(ofwhich exports ) , 


1. 


2 
- -- 
4805 
(382 * ) 
(7 . 9 ) 


4 

- - 
+ 247 
( + 77) 


3 
- - - - - - - 

5052 
(4594 ) 
(9 .1) 


6 
.. - - 

+ 428 
( - 23 ) 


5 
— . — 

5480 
(436* ) 
(8.0 ) 


3599 
(258 ) 
(7 . 2 ) 


. 


+ 79 
( + 27 ) 


. 


. 


5559 
(463* ) 
(8 . 3 ) 


2. Food Procurement Operations . 


365 


-- 14 


542 


+ 177 


- 383 


233 
(6 . 5) 


379 
( 7 . 9 ) 


159 
(2 . 9 ) 


(7 . 2 ) 


(9 . 9 ) 


3. 


Agriculture 


. 


. 


. 


. 


. 


395 


+ 13 


+ 44 


+ 46 


188 
( 5 . 2 ) 


382 
(7 . 9 ) 


439 
(8 . 0 ) 


485 
(87) 


(7 . 8 ) 


(a) Direct finance 


. 


. 


. 


. 


+ 27 


267 


+ 4 


+ 43 


54 
(1 . 5) 


236 
(4 . 9) 


263 
(5 . 2) 


310 
15 .6 ) 


(4.9) 


(b ) Indirect finance 


146 


-- 14 


+- 40 


+ 3 


134 
( 3 , 7) 


132 
(2 ,6 ) 


172 
( 3 . 1 ) 


175 
(3 . 1 ) 


(3 . 0 ) 


- 


4. Small -scale industries 


. 


. 


. 


+ 45 


597 


+ 52 


+ 48 


286 
(7. 9) 


500 
( 10 . 4 ) 


545 
( 10 . 8) 


(10 .9) 


645 
(11.9) 


5. 


Other priority sectors including retail 
trade . . . . . . 


+ 19 


+ 9 


+ 24 


31 
(0 . 9) 


144 
(3 .0 ) 


163 
(3, 2 ) 


172 
( 3 . 1 ) 


196 
(3 . 5 ) 


6 . Bank credit to large and .medium indus 

try , † wholesale trade and othersâ (1 --- 
(2 + 3 + 4 + 5) . . . . . 


+ 184 


+ 146 


+ 344 


8261 
(79 . 5) 


3400 
( 70 .8 ) 


3584 
( 70 .9). 


3730 
(68 . 1 ) 


4074 
( 73 . 3 ) 


7 . 


Available aggregate deposits ( excluding 
cash in hand and balances with RBI, bal 
auces with other banks in current ac 
count and investments in Government 
and other approved securities) . . 


+ 302 


+ 339 


+ 226 


2814 
(83.3) 


3936 
(81.9) 


4238 
(83.9) 
84 . 6 


4577 
(83. 5) 


4 803 
(86 . 4 ) 


8 . Item 6 as percentage of item 7 


. 


, 


93. 9 


85 .3 


60 . 9 


79 . 1 


43.1 


8 4 . 0 


152 .2 


- - 


2. Borrowings from RBI . . . 172 207 171 – 36 42 – 129 . - - 33 

- - - - - - - - - - - - - - - --- 
Notes : - (i) Upto December 1971 , figures for other priority scctors including retail trade relate to public sector banks only and hence . 

have been blown up on the basis of the proportion (86 % ) of credit public scctor banks to total credit . 


( ii ) Figures in brackets indicate proportion to total bank credit. 


@ 


Estimated . 


† This would include entire export credit to Jargo and medium industry and wholesale trade. 


* Includes medium -term export credit . 
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Busy Season 1972 - 73 

modifications were announced by the Finance Minister in 

his Budget speech for 1973 -74 . These include an incre250 
. 133. Overall credit expansion in the busy season October 

in the number of districts to be covered by the suheuc from 
1972 - April , 1973 amounted to Rs. 884 crores. Data collected 

163 10 265 ; raising of the income ceiling for cligibility to 
from 21 major banks accounting for 87 per cent of both 

Rs. 3000 per annum in urban or scmi- urban areas and 
total credit and the credit expansion in the busy season 

Rs. 2000 per annum in rural areas ; and specification of 
indicate the broad direction of the overall expansion . The 

the maximum amount available to any borrower under the 
distribution of the credit expansion of these banks between 

scheme at Rs. 1500 for working cupital and Rs, 5000 for 
the major sectors is given below . The proportion of the actu ] 

term loans . As at the end of March 1973, the amount of 
outstandings in each sector on the last Fridays of October 

advances outstanding under the scheme stood at Rs. 207. 3.5 
1972 and April, 1973 to total credit is also given , 

lakhs covering over 56 ,536 accounts. 


- 


- 


- 


- - - - 


Bills Rediscounting Schemo 


Percent 
of total 
credit 
expan 
sion 


Credit Outstanding 
as percent of total 

credit 


Sector 


End 
Octobci 
1972 


End 
April 
1973 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


17 . 0 


24 O 


23 . 0 


52 . 2 


48. 4 


49 .0 


1 . Priority sector (including 

small-scale industry) , 
2 . Large and Medium In 

dustry 
3 . Wholesale Trado (includ 

ing credit for food pro 
curement and public sec 

tor trading agencies ) . 
4 . Other Sectors . , 


136 . The number of scheduled commercial banks partici 
pating in the Bills Rediscounting Scheme increased during 
the year to 38 from 35 at the end of June 1972 . The per 
sistently low level of outstanding amount of bills rediscounted 
with the Rescrve Bank reflects, among others , the comfort 
able resources position of banks. There are , however, indi 
cations of a gradual increase in thc utilisation of this schemo. 
During the 1972 -73 busy season , the outstanding amount 
increased by Rs. 19 crores as against a decline of Rs. 3 
crores in the 1971 -72 busy season . Over the year the out 
standing amount of bills rediscounted stood higher by Rs. 5 
crores as against a small increase of Rs. 36 lakhs in 1971-72 
(July - June ) . As banks get better geared to lending against 
bills wherever possible rather than book debts and invento 
ries , this scheme should become an important means of 
rcdiscounting by the Reserve Bank of India . Further modi. 
fications were made during the year to expand the scopo 
of the Bills Rediscounting Scheine, introduced in November 
1970 . The refinance arrangement in respect of the defence 
packing -cum -supply credit which had continued under the 
old Bill Market scheme was withdrawn from March 30 , 1973 
following guspension of the defence packing-cum - supply credit 
schemo. 


17 . 2 
13 . 5 


15 .8 
11 . 8 


16 . 0 
12 , 0 


TOTAL . 


100 . 0 


100 . 0 


100 . 0 


BSR Scheme 


134 . The Basic Statistical Returns (BSR ) scheme intro 
duced in place of tho Uniform Balanco Books (UBB ) scheme 
simplifies the schedules and reduces the frequency of some 
of the returns . For effective implementation of the BSR 
schemo, banks have been persuaded to designate a senior 
official for timely submission of returns. Consequent on 
the simplification of procedures and the reduction in the 
frequency of returns, tho banks have shown encouttaging 
response in submitting thc UBB returns forJune 1972 . 
These data havo since been consolidated and published. The 
availability of such data is important to banks themselves 
because , while discharging the duties assigned to them under 
the lead bank schene, they have to know the direction in 
which and the sectors to which crcdit is being purveyed by 
the banking system as a whole. It is intended to publish 
such data twice a year under the BSR . As a part of the 
effective follow -up measlires pursued by the Committee of 
Direction on Banking Statistics , a meeting of the represen 
tatives of public sector banks, Department of Banking and 
the National Institute of Bank Management was convened on 
July , 2 , 1973 to review the progress of the Basic Statistical 
Returns system and to discuss the introduction of Manage 
ment Information System (MIS ) in banks . The general con 
Sensus at the meeting was to ensure timely reporting of ac 
curato data on BSR to facilitate carly consolidation and feed 
back . As for the Management Information Systcrii it was 
decided to constitute ( i) a Standing Committee consisting 
of RBI executives and chairmen of major banks to guiche 
and supervise the work relating to MIS , and ( ii ) an Imple 
mentation Committee to give effect to the recommendations 
on MIS . The Implementation Committee would appoint task 
forces which would go into system for the individual banks. 


Credit Planning 

137 . Following discussions with Economists of Commer 
clal banks in April 1972 , the proformac for the credit plan 
for the banking system for 1972 - 73 were revised so as to 
provide for estimates on a financial year basis of deposit ac 
cretion , credit deployment (acctor-wise and state -wisc ) during 
the glack and busy scason and for State -wise branch expan 
sion plan in load and non -lead districts . The proforma 
wore filled in by banks covering 96 per cent of deposits and 
97 per cent of credit of the banking system . The projection 
for each bank with deposits exceeding Rs. 50 croreg was dis 
cussed with the Chiof Executive and senior officials, in order 
to ascertain the methods of estimation followed and to review 
particularly crcdit deployment against some of the sensitive 
securities. Asido from this , it was also emphasised that 
banks should accelerate branch expansion in the under -deve 
loped States and step up lending to agriculture and other 
priority sectors . Prior to the announcement of the credit 
policy for the busy season , the views of hangs were elicited 
in respect of fixing credit limit on partywise basis as against 
the ceiling of credit for bank as a whole under the selective 
credit control mcasures. A realistic and comprehensive cre 
dit plan for the yoar 1972 - 73 was also drawn up for the 
banking system as a whole after taking into consideration 
such information on production , stocks, prices , exports, cic . 
as was available . 


Diferential Interest Rates 


135 . It was mentioned in the last year s Report that tho 
Government had decided to implement the scheme of lend 
ing by the public sector banks at concessional rates of in 
terest to weaker sections of the community . The progress 
under the scheme was , however , somewhat tardy owing to 
the fact that much of the time was necessarily spent by 
banks in attending to the preliminaries and in selecting the 
branches in districts listed as eligible for lending under the 
Echeme. Consequently , the commencement of the schuine , 
wbich was scheduled for July 1972, was delayed . In order 
to enlarge the scope and coverage of the scheme, certain 
133 G of 1 /73 – 16 


138, In the course of these discussions, an important point 
which emerged related to the practice of taking over hy some 
banks of accounts of large borrowers from other banks by 
offering lower rates of interest and other more favourable 
terms. In this connection , a special meeting of the public 
sector banks was convened and the Reservo Bank impreased 
upon them the desirability of desisting from this practice . 

139. The discussions algo revealed that banks had citber 
committed, or carmarked sizeable amounts for lending to 
public sector units ; while some of them were of a term 
nature , others were in the shape of bridging finance pending 
formalisation of arrangements for issue of shares / debentures . 
In order to ensure that these lendings also conformed to the 
standards of credit appraisal laid down under the Credit 
Authorisation Scheme, term credit limits of Rs. 3 crores and 
above and working capital loans of Rs. 1 crore and above 
in respect of public sector undertakings including State Elec 
tricity Boards were brought within the ambit of the Crodit 
Authorisation Scheme. 


. - - 


- - 
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140 . An important offshoot of the discussion was the deci. 

145. A major change in the scope and operation of the 
sion to get up a Standing Committee of haphers and the Credit Authorisation Scheme related to the inclusion under 
Reserve Bank to supervise food procurement ciculit, as men il of advances granted by banks to public sector undertukings 
tioned earlier. Proposals are under consideration for orga including State Electricity Boards, as alyo advances against 
nising similar consortium arrangements for advances against the guarantce of Central and State Governments. Banks 
cotton and kapas in order to facilitate the operations of the are now required to obtain the Reserve Bank s prior autho 
Cotton Corporation of India . 

risation , under the Scheme for sanctioning to the above cate 
gory of borrowers any credit limit (including commercial 

bill discounts ) of Rs. 3 crores or more or any limit that 
141. A meeting of commercial banks was convened to would take the total limits enjoyod by such a party from 
discuss the reasons for slackness in the provision of bank the entire banking system to Rs. 3 crores or moro, on a 
credit for fertiliser distribution and purchase of tractors . In secured or unsecured basis. Such prior clearance is also 
the light of these discussions, the Reserve Bank laid down required for sanctioning ( singly or jointly with other 
broad guidelines to ensure free and faster flow of credit for bank ( s ) /institution ( s ) of individual medium or long-term 
thưso purposes. 

loan of Rs. 1 crore and above, repayable over a period of 
more than threc years to the above category of borrowers, 

irrespective of the totality of the credit limits enjoyed by 
Pre-shipment Credit Scheme ond Export Bills Credit Scheme them from the banking system as a whole . As regards Stare 

Electricity Boards, banks have been advised that finance from 
142 . The Pre - shipment and Export Bills Credit schemes 

them for implementation of power programmes should take 
continued to be operated to assist the extension of export the form mainly of increased subscription to open markot 
finance on an increasing scale . The Pre -shipment Credit loans or special debentures floated by the Electricity Boards. 
Scheme was administered with a measure of flexibility 30 By way of guidelines , banks have been further advised that 
that the unforeseen difficulties encountered by the exporters they may , after proper scrutiny, extend credit for rural elec 
did not come in their way of securing cheaper finance . In trification programmes relating to energisation of tube wells 
view of the importance of sca - foods as foreign exchange or pump sets and extend short-term accommodation to the 
carners and their great potential, the credit problems of the Electricity Boards for meetng their working capital, bridging 
industry were discussed by the Reserve Bank in April 1973 

and ways and means requirements . 
with the concerned banks , the exporters of sea- foods and 
the officers of the Marine Export Development Authority . 

146 . Attention was drawn in the last year s Report to the 
Banks have been advised to extend adequate crcdit support 

fact that while projecting peak requirements of bank finance , 
to the exporters at various stages and in good time. The 

somę banks showed unpaid stocks also as being availablo 
Reserve Bank has also made certain suggestions to banks 

for the purpose of fixing a borrower s credit limits. Such 
in this context . The total number of banks participating in 

a practice resulted in availability to the borrower of double 
tho above schemes as on the June 30 , 1973 was 24 . The 

finance both from sellers as well as from banks in respect 
maximum rate of interest on packing credit advances and 

of the same inventones. While the trust 
interest / commission /discount on rupec And foreign currency 

of Bank s policy has been to curb this practice of double 
export bills remained unchanged at 7 per cent per annum 

inancing , it has nevertheless continued to adopt a flexible 
throughout the year under review . 

approach . In cases where the element of double financing 
could not be climinated forthwith without an impairment 

to the productive activity , banks were advised to rectify the 
Export Credit ( Interest Subsidy ) Scheine, 1968 

position in a phased manner by stipulating suitable covenants 

that would bring about this result . 
143 . The scheme, which was introduced in May 1968 , 
continued to be popular, enabling the exporters to obtain 

147 . The policy in respect of advances by banks to sugat 
finance from banks at concessional rates of interest. It was 
decided that working capital advances granted by way of 

mills against stocks of sugar during the 1972- 73 season was 

reviewed in the light of the estimated production of sugar 
packing credit by State /Central Co - operative hanks catering 

during the season , as also the level of stocks which would 
to the export trade should also be covered by the Scheme 

be held by the mills at the peak of the season . Pursuant to 
During the year , three State Co -operative Banks and 12 Cen 

this review , banks were advised in November 1972 that they 
tral Co-operative Banks were brought under the Scheme. 

might allow for the current crushing season , on mcrits, credit 
The ceiling rate of interest of 7 per cent per annum remaincd 

limits against stocks of sugar upto 80 per cent of those 
unchanged . Consequent on the liberalisation of its Export 

allowed cluring the 1969- 70 scason , or the higher limits spe 
Production Finance Guarantee Schemc by the Export Credit 

cifically authorised by the Bank for the last scason , in indi 
and Guarantee Corporation Ltd ., it was clarificd to banks in 

vidual cascs , a8 an interim measure without the need to 
August 1972 that advances granted by them to exporters ur 

obtain prior authorisation. The nccd for having a regulatory 
to 75 per cent over and above the f.o .b . value of shipment 
will be eligible for interest subsidy subject to compliance with 

procedure for ensuring prompt payment by mills to the cano 
the other conditions of the Scheme. Claims for interest 

growers by obtaining control data was again impressed upon 

banks . 
subsidy amounting to Rs. 5 .31 crores (preshipment credit 
Rs. 2 . 74 crores and postshipment credit Rs. 2 . 57 crorey ) 
received from eligible commercial banks were settled . 

148. In view of the anticipated fall in the jute crop ( ta 
cluding mesta ) during the 1972 -73 season , the Jute Com 

missioner issued orders in December 1972 under clausc 9 
Credit Authorisation Scheme 

of tho Jute ( Licensing and Control) Order, 1961, requiring jute 
mills to reduce their inventory progressively in such a way 

that they did not hold stocks of more than eight weeks 
144. Reference was made in the last year s Report to the 

requirements in the mills or outside. Certain modifications 
toning up of credit appraisal procedures by banks and cer 

were also later issued by the Jute Commissioner. Banks financing 
tain relaxations made in the operation of the Credit Autho 

jute were advised by the Reserve Bank to ensure that credit 
risation Scheme in order to enable banks to mect the urgent 

made available by them to jute mills was consistent with the 
demands of their borrowers for genuinc working capital pur 

instructions issued by the Jute Commissioner. Thesc banks 
poses . As it was felt that with the rationalisation of the 

were also advisçd to obtain the Bank s prior authorisation 
credit appraisal procedures banks themselves would stipulate 

if they intended to grant , for the 1972 -73 seuson , incroased 
suitable covenants for disciplining the borrowers and pre 

limits over those sanctioned for the 1970-71 season . 
venting misuse of funds made available to them , relaxations 
In tho requirements of the Scheme were further liberalised in 

149 . With a view to helping the coal industry in ovçi 
December 1972 . Under these modifications scheduled com 

coming the difficulties arising out of transport lottlenecks, 
mercial banks need not obtain the Bank s prior authorisation 
for sanctioning to a borrower temporary /interim limits up relaxation was allowed to banks in January 1972 in regard 
to Rs. 25 lakhs for a period not exceeding three months, to the grant of additional credit limits to that industry up to 
for genuine productive /trade operations ( as against Rs. 10 a maximum of 15 per cent of the existing credit limits with 
lakhs previously exempted ) and for allowing temporary 

out the Bank s prior authorisation , till the end of 1972 . 
excess drawings over the sanctioned limit up to 100 per cent Following the recommendation of the Working Group 00 
thereof or Rs. 25 lakhs, whichever is lower ( as against upto 

Finance for Coal Industry set up by the Bank , banks were 

advised in December 1972 , to continue the relaxation till 
5 per cent or Rs. 10 lakhs , whichover was lower , previously 

the end of June 1973. The relaxation in the credit limits 
exempted ) . 
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under the scheme accorded to textile mills and dealers in 

134 . In view of the adverse crop prospects for foodgrains 
the wake of the Indo- Pakistan hostilities in December 1971 in 1972 - 73 , credit controls on advances against foodgrains 
was continued till the end of December 1972 whereafter it Wero considerably tightened both in respect of level of credit 
ceased to be operative . Credit proposals ieceived frodi in ind of lerous of lendiny . Elective from November 16 , 1972 , 
dustrial units based in the Eastern Sector and those in the the bank changed the permissible limit for advances against 
under - developed /buckward areas continued to be dealt with foodgiains from bank -wise to party -wise . The earlier Pro 
sympathetically and promptly . 

vision relating to the level of credit, viz . 110 per cent of 

the average aggrcgate level of credit (against paddy and 
150 . As mentioned carlier the Bank noticed that ultempts other foodgrains excluding wheat) maintaincd in the corres 
were being made by banks, in some cases, to take over, ponding two -month period in the preceding ycar was changed 
from onc another s Accounts of large borrowers by oilering to 100 per cent of the peak level of advances outstanding 
lower rates of interest. With a view to preventing unhealthy per party in any of the three preceding seasons, viz . 1971- 72 , 
competition amongst the public sector banks, the bank au 1970 -71 and 1969- 70 . This provision was, inter alia , intended 
vised them in December 1972 to desist from this practice . to ensure that banks did not offer larye credit to a few 
Not being satiricd that the practice had ended altogether , parties utilising the unused credit limits of other borrowers . 
the Bank instructed all scheduled commercial banks in Janu Coupled with this, banks were also advised in November 
ary 1973 that pending joint consideration of the problem 1972 tu pursue a policy ot cautious leading ugainst food 
by major banks, they should not take over , from one an grains, particularly in respect of pulses and coarse grains 
other , credit limits or term loans aggrcgaling Rs. 25 lakhs so as to ensure that their advances while facilitating the 
or over , without prior consultation with bank / s which had food procureinent programme in different areas wore not 
presently granted such credit limits /term loans and without utilised for unduo holding of stocks by their borrowers . 
prior clearance from the Reserve Bank . These instructions, Advances against maize which were earlier exempted from 
which were initially cffective till the end of April 1973, WCTO controls, were again brought within the purview of controls , 
later extended to remain in force till further advice . 

save those granted to industrial users. 


155. In view of tho continuing difficult supply and price 
stituation of foodgrains , thc Bank tightened its controls further 
on April 18 , 1973 by raising the minimum margin on ad 
vances against foodgrains from 50 per cent to 60 per cent. 
The minimum rate of interest on such advances was also 
increased from 10 per cent to 12 per cent. However , advan 
cey to duly appointed agents of the Food Corporation of 
India /Central or State Governments for the purpose of 
procurement distribution were completely excmpted from 
controls. 


151 . During thc period July 1972 - June 1973 , 954 applica 
tions were received from banks for authorisation of credit 
limits under thợ schcne, as aguinst 727 during the previous 
period. The applications secking authorisation were mainly 
for the grant of working cupital requirements . Of the ap 
plications received , two were rejected while sixteen were 
withdrawn by the concerned banks as a result of the queries 
raised . In some cases, rcduced limits wore authorised by 
the Bank after carefully considering the nced -bascd require 
ments of the borrowers. Where it was felt that a more 
detailed study of borrower s requirements was necessary by 
the bank concerned or where certain corrective measures 
were necessary to be taken in a phased nianncr, the limits 
were authorised for specific periods subject to review at the 
end of such period . Whilc authorising limits, suitable 
covenants were stipulated in several cases. These stipulations 
which were intended to enforce financial disciplinc on bor 
rowers were principally on such matters as diversion of short 
term funds for non -current purposes , requirement of Bank s 
clearance for declaration of dividends, inter - corporate Iend 
ings /investments, subordination of promoters funds to bank 
advances, non - payment of guarantee commission , etc . 


156 . Following the take-over of wholesale trado in 
wheat, banks were advised on May 14 , 1973 , to cnsure that 
no loans against tho secuiity of wheat were outstanding in 
favour of any wholesale trader or retail traders other than 
those who have licences from the concerned State Govern 
ucnts to hold stocky of wheat as retailers, wherever such 
licences are prescribed ; and that advances to retail 
dcalci s Were confined only upto the limit of stocks which 
they have been authorised to hold . With regard to advances 
against wheat in the main wheat producing States of Panjab , 
Haryana , U . P ., M . P , and Bihar, the banks operating in 
these areas were asked on May 13 , 1973, to undertake a 
special review of credit limits exceeding Rs. 20 ,000 against 
wheat to private parties in order to ensure that these limits 
are cancelled in the case of wholesale traders and appro 
priately fixed in the case of licensed retail traders. 


Advances against Sbarca 


152. It was represented to the Bank that some scheduled 
commercial banks were reluctant to grant short-term advances 
or bridge - over facilities on thc security of quoted shares 
even for meeting the genuine aceds of tho borrowers . The 
Bank , therefore , issued a circular letter to all scheduled 
commercial banks on January 17 , 1973 clarifying that the 
guidelines issued by the Bank for advances against shares 
were intended merely to rationalise the policy and not to 
deny credit for genuine productive requirements , and that 
banks should continuc to extend credit against shares , on 
merits , for genuine investment and productive requirements, 
Further , there should not be any objection to grantng ad 
vances against shares as bridge - over facilities for short 
duration or for working capital purposes to assist genuinc 
productive cuvity . To assist in usuring a degrét ol Liqui 
dity to investments in shares , banks were asked to continue 
to allow loans or overdrafts against sbares on merils, if they 
were satisfied regarding the end use of funds ; in such cases 
banks nced not consider it obligatory always to impose 
repayment schedules for advances up to Rs. 5 lakhs. 


157 , In view of the rise in the prices of groundnut and 
its oil and reports of speculative activity in these commodi 
Lies o the State of Gujaral , the Bunk increased on Tuly 24 , 
1972, the minimum margin from 60 per cent to 75 per cent 
in respect of advances in the State of Gujarat against ground 
nut to all partics . The minimum margin on adyances in 
Gujarat State against warehouse receipts covering stocks of 
groundnut and vanaspati to vanaspati manufacturers was also 
increased from 50 per cent to 65 per cent. These higher 
minimum margins were extended on November 15 , 1972 
to the state of Maharashtra . As in the case of foodgrains, 
tho ceiling on credit was fixed on a party -wise basis effec 
tive from November 15 , 1972 . Thus the permissible limit of 
creuit, viz , 70 per cent of the verasc rggregate level of 
crcdit mauriced during the contaconding two -month period 
of 1967 and also the provision regarding additional limit 
( equivalent to 15 per cent of the averago aggregate level 
of credit maintained during the corresponding two months in 
1970 for ccommodating new parties ) was changed to 100 
per cent of the peak level of advances outstanding per party 
in any of tho three preceding seasong viz . 1971- 72 , 1970-71 
and 1969- 70 . 


Selective Credit Controls 


153 . In the light of the current production , supply and 
price situation and having regard to unfavourable crop prog 
pects in 1972 -73, certain modifications in the selective credit 
control measures in respect of advances against foodgrains , 
oilseeds and vegetable oils and vanaspati, cotton and kapas , 
sugar, gur and khandsari were made during the year. While 
making these modifications , the Bank kept in view the olt 
jectives of preventing unduo holding of stocks by borrowers 
and ensuring that credit did not become a bottleneck to 
increased production and procurement ; besides, they were 
designed to simplify procedures and facilitate more cffective 
enforcemeot of the controls. 


158 . Advances directly granted to farmers and to pri 
mary co - operative societies for extending credit to their 
cultivator -members against controlled oilseeds, which repre 
sented extension of advances granted carlior against standing 
Crop for a period of three months from the date of har 
vesting the said crop , were exempted from margin and 
ceiling controls , provided each of such credit limit did not 
exceed Rs. 2 , 500 per farmer or the amount of the crop 
loan outstanding whichever was lower. Further , advances 
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Working Group on Toa Financo 


to small borrowers - munufacturing units and others - -wholly 
or partly against the security of foodgrains, oilseeds and 
vegetable oils covercd by the guarantec scheme of the Credit 
Guaranteo Corporation of lodia Ltd . / Credit Guarantee 
Organisation , werç exempted from margin and ceiling con 
Li ols to the full extent of the limit subject to a maximum 
amount of Rs. 20 , 000 for each unit / borrower provided 
it /ho undertook to borrow against these commodities from 
onc bank only . Advances against imported oilseeds and oils 
continued to remain completely exempted from controls . As 
the supply position of edible oilseeds and oils continued to 
bo difficult, banks were requcsted to undertake to financo 
new partics only in exceptionally deserviog cases with the 
prior approval of the Reserve Bank , 


163. A circular letter endorsing the relevant recommenda 
tions of the Working Group on Finance for Tea industry, 
relating to the short -term credit needs of tea gardens was 
issued to all scheduled commercial banks in March 1972 . 
la the light of the recommendations of the Working Group , 
the Reserve Bank suggested to commercial banks and Stato 
Financial Corporations in September 1972 , the adoption of 
certain mcasures for the grant of term finance on softer 
conditions to meet development needs of the tca industry . 


Working Group on Coal Industry 


164, Based on the recommendations of the Working 
Group constituted by the Reserve Bank to study the imme 
diate financial problems of the coal industry , the Bank 
advised all scheduled commercial banks in December 1972 
to give duo consideration to the recommendations of the 
Working Group. Banks financing the coal industry have 
been advised to consider making suitable modifications on 
merits in the existing limits , if necessary by undertaking a 
review of the credit facilities alrcady sanctioned , 


159 . In respect of advances against cotton and kapas , it 
was decided to retain tho controls with marginal modifica 
tions because there was no caso for the removal or relaxa 
tion of controls, unless the production of cotton stabilised 
at a fairly high level to meet the increasing requirements ; 
besides , the need and position of weaker textile mills vis- a - vis 
tho stronger mills had also to be kept in view in this 
context. After taking into account these Aspects, the Bank 
made, on November 15, 1972 , somo changes for the 1972-73 
busy scason by simplying the existing categorics of cotton 
mills and the minimum margin applicable thereto as well 
ay tho provisions relating to advances to parties other than 
cotton textile mills. Thus , there was no change in margin 
control in respect of advances to the Government controlled 
mills and to mills in Bihar and West Bengal, viz . 20 per 
cent- 35 per cent for the spocified period of consumption of 
cotton . Tho minimum margin for mills in Bombay and 
Ahmedabad was reduced to 25 per cent for stocks of 12 
weeks consumption and 50 per cent for stocks in excess 
of this amount. In respect of mills other than those men 
tioned above , the minimum margin was fixed at 25 per cont 
for stocks of 14 wecks consumption and 50 por cent for 
stocks in excess of 14 woeks consumption . For advances 
to parties other than mills , a simplification was introduced 
by abolishing the existing distinction between old and now 
stocks and the different marketing perlods and instead , a 
uniform margin of 50 per cent was made applicable to such 
advances , 


Study Group on Cashew Industry 

165. The Study Group set up by the Reserve Bank in 
March 1972 to review commercial banks lending to cashow 
industry , with reference to its export and employment poten 
tial, submitted its report in January 1973 . The Group 
made a number of recommendations relating to maintenanco 
of margins, valuations of raw materials /kernels, level of 
inventories and fixing of adequate credit limits, etc . The 
Bank , while in broad agreement with the recommendations, 
issued a circular letter to scheduled commercial banks 
in March 1973 advising them to review the existing 
credit limits on merits and make suitable modifications , 
wherever necessary , in the terms and conditions and proce 
dures in force . 


160 . Regarding advances against sugar, pur and khandsad , 
the minimum margin of 40 per cent applicable in respect 
of specified lapsed release of sugar was removed because 
thero wag no ricod to regulato separately credit against lapsed 
quotas . While the minimum margin at 65 per cent was 
continued in the case of free market sugar which had left 
tho factory or mill s premises and on which excise duty was 
paid , the minimum margin in respect of advances to mills 
was fixed at 10 per cent in the case of stocks of levy sugar 
earmarked for controlled distribution by Government and 
15 per cent for freo market sugar, subject to tho conditions 
that the levy sugur stocks were valuod at tho levy price 
and the frco sugar stocks at tho tariff valuo fixed by the 
Government. Completo exemption from controls was pro 
vided for advances to manufacturing units (i. e , industrial 
usera ). 


Report of the Banking Commission 

166 . During the year , the Bank forwarded its views on 
certain recommendations of the Banking Commission which 
were specifically referred to it by the Government which 
mainly pertained to (1) legislative reforms, ( ii) operating 
methods and procedures in commercial banks including those 
relating to the establishment of "Bank Giro system , (lil) 
chit fund business to be run by commercial banks (iv ) the 
need to have separate merchant banking institutions and 
specialised acceptance and discount houses , (v ) the necd for 
separate institutions for meeting consumers needs and spc 
cialiscd savings banks, (vi) recruitment, training , etc ., of 
personnel in banks and ( vil) banking research and educa 
tion . 


Other Organisational Matters 
Nationalled Banks 


161. Oo December 20 , 1972 , the period of excmption 
from sclective credit controls in respect of advances against 
the controlled commodities in the specified border and near 
border districts, which was carlier extended upto the end of 
Docember 1972 , was further extended upto the end of 
June, 1973 in respect of advances against cotton and kapas 
and upto tho end of April 1973 in respect of the other 
controlled commodities, 


167. The new Boards of Directors for the nationalised 
banks , as envisaged under clause 3 of the Nationalised Banks 
(Management and Miscellancous Provisions ) Scheme, 1970 , 
were constituted with effect from December 11 , 1972 . For 
the present, the Boards consist of 9 to 11 Directors . The 
Boards are broad -based and include two representatives of 
the employees (one representing workmen employees and 
the other officers), one director each representing the interests 
respectively of depositors and artisans, and persons having 
special knowledge or practical experience in the fields of 
agriculture and small-scale industries . The Boards have 
also a nomince each of the Contral Government and the 
Rescrve Bank . On the constitution of the new Boards, tho 
office of the Custodian ceased to exist. The Chief Exe 
cutive of each nationalised bank is now designated as the 
Managing Director. Currently , the Manuging Director of 
cach bank has also been appointed as Chairman of the 
Board of Directors . 


Working Group on Jute Industry 


162 . It was mentioned in the last year s Report that the 
special scheme formulated by the Working Group for pro 
viding some relief to jute industry by way of charging a 
concessional rate of interest on borrowings representing that 
portion of the mills production which is cxported , was under 
the consideration of the Central Government. In September 
1972 . Government were apprised of the further necessary 
steps to be taken by them to implement certain recommenda 
tions of the Working Group. The decision of Government 
on the above matters is awaited . 


168. The Management Committee for oach bank as con 
templated under clause 13 of the Scheme, has also been 
constituted . The Committec for each bank consists of the 
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Managing Diroctor and Chairman , the nominccs of the banks in Kenya was carried out. Scrutiny of tho affalns 
Reserve Bank and Central Government and threo other dir of four banks was undertaken during the period , throc for 
ectors . At present, a director representing workmen staff is issue of certificates under Section 44 ( 1 ) of the Act and 
on tho Committee of seven banks, while a director rcpresent one for issue of a certificate under Section 49 ( C ) of the Act. 
ing officer staff is on the Committee of the remaiqing seven During the year, centre-wisc inspection of branches of com 
banks. The Committee exercises such powers as have bcon mercial banks were conducted at 194 centres served by 
delogated to it by the Board with the approval of the Cep 789 offices of commercial banks. A study was also mado 
tral Government. In addition , the nationalisçd banks have also of one bank to examine the systems and procedures obtain 
formed some additional Committees as envisaged in clause ing therein and to suggest improvement wherever necessary . 
14 of the Scheme to look into details of such aspects as Further studies of this nature are expected to be carried 
credit schemo to assist Deglected sectors , branch expansion out. 
policy , etc. 


169 . Certain amendments to tho Nationalised Banks 
(Management and Miscellaneous Provisions ) Scheme, 1970 , 
relating to restructuring of the capital structure of the banks 
and giving opportunity to directors to show cause against 
their removel from office, etc . were made by tho Central 
Government, in consultation with tho Reserve Bank . 


174 . The comparative position in regard to the inspection 
of banks and their branches during tho last threo accounting 
years is given below : 


Foreign Branches of Nationalised Banks 


Financial Inspection 
No . of banks inspected / 
taken up for inspection 
No. of offices inspected 
Center-wise Inspection 


47 


37 
1116 


44 


1013 


No. of centres , 


76 


194 


170 . Regarding branches of nationalised banks in Uganda , 
tho banking business of Bank of India (Uganda ) Ltd . was 
sold to and taken over by Bank of Baroda (Uganda ) Ltd . 
as at the closo of business on June 30 , 1972, pursuant to 
an agreement of sale . A new Malaysian banking company , 
wz. United Asian Bank Berhad , was registered at Kuala 
Lumpur on December 30 , 1972 ; it commenced busincs8 On 
May 26 , 1973 as from which date it took over the under 
takings and busincas of the 11 banches in Malaysia of 
Indian Bank , Indian Overseas Bank and United Commercial 
Bank . The authorised capital of the United Asian Bank is 
25 million Malaysian dollars and the paid - up capital 10 
million Malaysian dollars. The three Indian Banks have 
contributed 335 per cent of the paid -up capitul of the 
now bank . The balance has been contributed by Malaysian 
citizens, corporations , etc . including Malaysian citi 
zens of Indian origin . The Chairmen of the three Indian 
Banks aro directors of the new bank . A senior executivo of 
Indian Overseas Bank is the Chief Executive Director of the 
now bank . It is expected that the proposed set- up of the 
United Asian Bank will provide for expansion of its activi 
tics in order to cater morc fully to the national banking 
necds in Malaysia . 


. .. 
. 


No. of branches . 


. 


565 


364 


789 


Systems Inspectlou 


No. of banks inspected 


Licensing of Banks 


171. The business of the Kisumu branch of Bank of 
India in Kenya was sold to the National Bank of Kenya 
as from the close of business on December 30 , 1972 . 
Reference was made in the last Report regarding two of 
the four Indian banks operating in Singapore , which did 
not comply with the minimum capital requirements as per 
tho local banking laws. Theso banks have since increased 
their paid - up capital to Rs. 2 crores each by capitalising, 
a portion of their reserves in compliance with the require 
ments. 


175. Consequent upon its business having been morgod 
with the Mercantile Bank Ltd ., the licence granted to the 
Hongkong and Shanghai Banking Corporation was cancelled . 
Thus, the number of licensed banks was reduced to 45 , 
while the number of banks in whose cases licenses had been 
cancelled increased to 52 as at the end of Juno 1973 . 
Besides, there are 22 banks in tho public scctor wbich aro 
not required to hold a licence . The total number of banks 
to which licences were refused remained unchangod at 283 
as at the end of June 1973 . 


Credit Information 


Liquidation Proceedings 


176 . During the period under review , four non -scheduled 
banks were dissolved by the High Courts. Certificates under 
Section 44( 1) of the Banking Regulation Act, 1949 , wero 
issued to three non - scheduled banks to enablo them to go 
into voluntary liquidation . 


172 . The Credit Information Division of the Reserve 
Bank continued to assist banks and other notificd financial 
institutions by furnishing them , on request, information on 
credit facilitics allowed to individual borrowers . To reduce 
the time- lag between the date of receipt of the statements 
and the date of their consolidation , banks have been reques 
ted to ensure prompt submission of correctly and uniformly 
coded returns . During the year , credit information in the 
case of 1186 applications was furnished to applicant banks / 
financial institutions as against 2 , 255 applications during the 
previous year . 


Inspection of Banke 


177 . After obtaining the necessary directives from the 
Central Government, the inspection of four banks under 
Section 45 Q of the Banking Regulation Act, 1949 was taken 
up . Of these , the inspection of three banks , viz . Calcutta 
National Bank Ltd ., Puri Bank Ltd . and Chotanagpur Bank . 
ing Association Ltd . was completed , while the inspection of 
the remaining bank viz . Associated Banking Corporation 
of India Ltd ., Bombay has remained suspended as the 
relative records were not available to the Inspecting Oficer . 
The inspection reports on the Calcutta National Bank Ltd ., 
Puri Bank Ltd . and Chotanagpur Banking Association Ltd . 
were forwarded to Government of India and the concernod 
High Courts on 12th February , 11th May and 18th Jung 
1973 , respectively . 


173 . In pursuance of the Reserve Bank s programmo of 
periodical inspection of commercial banks, 38 scheduled 
banks and 6 non - scheduled banks were inspected , or taken 
up for inspection , under Section 35 of the Banking Regula 
tion Act, 1949 during the period . Besides, the inspection 
of the brunch of an Indian bank in Sikkim and of two 
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Clearing House Fachlitten 


Nationalised Banks 


178 . Twenty -one clearing houses were established during 
the period July 1, 1972 to June 30, 1973 bringing the total 
number of clearing houses in the country to 178 ; of these , 
nino are managed by the Reserve Bank of India , 137 by 
the State Bank of India and 32 by the subsidiaries of the 
Ştate Bank of India . 


179. For drawing up its future programme of setting up 
clearing houses , a fresh list of 156 centres with a population 
of 50 ,000 or more in 1971 and served by more than three 
or four banks, was prepared and sent to the State Bank of 
India in August 1972 . The State Bank of India has been 
examining the fcasibility of opening clearing houses on the 
above basis. 


184. Total income at Rs. 388 . 8 crores of 14 nationalised 
banks in 1972 recorded a smaller improvement Rs. 58 . 3 
crores ( 17 .6 per cent) as compared to Rs. 63. 8 croros (23.9 
per cent) in 1971. This was mainly on account of lower 
rate of growth in earnings from interest and discount which 
at Rs. 342 crores increased by Rs. 53 crores ( 18 , 3 per cent) 
as against a rise of Rs. 59 . 1 crores (25 .6 per cent) in 1971, 
Total expenses of these banks in 1972 at Rs. 381. 3 
crores rose by Rs. 59 . 2 crores in relation to 611 
increase of Rs. 62. 2 crores in 1971. This was mainly 
attributable to rclatively smaller rise in establishment ex 
renscs (Rs. 18 . 1 crores ) in 1972 as against Rs. 20 . 1 crores 
in 1971 und interest raymont on deposits and borrowings 
( Rs. 33. 9 crores ) in 1972 as compared to Rs. 34. 4 crores In 
1971. Since the increase in expenses ( Rs. 59 crores ) out 
puced that in earnings ( Rs. 58 crores ) the profits of nationa 
Issed banks declined from Rs. 8 . 6 crores in 1971 to Rs. 7 . 6 
crores in 1972 . A sum of Rs. 3 . 20 crores from their profits 
ivas transferred to statutory reserves. The amount trang 
ferred to Government was Rs. 4 . 18 crores , that is 4 . 8 per 
cont of the aggregate compensation paid for tho acquisition 
of these banks, as against Rs. 4 . 33 crores last year represent 
ing 5 . 1 per cent of the aggregate compensation . 


180 . The recommendation of the Banking Commission on 
the question of establishing additional clearing houses at 
metropolitan centros has been engaging the attention of the 
Bank . To begin with , the possibility of establishing addı 
tional clearing houses at Bombay , Calcutta and Madras. is 
being explored . 


Working Results of Public Sector Banks 


Working results of other Scheduled Commercial Banks 
Other Indian Scheduled Banks 


All Publlc Sector Banks 


181. An analysis of the working results of the 22 public 
sector banks (State Bank of India and its 7 subsidiaries and 
14 nationalised banks), based on profit and loss accounts 
of these banks, shows that profits * at Rs. 11. 9 crores for 
the year 1972 recorded a decline of Rs. 0 . 9 crore (6 .4 per 
cent) over the year. The incrcase in bank credit in 1972 
was Rs. 346 crores as against Rs. 600 crores in 1971. Earn 
ings fron terest a discount , thcielore , recorded smaller 
increase of Rs. 82 crores ( 18. 8 per cent) as compared to 
an increase of Rs. 91 .6 crores ( 26 . 5 per cent) in 1971. 
Total expenses of these banks at Rs. 592 . 9 crores show an 
incrcase of Rs. 93 . 1 crores ( 18 . 7 per cent) over that of 
1971 ; in 1971 the increase in expenses was of the order 
of Rs. 98. 2 crores (24. 5 per cent). In 1972 , interest paid 
on deposits and borrowings registered an increase of Rs. 49 
crores ( 20 .2 per cent ) as compared to that of Rs. 51. 3 crores 
( 270 per cent in 1971. Salaries and allowances raid to 
staff increased by Rs. 31. 4 crores ( 15, 5 per cent) as against 
Rs. 37.7 crorcs (21. 7 per cent) in 1971 reflecting smaller 
phase of branch expansion . 


185. Total income (but not the profits as explained below ) 
of 22 other Indian scheduled banks , cach with deposits ex 
cecding Rs. 10 crores , improved substantially from Rs. 38 . 0 
croses to Rs. 49. 8 crores in 1972 showing an increase of 
31.7 per cent over the year. Earnings from interest and 
discount increased from Rs. 32 . 9 crores to Rs. 43 . 3 crores 
in 1972 (by 31 .7 pcr cent) . Total expendituro of these 
banks also rose sharply by Rs. 12 crores to Rs. 48.6 crores , 
showing an increuse of 32 . 9 per cent over the previous year s 
level. Interest paid on deposits , borrowings , etc . as well 
as establishment expenses recorded a substantial increase, the 
formner by 36 . 1 per cent and the latter by 29. 2 per cent 
over the previous year , Due to a sharper rise in expcndi 
tule than in income, the profits of these banks declined 
from Rs. 137 lakhs in 1971 to Rs. 114 lakhs in 1972. 
Transfers to statutory reserves by these banks out of 1972 
profits amounted to Rs. 48 lakhs as compared with Rs. 50 
lakhs in the previous year, while appropriation for other 
Jescrves was just half ( Rs. 34 lakhs ) of that in 1971 
( Rs. 68 lakhs ). Dividend to sharcholders was , however , 
maintained at Rs. 19 luklıs or at tho same level as in 1971. 


State Bank Group 


Foreign Banks 


182 . State Bank of India improved its earnings from 
Rs. 142 . 1 crorcs 10 1971 to Rs. 168. 9 crores in 1972 i.c ., 
by 18 . 9 per cent. Income from interest and discount went 
up by Rs. 22 .6 crores ( 19 .8 per cent ) in 1972 as against a 
rise of Rs. 25 ,6 crores ( 28. 9 per cent) in 1971. Total 
cxpenses of State Bank rose by Rs. 26 . 8 crores ( 19 . 4 per 
cent) in 1972 in comparison with a rise of Rs. 28 .3 crores 
in 1971 . Interest payments on deposits and borrowings 
recorded an increase of Rs. 11. 6 crores ( 19 . 3 per cent ) in 
1972 as compared to Rs . 13. 2 crores (28 . 1 par cent ) in 1971. 
The balance of profits of State Bank at Rs. 3 .85 croros in 
1972 increased by Rs. 7 lakhs as against a rise of Rs. 1. 1 
crores in 1971. Out of these profits, Rş, 2 crores were 
transferred to the reserve funds while Rs. 1. 3 crores were pro 
vided for dividend to its shareholders . 


186 . Total income of 11 foreign banks increased from 
Rs. 60. 9 crores in 1971 to Rs. 66 . 7 crores, in 1972 showing 
# rise of 9 , 5 per cent over the previous ycar. Their total 
expenditure , however, increased at it slower rate than their 
income i.c . by Rs. 4 .6 crores to Rs. 62. 8 crores, recording 
a rise of 8 per cent over the year. Their establishment 
cxpenses incrcased by Rs. 1 crore and interest Payments 
and other cxpenditure by about Rs. 1 . 8 crores cach . In 
1971 however , Olher expenditure had risen by as much as 
Rs. 4 .8 croics. Consequently their profits at Rs. 2 . 8 crores 
rose only by Rs. 15 lakhs. In 1972 the profits of these 
tanks showed an improvement from Rs. 2 .8 crores to 
Rs. 3 . 9 crores a riso of 39 . 4 per cent. Among the foroign 
banks , National & Grindlays Bank earned the largest profit 
(Rs. 1. 20 crores ) followed by First National City Bank 
( Rs. 1. 09 crorcs ) . All foreign banks together transferred 
to their Head Offices an amount of Rs. 3.93 crores in 1972 

compared to Rs. 2 . 54 crores in 1971 


Control on Non- Banking Companley 


183 . The working results of 7 subsidiaries of the State 
Bank indicated that the incomo rosc from Rs. 39. 9 crores 
in 1971 to Rs. 47. 1 crorce in 1977 showing orice of 18 . 0 
per cent as against 23. 7 per cent in 1971. Total expenses 
also increiend by : similar amount (Rs. 7. 2 crores ) during 
1972 . In the result, their profits at Rs. 51 lakhs remained 
unchanged at the level of 1971. Out of the profits, these 
banks transferred Rs. 11 lakhs to reserve funds and provided 
Rs. 35 lakhs for payment of dividond . 


187. During the year further amendments were made to 
the Jirections issuci in October 1966 to the non - banking 
financial and non - financial companies . The amendments 
which cline into force from January 1 , 1973 were as follows : 
first, the minimuni period for which non -banking non 
financial and financial companies can accent deposits has 
been reduced from twelve months to six months . Further , 


Profits after provision for taxes and for bonlis. 
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non -financial companies may now accept deposits for a it was observed that certain provisions thereof, more parti . 
period of three months upto ten per cent within the limit cularly those relating to inspection of non -banking companies . 
of 25 per cent of their paid -up capital and free reserves for regulation of aclvertiscments , penalties prescribed for con 
meeting their seasonal requirements . Secondly , inoney re traventions of the various provisions of thc directions etc 
ceived by one company from another is excluded from the were not adequate . Certain amendments to the relativo 
definition of the term " deposit" . Thirdly , the excmption of provisions of the Act have , thereforc , been suggested to the 
mutual benefit financial companies from the purvicw of the Government of India for its consideration and necessary 
directions will cover oply those companies which accept action . 
deposits from their members and which are notified by the 
Central Government under Section 620A of the Companies 
Act, 1956 . Moreover, deposits received from " associate 

191. According to the survey of deposits with non -banking 
members who are not registered 49 holders of shares in companies for the year coded March 31, 1970 , the number 
the companies will not qualify for exemption from the pres of reporting financial companies has declined by 51 , wbile 
cribed ceiling for deposits . Such companies holding deposits the number of non -financial companics has increased by 
in excess of the prescribed ceiling will have to regularigo 21. The total number of reporting companies was 676 
their position before January 1, 1974. Fourthly , under the financial and 1 , 535 non -financial. Although there was a 
directions, any loan received from a person , who at the small reduction in the total number of roporting companies , 
time of the receipt of such a loan is a director of the com the number of accounts increased from 6 . 24 Jakhs to 7 . 14 
pany, is cxcmpt from the scope of the term " deposit " . The lakhs. The total deposits ( including exempted loans not 
directions have now been amended to provide that the counting as deposits at Rs. 287. 3 crores ) also increased 
exemptions will cover any "money " received from a director from Rs. 593. 7 crores to Rs. 633 , 3 crores. The total deposits 
on or after January 1 , 1973 provided the company obtains with financial companies amounted to Rs. 181 . 9 crores while 
from the person from whom the money is received , a decla those with non -financial companies aggregated Rs. 451 .4 
ration in writing that the money has not been given by such crores. The total amount of exempted loans and deposits 
person out of the funds acquired by him by borrowing or received and held by the companies incrcased during the 
by accepting deposits from any other person . For similar year by Rs. 39 6 crores, of which the major portion of the 
reasons it has now been provided that in the case of a pri increase at Rs. 23 . 11 crores is accounted for by deposits . 
vato company, any money received by it from its share 
holders ( which also has been excluded from the definition of 
the term " Jerosit" ) will be eligible for the cxemption pro 

192 . A large proportion of deposits and exempted loans 
vided the company, at the time of receiving moncy from accepted and held by the non - banking corporate sector is 
them , has obtained a similar declaration . Finally , in order accounted for by a few large companies with outstanding de 
that a depositor may be aware of the financial position of posits and exempted loans of more than Rs. 25 lakhs cach . 
the company with which he proposes to keep a deposit, it Thus, out of 2 ,211 reporting companies , 370 companies ac 
has been made obligatory , with effect from April 1, 1973 on counted for 83. 3 per cent of the total deposits at Rs. 346 .0 
the part of all the companies receiving deposits ( including crores and 80 .2 per cent of the outstanding deposits and 
yoncwals or conversions thereof ) to do so only on appli exempted loans at Rs. 633. 3 crores . Of these , 48 were finan 
cations in writing obtuined from the intending depositors on cial companies holding 88 per cent of the total deposits with 
forms supplied by the companies , containing all the particulars all financial companies while 322 non - financial companies 
specified in respect of advertisements soliciting deposits , 

accounted for 81. 7 per cent of the total deposits with all non 
financial companics . 


193 . The reporting companies are mainly concentrated in 
the State of Maharashtra , Tamil Nadu and West Bengal. 
The companies in those States accounted for Rs. 453. 3 crores 
out of the aggregate of deposits and exempted loans at 
Rs, 633 . 3 crores, the balance of Rs. 180 crores being spread 
over the remaining States / Union Territories . 


Deposit Ingurance Corporation 


188. It was represented to the Reserve Bank that the 
obscrvance of some of the provisions of the directions issued 
to non - banking non -financial companicg is likely to cause 
hardship to small - scale industrial units . In view thereof, 
thc Hank has , in consultation with the Government of India , 
exempted small - scale industrial companies ( registered with 
the Directorate of Industries or Small-Scalc Industries ) with 
an aggregate of paid -up capital and frcc reserves not ex 
ceeding Rs. 3 lakhs, which accept deposits from not more 
than 50 persons from the provisions of the directions relating 
to ceilings on deposits , repayment of deposits held in excess 
of ceiling, particulars to he specified in application forms 
and advertisements soliciting deposits, and rates of interest 
payable on deposits prematurely withdrawn . The oxemp 
tion , operative from the 1st July 1973 , will remain in force 
for a period of three years. All other small-scale industrial 
companies have also been excmpted from the ceiling restric 
tions on deposits provided the total amount of deposits and 
loans accepter by a company does not, at any time, exceed 
the aggregate of its paid -up capital and frec reserves as 
reduced by the balance of loss , if any. Small - scale industrial 
companies, would however be required to comply with all 
other provisions of the directions such as submission of the 
prescribed annual returns and maintenance of deposits regis . 
ters, 


194 . During the period under revicw , one commercial 
bank , viz ., Purbanchal Bank Ltd ., Gauhati was registered as 
an insured bank on its being granted a licence by the Reserve 
Bank of India under Section 22 of the Banking Regulation 
Act, 1949 , for carrying on banking business in India . The 
number of insured commercial banks, however, remained un 
changed at 81 as a foreign exchange bank was dc - registered fol 
lowing the merger of its Indian branches with another ex 
change bank . The number of insured co - operative banks 
increased from 391 to 404. 


189 . The Government of Maharashtra has decided to 
cnact a law to control chit funds in the State . A Bill to 
that effect will he introduced in the Legislature shortly . 
The Government of Kerala has drafted the Kerala Chitties 
Bill 1972. It sceks to incorporate the provisions of the 
carlier Bills with some further additions and when cnacted 
Into a law , it will cxtent to the whole of Kerala State . 


195 . Steps are being taken for extension of the Deposit 
Insurance Scheme to eligible co -operative banks in two more 
States, viz., Jammu and Kashmir and the United Territory 
of Delhi, which have since amended their Co -operative So 
cicties Act svitably. The Reserve Bank is actively pursuing 
with the remaining State Governments /Union Territories for 
extending the benefits of thc scheme to the co -operative banka 
operating in those areas . 


196 . In view of the extension of the Deposit Insuranco 
Scheme to the co -operative banks the share capital of the 
Corporation was increased with the approval of the Central 
Government hy Rs, 50 lakhs to Rs. 1. 50 croros with cffect 
from January 1, 1972 . The entire share capital has been 
subscribed by the Reserve Bank of India . 


190 . In the light of the experience gained in the adminis 
tration of the provisions of Chapter IIIB of the Rescrve 
Bank of India Act, 1934 relating to non -banking institutions, 
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ANNEXURE 


REFINANCE FACILITIES TO THE SCHEDULED COMMERCIAL BANKS FROM THE RESERVE 

BANK OF INDIA 


- 


- - 


- - - 


- 


EFFECTIVE FROM NOVEMBER 1, 1971 TO NOVEMBER 16 , 1972 


At Bank rate (6 % ) 


Reinarks 


At 41 % 


Net 
Liquidity 
Position 

- - 
( 1 ) 


- - - 


- - - - - - 


- 


( 2 ) 


- - - 


- - -- - 
I. Export Credit : 


Irrespective of net liquidity Upto an amount equal to 10 
ratio . 

of the annual average in 1971. 


An additional amount of 10 % 

of the annual average in 1971 . 


Borrowings equal to 20 % of the 

annual average of export credit 
in 1971 will not impair the net 
liquidity ratio . 1971 base to be 
effective from January 1 , 1972 , 


II. An amount equivalent to the increase in advances over the prescribed base period in respect of : 

Lending to primary co- operative (a ) Short-term lending to small - Bage Period : Average lovel of 

credit sociotics in selected dis- scale industries covered by gua - such credit in the corresponding 
tricts of A . P ., Haryana , M .P ., rantee of C .G . O . 

calendar quarter of the previous 
U . P . and Mysore . 

year, ic. for the quarter Jan 
( b ) Short- torm direct lending to uary -March 1972 , base will 
agriculturists. 

be the averago for the quarter 
January -March 1971 , 


M . New BillMarket Scheme : 

Rediscounting of bills under the Outstanding liability in respoct of 
now Scheme. 

bills rediscounted under the new 
Scheme will not impair the net 
liquidity ratio till the end of 
October 1972 . 


IV . Food Procurement Advances : 

10 % of the outstanding level of 

food procurement advances as 
on the last Friday of October 
1971 and an additional 1 /3 
of the increase over the level 
as on the last Friday of Octo 
ber 1971 . 


V . Defence packlog -cum -supply Credit : 
Upto the total outstanding level. The facllity will be available under 

the old Bill Market Scheme 
under Sction 17( 4 )(c) of the 
Reserve Bank of India Act, 
1934 (vide Governor s Circular 
DBOD . No. GCS.BC . 142/ C , 
483-71, dated December 11, 
1971) . 

- - -- - - - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


Note : Minimum net liquidity ratio for Bank rate refinance is 34 % An enhanced rate of interest is chargeablc on the excess 
borrowings of a bank , It would be the rate raised by 1 % per annum above the level of Bank rate for a short-Call of every one point or 
a fraction thereof in the bank s not liquidity ratio (below 31 % at persent). However, when the not liquidity ratio falls bolow 26 A 
maximum enhanced rate of 15 % will be charged . 
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REFINANCE FACILITIES TO THE SCHEDULED COMMERCIAL BANKS FROM THE 

RESERVE BANK OF INDIA 
- - - 

EFFECTIVE FROM NOVEMBER 17 , 1972 TO MARCH 29 , 1973 


Net 
Liquidity 
Position 


At 41 % 


At Bank rate (6 % ) 


Remarks 


- 


- 


- 
(2 ) 


- 


- 


- 


a 


- 


( 3) 


I. Export Credit : 


Irrespective of net liquidity Upto an amount equal to 10 % 
ratio . 

of the annual average in 1972. 


An additional amount of 10 % 
of the annual average in 1972 . 


Borrowings equal to 20 % of the 

annual average of export credit 
in 1972 will not impair the net 
liquidity ratio . 1972 base to be 
effective from January 1, 1973, 


II. An amount equivalent to the increage in advances over the prescribed base period in respect of : 


Do . 


Lending to primary co - operative (a ) Short- term lending to small . Base Period : Average level of 

credit societies in areas where scale industries covered by such credit in the correspond 
the Scheme is in operation with guarantee of C .G . O . 

ing calendar quarter of the 
the prior approval of the Reserve (6 ) Short- term direct lending to previous year, 1.e. for the quarter 
Bank of India . agriculturists . 

January March 1973 , base 
will be the average for tho 
quarter January -March 1972 . 


III. New 


Bil Market Scheme : 


Do . 


Rediscounting of bills under the 

New Bill Market Schome. 


Outstanding liability in respect of 
bills rediscounted under the 
New Bill Markel Scheme will 
not impair the net liquidity 
ratio till the end of October 
1973 . 


IV . 


Food Procurement Advances : 


Do, 


10 % of the outstanding level of 

food procurement advances 
as on the last Friday of Octo. 
ber 1972 and an additional 
1 / 3 of the increase over the 
lovel as on the last Friday 
of October 1972 . 


The facility will be available 
under the old Bill Market 
Scheme under Section 17(4 )(c) 
of the Reserve Bank of India 
Act, 1934. 


V. Defence packing-cum -Supply 


Credit : 


Do. 


Upto the total outstanding level. 


Do. 


- - 


- 


- 


Note : Minimum net liquidity ratio for Bank rate refinance is 36 % effective from November 17 , 1972 . An enhanced rate of interest 
is chatycablc on the excess borrowings of a bank . It would be the rate raised by 1 % per annum above the level of Bank rate from short 
fall of every one point or a fraction thereof in the bank s net liquidity ratio below 36 % . However , when the net liquidity ratio falls 
below 28 % a maximum enhanced ratc of 15 % will be charged . 
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REFINANCE FACILITIES TO THE SCHEDULED COMMERCIAL BANKS FROM THE RESERVE 

BANK OF INDIA 
— - -. - . - --- - 

- -- - - - - - - - - - - 

- - - - - - 
EFFECTIVE FROM MARCH 30, 1973 TO JUNE 12, 1973 
- - - - - - - 

- - - 
Net 
Liquidity At 41 % At Bank rate @ 

Remarks 
Position 

- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - 


- - 


— 


- . 


- - 


- - 


- 


- - - 


11 


(3 ) 


- 


- 


- 


- - - 


- 


1. Export Credit : 


Irrespective of net liqui- Upto an amount cqual to 10 % 
dity ratio . 

of the annual average in 1972, 


An additional amount of 10 % 

of the annual average in 1972. 


Borrowings equal to 20 % of the 
annual average of export credit 
in 1972 will not impair the net 
liquidity ratio . 1972 base 10 
be effective from January 1, 
1973. 


II. An amount equivalent to the increase in advances over the prescrlbod base period in regpect of : 


-do 


Lending to primary co -operativo (a ) Short-term lending to small- Base Perlod : Average level of 

credit societies in areas where scale industries covered by such credit in the corresponding 
the Scheme is in operation with guarantee of C .G . O . 

calendar quarter of the previous 
the prior approval of the Re- (6 ) Short -term direct lending year , i.c . for the quarter Jan 
serve Bank of India . 

to agriculturists . 

uary -March 1973 , base will be 
tho average for the quarter 
January -March 1972 . 


III. Food Procurement Advances : 


-do 


10 % of the outstanding level of the facility will be available 
food procurement advances under the old Bill Market 
as on the last Friday of Octo - Scheme under Scction 17 (4)(C) 
bor 1972 and an additional 1/2 of the Reserve Bank of India 
of the increase over the level Act, 1934 . 
as on the last Friday of Octo 
ber 1972 . 


IV . Now 


BIN Market Schome : 


Rediscounting of bills under the As this facility is not treated as 
New BillMarket Scheme. 

a borrowing from Reserve Bank , 
it will not be taken into account 
in the computation of the net 
liquidity ratio ; honce the facility 
will not impair the net liquidity 
ratio . 
- - — — — — — — 


@ 6 % upto May 30 , 1973 and 7 % thereafter. 


Note : Minimum net liquidity ratio for the Bank rate refinance will be 37 % effective from March 30 , 1973 upto June 12, 1973 . An 
cnhanced rato of interest is chargeable on the excess borrowings of a bank . For the initial 1 porcentage point fall or a fraction thercof 
from 37 % , the enhanced rate would be 2 % above Bank rate. Therefore, upto 30th May 1973 (when the Bank rate was 6 % ) the said en 
hanced rate would be 8 % , while from the 31st May 1973 (the day from which Bank rate was raised to 7 % ), it would be 9 % . For every 
further 1 percentage point fall or a fraction thereof, the rato of interest would increase by 1 % subject to a maximum of 12 % . 
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REFINANCE FACILITIES TO THE SCHEDULED COMMERCIAL BANKS FROM THE RESERVE 

BANK OF INDIA 
--- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 

- - - - - -- - - - - - - - - 
EFFECTIVE FROM JUNE 13 , 1973 TO JULY 12 , 1973 
. - . - . - — -- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - 

- - - - - - - - - -- - - 
Net 
Liquidity 
position At 5 . 6 AL 51 % Al Bank rate ( 7 % ) 

Remarks 
( 1) ( 2 ) 

( 4 ) 
- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — — — 

- - - - - 


- - 


( 3 ) 


( 5) 


- - - 


1. Export Credit : 


Irrespective ofnet 

liquidity ratio 


Uplo an amount equal 

to 10 % of the annual 
average in 1972. 


An additional amount of 

10 % of the annual 
average in 1972. 


Borrowings equal to 20 % 
of the annual average of 
export credit in 1972 , 
will not impair the net 
liquidity ratio . 1972 
base to be effective from 
January 1 , 1973 . 


II. An amount oquivalent to the increase in advances over the prescrlbed base period in respect of : 


-do 


Lending to primary co 

operative credit socie 
ties in arcas where the 
Scheme is in opera 
tion with the prior 
approval of the Re 
serve Bank of India 
and lending to Farm 
ers Service Socicties 
sponsored by the bapks 
with RBI approval. 


(a ) Short-term lending to Base Perlod : Average level 

small-scale industries of such credit in tho 
covered by guarantee corresponding calendar 
of C .G . O . 

quarter of the previous 
(6 ) Short-term direct lending year , i.e . for the quarter 
to agriculturists. 

January -March 1973 , base 
will be the average for 
the quarter January 
March 1972 . 


III. Food Procurement Advances : 


10 % of the outstanding the facility will be avail 

level of food procure able under the old Bill 
ment advances is on the Market Schomo under 
last Friday of October Section 17 (4 )(c ) of the 
1972 and an additional Reserve Bank of India 
1/2 of the incrcase over Act , 1934 . 
the level as on the 
last Friday of October 
1972 . 


SV , New Bill Market Scheme : 


Rediscounting of 

under the Now 
Market Scheme. 


bills As the facility is not 
Bill treated as a borrowing 

from RBI it will not be 
taken into account in 
computation of the net 
liquidity ratio ; hence , the 
facility will not impair the 
nct liquidity ratio . 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


Note : Minimum net liquidity ratio for Bank rate refinance is 39 % effective from June 29 , 1973 . An enhanced rate of interest is 
chargeable on the excess borrowings of a bank . It would be the rate raised by 1 % per annum above the level of Bapk rate for short 
fall of cvery 1 percentage point or a fraction thereof in the bank s net liquidity ratio below 39 % . However , when the net liquidity 
ratio falls below 35 % a maximum rate of 12 % will be charged . 
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REFINANCE FACILITIES TO THE SCHEDULED COMMERCIAL BANKS FROM THE RESERVE 

BANK OF INDIA 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


EFFECTIVE FROM JULY 13, 1973 


- 


- - 


- - 


- 


- -- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


Net 
Liquidity 
Position 


At 5 % 


At Bank rate (7 % ) 


Remarks 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


( 1 ) 


- 


- - - 


- - - - 


- 


I. Export Credit 


Irrespective of net liqui 

dity ratio. 


An amount equal to 10 % of 

the annual average in 1972 . 


Such borrowings will impair the 

net liquidity ratio. If a bank 
has already borrowed under 
Section 17( 3A ) and such out 
standings continue beyond July 
12, 1973, they will also impair 
the bank s nct liquidity ratio , 
1972 base to be effective from 
January 1, 1973 . 


II , An amount equivalent to the increase in advances over the prescribed base porlod in respect of 


-do 


impair 


Such borrowings will 

N . L . R . as before. 


Lending to primary co -operative 

credit societies in areas where 
the Scheme is in operation with 
the prior approval of the Re 
serve Bank of India and lending 
to Farmers Service Societies 
sponsored by the banks with 
RBI approval. 


Base Period : Average level of 

such credit in the corresponding 
calendar quarter of the previous 
year, i.e. for the quarter Janu 
ary-March 1973, base will be 
the average for the quarter 
January March 1972 . 


III. Now BỊU Market Scheme 


-do 

Rediscounting of bills under the 

As the facility is not treated as a 
New Bill Market Scheine . 

borrowing from Rescrve Bank , 
It will not be taken into account 
in the computation of the net 
liquidity ratio ; hence the faci 
lity will not impair the net liqui 

dity ratio . 
- - - - - - - - - - 

- - - - - 
Note : Minimum net liquidity ratio for Bank rate refinance is 39 % effective from June 29, 1973. An enhanced rate of interest is 
chargeable on the excess borrowings of a bank . It would be the rate raised by 1 % per annum above the level of Bank rate for short- fall 
of every one percentage point or a fraction thereof in the bank s net liquidity ratio below 396. However , when the net liquidity ratio falls 
below 35 % , a maximum rate of 12 % will be charged . The minimum net liquidity ratio for Bank rate refinance will be raised to 40 % 
offective September 8, 1973. Hence the maximum rate of 12 % on excess borrowings will be applicable to the N .L .R . level below 36 % 
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III . DEVELOPMENTS IN CO -OPERATIVE BANKING least 20 per cent of their outstanding of borrowings from 

The apex bank as covered by outstanding loans to societies 

against small and < conomically weak farmers viz ., those whose 
197 . Co -operative Banking policy during 1972 - 73 Wais holdings were 3 acres or less . As a further measure to 
directed towards ensuring that the co -operative credit struc cnforce discipline, the Bank has stipulated that while tho 
ture in the country was strengthened financially and organi first 70 per cent of the limits sanctioned for financing seaso 
sationally cspecially in the weaker States . It endeavoured in nal agricultural Operations may be drawn freely , the next 20 
particular to assist small and weak farmers, ensured larger per cent will have to be matched by corresponding advances 
Credit for production and investment and relief to farmers outstanding against small , marginal and economically weak 
affected by wide -spread drought. The more important of tho farmers before drawing on the balance of 10 per cent. Dur 
measures taken by the Bank in pursuance of these objectives ing the year sume banks represented that the area held by 
are described in this Section . 

furiners having each a holding of three acres and less was 

very small in relation to the norm of 3 acres total cultivated 
Agricultural Credit Board 

arca and that therefore they would not be able to satisfy 

the condition relating to snall farmers, The Bank , therefore , 
198. After consideration of the recommendations of tho decided to fix district by district appropriate parameters with 
Study Group set up by thç Reserve Bank on linking boitow 

reference to the size - distribution of holdings in the district. 
ings from the Reserve Bank with deposit mobilisation by 
central co -operative banks, by the Agricultural Credit Board , 

Commercial Banks Financing Credit Societies 
a modificd scheme having the following salient features was 
introduced from July 1973 : ( a ) the financial accommodation 
from the Reserve Bank to State co - operative banks on behalf 201. The scheme of financing primary agricultural credit 
of central co -operative banks for seasonal agricultural opera sociętics by commercial banks introduced in 1970 continued 
Lions would be available at 1 / 2 per cent below the Bank to operate during the year in 51 districts of six Ştates , viz ., 
rate ; ( b ) the highest level of borrowings from the Reserve Andhra Pradesh , Haryanil , Madhya Pradesh , Mysore, Orissa 
Bank during the three years ending June 1973 would be and Uttar Pradesh . Proposals for extending the scheme to 
deemed as basc level hosrowings and a rebate of 1 - 1 / 2 per arcas having sizeable crcdit gaps in the States of Bihar, 
ccnt in interest would be allowed on fresh borrowings upto Jammu and Kashmir , West Bengal and Maharashtra were 
this extent; ( c ) a rebate of 1 - 1 / 2 per cent in interest would under active consideration of the concerned State Governments . 
also be available on additional borrowing upto twice the in In all 20 commercial banks have participated in the pro 
crcusc in the involvement of central co - operative banks in gramme through 318 branches , covering as many as 1509 
short- term agricultural loans from their own resources over 

societies out of 2253 societies allotted to them . During tho 
the base year or to the full extent of additional finance pro third year of the scheme, the short-term and medium -term 
vided to small farmers ; ( d ) special concessional rebale of 1- 1 / 2 loans advanced by the commercial banks to societies were 
per cent upto four times the central bank s involvement would of the order of Rs. 10 . 13 crores (up to March 1973) as against 
be given in cases of low level of borrowings at present from 

the loans of Rs. 7 . 16 crores disbursed in the preceding year, 
the Reserve Bank duc to higher levels of deposits already 
mobilised ; ( e ) weak and non - viable central banks i. c., banks 
with a loan business of less than Rs. 1 crore would be excmopt 

202. The working of the scheme in 5 States, viz ., Andhra 
ed from the operation of the scheme. The Board decided 

Pradesh , Mysorc , Haryana, Madhya Pradesh and Uttar Pra 
that the Study Group should be made more broad - based 

desh was studiсd by special teams constituted by the Reserve 
and continued as a Standing Committee to examinc matters 

Bank. Thc Study Teams expressed a view that if proper 
arising from time to time in the implementation of the 

action was taken by the societies to reduce the overduey , 
schemc. 

enlarge membership coveragc , appoint full timo paid secre 
taries , etc ., thcy would be ahir to attain viability within 2 

short period . The Bank has been keeping a close watch over 
199. The 46 SFDA * and 41 MFALA @ projects set up in he progress of the scheme, as also the programmes for the 
the country actually started functioning on a significant scale rehabilitation of wcak central co - opertive banks in Areas 
only from thc co - operative year 1971 - 72 . † The implementa where the scheme is in operation . State level co -ordination 
tion having gained momentum during the ycar under re committees have been set up in all the States for reviewing 
view , there has been overall satisfactory progress in certain 

the progress of the scheme. 
essential respects . For example , as at the end of March 
1973 the idontitied participants were 23.66 lakhs under SFDA 
and 11. 27 lakhs under MFALA projects, compared to 14 .21 
lakhs and 8 . 09 lakhs, respectively , at the end of March 1972 . 

Co -operative Development 
During the same period , the participants carolled as nem 
bers of co -operatives increased from 5 . 85 lakhs under SFDA 

203. The central sector scheme for rehabilitation of weak 
and 1 .40 lakhs under MFALA to 11 .40 lakhs and 3 . 55 lakhs, 

central co - operative hanks referred to in the last year s Ro 
respectively . The total loany disbursed by the co - operative 
as well as commercial banks more 

port ( p . 55) was put into operation during thc year. Propo 

than doubled from 
Rs. 2315. 92 lakhs 10 Rs. 4942 .97 lakhs under SFDA and in 

sals in respect of 72 banks in 11 Stalcs identified by the Re 

serve Bank as weak in accordance with the norms laid down 
creased six fold from Rs. 157 . 46 lakhs to Rs. 936 . 17 lakhs 
under MFALA. Of particular significance 

in the scheme, were submitted to the Government of India 

in both these by the concerned State Governments. The Government of 
projects is the progress in providing irrigation facilities . The 
numbers of dug wells / tube wells incre:ised during the period 

India approved financial assistance of the order of Rs. 53 .75 

lakhs covering 37 hanks . The Bank will continuo to pursuo 
from 22998 to 74220 and the number of pumpsets from 
7682 to 19517. 

this matter in future . 
Further , milch catile yusiplied increased in 
number from 11033 to 41338 . There has been a steep in 
crease in the rural works undertaken . The number increas 
ed from 2 ,664 to 1, 08 ,661. The Government of India has 

204 . Before extending the Deposit Insurance Scheme to 
decided to continue the schemes upto 1975 - 76 with the sumo 

co -operative banks in any Statc, it way considered desirablo 
financial outlay. Special studies of the progress launched by 

by the Bank to draw a programme of rehabilitation for weak 
the SFDA undertaken at the instance of the Planning Com 

primary co - operative banks, Primary co -operative banks 
mission were also continued during the year . The working 

whose bad and doubtful dehts and accumulated losses ex 
of the SFDA , Darjeeling, was studied during the year and 

ceecled 25 per cent of the owned funds or whosc overdues 
a report submitted to the Planning Commission . 

cxcccded 50 per cent of either the demand or outstandings as 

The follow 
up study of the Mysoro SFDA was also conducted . 

on June 30, 1971 were deemed to be weak . Only those weak 

banks which are viable and having a minimum working capi 
200 , Central co -operative banks were required to get them 

tal of Rs. 25 lakhs and a loun business of Rs. 18 lakhs or 
selves in a position to show , as mentioned last year, at 

which have reached 75 per cent of the norms prescribed for 

viability and have a potential for attaining viable status in 
- . . 

the next 3 to 5 years are marked for rehabilitation . On these 
* Small Farmers Development Agency . 

criteria , 21 primary co -operative banks were selected and tho 
@ Marginal Farmers and Agricultural Labourers Agency . 

concerned Statc Governments were advised to tako neces 

sary steps for their rchabilitation on tho lines indicated by the 
{July 1 to June 30 . 

Bank. Similarly , a viable or potentially viable primary land 


- 


- - 


- 
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development bank /brunch of Stalo land devolopment bankı bank. The West Bengal Government has appointed a Stato 
with overdues Ets on June 30 , 1971 exceeding 50 per cent of level review committee to review the progress in this matter , 
the demand was deemed to be weak and on this basis as 
many as 52 primary land development banks and 13 branches 

Co -operative Credit Policy , Procedures and Operations 
of State land development banks were identificd by the Bank 
as weak to be taken up for rehabilitation by the State Gov 

209 . The practice of sanctioning separate short-terni limits 
crnments concerned . 

for production and marketing of kharif and rabi crops in 

troduced in 1971 - 72 was continued during the year; so was 
Special Measures to Identify Credit Gups, etc. . . . . . . . 

the special linç of credit for marketing of cotton and kapas 

falling within the spbere of selective credit controls . Tho 
205 , With a view to removing bottlenecks in the flow of 

system of lending was further simplified and the important 
co -operative credit in some States , steps were taken to rectify 

changes incorporated in the revised Manual on Production 
defects in their working . Tho Bank prepared Master Plang 

Oriented System of Lending for Agriculture. Tho changes 
for Uttar Pradesh , Bihar, Jammu and Kashmir, Assam and 

Telate to : ( a ) fixation of scales of linance in two component s , 
Meghalaya for nccclerated development of agricultural pro viz ., cash and kind insteud of three or four components re 
duction with the help of credit provided by co - operatives . The commended previously ; ( b ) constitution of a Technical Group 
salicnt features of the Plans are : (a ) granting of loans by In place of the earlier Field Workers Conference ; ( c ) prepa 
State Governments to non -members of co -operatives to enable ration of credit limit statements separately for small farmers 
them to purchase shares in primary credit societies and be 

and others , ( d ) rationing of the quantum of credit extended 
come members , ( h ) contributions to share capital of central 

to big fariners who are expected to plough back a part of 
Co -operative banks and primary credit societies for enabling their resources in agriculturol business ; ( e ) introduction of 
them to borrow adequately to sustain their lending program the cash credit system in multiple cropping areas or where 
mes und (c ) placement of long -term deposits by the State cash crops like sugar - cane, betel vine, etc ., are grown instead 
Governments concerned with the co -operativo banks for en of granting fixed loans; and (f ) fixing of the repaying capacity 
abling them to maintain non -overdue cover for the borrow on a scientific basis with reference to the post -developmental 
ings from Reserve Bank of India , ctc , 

income of land which has benefited from investment financo . 


206 . The Governor appointed a Study Team on Overducs 
of Co-operalive Credit Institutions in December 1972 to 
analyse the causes of such overdues . The Team was also re 
quired to examine the adequacy of stabilisation arrangements , 
Including the need for streamlining the policies and proce 
dures for grant of conversion / rephasement facilities and for 
augmentation of various funds for the purpose . Another 
Study Team was appointed by the Governor in December 
1972 to examine the justification or otherwise for the conti 
nuance of central co -operative banks in Kerala with reference 
to their financial position and organisational arrangements and 
the possibility of the State co - operative bank directly financ 
ing the societies as a transitional arrangement to fill up the 
credit gaps . 


210 . The synoptic vicw of the progress of co - operative 
credit movement during the three years ended 1971- 72 in 
presentcd in the table given below : 
Table 23 — Progregs of Co-operutive Credit Movement 

( Amount in Rupeos Crores ) 
- - 

- - - - - 
Type of Institution 

1969-70 1970-71 1971- 72* 


- - - - 


- - - - 


25 


25 


26 


249 


242 


229 


(u ) Stute Cu - operutive Banks : 

(i) Numbur . . . - 
(ii) Owned funds . . 
(iii) Deposits . . 
( iv ) Borrowings from the 

Reserve Bank of India 

Of which : 
short-term agricultural † 
(v ) Working capital . 
( iv ) Loans issued . . 
( vii) Loans outstanding , 

Of which : 

short-tcrni agricultural + 
( vill ) l ercentage of (ivt ) 

lo ( vii ) 


216 
619 


207, The working of the co -operative credit structure in 
Maharashtra was affected as a result of widespread drought 
conditions A Study Team on Co - opcrative Agricultural 
Credit Institutions in Maharashtra was , therefore , appointed 
in December 1972 by the Governor to mako a detailed in 
vestigation of the position and make suitable recommenda 
tions . In its interim report submitted in March 1973 , this 
Team has made recommendations regarding extension of con 
version facilities for periods ranging from 3 to 7 years de 
pending upon whether the drought conditions occurred just 
in 1972 -73 or in two or three consecutive years; sanction 
of medium - term loan by the Reserve Bank from its Stabilisa 
tion Fund upto the maximum period of 5 years for 5 / 7th of 
the amount and the balance by the State / Central co -operative 
banks for 7 years in cases where the period of conversion 
had to exceed 5 years ; and the programme of rehabilitation 
providing for conversion of overdues into medium -term loans 
in respect of non -wilful defaulters. These proposals which 
are intended to facilitate the granting of fresh loans to affect 
cd farmers , were forwarded to Maharashtra Government who 
have initiated necessary action to implement them . 


190 
685 


707 


510 


276 


288 


78 


341 


(h ) ( entral Co.opcratue banks : 

(i) Nuniber . . . 
( li) Owned funds . . 
(iii ) Deposits . 


340 
174 
382 


341 
223 


199 


439 


507 


208 . In pursuance of the recommendations of the Study 
Team on Co -operative Agricultural Credit Institutions in West 
Bengal to which a reference was inade in the last Report, the 
Bengal Co -operative Societies Act, 1940 was amended to 
give powers to the Registrar of Co - operative Societies for 
effccting compulsory amalgamation of weak central co -opera 
tive banks with other central co operative banks or State co 
operative back. The Government of India had isşucd orders 
in January 1973 placing 4 central co-operative banks in West 
Bengal under moratorium with effect from the close of busi 
ness on January 27, 1973 to facilitate implementation of tho 
schonic of amalgajnation of three of these with the State Co 
operative Bank und one with another central co -operative 


(iv ) Borrowings from Re 

serve Bank of India / 
apex bank . . 


331 


353 


34310 


928 


1081 


1174 


(v ) Working Capital 
( vi) Loans issued . . 
( vii ) Loans outstanding , 


873 


894 


907 


740 


813 


852 


- -- - - - - - 


Provisional. 


A primary land development bank /branch of the State 
land development bank is considered viable if it has already 
reached a loan business of Rs. 30 lakhs or potentially viable 
if a loan business of Rs. 20 lakhs has been reached . 


@ Excluding Maharashtra . 


725 


882 


638 


148 


510 


618 
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. .- - - 
(Amounts in Rupees Crores ) to arresting the tendency to hold back the stocks in antici 

pation of rise in prices . These were made applicable to tho 
1969- 70 
Type of Institution 

1970 -71 

advances against cotton and kapas granted by certain primary 
1971 - 72* 

co - operative banks also , where such advances wero Rs. 3 lakhs 

or more during the year 1971 -72. 
(c ) State Land Development 
Banks : 

Credit Guarantee Schemo 
(i) Number . . . 

19 

213 . As at the end of May 1973 , 9 State co - operative 
( ii ) Owned funds . . 46 58 66 banks, 49 central co -operative banks, 5 licensed primary 

( urban ) co - operative banks and 29 unlicensod primary (urban ) 
( iii ) Debentures outstand 

co -operative banks satisfying the norms proscrlbod by the 
ing 571 

Goveroment of India in this behalf, had joined the scheme 
(iv ) Working Capital 

by cxccuting necessary agreements . 
. 

1003 

841 
(v ) Loans issued . . 153 168 

Industrial Finance through Co -operatives 
(vi) Loans outstanding 

638 731 

214 . The Bank decided that if agriculturists who grow 
(d ) Primary Arricultural Cre 

mulberry plants also reared silk worms, the operations up to 
dit Socleticºsẽ 

the stage of production and sale of cocoons , would be treated 

as agricultural, and the agriculturists would be eligible for 
(i) Number ( in thousands) 163 161 147 

finance for the purpose from primary agricultural credit so 
( ii ) Membership (, ) 

29766 
. 30963 

cieties , which in turn would be eligible for refinance under 
29754 

Section 17 ( 2 )( b ) of tho Reservo Bank of India Act, 
( iii ) Owned funds . . 242 265 250 

215. The entire sericulture activities performed by ono 
(vi) Deposits 

71 
. 

person were deemed to be within the purview of small -scalo 
( v) Borrowings , 

601 industrial activities for the purpose of refinance availablo 

from the Bank under Section 1712 )(bb ) of the Reserve Bank 
(vi) Loans issued . . 540 

584 of India Act at the Bank ratc . Scriculturists not organised on 

co -operative basis but undertaking sericulture activities in an 
(vii ) Loans outstanding . 711 784 789 

integrated manner would continue to get the working capital 
- - - . . - - - 

requirements through primary (urban ) co -operative banks , 

which are eligible to seek reimbursement from the Reserve 
£ Excluding Andhra Pradesh and Jammu and Kashmir , 

Bank 
Provisional . 

216 . With a view to enabling industrial co - operative societies 
Short-term Finance 

other than weavers societies to get adequatc bank credit for 

working capital purposes , relaxations were granted by 
211. In the sphere of short-term finance , the Bank took the widening, the list of items which could be reckoned in Heu 
following mcasures : (i) Although credit limits for kharif and of margin prescribed for the borrowings under Section 
rabi crops were granted scparately it was stipulated that after 17 ( 2 )( bb ) or 4 ( c ) of the Reserve Bank of India Act. In Maha 
the rabi financing was over , the limit should stand reduced rashtra . under the Employment Guarantco Scheme, block 
to the kharif level where rabi was the main scagon ; and the 

level village artisans multi-purpose co -operative societics have 
drawals on these limits were required to be reflected in been formed to provide credit and other facilities to artisans 
actual financing to societies during the rabi season ; (ii) the engaged in production -cum - sale activities . Such societies have 
Bank agreed that the charges payable by farmers to custo been specially recognised by the Bank for reinance under 
mer service societies for the services rendered by then may be Section 17 (2 )( bb ) or 4 ( c ) of the Reserve Bank of India Act 
treated as an expenditure eligible to be covered by advances in respect of their working capital advances to artisans. 
under the kind component of the production -oriented system 
of lending; ( iii) the Bank during 1973 would not normally 

217 . The State Governments of Gujarat, Haryana , Maha 
consider request for accommodation from the State co - ope 

rashtra , Tamil Nadu , Punjab and Andhra Pradesh , which had 
rative banks for the purchase stocking , distribution etc ., of 

carried out suivey to identify industrial co - operutive societies 
fertilizers; (iv ) the Bank continued to provide short- term 

other than weavers societies into viable , potentially viable 
credit limits at Bank rate under Section 17( 4E ) of its Act 

und non - viable as envisaged by the Working Group have not 
to the Agricultural Refinance Corporation against the so 

yet completed the reorganisation work . Thc States of Bihar, 
curity of special development debentures purchase by it; ( v ) 

kerala , Rajasthan , Mysore , Madhya Pradesh and West Ben 
in terms of Section 17 ( 2 )(bb ) of the Kcserve Bank of India 

gal have started the survey and the remaining States and all 
Act, financial accommodation was provided by the Bank for 

Union Territories have yet to initate action in the matter . 
financing the production and marketing activities of the hand 
Joom / powerloom weavers co -operative societies at concession 
al rate of interest at 1 - 1 / 2 per cent below the Bank rute 

218 . The State Governments of Gujarat, Manipur and 
with a stipulation that the rate of intcrest charged to the Maharashtra have amended the State Co - operative Societies 
handloom weavers societics should not exceed 4 - 1 / 2 per cent 

Acts and the by-laws of the primary ( urban ) co -operative 
or such other rate of interest as may be fixed by the Gov banks so as to facilitatc provision of financial assistance to 
ernment of India from time to time; in the case of powerloom 

cottage and small -scale industries owned by individual pro 
weavers societies , for wbich the interest subsidy scheme was prietors , partnership firms, joint stock companics, etc , in other 
not available , the rate charged should not be unreasonably States , the matter is being pursued with the concerned State 
high ; ( vi) the temporary relaxations in regard to assct items Governments . 
that can be reckoned for the maintenance of margin in respect 
of financing the working capital requirements of handloom 
wçavcrs co -operative societics which were in force upto the 

Micdhim - terin Finance 
end of March 1973 were extended till the end 
of March 1974 , und (vii) the credit limits which the 219. In the sphere of medium -term finance , the Bank con 
Bank provided under Section 17 ( 2 )( a ) read with Section tinued its policy of cncouraging loans for identiliable produc 
17 (4 )( C ) of RBI Act at Bank rate for financing trading in tive purposes . The stipulation imposed carlier to the effect that 
yarn by iper i gional Weavers co -operative societies were the central co -operative banks should have advanced during 
continued during the year ( Table 24 ). 

the ycar ut least 40 per cent of the total medium - term loans 

for casily identifiable productive purposes for availing of the 
212 . The selective credit control measures for regulating uccominodation from the Reserve Bank continued to be in 
the advances by State and central co -oporative banks against forve . In order to ensure compliance with the discipline laid 
cotton and kapas were continued during the year with a view dowr. by the Bank , the attention of central co -operative banks 
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Table 24 _ Reserve Bank Credit to Co -operatives, 1971-72 and 1972 -73 


(Amounts in Rupces 

Crores ) 


- - 


- 


- 


1971-72 (July - June) 


1972 - 73 (July - June * *) 


Pur;vose of nanec 


Drawals 


Limits 
Sanction 


Drawals Repay - 

ments 


Out- Limits 
standings Sanction 


Repay - Out 
nients standings 


ed 


od 


-- - - - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


- - 


- - - 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- - 


1. Short-term 


394 .04 


468 ,51 


505 .27 


152 . 08 


415 38 


596 .67 


603.84 


144. 91 


(i) Seasonalagricultural operations (at 

2 % below Bank rate ) . . . 
(ii) Marketing of crops other than cotton 

and kapas . . . . . 


3 .18 


3.59 


2 .96 


0. 66 į 


9. 33 


9 .41 


0 .58 


51 . 20 


11 .70 


10 .25 


10 . 10 


1. 19 


113 . 61 


111. 88 


2 . 92 


24 .75 


23. 04 


18. 49 


8. 76 


14. 75 


7.50 


13.51 


2 . 75 


(iii) Marketing of cotton and kapas ( in 

cluding monopoly procurement of 

cotton ) . . . . . . 
(iv ) Purchase and distribution of fertiliycis 

(at 2 % above Bank rate )* . . 
(v ) Production and marketing of hand 

loom products ( at 1 1/ 2 below Bank 
rato )( . . . . 

. 
(vi) Financing other cottage and small 

scale industriosio . . . . 
(vii ) Purchase and sale of yarn ( at Bank 

ratca , . . . . . 
(viii) Loans to A .R . C .(nt Bank rate ) . 


12 . 76 


14 . 92 


13 . 24 


9 . 51 


13 . 99 


9 . 13 


10 . 91 


7. 73 


0 . 86 


0 .59 


0 .20 


0 .03 


0 . 56 


0 . 30 


0 .22 


0 . 11 


0 . 97 
8 . 00 


0 . 14 
1. 36 


0 . 17 
8 .88 


Nil 
Nil 


0 . 92 
15 .00 


0 .09 
4 . 89 


0 . 06 
1. 19 


0 . 03 
3 . 70 


II. Medium - term 


18 . 14 


13 09 


12 . 59 


24 .30 


8 .72 


- 


7 .42 


16 . 88 


(i) Agricultural purposes (at 1 1 /2 % 

below Bank rate ) £ 
(ii) Conversion of short -term loans into 

mcdiuun -term loans in scaricity affect 
cd areas (at 1 1 / 2 below Bank . 

rate ) 
( iii) Purchase of shares in Co- operative 

Sugar factories /processing societies 
( at Bankrato ) yks. 


31 . 39 


24 . 08 


12 . 047 


25 . 707 


24 . 451 
(48 .85) 


39 . 227 
(28 . 87 ) 


23 . 86 41 . 06 % 
(0 . 26 ) (27. 60 ) 


3 .43 


0.25 


0. 14 


0.62 


1.86 


0.80 


0.33 


1,09 


III. Long-term 


(i ) Loans lo State Govornmonts for 

contribution to share capital of co 

operative credit institutiongi . . 16 .38 14 . 14 4 .72 5 1. 34 16 .29 18 .69 4 .48 65 .55 
( ii ) Long-term loans to A . R . C . at (41/4 ) ! 
43/4 % per annuin ) . . . 

5 . 00 5. 00 -- 5 .00 25 .00 30 .00 0 , 50 34 . 50 
— 

. . - - - - - - - - - - - - -. . . - - - . 
Noto :-- Figures in brackets indicate loans sanctioned and drawn under Section 18 (1 )( 3 ) of the R . B .J. Act to be adjusted as 
M . T . (conversion ) after 1 - 7 - 1973 . 

* Prior to 1972 purchase and distribution of fertilisers was financed at the Bank rate by the Bank . However , from January 1972 
the interest rate was raised 2 % above the Bank rate with a view to aligning it to tho lending rates of the commercial banks. Data relate 
to calendar years 1971 and 1973 , 

+ Including rcrhasenient. 
( 12 Data relate to financial years . 
£Data in respect of 1971 -72 is upto Decomber 1972 and for 1972 -73 relate to calendar year 1973 upto June 1973 . 
* * Provisional. 
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5 central land development banks , 113 primary land deve 
lopment banks and 34 primary (urban ) co -operative banks. 
The terms and conditions governing these loans were modi 
fied during the year to enable the Bank to reserve the right 
to recover the amount lying undisbursed with the Stato 
Governments for more than 3 months from the date of 
drawal of the loan , by debiting thcir accounts after issue of 
due notice in this behalf. 


ond tho Co -operative Department was drawn to the following 
inportant factors : 

( i ) Submission of a certificate of ground water potential 
from a competent authority in respect of loans for minor 
irrigation purposes involving an outlay of Rs. 5 lakhs and 
above. 

( ii) Non -entertainment of proposals for minor irrigation 
purposes in areas covered by Agricultural Refinanco Corpora 
tion IDA Schemes without prior clearance from Agricultural 
Refinance Corporation 

(iii ) Uniformity in the terms and conditions governing the 
sanction of medium - term loans for minor irigation purposon 
by the central co - operativo banks as well as by the land devo 
lopment banks . 

(iv ) Economic feasibility and commercial viability of the 
programmo for purchase of animals poultry farming, pig 
breeding and sheep / goat rçaring activities . 


Long-term Finance 


225 . The Bank provided adequate institutional support to 
the debenture programme of land development banks. As 
against the revised debenture programmo of Rs, 126 crores 
for the financial year 1972 - 73 , land development banks ac 
tually issued debentures for Rs. 96 . 48 crorce , of which 
Rs. 67 crores , were subscribed to by institutions such as the 
Life Insurance Corporation of India , the State Bank of 
India , other commercial banks and the Reserve Bank of 
India besides the Central and State Governments . The balance 
of Rs. 29.48 crores came from mutual support. The short 
fall of Rs. 29. 52 crores in achievement was mainly due to 
lendings under IDA projects in somc States notably Andhra 
Pradesh , Tamil Nadu , Mysore , Gujarat and Maharashtra . 


220 . The Bank indicated that five year medium -term loans 
for purchase of tractor on the hypothecation of tractor itself 
without insisting on the security of land might be issued to 
cultivators who are able to demonstrate that the tractor will 
be used for cultivating not less than 60 hectares of cropped 
area per year or 1500 hours of productive work on their own 
land or by providing customer servicc subject to certain con 
ditions. 


221. The terms and conditions governing the sanction of 
loans for purchase of shares in sugar factories, cotton gin 
ning and groundnut oil mills , nice mills and co - operative 
spinning mills have been liberalised Members contribution 
has been reduced from 25 per cent to 10 per cent in addi 
tion to the usual contribution of 5 per cent of the loan to 
wards the share capital of the processing societies set up pro 
posed to be set up in areas declared as backward industrially 
less developed by the Government of India . 


226 . A meeting of the representatives of principal inves 
tors and central land development banks was convoned by 
the Bank in February , 1973 where the debenture program 
me for the financial year 1973 - 74 was approved at Rs. 131 
crorcs , as against the lending programme of Rs. 156 crores. 
The supported programme was placed at Rs. 117 crores and 
the balance of Rs. 14 crores was expected to be raised by 
way of self-help . The discipline regarding linking institu 
tional support with overdues of the primaries /branches of 
the central land development banks as indicated in the last 
Report was also continued , 


222 . The scope of medium - term finance has been extended 
to cover non -agriculturists as well as agricultural labourers 
who have been recognised as eligible for utilising such faci 
litics available from the Bank for purchase of milch cattle and 
poultry keeping activities . The granting of such loans is, 
however, subject to certain terms and conditions regarding 
marging, setting up insurance funds to write off loses owing 
to the morality of cattle or birds, etc . 


227 . During the financial year 1972 - 73, the quota of 
rural debentures for State land development banks was fixed 
at Rs. 7 crores. Between April 1972 and March 1973 , 11 
banks have been permitted to float rural debentures serieg 
for an aggregate amount of Rs. 292 . 92 lakhs. The support 
for the ordinarly debenture programme for 1972 - 73 of 
the land development banks which failed to achieve their 
quota of rural debentures was reduced to the extent of 10 
times the shortfall in the subscriptions from individuals. 


223. Credit limits including repbasements aggregating 
Rs. 24.45 crores from out of National Agricultural Credit 
(Stabilization ) Fund and Rs. 48. 85 crores out of general 
fund were sanctioned to 11 State Co -operative banks to enable 
them to convert short- term loans into medium - term loang. 
The Bank continued not to insist upon linking 
conversion facilities directly to the specific loans 
made by the State co -operative banks during any particular 
period of time but to allow them to convert the required por 
tion of borrowings from the Reserve Bank irrespective of dates 
on which inance was availed of. The Bank continued also to 
consider granting extensions for repayment of short-term 
borrowings , for a period of 3 months in deserving cases 
where the formalities could not be completed before the 
Reserve Bank loans fell due. Due to widespread drought in 
many parts of the country it became necessary to convert 
short-term loans into medium - term loans to facilitate which 
the Bank had to sanction conversion of loans of an unpre 
ccdented order. As a result, the National Agricultural 
Credit ( Stabilization ) Fund had to be strengthened by ap 
propriatiog as much as Rs. 40 crores out of the profits for 
the year taking the total in the fund to Rs. 85 crores. 


228 . The Bank encouraged loans for casily identifiablo 
productive purposes only and the discipline introduced in 
ihe past to the effect thun 90 per cent of the loans advanced 
by tho land developnient banks should be for productive 
purposes and of this 70 per cent should be for easily identi 
Hable productive purposes, was also pressed during the year. 
Tho land development banks have been allowed to include 
the following purposes under identifiable productive purposca , 
provided the schemes are prepared and executed by techni 
cally qualified agencies : 

( i ) Levelling , building and reclamation of land. 
( ii ) Soll conservation or terracing. 
( iii) Construction of drainage channels to prevent 

floods or bunding of land to prevent crosion . 


(iv ) Preparation of land for orchards . 


Share Capital Loans 


224. During the current year, the policy of granting loang 
from the Long-term Operations Fund liberally to the State 
Governments for contribution to the share capital of co 
operative credit institutions particularly those which are in 
cluded under the programme of rehabilitation , remained in 
operation . Loans aggrcgating Rs. 16 .29 CTOICS were granted 
to Staţa Goycinments during the financial year 1972 - 73 
from out of the Long- term Operations Fund for contribu 
tions to the share capital of 7 apex banks , 100 central co 
operative banks , 5571 primary agricultural credit societies , 
133 G of 1 /73 — 18 


229 . The important policy changes effected in the sphere 
of long-term financing during the year were as follows : 

( i) The land development banks were permitted to float 
dcbentures for 12 years besides for 10 and 15 years series 
as in the past. While the 12 year debentures carry slightly 
higher rates of interest than the 10 year debentures , the 
issue price of 15 ycar debentures was slightly reduced . The 
other terms and conditions remained unchanged . 

(ii ) The land development banks were advised to : ( a ) 
value the land at eight times the net income after develop 
ment and to fix tho repaying capacity of the borrowers at 
75 to 90 per cent of the net incremental income from the 
benefiting land , depending on the total size of borrowers 
lendings ; (b ) reduce the down payment for loans for pur 
chase of tractors, harvestors, etc . from 20 to 10 per cent of 
the cost of investment; ( c ) consider loan applications from 
tribals where a part of the loan is sought for the purpose of 
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rędemption of the previous debts and mortages on the land 

234 . During the year , 242 reports relating to the inspec 
proposed to be ollered as security ; ( d ) consider the loan tions of 12 State co -operative banks, 218 central co -opera 
applications from borrowers for the purchase of shares in tivo banks, 10 State / central land development banks and 2 
co - operative sugar factories, where such loans aro sought for apex weavers societies were isgued . Of the 471 primary co 
purposes like digging a well, purchase of pumpsets or operative banks inspected during the year 97 were inspected 
redemption of land , etc ., subject to the repaying capacity ; by the ollicers of Stato co -operative banks on behalf of tho 
and ( e ) ensure that at least 20 per ceot of the advances Reserve Bank under Section 35 ( 1 ) of the Banking Regulu 
made in 1973 - 74 will be for small farmers . 

tion Act, 1949 ( As Applicable to Co - oporative Socitics ) In 

spection reports on 433 primary co -operative banks wero 
230 . A committee on co -operative land development banks issued during thc year . With a view to enabling the inspect 
has been set up by the Bank with a vicw to reviewing all ing officers to improve the quality of the inspection reports 
aspects of the working of land development banks and sug 

and to facilitate drawing up action - oriented plans for the 
gesting appropriate remedial measures for removing the 

benefit of the banks 7 inspection seminars were conducted at 
deficiencies in these banks as quickly as possible . 

Ahmedabad , Madras, Gauhati, Chandigarh , Patna , Calcutta 

and Bhubaneswar Regional Offices by the officers from the 
Co-operative Banking Regulations 

Central Agricultural Credit Department. 
231 . During the year , one State co -operativo bank and 

235. As at the end of June 1973 , 404 co - operativc banks 
5 primary co -oporativo banks were granted licences to com were registered by the Deposit Insurance Corporation , in 
mence banking business in India under Section 22 of the the States of Andhra Pradesh , Madhya Pradesh , Maharashtra 
Banking Regulation Act, 1949 ( As Applicable to Co -opera and the Union Territories of Goa , Daman and Diu , as 
tive Societies ) raising the total number of licensed co -ope against 391 registered at the beginning of the ycar. The 
rative banks to 44 . The number of otlices of the co - ope State of Jammu and Kashmir and the Union Territory of 
rative banks which stood at 5 , 562 as on June 30 , 1972 in Delhi have passed necessary amendments to their respective 
creased to 5841 as on March 31, 1973 (208 of State Co co -operative societies Acts vesting in the Reserve Bank the 
Operative banks , 4516 of central co -operative banks and 

powers regarding supersession , winding up , amalgamation , 
1117 of primary co - operative banks ). During the period reconstruction , etc., and the Deposit Insurance Scheme is 
July 1 , 1972 to June 30 , 1973 , licences were granted to tho expected to be introduced in the State and the Union Terri . 
State and primary co -operative banks for opening 73 new tory shortly . The Bank continued to pursue the matter with 
offices as against 74 licences granted during the previous the remaining State Governments / Union Territories for 

suitable legislativo measures cnabling the cxtension of the 
232 . As on June 30 , 1973 , there were 1383 co -operative 

Scheme to co -operative banks in their jurisdiction . 
banks ( 28 Ştate , 367 central and 988 primary ) coming un 
der the purview of the Banking Regulation Act, 1949 as 

Agricultural Refinance Corporation 
against 1336 co -operative banks at the beginning of tho 
year. The increase in the number of banks during the year 

236 . The Agricultural Refinance Corporation which 
was mainly due to inclusion of certain non -agricultural 

completed ten years of operation on 30 June, 1973 disbursed 
credit societies in the list of primary co -operative banks. 

ks. 94 crores during the year July , 1972 June, 1973 . This 
233 . These were 7 central co - operative banks which did 1mount was inclusive of Rs. 29 crores provided to land 
not comply with the provisions of Section 11 ( 1 ) of the 

development banks in four States for switch -over from nor 
Banking Regulation Act, 1949 and 5 were under process of 

mal loan programmes to IDA credit / projects . Disbursement 
amalgamation / liquidation or under moratorium order. Out 

during the previous year was Rs. 35 crores. Total disburse 
of 11 primary co - operative banks which were granted 

ments by the Corporation since its inception now aggregate 
exemption from the provisions of Section 11 ( 1 ) of the 

Rs. 219 crores . 
Banking Regulation Act , 1949, 4 have subsequently comp 
Jied with the requirements and 4 others are proposed for 237. The bulk of the refinance provided by the Corpoia 
liquidation . Six more banks did not comply with the relc tion has been for minor irrigation ( 77 per cent ) and land 
vant provisions during the year . The Bank has recommen development ( 12 per cent) ( Tablc 25 ) . During the year , 
ded to the Government of India , 9 banks for exemption efforts were initiated to diversify the purpose of loaning , 
from Section 11 of the Banking Regulation Act , 1949 upto Out of 230 schemes sanctioned in 1972 - 73 as many as 101 
February 28, 1974 including the applications of 3 banks 

schemes were in respect of purposes other than minor irri 
which were granted exemption upto February 28 , 1973. The 

gation covering and development, soil conservation farm 
Bank is keeping a close watch over the financial position and incchanisation , plantation and horticulture , poultry , fisheries , 
working of thesc banks, 

dairy and the like . 
Table 25.- - Disbursement of Reinance by Purpose 

(Rs. Crores) 
Purposo 

1963 to 1968 -69 1969-70 1970 - 71 1971- 72 1972 - 73 Total 

1968 
1. Minor Irrigation . . 

. 1 .29 11. 54 22 .33 23 . 06 - 26 . 74 . 84 . 18 * 169 . 14 

( 10 , 20 ) (64 .69) ( 78 . 08 ) (75 . 31) ( 76 . 44 ) (89 . 42) ( 77 . 29 ) 
2 . Land development and soil conservation . 

10 . 12 3 . 76 3 . 32 4 . 37 2 . 37 2 . 30 26 . 44 

( 80 . 00 ) ( 21 . 08 ) (11 .61) (14 . 27) (6 . 77 ) (2 . 44 ) ( 11 . 99 ) 
3. Farm mechanisation . . . . . 

0 , 03 0 , 11 0 . 16 0 . 11 

2 . 18 2 . 95 

(0 . 24 ) ( 0 . 62) (0 . 56 ) (0 . 36 ) ( 1 . 03) (2 . 32 ) ( 1 . 35) 
4. Plantation and horticulturo . . . . 

1 . 01 1 . 06 1 . 50 1 . 99 2 . 05 1. 49 9 . 10 

( 7 . 98 ) ( 5 . 94 ) ( 5 . 24 ) (6 . 50 ) (5 . 86 ) ( 1 . 58 ) ( 4 . 16 ) 
5. Poultry . . . . . . . . 

0 . 01 0 06 

0 . 15 

0 . 22 
(0 . 06 ) (0 . 21 ) 

(0 . 16 ) ( 0 . 10 ) 
6. Fishory . . . . . . . . 0 . 20 0 . 36 0 . 36 0 . 37 0 . 59 0 . 12 2 . 00 

( 1 . 58 ) (2 . 02 ) ( 1 . 26 ) ( 1 . 21) ( 1 . 69 ) (0 . 13) (0 . 91) 
7 . Dairy 

0 . 39 0 . 26 

0 .65 
A ) ( - -) ( - -) ( - -) ( 1 . 11 ) (0 . 28 ) (0 . 30 ) 
8 . Storage facilities and market yards , . 

1 . 00 . 0 . 87 0 . 72 2 . 48 3 . 46 8 . 53 
6 ) (5 . 60 ) 3 . 04 (2 . 35 ) (7 . 09 ) (3 . 68 ) (3 . 90 ) 


- - 


- 


- 


- - 


0 . 36 


34 . 98 
(100 . 00 ) 


94 . 13 218 . 83 
( 100 . 00 ) ( 100 .00) 


TOTAL , , , , , , 12 . 65 1 7 . 84 28 . 60 30 .62 

(100 , 00 ) ( 100 . 00 ) ( 100 . 00 ) ( 100 . 00 ) 
Note : - Figures within parenthosis are percentages of the total. 

Inclusive of Rs. 29 . 42 crores switched from ordinary debentures programme to IDA Projects, 
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Table 26 — Disbursement of Refinance for States 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


State 


1963 to 


1968 -69 


1969 -70 


(Rs. Crores) 

1972 -73 
1971- 72 Excluding Switch - Total 

switch - over over 
6 7 8 


1970 -71 


- - 


- 


- 


- 


- - 


: - 


2 


3 


4 


5 


I, Northern Region 
1 , Haryana , 


. 


. 


2 . 61 


2 . 44 
( 13 .68 ) 


0 . 59 
(4 . 66 ) 

0 . 76 
(6 . 01) 


2. Punjab 


5 . 77 


( 32 . 34 ) 

0 . 06 
(0 . 34 ) 

0 . 21 
(1 . 18 ) 


2 .63 
(9 . 20 ) 

6 . 54 
(22. 88 ) 

0 . 77 
(2 . 69 ) 

0 . 20 
(0 . 70 ) 

0 . 06 
(0 . 21) 


3 . Rajasthan 


3 . 62 
(11 . 82 ) 

5 . 56 
( 18 . 16 ) 

0 . 77 
(2 , 51 ) 

0 . 11 
(0 . 36 ) 

- 


3 . 26 
(9 . 32 ) 

3 . 86 
( 11 . 03 ) 

0 : 83 
(2 . 37) 

0 . 07 
(0 . 20 ) 


7 . 59 
( 11 . 73 ) 

6 .07 
(9 . 38) 

1. 36 
(2 . 10 ) 


22 . 74 
( 10 . 39 ) 

28 . 55 
(13 . 05) 

3 , 79 
(1 . 73 ) 

0 . 71 
(0 . 32 ) 

0 . 06 
(0 . 03 ) 


4 . Jammu & Kashmir 


(0 . 87 ) 


S , Delhi . 


. 


. 


. 


00 .21) 


o 


(- ) 

1 . 46 
( 11 . 54 ) 


( - ) 

8 . 48 
(47 . 54 ) 


10 . 20 
(35.68 ) 


10 . 06 
( 32 . 85) 


8 . 02 
(22 


15 . 02 
( 23 . 21) 


2.61 


55 . 85 
(25 . 52 ) 


IJ. North -Eastern Region 
1. Assam . . 


. 


. 


. 


. 


0 . 26 
( 2 . 06 ) 


0 . 44 
( 2 . 47) 


0 . 04 
(0 . 14 ) 


0 . 32 
(0 . 91 ) 


0 .05 
(0 . 48 ) 

1 . 05 
(0 . 48) 


0 . 26 
(2 . 06 ) 


0 . 44 
(2 . 47) 


0 . 04 
(0 . 14 ) 


0 . 32 
(0 . 91) 


11. Eastern Region 
1. Bihar . . 


. 


. 


. 


. 


. 


1 . 54 


2 . Orissa . 


0 . 18 
(1 . 01) 

0 . 04 
(0 . 22 ) 

0 . 02 
(0 . 11) 


0 .61 
(2 . 13 ) 

0 . 18 
(0 . 63 ) 

0 . 01 
(0 . 03) 


1 . 13 
(3 . 69 ) 

0 . 06 
(0 . 20 ) 

0 . 10 
(0 . 33) 


(2 . 38) 

0 . 11 . 
(0 . 17 ) 

0 . 04 
(0 .06 ) 


4 . 14 
(1 . 89 ) 

0 . 47 
(0 . 21) 

0 . 21 
( 0 . 10 ) 


3 . West Bengal 


. 


0 . 67 
(1 . 92) 

0 . 08 
(0 . 23 ) 

0 .05 
(0 . 14 ) 

0 . 80 
( 2 . 29 ) 


, 


II I II I 


0 . 24 
( 1 . 34 ) 


0 . 80 
(2 . 79 ) 


29 


(4 . 22 ) 


1 . 69 
(2 . 61) 


4 . 82 
( 2 . 20 ) 


IV . Central Region 
1. Madhya Pradesh 


. 


. 


. 


. 


0 


0 . 31 
( 1 , 74) 

1 . 22 
(6 . 84 ) 


0 . 49 
(1 .71) 

2 . 56 
(8 . 95 ) 


. 91 
(2 . 97) 
2 . 93 
(9 .57) 


1 . 87 
(5 . 35) 

6 . 04 
(17 . 27 ) 


3 . 19 
(4 . 93) 

11 . 43 
( 17 .66 ) 


6 . 78 
( 3 . 10 ) 
24 . 18 
(11 . 05) 


2 . Uttar Pradesh 


. 


. 


. 


. 


A 


(8.58) 


( 10 .66) 


(12.54) 


(22. 62) 


( 22 . 59 ) 


30 . 96 
( 14 . 15) 


V . Western Region 
1. Gujarat . . 


. 


. 


. 


19. 87 


. 
. 
. 


0 . 14 
(1. 11) 

1 . 08 
(8 . 54 ) 


1. 93 
( 10 .82) 

0 .81 
(4 . 54 ) 


2 . Maharashtra 


1. 31 
(4 . 58) 

3 . 49 
( 12 . 21) 


1. 90 
(6. 21) 

2 . 33 
( 7 .61) 


2 . 62 
(7. 49 ) 

4 . 56 
( 13 . 04 ) 


8 . 08 
(12 .48) 

7 . 32 
(11 . 31 ) 


35. 85 
( 16 . 38 ) 

19 , 60 
( 8 . 96 ) 


. 


. 


. 


. 


18 


2 . 74 
( 15 . 36 ) 


19 , 87 


4 . 80 
( 16 . 79 ) 


4 . 23 
( 13 


1 

5 . 40 
(2 


55 . 45 


53) 


3 . 79 ) 


( 25 . 34) 


VI. Southern Region 
1. Andhra Pradesh . 

6 . 37 1 . 72 6 . 07 

(50 . 36 ) (9 . 64 ) (21. 23 ) 
2 . Kerala . . . . . . 

0 . 10 0 .07 0 .35 

(0 . 79) (0 . 39 ) (1 . 22 ) 
3. Mysore 

1 . 25 1 . 36 

1. 66 

(9 . 88 ) (7 .62) (5 . 81) 
4 . Tamil Nadu 

1 . 99 1 . 26 1 . 62 
( 15 . 73 ) (7 . 06 ) (5 .67) 

9 .71 4 .419 .70 

(76 . 76 ) (24 . 71) (33. 93) 
Grand Total . , : 12.65 17 .84 28.60 

( 100 . 00 ) (100 . 00 ) (100 . 00 ) 
Noto : - Figures within parenthesis are ‘perçcentages of the total, 


3 . 42 
( 11 . 17 ) 

0 .82 
(2 . 68 ) 

2 . 74 
(8 . 95) 

4 . 22 
( 13 . 78 ) 

11 . 20 
( 36 . 58 ) 

30.62 
(100 . 00 ) 


2 . 85 
(8 . 15) 

0 . 97 
(2 . 77) 

3 . 25 
( 9 . 29 ) 

3 . 68 
(10 , 52 ) 

10 . 73 
( 30 . 73) 

34 .98 
(100 , 00 ) 


3 .87 
(5 . 98 ) 
0 . 28 
(0 . 43) 

4 . 05 
(6 . 26 ) 

9 . 79 
( 15 . 13) 

17 .996 .94 
(27 . 80 ) 

64.7229.42 
( 100 . 00 ) 


28 . 90 
( 13 . 21 ) 

2 . 58 
(1 . 18 ) 
14 . 32 
(6 .54) 

24 . 90 
(11 . 38 ) 

70 .70 
( 32 . 31 ) 
218 .83 
(100 . 00 ) 
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238 . The Corporation stepped up the level of its opera 
tions during 1972 - 73 to a significant extent in Haryana, 
Uttar Pradesh , Gujarat and Tamil Nadu . So far , the Statos 
which have taken advantage of refinance facilities from the 
Corporation are in Southorn , Western and Northern regions, 
which accounted for 32 per cent, 25 per cent and 26 per 
cent, respoctively , of the aggregate disbursement ( Table 26 ). 
Assistance in other regions has been comparatively low in 
view of their weak infrastructure , deficiencies in institu 
tional credit and inadequate başiç technical data . However, 
Uttar Pradesh and Madhya Pradesh which a few years ear 
licr had little borrowing have recently been able to build up 
their facilities and have been ablo to avail themselves of 
larger refinancing facilities . In the near future , the Corpora 
tion expects to provide more assistance to Orissa . Promo 
tional efforts in the remaining Eastern and North Eastern 
States are expected to bear fruit after some time. 


poration borrowed Rs. 48 crores from the Government of 
India . The amount outstanding from the Government of 
India as on June 30 , 1973 stood at Rs. 125 crores . The 
Corporation also raised Rs. 11 crores by floatation of Bonds 
in the open market and borrowed Rs. 30 crores from the 
Long- Term Operation Funds of the Reserve Bank . In addi . 
tion , the Corporation made a temporary borrowing of 
Rs. 3 . 70 crores from the Reserve Bank . The aggregate dis 
bursement of Rs . 219 crores at the end of June, 1973 has 
been financed as follows : share capital Rs. 10 crores ; bor 
rowings from Government of India Rs. 125 crores; Reserve 
Bank of India Rs. 38 crorey and Bonds Rs. 39 crores. 


242 . The Corporation raised its lending rate from 
per cent per annum to 7 per cent with effect 
25 June 1973 . 


6 . 50 
from 


239. Land development banks continue to be the principal 
agency through which the Corporation s assistance is dis 
bursed . In 1972 -73, out of total disburgçment of Rs. 94 
crores , land development banks absorbed Rs. 86 crores in 
cluding Rs. 29 crores switched to IDA programmes ( Table 
27 ) . Assistance through State co - operativo banks and 
commercial banks is , howover incrcasing steadily . 
It is expected that consequent upon strengthening of their 
organisation for agricultural financing and the greater em 
phasis that the Corporation is placing on wider geographical 
spread and diversification of activities, commercial banks will 
acquiro greater importance in the programme of assistance . 


243. During the Fourth Plan period , the Corporation was 
expected to provide Rs. 300 crores by way of refinance . The 
Corporation has already disbursed Rs. 195 crores at the 
end of June, 1973 and expects to more than fulfil the Plan 
target by the end of March 1974 . Lending programmes for 
the Fifth Plan period are being drawn up. While the Cor 
poration will continue to place emphasis on minor in iga 
tion other types of schemes such as poultry , dairy , fishery 
and plantation will receive special attention . The Corpora 
tion proposes to strengthen its technical staff in order to 
assist financial institutions to appraiso these types of schemes. 


244. The Corporation has also invited the Stato Cov 
crnments to formulate schemes of development of forestry , 
deep sea fishing, milk production and anti-crosion and soil 
conservation schemes. Since 1969- 70 the Corporation has 
heca providing 100 per cent refinance facilities in respect 
of viable schemes sponsored by SFDA and MFALA . This 
concession which was to expire on June 30 , 1973 has been 
extended upto Juno 30 , 1973 . 


240 . During the year , two more credit projects relating 
to minor irrigation in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh 
with DA Assistance of $ 38 million and $ 33 million , respec 
tively, and one project relating to market development in 
Mysore State with IDA assistance of $ 8 million were ap 
proved by IDA . The total number of projects to be financed 
by ARC with IDA assistance has thus risen to twelve , in 
addition to one project being financed by IBRD in Uttar 
Pradesh . Total IbA assistance under those 12 projects will 
amount to 5316 million . 


245. In conformity with the development role undertaken 
by the Corporation in providing larger credit for agricul 
tural activitios and to ensure diversification and penct 
ration into new areas, the Corporation is having a 
fresh look at its own organisational structure so as to en 
sure quick and smooth flow of credit. To help the relatively 
underdeveloped states , steps are being taken in collaborar 
tion with the Reserve Bank to broad - base the training 
arrangements for their staff . The Corporation has also 
decided to open another technical consultancy unit at Cal 
cutta ( in addition to onc at Lucknow ) to deal with Eastern 
and North -Eastern States /Union Territories . 


241 . The Corporation invited subscription for its third 
Series of sharo issue of Rs. 5 crores in May , 1973 
which issue has been fully subscribed and allotment of 
shares made from July 1, 1973. During the year, the Cor 


Table 27 – Disbursement of Refinance by Agency 


(Rs. Crores) 


Agency 


1963 

to 
1968 


1968-69 


1969-70 


1970-71 


1971-72 


1972- 73 


Total 


1. Land Development Banks 


. 


. 


. 


. 


. 


11 , 90 
( 94 .07) 


15 . 95 
(89 .41) 


26 . 75 
(93. 53) 


26 .65 
(87. 00 ) 


28 . 39 
(81. 16 ) 

(5 . 37 ) 


86 . 14 . 
(91. 50 ) 
(63 . 58 ) 


195 . 78 
(89. 47) 
(68 .95) 


(of which IDA assistance ) . 
II. State Co-oporative Banks . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


0 . 20 
(1 . 58 ) 


1 . 29 
(4 . 51) 


1 . 19 
(3 . 92) 


3. 33 
(9 . 52) 


3 . 51 
(3 . 73) 


10 . 88 
(4 .97) 


1 . 36 
(7. 62) 

0 . 53 
(2 .97) 


III. Commercial Banks 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


0 . 55 
(4 . 35) 


0 . 56 
(1 . 96) 

- 


2 . 78 
(9 . 08 ) 
(1. 11 ) 


3 . 26 
(9 . 32) 
(0 .8 ) 


4 . 49 
( 4 . 77 ) 
(0. 4) 


12 . 17 
(5 . 56 ) 
(1 . 23 ) 


(ofwhich IBRD assistance ) , 


, 


, 


, 


, 


TOTAL 


, 


, 


, 


, 


, 


12 .63 
(100 . 00 ) 


17 . 84 
(100 . 00 ) 


28 . 60 
(100 . 00) 


30 . 62 
(100 . 00 ) 


34 . 98 
(100 .00 ) 


94 , 13 
(100 . 00 ) 


218 . 83 
( 100 . 00 ) 


Note : — Figures within parenthesis aro percentages of the total, 


Inclusive of Rs. 29 . 42 crores switched from ordinary debentures programme to IDA Projects. 
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IV . DEVELOPMENTS IN INDUSTRIAL FINANCE 


Industrial Developnient Bank of India 
IDBIS Promotional Functions and Policies 


246 . The financial assistance provided by the term -dend 
ing institutions in recent years has shown a rising trend . 
Both sanctions and disbursements have generally increased 
since the recession years of 1967 -68 and 1968-69 
( Table 28 ) . The disbursements Juring the fiscal year 1972 - 73 
continued to show an increase at Rs. 200 .6 crores; they 
were higher than Rs. 184. 5 crores recorded in 1971- 72 
( April-March ) . The sanctioned assistance WAS higher at 
Rs. 309.3 crores compared to Rs. 304,6 crores in 1971 - 72 . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Table 28 – Trends in Financial Assistance Sanctioned and 
Disbursed by Term - lending Institutions* 

(Rs. Crores ) 

Total Assistance* * 
Years 
( April-March ) 

Sanctions Disbursements 
1965 -66 . 

169 . 3 

105 . 8 
1966 -67 , 

· 122 .0 27. 9) 125 .6 ( + 18 . 7) 
1967- 68 . . . . 87 , 1 (- - 28 . 6 ) 105 . 0 16 . 4 ) 
1968 -69 . . . . 132 . 3 ( + 51 . 9 ) 85 . 8 ( - - 18 . 3 ) 
1969- 70 . . . . 153 .8 ( + 16 . 3) 116 . 3 ( + 35 .5) 
1970 -71 . . . . 225.7 (+ 46 . 7) 146. 7 ( + 26. 1) 
1971-72 

. 304 ,6 ( + 34 . 9) 184 . 5 ( + 25 .8 ) 
1972 -731 . . . . 309 .3 ( + 1 .5) 200 .6 ( + 8 .7) 


248 . The IDBI continued to follow vigorously during 
1972 - 73 ( July -June ) the policy of widening the scope and 
enlarging the size of its operations. The principal work in 
this connection relates to the active promotion of viable in 
dustrial projects particularily in the backward urcas. The 
Industrial Potential Surveys initiated in 1970 , have been 
completed for all States / Union Territories except Andaman 
and Nicobar. Of the 16 Industrial Potential Surveys carried 
out by the Study Toun , 12 reports relating to Assam , Aru 
nachal Pradesh , Bihar, Jammu and Kashmir, Nagaland , 
Madhya Pradesh , Himuchal Pradesh , Rajasthan , Tripura , 
Uttar Pradesh , Manipur and Orissa verc published . Thoso 
for Andhra Pradesh , Goa, Daman and Diu , Laccadive and 
Amindivi and Pondicherry Are under preparation . The pro 
ject ideas that have emerged from thesc surveys are being 
discussed with the concerned State institutions and Govern 
ments . The IDBI, with the assistance of other term -lending 
institutions, has already arranged for preliminary feasibility 
studies of 14 project ideas identified by the Study Teams for 
Assam , Arunachal Pradesh , Bihar, Orissa , Tripura and 
Meghalaya . 

249 . The IDBI continued to play the role of co -ordinator 
for various institutions at all-India and State levels and 
formed Inter -Institutional Groups ( LIGs) in 12 States to 
arrive at agreed decisions on issues connected with industrial 
projects . Further the channels of communication between 
the term - financing institutions and the Government have 
been strengthened with the setting up of the Central Co 
ordination Committee in 1972 under the Chairmanship of 
the Governor, RBI. This Co " .uittce , comprising heads of 
public financial institutions in tho Secretaries to the Gov . 
ernment of India in the Ministries of Finance , Industry , 
Company Affairs and the Planning Commission exchanges 
views on important policy matters having a bearing on in 
dustrial development and finance . 


Note : — Figuies in biackets represent percentage variations 
over the previous years . 


* Institutions covered aro IDBI, ICICI, IFCI, IRCI, SFCS 
and SIDCS/SIIC ) . 


* * Total assistance comprise : (i) in respect of IDBI, all types 
of assistanco including refinance of industrial loans and of 
export credit and rediscounting of bills, with the exception of 
guarantees and subscription to shares and bonds of financial 
institutions (refinance of SFCs industrial loans are of course 
excluded to avoid double counting ) and ( ii ) for other institutions 
all types of assistance except guarantecs . 


* Provisional. 


The accounting year* however, is not the same for all 
the financial institutions. If the figures relating to the reg 
pective accounting years for 1972 -73 aro considered , total 
financial assistance sanctioned by the term -lending institu 
tions at Rs. 331 crores showed an increase of 3 per cent 
over the previous year s level of Rs. 321 crores . Disbursc 
ments of assistance during 1972- 73 amounted to Rs. 214 
crores , compared to Rs. 178 crores in the previous year 
a rise of about 20 per cent. The operations of term - lend 
ing institutions during he year under review have had a 
significant impact on the actual investment in the private 
sector of industry . 


Technical Consultancy Scheme 

250 , During 1972 - 73 the IDBI also took initiative in 
setting up a zonal organisation called North Eastern Indus 
trial and Technical Consultancy Organisation Ltd . (NEITCO ) 
at Gauhati on May 28 , 1973 , to cater to the needs of States / 
Union Territories in the North -Eastern region , As in the case 
of Kerala Industrial and Technical Consultancy organisation 
(KITCO ) , NEITCO will also function as technical con 
sultancy service centre and will ( i) carry out surveys , ( ii) 
prepare project profiles and feasibility reports , ( ii) identify 
potential entrepreneurs , ( iv ) undertako techno- economic 
appraisal, market research , project supervision , etc . 

251. Mention was made in the previous Report regarding 
the setting up of KITCO in February , 1972 to facilitato the 
work with regard to project formulation , appraisal and 
supervision . During the first sixteen months ended June 1973 , 
KITCO received as many as 374 enquiries covering a wide 
range of small and medíuin scale industries. Of these , 329 
applications forming about 90 per cent of the total applica 
tions received emanated from entrepreneurs and the remain 
ing from the financial institutions guch as the State Financial 
Corporations and the banks. So far 86 cases received from 
entrepreneurs involving an investment of Rs. 34. 1 crores have 

already inaterialised into concrete project ideas ; these hava 
- been taken on hand for preparation of project reports . Pro 
jects in respect of 14 of these schemes involving investment 
proposals of Rs. 3 .6 crores have been furnished to the parties 
and work in respect of 66 schemes is in progress . Six of the 
project ideas have been dropped by the entrepreneurs. 


247. The increase in sanctions of financial institutions 
(april -March ) this year was mainly due to a rise in foreign 
currency loans by term -lending institutions. There was a 
decline in underwriting and direct subscriptions to shares 
and debentures. On the other hand, a substantial increase 
took place in sanctions and disbursements of foreign currency 
loans by ICICI and IFCI, Assistance PRO 
vided by the SFCs also showed a marked rise ( see Table 
29 ) . A bulk of this assistance has gone to the small sec 
tor industry and small road transport operators. As for 
financial assistance to small -scale industries, there was an 
increasc in credit extended to this sector by Rs. 60 crores 
to Rs. 625 crores during the year 1972 -73 ( April-March ) . 


252. It is significant to mention that KITCO co- sponsored 
with the School of Management, Cochin University , an entro 
preneurial development programme, extending over a period 
of 5 months , to train candidates in the preparation and imple 
mentation of industrial projects . The course covered 27 can 
didates. 


253. In order to provide greater inducement to entropro 
neurs to spread out in relatively backward areas of the 
country , the IDBI decided in January , 1973 to extend con 
cessional direct assistance to new projects coming up in spc 
cified backward districts with capital cost upto Rs. 3 crores 


" The accounting year of IDBI and IFCI is July -Jung, that 
of ICICI is January - December and of SFCs, is April-Maich . 


Table 29 - Assistance Sanctioned and Disharsed by Term - Financing Institutions during 

1971- 72 and 1972 -73 (April -March ) 
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(In Crores of Rupees ) 


Underwriting and direct 

subscriptions 


Rupee loans 


Foreign 
currency 

loans 


Debentures 


Total 


Rupee loans 


Underwriting and direct 

subscriptions 
Foreign 
Currency Ordinary Debentures 
loans 

Preference 
shares 


Total 


Ordinary 

and 
Preference 
shares 


and 


- 


- 


- 


1971 - 


1972 - 

73 


1972 - 1971 1972 - 1971 - 1972 - 1971 - 1972 
72 73 72 73 72 

73 


1971 


1972 


1971 


1971 


1972- 1971- 1972 . 1971 - 1972 . 1971- 

73 72 73 72 73 72 


1972 

73 


IDBI 


. 


. 


. 


. 


. 


3.5 13. 3 


2 .8 


- 


3. 5 


1 .0 


0 .8 


0. 4 


66 . 7 
(19 . 1) 


78 . 8 
(17 .4 ) 


20 .3 


IFCII 
ICICI 
IRCII 
SFCsť 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


87 .7. 128 . 6* - - 
(27 . 9) (22. 0) 

38 .2 23 .7 5 .2 2. 8 
13.4 12 .0 29 .1 22 .5 
6.1 6.6 - - 
77 .8 63 .4 - - 


3. 1 
3. 7 

- 
0 .9 


2 .2 
3. 7 

- 
0 .7 


3.3 

- 
- 


1.5 
- 
- 


94 .0 141.9 
(27 . 9) (22 . 0) 

47.5 28 .7 
49. 5 39 . 7 
6.1 6.6 
78 . 7 64 .1 


62. 4* 
(19 .1) 
21.8t 
7.9 
4.2 
44. 1 


77. 4* - - 
(17 . 4) 
16 .17 4 . 1 3. 4 
8 .0 28 .0 20. 5 
1.6 - - 
39 .0 - - 


1.6 
2. 5 

- 
0.6 


0 .8 
1.6 

- 
0.6 
3. 6 


0. 8 - 
1.3 0 .2 
- - 

- - 
0 .03 0. 03 


39 .7 

4.2 
44 .7 
17 . 7 


30 .3 

1.6 
39 .6 
14 . 4 
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SIDCs 


. 


. 


. 


24. 6 


16 .4 


- 


- 


8 .8 


7. 1 


0 .1 


0 . 1 


33. 5 


23 .6 


13 .2 


10 . 7 


- 


- 


4 .5 


247. 8 250 .7 
(27 . 9) (22 . 0 ) 


34 .3 25. 3 20 .0 27. 0 


7 .2 


32. 1 23 .9 12 . 7 


7.6 


2. 9 


0 .6 


1. 6 309 .3 

(27 . 9) 


304 .6 
(22 .0 ) 


153. 6 
(19 .1) 


152 . 8 
(17 .4 } 


201 .3 
(19 . 1) 


185 .0 
( 17 . 4 ) 


- 


3 .2 


7 .0 


10 .2 


- 


1. 6 


4 .0 


5 .6 


1 . 6 


UTI $ 
LIC * 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


- 
14.1 


- 
- 


- 
- 


3.2 
4.7 


11. 8 
4.3 


15. 0 - - 
1 23 . 0 .9 
ma 


- 
- 


1 .0 
2.5 


0 . 6 
1.9 


. 


Note :- Data are provisional, 


* Comprising direct loans, refinance to banks and rediscounts . Refinance to SFCs, indicated separately within brackets , is excluded to avoid double counting since this is covered 

under loans of SFCs . 
+ Including disbursement on account of guarantees . 
Data are provisional, 
Data for 1972-73 are provisional and those for 1971- 72 are revised . 
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. . Figures for 1972 - 73 are not available . 
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and to expansion projects with total investment (i. c .) net 
fixed assets plus not working capital of the existing unit and 
the cost of the expansion project together ) also upto Rs. 3 
croreg as compared to the previous limits of Rs. 1 crore and 
Ks. 50 lakhs , respoctively . The scheme has been further 
liberalised in June 1973. Under the revised scheme, conces 
sional rupee loan assistance upto Rs. 2 crores and under 
writing upto Rs. 1 crore would be available from the IDBI, 
in participation with other tesm - financing institutions (viz ., 
the IFCI and the ICICI ) to new concerns setting up pro 
jects in specified backward districts , irrespective of project 
cost. Thc assistance in excess of the above ceiling would 
generally be extended on normal terms, though exception may 
be made in special circumstances on the merits of each case . 
Concessional finance for expansion / diversification projects in 
identilied backward areas undertaken by existing concerns 
would be considered on selective basis, keeping in view the 
pioſitability potential of the existing and proposed new pro 
ject, the location of tho new project and other related factors. 


financial institutions . The special refinance rate for small 
scale industrial units coverod under the Credit Guarantco 
Scheme remains unchanged at 5 per cent ( with a ceiling of 
8 . 5 per cent on the rate charged by financial institutions) 
for loan assistance upto Rs. 25,000 . This rate has been step 
ped up to 5 . 5 per cent with a ceiling of 9 per cent on tho 
rute charged by financial institutions for loun Assistance in 
excess of Rs. 25 ,000 . The special refinance rate for loan 
assistance to eligible industrial units in specified backward 
districts has been raised from 3 . 5 per cent to 4 per cent 
(with a ceiling of 7 .5 per cent on the rate charged by 
financial institutions ) . The rediscount rates on machinery 
bills have been revised upwards by 1 per cent; the bank s 
maximum discount rates should be only 1 per cent higher 
than the IDBI rediscount rates . Further , the threc -tier system 
has been replaced by two -tier system with the IDBI rate of 
7 per cent for bills maturing upto 36 months and 6 . 5 per 
cent for bills maturing above 36 months . 


IDBI s Operations 


254 , The IDBI also decided to extend the concessional re . 
finance to the full extent in respect of all eligible loans of 
SFCs and banks upto Rs. 30 lakhs to small and medium -sized 
projects in the specified backward areas provided the paid -up 
capital and reserves of the recipient unit did not excecd Rs. 1 
crore . This criterion would be applicable both to new projects 
and existing units embarking on the expansion in capacity and 
modernisation , Concessional refinance assistance was carlier 
available in respect of loans upto Rs. 20 lakhs to new as well 
as expansion projects of units involving investment in fixed 
assets (on the basis of the original price paid ) not exceed 
ing Rs. 50 lakhs or with total tangible assets not exceeding 
Rs. 75 lakhs . 


258. An important feature of the IDBI s operations during 
1972 - 73 was a marked rigo in the number of applications 
to 2739 from 1966 in 1971- 72 on which project assistance 
was sanctioned ( . e. assistance other than for exports and 
guarantees ). The financial value of project assistance re 
corded a significant rise from Rs. 140.7 crores to Rs. 148 . 3 
crores in 1972 - 73 . Sanction of assistance for exports of 
engineering goods, however , showed a decline . 


259 , IDBI s total disbursements of Rs. 106 ,6 crores dur 
ing 1972 -73 were higher than Rs. 94 , 0 crores during 
1971- 72 and were financed mainly by ( i ) rcpayments by 
borrowers and sale of investments (Rs. 63 . 5 crores, 
( ii) borrowings from RBI s Long - Term Operations Fund 
( Rs. 36 . 3 crorcs ) and ( iii) borrowings from market through 
floatation of bonds (Rs. 16 .0 crores ). Total effective sanc 
tions since the inception of IDBI upto the end of June, 1973 
amounted to Rs. 774 .7 crores (excluding guarantocs ) and 
Rs. 803. 2 crorea ( including gurantccs ) . Total utilisation of 
assistance aggregated Rs. 564.6 crores . 


255. Another aspect that has widened the scope of the 
IDBI s refinance facilities during the year was sanction of $ 25 
million loan to the IDBI by the International Development 
Association . The Project Agreement between the IDA and 
the ĮDBI and the Development Credit Agreement between 
the IDA and Government of India were signed on Feb 
ruary 9 , 1973 . Tho credit became effective from June 22 , 
1973. The amount would be utilised for on lending 
to the Stato Financial Corporations for financing the 
foreign exchange requirements of medium and small-medium 
projects having project cost not exceeding Rs. 1 crore . Tho 
refinance facilities under the IDA credit will be availablo 
against SFC loan for setting up of new industrial projects 
and also for expansion , diversification , modernisation or re 
novation of the existing units in cases where at least some 
portion of the loan is for financing import of equipment 
from abroad and in special case , the cost of technical know 
how and enquiring fees . The Government of India has 
simplified the procedure for issue of import licences under 
the credit. 


260. Upto the end of June 1973, the JDBI has sanctioned 
concessional assistance of Rs. 30 .9 crores (nearly two -thirds 
of which was by way of refinance ) on 861 applications in 
the specificd backward districts, of which Rs. 13 , 1 crores 
on 584 applications were granted during 1972 - 73 . An in 
teresting feature of the sanctions under direct assistance to 
industrial concerns ( other than for exports ) is the very sig 
nificant increase in the number of projects assisted from 36 
in 1971 - 72 to 63 in 1972 -73, indicating a wider dispersal of 
assistance . 


Amendment to IDBI Act 


256 . An important development during the year was the 
umendment to the IDBI Act, 1964, effectivo December 
24, 1972, enabling the JDBI to ( i ) assist concerns engaged 
in maintçnance and repairs , testing or servicing of machinery , 
vehicles , vessels , motor boats, trailers , tractors as also con 
cerns engaged in fishing or in providing shore facilities for 
fishing or maintenance estaten , (ii) extend refinance for es . 
tablishincnt of industrial estates ; ( iii) grant loans and ad 
vances to any person exporting products of industrial con 
cerns or to any person outside India in connection with the 
export of capital goods from India or for the execution of 
turn - key projects outside India by Any industrial concern or 
by any person in India ; ( iv ) rediscount the machinery bills 
of stockists and selling agencies ; and ( v ) subscribe to or 
purchaso stocks, shares , bonds or debentures of any other 
financial institutions outside India , as may be the case . 


261. Of the 63 units assisted during the year , 48 units 
( including 6 in public sector ) envisaged the setting up of 
new capacity or expansion / diversification of cxisting capacity 
in various types of industries such as iron and steel, machi. 
nery, etc . These included 2 projects sponsored by technician 
entreprencurs, one each in the field of special papers and 
steel castings. Among the bigger projects assisted during the 
year, were petrochemnical project of Assam Petro -Chemicals , 
Ltd . ( assistance Rs. 2 . 2 crores ), expansion project of 
Indian Iron and Steel Co . Ltd . (Rs. 22 ,0 crores ), rehabi 
litation /modernisation scheme of Tata Electric Companies 
( Rs. 2 .8 crores ) and Madras Cements Ltd . ( Rs. 2 .7 crorcs ) . 
Utilisation of direct assistance ( other than for exporty ) has 
more than doubled to Rs. 30 .2 crores during 1972 - 73 from 
Rs. 11.4 crores during 1971-72 . 


IDBI s Structure of Interest Rate 

257, There was a revision of the IDBI s structure of in 
terest rates during the course of the year. The direct lend 
ing rate was revised with effect from June 16 , 1973 from 
8 .5 per cent to 9 per cent and lending rate to eligible units 
in specified backward districts from 7 per cent to 7 .5 per 
cent. The general rate of refinance would be 7 per cent with 
1 ceiling of 10 . 5 per cent on the rate to be charged by the 


262 . The number of applications sanctioned under tho 
scheme of refinance of industrial loans rose sharply from 
1733 to 2407 and the amount of assistance from Rs. 27 . 5 
crores to Rs. 33 . 3 crores . Utilisation of assistance under re 
finance of industrial loans increased by Rs. 1 crore to 
Rs. 25, 0 crores in 1972 - 73. A bulk of the assistance under 
the scheme has been in respect of small -scale industrics in 
cluding small road transport operators . The proportion of 
refinance assistance to this sector to total refinance has in 
creased from a mere 5. 4 per cent in 1967- 68 to 67 per cent 
in 1971 - 72 and further to 76 per cent in 1972 - 73 . 
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Export Amtstance 


263 . Sanctions under export finance ( participation scheme 
and refinance of export creclit ) Jeclined sharply to Rs. 2 . 8 
crores during 1972 - 73 as gainst Rs. 22.6 crores in 1971-72. 
Lower sanctions during the year may be attributed to the 
provailing uncertaintics on the international monetary scene 
and suspension of fresh contracts with some countries on 
deferred crcdit ternis . Morcover , certain partics to whom 
substantial direct cxport finance was sanctioned during. 
1971 - 72 could not avail of it during 1972 -73 on account of 
difficulties in executing the contracts . Utilisation of export 
finance also declined from Rs. 15. 0 crores in 1971 -72 to 
Rs. 6 . 1 crores in 1972-73. 


of the proccding year. This increase was due to an all 
round rise in the amounts sanctioned by ICICI. Disburse 
ments were also higher at Rs. 39 .7 crores as compared with 
Rs. 30. 3 crores a year ago . Substantial improvement was 
also observed in the IFC s sanctions which increased to 
Rs. 47. 5 crores during 1972 - 73 from Rs. 28 . 7 crores during 
1971 - 72 . Disbursements too registered an increase from 
Rs. 20 .3 crores to Rs. 28 . 3 crores during the year. 


Operations of State Financial Corporation 


264 . Sanctions under the Bills Rediscounting Scheme 
were higher at Rs. 49. 8 crores in respect of 231 manufac 
turers / sellers during the year as against Rs. 45 . 3 crores for 
204 manufacturers /sellers during 1971- 72 . 


270. The operations of 18 State Financial Corporations 
including the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation 
Lid . ( TIC ) recorded some improvement during 1972 -73 
( April-March ) . The total loans sanctioned by them during 
1972 - 73 amounted to Rs. 77 . 8 crores compared to Rs. 63. 4 
crores in the preceding year . Disbursements also increased 
to Rs. 44 .7 crores as against Rs. 39 .6 crores in the previous 
year. Loans outstanding as at the end of March 1973 
amounted to Rs. 184 . 2 crores or 19 . 1 per cent higher than 
a year ago . The bulk of the financial assistanco continued 
to be granted to units in the small - scale sector and such 
assistance formed nearly 72 per cent and 68 per cent of 
the total sanctions and disbursements, respectively . 


Industrial Reconstruction Corporation of India (IRCI) 


265. The salient features of the operation of IRCI during 
1972 -73 ( July - June ) were an increase by about one and a 
half times in the disbursal of assistance, a widening of its 
area of operation to Statcs such as Andhra Pradesh , Maha 
rashtra , Delhi and Kerala ; promotion of a modern typo 
central textilo processing unit and its active association with 
the running of the units taken over by the Government of 
India under the Industries (Development and Regulation ) 
Act, 1951. IRCI received 75 applications for assistance during 
tho year, taking tho total number of applications received so 
far to 416 . Of the 416 Applications, the IRCI had completed 
study in respect of 277 such Applications and sanctioned 
Assistance on 66 applicationg for Rs. 12 .7 crores . 211 appli 
cations were disposed of either because the units were not 
viable or eligible for assistance . Of the remaining 139 cases, 
3 were ready for sanction of assistance and 46 crorce were 
under study. 


271. The SFCs Act, 1951 was amended in December 
1972 . The amendments, inter alia , provided for (i) widen 
ing , functionally and geographically , the scope of SFC : 
operations and enabling them to finance certain activities, 
viz., concerns engaged in the maintenance, repair , testing and 
servicing of machinery , vehicles and vessels, assembling 
and packing, fishing, consultancy services, etc., ( ii ) the 
creation of a spocial class of share capital, which would 
be subscribed to by tho concerned State Government and 
the Reserve Bank and carrying no minimum dividend obll 
gation , to help SFCs to provide soft loans to or participate 
in the cquity of weaker segments of small and medium 
industries sector, and (ii) increase in the ceiling of total 
assistance that can be granted to individual units in the 
corporate sector and co - operatives from Rs. 20 lakhs to 
Rs. 30 lakhs and from Rs. 10 lakhs to Rs. 15 lakhs in the 
case of other units. 


266 . From its inception upto the end of Juno 1973 , IRCI 
has sanctioned Rs. 13. 2 crores to 67 sick / closed industrial 
units employing a total labour force of 47466 . In addition , 
the IRC has arranged assistance of the order of Rs. 8 .0 
crores from banks for meeting their working capital needs. 
More than one-half of the assistance sanctionat was in rospect 
of units in the engincering industry ; the textile industry 
claimed about 10 per cent. Utilisation of assistance upto 
the end of June 1973 amounted to Rs. 6 . 3 crores ( inclusive 
of guarantee assistance of Rs. 1. 4 crores) in respect of 46 
of the 67 assisted units. 


272. International Development Association ( DA ) sanc 
tioned in January 1973 a line of credit of $ 25 million to bo 
channelled through IDBI to SFCs for the purpose of financ 
ing import of plant and equipment by small and medium 
sized concerns. The credit will be available only in respect 
of projects having project cost not exceeding Rs. 1 croro. 
The credit is linked to a programme of strengthening and 
improving the effectiveness of SFCs as regional develop 
ment banks . In this context, the Reserve Bank , on its part, 
is conducting a series of training course for the benefit of 
officers of SFC ,, 


267 . Having regard to the particularly serious position of 
industries in West Bengal, the IRCI has taken steps to 
promoto a new unit, namely , Textilc Processing Corporation 
of India Ltd . at an estimated cost of Rs. 450 lakhs. 


Subscription to Shares and Bonds of Other Financial Insti 
tutions 


268. During tho year, the IDBI contributed Rs. 1. 3 crores 
to the fourth public issuic of dcbcntures of ICICI. With 
this tho total assistance of the IDBI to that institution sinca 
inception amounted to Rs. 19 . 7 crores upto the end of June 
1973. With repayment of Rs. 1.6 crores being tho instal 
ments of loans taken by ICICI in 1966 -67 and 1967- 68 , 
IDBI s holdings of ICICI debentures Amounted to Rs. 18 . 1 
crores at the end of June 1973. The IDBI also contributed 
Rs. 41, 3 lakhs to the paid -up capital of IFCI. Besides , tho 
JDBI subscribed Rs. 1. 1 crores to the share capital of thrco 
SFCs bringing IDBI s total subscription to share and bonds 
ipsuçs of all SFCs to Rs. 8 . 9 crores. 


273 . The Sixteenth Conference of the Chairman and 
Managing Directors of all SFCs ( including TIIC ) was held 
at Bombay on April 3 , 1973 . Besides reviewing the work 
ing of SFCs the Conference discussed the scope and impli 
cations of the recent important amendments to the SFCs 
Act , procedure for availment of the IDA line of credit and 
programme for the upgrading of the SFCs, etc . The Report 
of the Working Group set up by the Reserve Bank to 
devise the mechanics of coordination between SFCS and 
commercial banks for assisting industries in the small and 
medium sectors is expected to be ready shortly . 


Financing of Small-scale Industries 


Credit Guarantee Scheme 


Other Term - lending Institutions 


ICICI and IFCI 


269 . There was an appreciable increase in the ICICI . 
sanctions comprising direct loans ( rupee and foreign currency 
loans) , underwriting of and direct subscriptions to shares 
and debentures and guarantces during 1972 -73. The sanctions 
rose to Rs. 49,5 crores during 1972 - 73 (April -March ) as 
against Rs.39 ,7 crores sanctioned in the corresponding period 


274 . The modified Credit Guarantce Scheme has further 
extended its operations to cover some more institutions 
during the year . So far , 183 credit institutions comprised 
of all the major commercial and co -operative banks and 
SFCs have joined the modified Scheme. During 1972 -73, 
9 unlicensed primary urban co -operative banks were including 
in the list of specified credit institutions , and one central 
co-operative baoks and 7 unlicensed primary urban co 
operative banks have joined the Scheme by executing the 
necessary agreements . The Scheme was also extended to 
cover units engaged in servicing and repairing of mechanised 
vessels . 
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280 . During the year under review , there was in evidenco 
a continuation of the two main features concerning the flow 
of scheduled commercial bank s credit to small-scale units 
which were observed in the previous year. These two 
features are : ( i ) a steady decline in the average amount of 
credit Jimits sanctioned per unit implying larger financing 
of smaller units in small scale sector and ( ii ) growing 
involvement of banks in financing small- scale industries in 
industrially backward States . The average amount of credit 
sanctioned per unit declined from Rs. 76 ,900 at the end of 
December 1971 to Rs. 74 .40 at the end of December , 1972 . 
The share of industrially backward States viz ., Himachat 
Pradesh , Jammu and Kashmir and Rajasthan in total bank 
credit to small- scale industries has also increased , 


275. The amount of guarantees outstanding as at the 
end of May 1973 stood at Rs. 1094,95 crores as against 
Rs. 891.72 crores at the end of May 1972 reflecting 
a considerable increase in the flow of credit to 
small -scale sector is also wider coverage under the 
Scheme. The number and aniount of claims raid since the 
inception of the Scheme in July , 1960 Lipto May, 1973 aggre 
gatcd 420 and Rs. 66 . 55 lakhs, respectively , while the 
recoveries in the claims paid accounts Amounted to 
Rs. 14 .21 lakhs. In cases , where the claim payments 
have been fully recovered , credit facilities cxtended 
to the concerned industrial units would again be eligible for 
the guarantec facilities . The test check programme which 
was launched in 1970 -71 to ensure that credit institutions 
cxercise due care both in the sanction and recovery of loans 
to small- scale industrial units could not be completed 
in 1972 -73 owing to paucity of staff . The number 
and amount of advances in default, which may lead to settle 
ment of claims stood at 7105 and Rs. 20. 72 crores respecti 
vely , as at the end of May 1973 , the latter constituting 1 . 9 
per cent of the aggregate amount of outstanding guarantees as 
on the date. The Guarántce Organisation , as a matter of 
procedure , continued to inspect the accounts under default in 
order to have first hand knowledge of the genesis of defaults 
and problems faced by tho credit institutions. The Guarantee 
Organisation suggested to the concerned banks nursing of the 
account in respect of thc units which showed promise of 
retrieving their position ; in fact, its efforts have yicided 
favourable results in a number of cases . The Guarantee 
Organisation has, till March 31, 1973, conducted inspection of 
902 units whose advances are in default and suggested nurs 
ing programmes for rehabilitation in the case of 64 units . 


281. The credit extended by the State Bank of India 
Group amounted to Rs. 255 crores at the cnd of December 
1972 showing a rise of Rs. 28.0 crores over March 1972 
as compared to a rise of Rs. 23 crores in the corresponding 
period of 1971. The increase in the number of units financed 
by the State Bank of India Group between March And 
December 1972 was also Jarger at 8 , 722 as against 4 , 805 
between March and December 1971. Outstanding credit to 
small-scale industries by the 14 nationalised banks stood at 
Rs. 3153 crores covering 69,133 units at the end of Dcccm 
ber 1972 ( increase of Rs. 32 crores over the March 1972 
level) as against Rs. 263. 0 crores covering 56 , 200 units at 
the end of December 1971 ( increase of Rs. 19 crores over 
March 1971 level ) . 


282 . The aggregato of term loans sanctioned to small 
scale industries by the banks amounted to Rs. 127 crores as 
at the end of 1972 . Outstanding term loans increased from 
Rs. 88 . 5 crores covering 27 , 600 units at the end of March 
1972 to Rs. 94 .8 crorcs covering 30 .240 units at the end of 
December 1972 . The share of term loans in total bank 
credit to small-scale industries ( outstandings ) at the end of 
December 1972 WAS 14 . 7 per cent as compared to 15 .4 per 
cent at the end of March 1972 . 


276 . Till recently , expenses incurred by the credit insti 
tutions after invocation of the guarantces in respect of their 
advances to the small -scale industries were not allowed to be 
deducted from the subscqucnt recoveries made in the relative 
accounts. The credit institutions, therefore , generally pre 
ferred to submit claims only after taking all the necessary 
steps for recovery of the advances, including institutions of 
legal proceedings against the horrowers so that the expenses 
incurred in that connection could be included in the amounts 
in default and a proportionate share claimed from thc Guaran 
tec Orginisation . This prevented the credit institutions from 
taking advantage of the element of refinance available under 
the Scheme by preferring claims promptly . Therefore , on 
the recommendation of the Guarantcc Organisation , the Go 
verr 
YOIMICNIL OL inuid , nas accided that expenses of the nature of 
normal banking charges may be allowed to be deducted from 
the gross recoveries effected . 


283 . The credit limits sanctioned to craftsmen and other 
qualified entrepreneurs at the end of December , 1972 totalled 
Rs. 27 crores covering 10 . 150 units . Outstanding credit stood 
at Rs. 17 crores. two - fifths of which wa s accounted for by 
the State Bank of India Group . 


277. Following the outhreak of Indo -Pakistan hostilities in 
early December 1971, some of the provisions of the Scheme 
were temporarily liberalised in order to mitigate the difficul 
tios experienced by small-scale industrial units located in thọ 
Areas adjoining our borders with Pakistan . These liberalised 
provisions were further extended upto March 31, 1973 in the 
Western region , whereafter they ceased to be in operation . 


278 . Certain proposals for extending guarantee facilities on 
a more liberalised basis in respect of advances granted under 
the technicians /enterpreneurs scheme worked out and sub 
mitted to Government for approval Jast year , were further 
discussed with the Ministry of Finance. The higher cover 
of 90 per cent is now proposed to be made available for 5 
years from the date of thc first disbursal of an advance as 
against a period of 3 years proposed earlier . Although it 
was previously proposed to raise the guarantec fee from 1 / 10 
of 1 per cent to 1 / 4 of 1 per cent during the relevant period , 
no increase in the existing rate of guarantee fec is now en 
visaged . The modified proposals are now under consideration 
of the Government. 


284 . As at the end of December 1972 , the credit limits 
sanctioned to small road and water transport operators 
amounted to Rs. 95 .7 crores spread over 39 ,610 units. The 
amount of outstanding credit ( at Rs. 68 crores) to this class 
of borrowers at the end of December 1972 recorded a rise 
of Rs. 8 . 6 crores over March 1972 level which was about 
the same ( Rs. 8 .3 crores ) as that over the comparable period 
of April-December 1971. 

285. Fourteen of the scheduled commercial banks sanc 
tioned credit limits aggregating Rs. 6 crores for setting up 
of industrial estates at the end of December 1972 , covering 
52 accounts , the balance outstanding being Rs. 4 crores. 

286 . During the year under review , the Working Group 
on Financing of Industrial Estates appointed by the Bank in 
1970 submitted its report. The Group has cmphasised the 
nced for financial institutions such as banks and 
State Financial Corporations for financing industrial estatcs 
in urban and semi- urban centres. According to the Group , 
the responsibility for financing estates in rural arcas , how 
ever , should largely lie with the Governments of the res 
pective States. The Group has urged the State Governments 
to play a crucial role in establishing industrial estates in the 
vicinity of urban and semi- urban centros , where there is 
considerable scope for the use of industrial sheds. According 
to the findings of the Group, although the programme of 
Industrial estates has made good progress during the last 
decade or so , there are still certain deficiencies in its in 
plementation particularly in rural areas. These deficiencies , 
the Group has emphasised, should not be regarded AS 
deterrent for setting up new industrial estates. 


Schedule Commercial Banks Advances to 
dustries 


Small -scale In 


279 . The credit extended by scheduled commercial banks 
to small- scale industries ( including term loans and advances 
granted to craftsmen and other qualified entrepreneurs) roso 
by about Rs. 70 crores to Rs. 645 crores during the first threo 
quarters of 1972 - 73 ( April -March ) . The share of small 
scale industries in the total bank credit showed a rising trend 
from 10 . 3 per cent as at the end of December 1971 to 11. 7 
per cent at the end of December 1972. 
133 G of I / 73 --- 19 


Unit Trust of India 
Unit Scheme, 1964 

287. Sales of units during 1972 -73 at Rs. 23 .0 crores 
were substantially higher as compared with Rs. 15 . 1 crores 
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during 1971 - 72. The decline in the salcs of units witnessed dollar at the close of the preceding working day and the 
during the last two years was not only reversed in 1972-73 Bank s spot buying rate for sterling prevailing on tho dato of 
but sales of units established a new iecord , because of the purchase . The rate for forward purchase , for delivery upto 
favourable impact of measurcs announced at the commence three months or six months at the seller s option , was the 
ment of this year, viz ., increase in the rate of dividend from Cross rate between the london market s appropriate forward 
8 per cent for 1970 -71 to 8 .25 per cent for 1971- 72 , lowering buying rate for the U .S . dollar at the close of the preceding 
of special offer price from Rs. 10 .60 in July 1971 to working day and the Bank s buying rate for forward sterling 
Rs. 10 .45 in July 1972 and reduction in the gap between for the appropriate delivery . Between July 19 , 1966 and 
the sale and repurchasc prices from 40 paise to 30 paise . August 17 , 1971 , the State Bank had mado forward purchases 
With the improved income position during 1972 - 73 , the of U . S . dollars on account of the Bank . 
Unit Trust was able to declare a higher dividend of 8 . 50 per 
cent for the year . 

295. In view of the uncertain conditions in the international 

foreign exchange market which led to their closuro and a 
288 , Units of the face value of Rs. 3. 0 crores were re 

further devoluation of the U . S . dollar on February 12 , 1973 , 
purchased during 1972 -73 as against Rs. 2 ,6 crores during 

the Bank suspended forward purchases of U . S . dollar and 
1971- 72. The total fuco value of units sold and outstanding 

sterling with effect from February 12 and 13 , 1973 respective 
with the Trust as at the end of June 1973 amounted to 

ly . The Bank , however, continued to purchase and sell sterl 
Rs. 124 . 8 crores, the total number of unit holding accounts 

ing for ready delivery from authorised dealers at the rates 
registered with the Trust being over 5 lakhs . 

prevalent on February 12 , 1973 , viz., the rates that were 

fixed on July 4 , 1972. Forward purchases of sterling for de 
Unit- linked Insurance Plan 1971 

livery upto six months only at the same rates as were pre 
289. The progress under the Unit-linked Insurance Plan 

viilent on February 12 , 1973 were also resumed with effect 
during 1972 - 73 was notable. Sales under the Plan amounted from March 8 , 1973 . 
to Rs. 13.0 lakhs, new participants being 1312 for a target 
amount of Rs. 1. 1 crores. This compared with Rs. 3 .2 lakhs 

Introduction of Exchange Control hy the U .K . with Sterling 
under 503 applications for a target amount of Rs. 41 lakhs 

Area: Countries 
received from October 1971 to June 1972. 
290 . The total investible funds of the Trust aggregated 

296 . Along with the decision to float tho pound sterling, 
Rs. 142. 0 crores as on June 30 , 1973. Of the investments , 

the U .K . authorities restricted from June 23, 1972 the sterl 
ordinary shares accounted for Rs. 60 . 7 crores (42.8 per cent ), 

ing area to the U . K . and the Republic of Ireland for pur 
preference sharcs for Rs. 14 . 9 crores ( 10 . 5 per cent ) and dc 

poses of exchange control and designated persons resident 
bentures for Rs. 48 . 1 crores (33 .9 per cent). The balance 

in the countries previously designated as scheduled territories 
of Rs. 18 . 3 crores ( 12 . 8 per cent ) represented investment in 

(other than the Republic of Ireland) as non -residents and tho 
Government Securities and Corporation Bonds , advance de 

existing sterling accounts as External Accounts . Consequent 
posits against commitments for debentures , preference and 

ly foreign countries were classified into the following two 
equity sharcs , advance call deposit for ordinary shares , bridy 

categories from November 3 , 1972 for purposes of the Indian 
ing finance , other deposits, application money for ordinary 

exchange control : 
and preference shares , and call and short notice deposits with 

( 2 ) External Account Countries : All foreign countries other 
banks. 

than those listed in (b ) below but including the U .K . and 

other former scheduled territories (i.e ., sterling arca COUN 
291 . To enhance the popularity of units among the in 

trles ); and 
vesting public , tbc network of approved agents and brokers 
was expanded and their number rose to 3 ,641 and 362, res 

(b ) Bilateral Account Countries : Bulgaria , Czechoslovakia , 

German Democratic Republic (East Germany ), 
pectively , at the end of Juno 1973 , as against 3 ,070 and 334 

Hungary , 
at the end of June 1972 . Besides , the four officers of thc 

North Korea , Poland , Rumania , U . S . S . R ., and Yugoslavia . 

In the case of Yugoslavia , however, 
Trust, units continued to be on sale at over 13 ,400 branches 

following the fresh 

Trade Agreement concluded between the Governments of 
of leading banks and at about 18 ,600 Post Offices through 

India and Yugoslavia in November 1972, all transactions bet 
out the country. 

ween these two countries ( except export and import contracts 

concluded before December 31 , 1972 , which , under contrac 
V . DEVELOPMENTS IN EXCHANGE CONTROL 

tual obligations , require fulfilment partly in 1973 and are 

to be settled in non - convertible rupees beforo September 30 , 
292 . Developments in the sphere of exchange control dur 1973) are to be made in freely convertible currency with 
ing the year nainly related to the exchange rate and allied effect from January 1 , 1973. 
matters, following the floatation of the pound sterling in 
June 1972 and the floatation of a number of major world 

297 . For the purpose of transactions in Indian rupees , 
currencies in Fabruary 1973 . 

Indians, Nepalese and Bhutanese residents in Nepal and 

Bhutan as well as offices and branches of India , Nepalesc , 
Exchange Rates -- Sales and Purchases by Roserve Bank 

and Bhutanese firms, companies , or other organizations in those 
293. It was observed in the previous Report that following two territories continue to be treated as resident in India as 
the decision of the U . K . in June 1972 to allow storling to float 

before . 
on the exchanges, the Bank s buying and selling rates for spot 
sterling were fixed at £5.3333 per Rs. 100 for buying and Surrender of Foreign Exchange by Persons Resident in India 

£ 5. 3050 per Rs. 100 for selling, effective July 4 , 1972, 
Forward purchases of sterling were resumed with effect from 

298. Under the general permission granted in April 1965, 
July 5 , 1972 at $ 5 .3458 per Rs. 100 for delivery p to a person resident in India was allowed to acquire foreign 

months and £5.3583 per Rs. 100 for delivery exchange by way of remuneration for services rendered or 
upto six months. Subsequently with effect from August 22 . in settlement of lawful obligation or by way of inheritance , 
1972 , the forward cover facility for sterling was extended settlement of gift or payment in foreign exchange by order 
upto nine months at rates determined by adding the following of a non -resident, provided the foreign exchango so acquired 
margins to the Bank s buying rate for spot sterling : 

was surrendered to an authorised dealer within a period 
Period of delivery Margin (per Rs. 100 /-) 

of 30 days of its receipt. This period has been reduced to 

7 days from December 1972 . Residents of India returning 
Upto 3 months 

£ 0 .0125 

from tour abroad should also declare to the customs entry 
Upto 6 months 

£ 0 . 0250 

point foreign currency notes As also the travellore cheques 
Upto 9 months 

£ 0 .0375 

and / or other foreign cxchange held by them , 
Further extension of the forward contracts was also permitted 
on request on payment of a charge of £ 0 .0125 per Rs. 100 Business Travel to Bangladesh 
each quarter or part thereof provided the total period of de 
livery did not exceed 12 months from the date of the original 

299 . As the current scales for release of exchange for 

husiness travel to Bangladesh were found to bo inadequate , 
contract . 

the scales of exchange , at present, applicable for business 
294. With effect from October 9 , 1972, the Bank also de visits to countries other than U . S . A . and Canada woro OI 
cided to purchase U . S . dollars from authorized dealers. The tended to Bangladesh in May 1973 . Exchange for travel to 
Bank s buying rate for the spot U . S . dollar was the cross Bangladesh would , however , continuç to be released only 
rate between the London market s spot rate for the U .S . in rupees. 
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Table 30 - Statistical data for period July 1972 to June 1973 


I, Foreign Exchange Permits Issued for Study Training Abroad 


· 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


Technical Courses 


Non - Technical Courses 


Country 


Number of 
Permits issued 


Amount of 
Exchange 
Released 
(Rs. 000 s ) 


Number of 
Permits Issued 


Amount of 
Exchange 
Relcased 
(Rs. 000 s ) 


- 


- - - 


502 


. 
. 


512 
817 


U . K . and Europo . 
U . S .A . and Canada . 
Other Countries 

- - - 


5625 
18665 
1949 


587 


2471 
9626 
389 


309 


98 


- - - 


- 


II. Foreign Exchange Permits Issued for Travel Abroad for Purposes Other than Study/ Training 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


Number of Amount of Ex 
Permits Issued changes Released 

(Rs. 000 s ) 


1. Business . . . . 
2 . Medical treatment . . 
3. Study tours , . . 
4. Attendance at conferences 
5 . Miscellancous . . 


12233 

609 
1210 
1328 
6443 


72782 
6160 
6453 
3316 
7505 


- 


. 


- . 


- 


- - 


- 


- - 


- -- - - - - 


- - 


- - - 


- --- - 


- - 


- 


- - - - . - 


. 


III. Number of P Forın Applications Approved 


Purpose 


- - - - - 

No. of P 
forms approved 


Rejected 


- 


12358 


. . 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 


15488 


377 


1. Joining head of family . . . 
2. Visits to relativcs . . . . 
3. Export promotion . . 
4 . Employment abroad . 
5 . Emigration for permanent settlement . 
6 . Students/ Trainees . . . . 
7. Miscellaneous . . . . . 


6140 


. 


5498 


3478 


. 
. 


eous . 


. 


. 


. 


23073 


. 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - - 


VI. SURVEYS AND SEMINARS ORGANISED BY THE 

RESERVE BANK 


Surveys 


300. Reference was made in the last year s Report about 
the All- India Rural Debt and Investment Survey 1971- 72 
being conducted by the Bank in its Statistics Department 
in collaboration with the National Sample Survey Organiza 
tion of the Government of India and Statistical Bureaux of 
the State Governments. During the year under review the 
field work on the demand side investigations was completed . 
In order to obtain a fuller picture of the prevailing credit 


situation in the ruhal sector, addition investigations were 
undertaken on the supply aspect of credit. A Gencral Supply 
Questionnaire was canvassed among the co - operatives, con 
mercial banks and Government Departments and other insti 
tutional agencies serving the credit needs of the villages selected 
for the demand side investigation on the Reserve Bank Sample . 
Further, intensive on the spot investigutions of a sample of 
750 primary igricultural credit societies, 80 co -operative mar 
keting societies and an equal number of land development 
banks are being carried out through canvassing of appropriate 
schedules by the inspection staff of the Bank s Agricultural 
Crcdit Departneut and the stall of the District Central Co 
orcrative Banks. 
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- 


. . - -- - 


- 


- 


305 . The Survey of Foreign Collaboration in Indian 
Industry and the Survey of Indian Joint Ventures Abroad , 
undertaken by the Division of Trade of the Economic Do 
partment and referred to in tho last ycar s Report , were in 
progress during the year under review , The scrutiny of the 
returns received has almost been completed and the work 
relating to processing of the data is being taken up . 


301. The Industrial Finance Departenent conducted an on 
the spot study on the ailing handloom industry concentrated 
at Nagpur and carby arcus on the request of the State 
Bank of India , with a view to extending the Maharashtra 
Stato Handloon Corporation s scheme to additional bank 
advances to units alrcady defaulting in repayment of their 
dues to them so as to nurse the industry during its crisis . 
The Government of Maharashtra , it may be pointed out, 
had requested all the nationalised banks to extend financial 
assistance to handloon weavers located in these areas. They 
also set up the Maharashtra State Handloon Corporation to 
assist the handloom weavers by providing raw materials and 
marketing their products. The Corporation had introduced 
A scheme in terms of which grant of loans by the banks 
to handloom weavors and recovery thercof was linked with 
the supply of raw materials and marketing of the finished 
products. The matter was discussed with the representatives 
of all the nationalised banks at Nagpur as also with tho 
officials of the Directorate of Handlooms, Powerlooms and 
Co -operative Textiles and the Maharashtra State Handloom 
Corporation Ltd . On the basis of the findings of tho study , 
the Guarantee Organisation has agreed to cover tho addi 
tional advances proposed to be granted by the State Bank 
of India under the Corporation s Scheme to such weavers 
for the purpose of recovery of its existing dues. The nationa 
lised banks were also advised that the Guarantee Organise 
tion would have no objection in covering the advances granted 
by them to the handloom weavers under the Corporation s 
scheme provided they adhered to their usual standard of 
scruting of loan proposals and post- disbursement supervision 
in respect of such loans . 


306 . The Division of Rural Surveys of the Economic De 
partment finalised during the year, the general review roport 
of the Sixth Follow -up Rural Credit Survey , 1963 - 66 , on tho 
Role of Co - operative Credit in Increasing Agricultural Pro 
duction . Reports on two field studies, viz ., ( 1) Crop -wiso 
Scales of Financo in Kerala and (2 ) Working of the Jointly 
owned Private Wells and Government sponsored Community 
wells in Maharashtra , have also been completed . The monthly 
Survey of Co - operative Bank Advances and Deposits regularly 
undertaken by the Division was continued , 


VII, EDUCATION AND TRAINING 
307. The Reserve Bank through its wide network of 
training institutions imparts training, general as well as in 
tensive , to a number of personnel at various levels — junior, 
supervisory and senior executives — not only for its own 
staff but for the staff of commercial banks , co - operative 
institutions and even of Government Departments . Tho 
progress made by the various institutions in expanding their 
activities during the year is summarised in the following 
paragraphs. 


National Institute of Bank Management 


302 . Under the present provisions of the Scheme, industrial 
co - operatives such as handloom weavers societios , etc ., work 
ing in a decentralised munner are not eligible for guarantee 
cover . As, however , it has been the national policy to en 
courage co -operatives in the industrial field , a study of a 
few industrial co -operatives working in a decentralised manner 
was undertaken to examine the various issues involved and 
cvolve suitable criteria for covering advances granted to 
such units . It has been observed that , of late , industrial co 
operatives are being organised on the lines of production 
cum - sales societies which undertake the risk of production 
both in the matter of purchasc of raw materials and sale 
of finished goods . Further, having regard to the objective of 
the co - operative form of organisation , the society and its 
members could perhaps be treated as an organic whole and 
the activity of the members as also their investment in equip 
ment could be construed as those of the society . Thus 
production - cum - sale societies , although they do not generally 
own any cquipment, could perhaps be doemed to bo engaged 
in industrial activity . Tho question of recommending to 
Government that sich socictice be treated as industrial 
concerns for the purpose of the Scheme is under active 
consideration . 


308 . The National Institute of Bank Management 
(NIBM ) expanded further during the period July , 1972 - June, 
1973 its activities of developing manpower resources for 
the banks, providing consultancy services to the industry , 
conducting basic and applied research and solving specific 
problems facing the individual units in the industry . During 
this period, 14 programmes were offered in which 350 offi 
cers participated . These courses included Advance Manage 
ment Training, Senior Executive Development Programmes , 
Branch Managers Programmes, Workshop for Trainers , 
Second Manpower Development Seminar, Credit Manage 
ment Course for Borrowers, Training Programmes for in 
dividual units, Management of Sticky Accounts, Workshop 
on Agricultural finance Policy, etc . Besides , two top 
management conferences were held in August 1972 and 
April 1973 where an opportunity was provided for a dla 
logue between the chief executives of different banks, 
policy makers in the Planning Commission , the Finance 
Ministry and the Reserve Bank of India on the directions 
and dimensions of the development efforts and the relevant 
role of the banking industry in the entire process . 


303. The Division of Rural Economics of the Economic 
Department conducted during thç year a field study on the 
operations of satellite and mobile offices of three nationalised 
banks in backward areas on Kutch district in Gujarat. An 
officer of this Division participated in an inter-departmental 
study on the working of the scheme of financing primary 
agricultural credit societies by commercial banks in Uttar 
Pradesh . 


309. In the area of research , various studies in the field 
of credit planning, development of banking industry , re 
gional cconomic potential, business planning, trade pros 
pects , credit management etc . are in progress while 
those on velocity of circulation of money, performance 
planning, Assam -Poorbanchal Bank , and Nagaland , Mani 
pur and NEFA were completed . Fourteen research asso 
ciates / fellows are currently working on doctoral disserta 
tions at the Institute . The Strathclydo University has per 
mitted its students to do research and prepare their disser 
tations in partial fulfilment of its requirements for the 
M . Sc . degree in operations research at the National Insti . 
tute of Bank Management. Under this arrangement. one 
student has completed his research work during 1972 at 
this Institute. A comprehensive course on rescarch metho 
dology is designed for administration in 1973 . 


304 , The Division of International Finance of the Econo 
mic Department finalised during the year the results of the 
survey of unclassified receipts (ie., receipts in amounts below 
Rs. 10, 000 or cquivalent for which 10 purpose -wise details 
are required to be reported to under Exchange Control re 
gulations ) during the quarter April- June 1971 referred to 
in the last year s Report. A detailed note analysing the 
results of this survey was published in the March 1973 
issue of the Bank s Bulletin . The purpose-wise pattern was 
seen to be more or less the same as that obtained in thọ 
carlier survey . No change was , therefore, called for in the 
basis on which the unclassified recoipts are allocated to 
different purposes in the balance of payments statistics. The 
survey for 1972 was carried out for the three -month period , 
February , March and April and its results are being finalised . 
The Division also continued to call for quarterly foreign 
investment survey reports from branches of foreign companies 
and Indian joint stock companics. The assessment of India s 
international investment position in 1968 -69 and 1969- 70 
based primarily on these reports , is under preparation , 


310 , Tho consultancy projects on re - organization in the 
Central Bank of India and the Bank of Maharashtra were 
completed and a phased programme of their implementa 
tion was suggested . Consultancy work for other banks 
such as the Sangli Bank Ltd ., South India Bank Ltd ., 
Nedunyadi Bank Ltd ., the Federal Bank Ltd ., was also com 
pleted . For the State Bank of India tho Institute has adon 
ted a new approach for a consultancy schemo comprised 
of 5 different projects where in the Institute would provide 
the conceptual framework and design for cach project, and 
thc Bank s staff would actually conduct the studies . Tho 
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Institute has since completed consultancy work at tho in 
stance of the Export Credit and Guarantee Corporation on 
its packing credit. The Institute also provided the Selection 
and Testing Services for direct recruitment in the banking 
industry for 11 banks at 30 different centres for 1. 25 lakh 
candidates. Special selection tests were developed for 
direct recruitment of chartered accountants . 


States keeping in view the provisions and stipulations of the 
IDA Aid Agreements entered into by them . In addition , 
the College conducted refresher courses for the inanagerial 
staff of state / central and primary co - operative banks. The 
College also continued to hold short -term courses on vari 
ous subjccts at some convcnicnt places outside Poona . 


Bankers Training College, Bombay 


317 . Thenliniber of ollicers from co -operative land 
development and commercial banks as also the Reserve 
Bank , who received training in the College during the 
period was 774 . Since the inception of the College in 
September , 1969, as many as 2205 officers have received 
training at the College . 


311. During the period under review , the Bankers Train 
ing College conducted seven courses on Credit Appraisal 
and two courses each for legal officers of term -londing in 
stitutions and banks and the supervisory inspection staff of 
commercial banks and a course on market analysis for 
term -lending institutions . It also conducted two Intermediate 
courses and one course cach on Senior Banking , Industrial 
Finance , Personnel and Organisation . A few in - company 
courscs for the officers of some of the commercial banks 
to mcet their specific requirements were also offered . 


Staff Trainlog College , Mudras 


318 . The Staff Training College continued to conduct the 
General Course on Central Banking for stuu11 Ollicers Grade 
II (Direct Recruits / Promotces ) and Assistants and tho 
Inspection - oriented Course for the ollicers of the Depart 
ment of Banking Operations and Development, the Indus 
trial Finance Department and the Agricultural Credit De 
partment on a regular basis. The College has also con 
ducted the Induction Course for Staff Officers Grade 1 / 
Grade II ( Direct Recruits ) . The total number of em 
ployees who have so far received training in the College is 
3 , 775 . 


Zonal Training Centres 


312. As mentioned in the last year s Report, the College 
instituted a two -tier Regional Course on Development Bank 
ing in collaboration with the Economic Development 
Institute of the World Bank , Washington D . C . Thirty - fivə 
executives and senior officers from development financing 
agencies of sixteen countries in Asia and Africa including 
nine from financial institutions in India participated in 
this course . An International Seminar on outstanding pro 
blems of development banking, which was attended by 
persons of international repute , constituted the finale of the 
course . This was the first major undertaking of the College 
in the international field . In designing this course the 
College had ventured some bold experiments one of which 
was the coalescing of the participants of the two -tiers for 
two weeks. A course on Industrial Relations in Banking 
for the benefit of both the staff and tho line executives of 
commercial banks and financial institutions and a seminar 
on financing of Small-scale Industries for the benefit of 
the officers of commercial banks as well as financial in 
stitutions were also held . 


319 . The Zonal Training Centres at Bombay, Madras and 
New Delhi continued to conduct courses for junior and 
senior clerks of the Bank . The Zonal Training Centre at 
Calcutta which has not been fịnctioning for some time, is 
being re -opened and the courses will be resumcd shortly . 
The Bank also arranged a special two -week discussion -ori 
ented course for the eligible candidates who appear 
cd for the departmental examination for promotion to the 
nost of Staff Officer Grade II. In all twenty such courses 
were conducted at four Zonal Training Centres including 
the Calcutta Zonal Training Centro , which was specially re 
opened for the purpose . The total number of clerical staff 
who have so far received training in the various Zonal 
Training Centres is 8 ,481. 


313 . During the later half of 1973, the College proposes 
to introduce a short course on Export Finance and an 
integrated course for the middle level executives of com 
mercial banks. 


Short -term Tralning Courses 


314 . During the period under review , the College also 
conducted two Central Banking Courses and one Centrul 
Hanking — Advanced Course for the Bank s Staff Officers 
Grade I and Senior Staff Officers Grade III, respectively . 
As in the last year , a few senior officers of commercial 
banks were also admitted to the Central Banking — Ad 
vanced Course . A training course for the faculty attached 
to the Bank s own training institutions and a Foreign Ex 
chango Course for the officers of the Department of Bank 
ing Operations and Development were also organised. 


320. With it view to cquipping the staff of State Financial 
Corporations in credit appraisal, follow -up and documenta 
tion , the Reserve Bank has started short-term residential 
training course for the middlc level officers of State Finan 
cial Corporations . Four such courses have alrcady been 
held at New Delhi, Ranchi, Madras and Bangalore . It is 
the intention to continuç holding such courses in future 
also besides attending to the training needs of the staff of 
State Financial Corporations at other levels too . 


315 . The total nunmber of officials froņi banks and finan 
cial institutions including Bank s own officers who received 
training at the College during the period was 835. Since 
the inception of the College in 1954 , 5 , 301 officials have 
received training in the different courses conducted by the 
College . 


321. The Rescrve Bank also conducted short -term Orienta 
tion Courses in Cooperative Statistics at New Delhi from 
tho 9th to 13th October 1972 which were attended by the 
representatives of 5 States and of National Co -operative 
Development Corporation (NCDC ), the Committee for 
Cooperative Training and the Government of India . 


Co- operative Bankers Trainlog College, Poona 


Deputation of staff 


316 . The Co - operative Bankers Training College con 
ducted a course each for the manageria ) staff of State /cen 
tral co - operative banks, urban banks and central banks 
financing industrial co - operatives. Three courses for the 
managerial staff of land devçlopment banks and middlc level 
personnel of coinmcrcial banks, two courses for the mana 
gerial staff of urban co -opertive banks and one course for 
the branch agents of State / central co - operative banks were 
also conducted . The College also continued to conduct 
courses on Agricultural Finance and two such courses for 
the middle level personnol of commercial banks , ono special 
short course for the senior level officers of commercial 
banks and one course for the officers of the Reserve Bank 
were held . The Collego also conducted a course on project 
planning and appraisal for the manageriul staff of State / 
primary land development banks and middle level person 
nel of commercial banks and special courses for various 


322 . Under the standing arrangements with the Admini 
strative Staff College of India , Hyderabad , Bank s Officers 
were deputed to attend management development courses 
conducted by the College . Officers were also sent to parti 
cipate in some of the courses conducted by the Bankers 
Training College for the Officers of commercial banks and 
financial institutions, and to short-term courses on manage 
ment development organised by the All- India Management 
and State Level Associations, Management Institutes and a 
few other similar institutes. The Bank continụcd to de 
pute its officers to participate in the courses conducted by 
the Economic Development Institute of the International 
Bank for Reconstruction and Development and the 
Asian Institute of Economic Development and Planning 
Bangkok . Besides, Officers wero deputed for study visits / 
training to banking and financial institutions in the UK , 
West Germany and Japan . 
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ONTIDO 


Promotion of Hindi In R . B .1. 


323. During the year under review , the Bank brought out 
the Hindi versions of the Annual Report on the working 
of the Reserve Bank of India and Trend and Progress 
of Banking in India for the year ended June 30 , 1972, 
and the Report on Currency and Finance 1971- 72 . The 
Bank continued to offer assistanco to its associate institu 
tions, viz ., the Industrial Development Bank of India , the 
Agricultural Refinance Corporation , the Unit Trust of 
India , the Deposit Insurance Corporation and the Credit 
Guarantee Corporation of India Ltd ., for Hindi translation 
of their annual reports as well as their press communiques, 
advertisements, notifications , notices, etc . Under this arrange 
ment, the Hindi Section of the Bank brought out two hand 
outs during the year entitled ( 1) Functions and Working of 
the Industrial Development Bank of India and ( il) Functions 
and Working of the Agricultural Refinance Corporation . At 
the request of Government, the Bank took up the prepara 
tion of Hindi equivalents of designational terms used in tho 
public sector banks with a view to ensuring uniformity . 


Languages Act and the instructions issued in this direction 
and aro endeavouring to use Hindi and other regional 
languages in their day - to -day transactions. Some of the 
banks propose 10 draw up schemes for incentive payments 
to their staff for passing standard examinations in Hindi. 
Banks which havo not donc so , have beon advised to con 
sider the introduction of such schemes to encourage their 
stuff to acquire knowledge of Hindi. In this connection, a 
copy of the Hindi Teaching Scheme of the Reserve Bank 
and the incentives offered thereunder has been furnished to 
the banks for their information and guidance. A list of 
the Hindi Teaching Centres where the Ministry of Home 
Affairs has organisçd Hindi training programmes has also 
been furnished to the banks 90 that they may , if they 80 
desire , adviso their staff to take advantage of these Hindi 
Teaching Centres . 


VIII. ACCOUNTS AND OTHER MATTERS 


329 . During the accounting year ended 30th Juno 1973 , 
the Bank s income, after making adjustment for various pro 
visions , amounted to Rs. 271.29 crores as compared with 
tho last year s incomo of Rs. 222 . 17 crores. The details of 
the income from various sources are as follows : 


324 . In complianco with the provisions of the Official 
Languages Act , 1963, th¢ Bank continued to issue press com 
muniques / notes / releases / summarica, notices , advertisements 
and notifications simultaneously in English and Hindi, Tho 
letters and communications received in Hindi from the 
members of thc public , the Central Government and the 
State Governments were entertained and replied to in 
Hindi. 


(Amounts in Rupeos Crores ) 

Year 
1972-73 1971 -72 


3 15 


15 . 32 


323 . The Seven -member Oficial Languages Implementa 
tion Committee set up in the Bank last year under the 
chairmanship of the Chief Manager with the object of 
accelerating the progressive use of Hindi in the Bank held 
its second meeting on July 17 , 1972 . It was decided to 
expand the Committee by co - opting a representative each of 
the State Bank of India , Central Bank of India and Canara 
Bank as well as of the Industrial Development Bank of 
India , the Agricultural Refinance Corporation and the Unit 
Trust of India . The expanded Committee met twico on 
November 28 , 1972 and February 27 , 1973 and discussed 
various measures to be taken for the progressive use of 
Hindi in the banks . 


21, 11 


20 . 56 


(i) Interest on Ways and Means Ad 

Vancos to State Governments 
( it ) Interest on Loans and Advances 

to the State Governments (other 
than on Ways and Means Advan 
cos referred lo at item (i) above ) and 
Commercial and Co - operative 

Banks . . . . . 
iii) Interest on Rupee Securities and 

Discount on Rupeo Treasury 

Bills , . . . . . 
(iv ) Interost and Discount on Foroign 

Securities , Investments and Troa 

sury Bills . . . . . 
(v ) Commission and profit or gain 

by exchango . . . . 
(vi) Other incomc . 

. 


213 . 39 


156 ,25 


20 .07 


22 . 58 


326 . In response to a request mado by tho Official Lan 
guages Implementation Committee of the Ministry of Fin 
anco Department of Banking the Bank introduce a Hindi 
Section in the Reserve Bank of India Bulletin from its 
October 1972 issue containing summaries of the Financial 
and Economic Review and the important articles appearing 
in the Englash Section , Credit Control Measures , Develop 
ments in Exchange Control and a table on Selected Econo 
mic Indicators. 


13, 43 
0 . 14 


6 .40 
1 . 06 


271 . 29 


222 . 17 


Total . . . 
Legs : Transfers to Funds as stated in 

paragraph 330 . . . 


100 . 00 


65. 00 


327 . The Hindi classes , now rcdesignated as Hindi Adh 
yayan Mandal , continued to be conducted by the Bank 
under its own Hindi Teaching Schemo at various centres for 
the benefit of the Bank s employees . The incentives pro 
vided for passing Hindi and Hindi typewriting examinations 
were continued during the year. The functions for the dis 
tribution of certificates to the employees who passed the 
Hindi Prabodh , Praveen and Pragya examinations were held 
at Madras and Calcutta during the year under revicw . 


171 .29 


157 . 17 


Promotion of Hindi in Commercial Banks 


330 , The contributions to the National Agricultural Credit 
(Long Term Operations ) Fund , the National Agricultural 
Credit ( Stabilisation ) Fund and the National Industrial 
Credit (Long Term Operations ) Fund were Ry. 30 crores , 
Rs. 40 crorocs and Rs. 30 crores, respectively as against 
Rs. 19 croros, Rs. 6 crores and Rs. 40 crores , respectively , 
during the year 1971-72 . 


328 . The Official Languages Act, 1963, as amended in 
1967, makes it obligatory for companies or corporations, 
owned or controlled by the Central Government, to use 
Hindi besides English , for various oficial purposcs. Accord 
ingly , all public sector banks are required to comply with 
tho provisions of this Act. Instructions have been issued to 
the public sector banks, from time to time, to encourage 
the progressive use of Hindi, in addition to English , in 
their dealings with the public at least in the Hindi-speaking 
areas . These instructions rclate , inter alla , to the use of 
Hindi in the printing of forms and literature for publicity , 
as also in the issue of advertisements . The banks have also 
been advised to reply to contespondence received in Hindi 
in that language and to accept signatics in Hindi without 
any additional formalities . Ou a jevicw of tho progress 
made by the bank , regarding the use of Hindi as at the 
end of December , 1972, it is observed that they are taking 
steps to gradually comply with the provisions of the Official 


331, Total expenditure , on the other hand , amounted to 
Rs. 41. 29 crores as against Rs. 37. 17 crores in the previous 
year . Adjusted for this expenditure from the balance of 
income aggregating Rs. 171. 29 crores, the surplus of profit 
set aside for payment to Central Government was Rs. 130 
crores in comparison with Rs. 120 crores paid last year . 


332 . The increase of Rs. 49. 12 crores in the total income 
from the level of Rs. 222. 17 crores last year was largely 
the consequence of higher (i) discount on ad - hoc Treasury 
Bills created for meeting the Central Government s deficit 
and (ii) exchange earned on remittance of forcign curren 
cies on Government Account. The risc of Rs. 4 . 12 crores 
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serve Bank of India Act to represent the Western , Eastor , 
Northern and Southern Area Local Boards, respectively . 


in the expenditure was mainly due to increase in the esta 
blishment charges and payment of agency charges to the 
State Bank of India and its subsidiaries for the conduct of 
Government business and Remittance Facilities Scheme 
trunsactions and nominal increases in other items of ex 
penditure . 


339. Of the seven meetings of the Central Board held 
during the year , two were at Bombay and one each at 
Madras, Trivandrum , Calcutta , Ahmedabad and Srinagar. 
The Committec of the Central Board held 53 meetings, of 
which five were held in New Delhi and the rest in Bom 
bay . 


Autton 


340 . Dr. C . D . Datey and Dr. K . S . Krishnaswamy were 
appointed as Executive Directors of the Bank with offect 
ſion March 21 , 1973 , 


Locul Boards 


333 . The accounts of the Bank have been audited by M / s. 
Dalal & Shah , Bombay , M /s . P . K , Mitra & Co., Calcutta , 
M / 8. Thakur Vaidyanath Aiyar & Co., New Delhi and 
M / s. Suri & Co., Madras who were appointed by the Gov 
ernment of India as auditors of the Reserve Bank of India 
by notifications Nos. F . 10 ( 1 ) / 73 - B . O . I(I) & (li), dated 
March 16 , 1973 , issued in exercise of the powers conforrod 
by Section 50 of the Reserve Bank of India Act, 1934 , 
(2 of 1934 ). While the appointment of M /s . Dalal and 
Shah and M /s . P . K . Mitra and Co. was in place of 
M / s. A . F . Ferguson and Co . and M /s . Ray and Ray, res 
pectively , M /s. Thakur Vaidyanath Aiyar and Co., and 
M / s. Suri und Co. were rcuppointed by the Government. 
In addition to the Bombay , Calcutta , Madras and New 
Delhi Offices, books of accounts at Byculla and Hyderabad 
Offices have been audited by the Bank s statutory auditors 
this year. The remuneration of tho auditors has remained 
unchanged at Rs. 15 ,000 / per office. 


341. The term of the office of the members of all the 
Local Boards of the Bank expired on January 14 , 1973 and 
the Local Boards were reconstituted by the Government of 
India with effect from February 23 , 1973 under the pro 
vision of Section 9 ( 1 ) of the Reserve Bank of India Act, 
1934 . 


BANK S PREMISES 


Central Board 


New Office Premises 

342 . The construction of the diaphragm wall for tho pro 
posed multi-storeyed building in the Mint Compound at 
Bumbay has been completed and the general building work 
in respect of the project is expected to commence towards 
the end of 1973 . The construction of the main office build 
ing at Bangalore has been completed and departments which 
Were hitherto housed in leased buildings have been shifted 
to the new premises . 


Leased Premiseg for Offce Use 


334 . Shri P . N . Damry relinquished charge of office as 
Deputy Governor of the Bank with effect from the after 
noon of the 15th March 1973 to take up the appointment 
as Secretary of the International Bank for Reconstruction 
and Development. The Board wishes to place on record its 
high appreciation of the valuable services renderd by Shri 
Damry during the period of his tenure as Deputy Governor 
for about six years . 

335. Sarvashri Arvind N . Malatlal, G . Basu , Kamaljit 
Singh and D . C . Kothari rotired as Directors of the Central 
Board on thc cxpiry of their terms of appointment on June 
30 , 1972 . Sarvashri S . L . Kirloskar, Bhaskar Mitter, V . N . 
Puri and J. Ramdave Row who were nominated as Directors 
of Central Board under Section 8 ( 1 ) (b ) of the Reserve Bank 
of India Act, 1934 also retired on January 14 , 1973. The 
Board wishes to place on record its appreciation of the ser 
vices of the retired Directors . 

336 . Shri S . M . Joshi resigned his Directorship of the 
Central Board with effect from 1st September , 1972 . 


343. With a view to meeting additional requirements of 
spuce the Bank has taken on lease a building very close to 
its Main Building at Bombay , Premises have also been 
taken on leasc at Bhopal to open a Regional Office of the 
Deparlment of the Banking Operations and Development. 


337. Shri N . C . Sen Gupta was nominated as a Director 
of the Central Board of the Bank under Section 8( 1)(d ) 
of the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 
August 17 , 1972 vice Shri A . Baksi. 


Residential Quarters 

344 , Efforts are being continued to provide residential 
quarters , which are heavily subsidised , at various centres . 
During the period under revicw , the construction of 326 
quarters ( 54 for Oficers at Bangalore, 208 for clerical staff 
and 64 for suborclinate staff at New Delhi) was completed . 
Construction of 654 quarters for clerical and subordinate 
staff, viz ., 332 at Calcutta , 104 at Nagpur and 218 at Kan 
pur is nearing completion and these are expected to be 
occupied shortly . With this the total number of quartors 
provided by the Bank will go up by 980 to 3 ,890 (588 for 
officers , 2 , 198 for clerical staff and 1, 104 for subordinate 
staff ). Further, the construction of 575 quarters ( 152 for 
officers at Bombay and 423 for clerical and subordinate 
staff at Madras and Calcutta ) has been taken up and the 
work is in progress . Tenders for residential projects which 
will provide 491 quarters for clerical and subordinate staff 
at Bangalore , Bhubaneswar and Hyderabad have been in 
vited and the construction work is expected to be taken up 
shortly . The projects for construction of 270 officers quar 
ters at Kanpur and New Delhi and 48 quarters for clorical 
staff at New Delhi are in the planning stage. 


338 . Sarvashri M . P . Chitale and G . Parthasarthi, Dr. 
K . Kanungo and Dr. V . Kurien were nominated as Direc 
tors of the Central Board under Section 8 ( 1 ) ( c ) of the 
Reserve Bank of India Act with effect from September 6 , 
1972 . On reconstitution of Local Boards on February 23 , 
1973 , Prof. M . L. Dantwala , Shri A . N . Haksar, Dr. Bharat 
Kan and Shri ( . Ramakrishna were nominated as Directors 
of the Central Board under Section 8 ( 1 ) (b ) of the Re 
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345. Steps aro also being made to secure land for con Central Government ( in the manner and to the extent ro 
struction of quarters at centres where no plot has been se quired under Government s instructions in such circum 
cured or where the number of quarters provided is inade stances ) , have taken decisions on some of the more in 
quatc . 

portant recommendations , relating to revision of scales of 
pay and allowances , grievanco procedure and superandua 

tion benefits . The other matters are under consideration , 
Ediployer - Employee Relations 

Employees Housing Loan Scheme 
Medical Facilities 

348. During the year under report Housing Loans were 
346. A scheme for reimbursement of cost on account of 

sanctioned as under : 
private medical treatment taken by the workmen employees 

No . of 
in Classes II , III, and IV and their family members 

Amount 
has 
been introduced with retrospective effect from October 1 , 

Societies (Rs.) 
1970 . This scheme is supplementary to the existing medi 
cal facilities admissible to them , In terms of this scheme, 

A . New Co -operative Housing 
any treatment taken from a Registered Medical Practitioner 

Sociсtics 

7 36 ,26 ,332 
under any recognised system of medicines will qualify for 
reimbursement. A limit of Rs. 50 / - p . a . has been fixed in 

Additional loans to Co -operative 
the case of those who reside in the staff quarters where dis 

Housing Societies already for 
pensary facilities are made available and of those residing 

med 

8 
, 

9 , 26 ,034 
outside the Staff Quarters who exercise their option to avail of 
the Bank s dispensary facilities in respect of their family 

45, 52 , 366 
members . Employees who opt to avail of private treat 
ment in respect of their family members are entitled to re 
imbursement under the scheme @ Rs. 100 / - p . a . The maxi 

No. of Amount 
muun amount can he accumulated for 3 years . The un 

Employees (Rs.) 
utilised balance at thc cnd of the third year will be carried 
over to the next three years period subject to a maximum 
of Rs. 50 / - Or Rs. 100 / - as the case may be. In the casc B . Individual members of Staff 
of Class IV stuff , this scheme is available to their family 

New Loans 
members (including dependent parents ) residing at native 

. . . 

211 35 ,44 ,680 
place also . 

Additional loans to Employees 

who had already availed of loans 
RBI Officer Cadre Review Committee 

earlier . . . . . 

68 11 ,62 ,574 
347 . In the last Annual Report, it was mentioned that the 
Bank had set up a Committee (known as Reserve Bank of 

47,07 , 254 
Tudiz Officer -Cadre Review Committee ) for revicwing the 
emolument structure , promotion policy, etc ., of the officers 
of the Bank . The Committce submitted its Report to the 
Hank on 11th October 1972 and had made recommenda 
tions for revised scales of pay and allowances for officers, 349. Thc total amount of society and individual loans 
composition of cadres , inter- group mobility , grievance pro sanctioned since the introduction of the scheme in 1961 
cedure , in - service training, etc . The Bank , after considera amounts to Rs. 3 ,72, 79, 977 and Rs. 1,60 ,78 , 888 respectively . 
tion of the various recommendations made by In all 2 ,425 employees have availed themselves of this 
the Committee and in consultation with the facility . 


- - . 


- 


- 


- - 


- - 


RESERVE BANK OF INDIA 


Balance sheet as at 30th June , 1973 


Issuc Department 


Liabilities 


Assets 


— 


— 


Rs. 


P. 


Rs. 


P . 


Rs. 


P . 


Rs. 


P . 


Notes held in thc 

Banking Depart 
ment . . 


182 ,53,07,821, 82 


Gold Coin and 

Bullion 
(a ) Held in India 
(6 ) Held outsido 

India 
Foreign Securities 


. 


36 ,45, 28 , 788 . 00 


Notes in circulation , 


5698 , 95 ,49, 930 . 50 


177, 36 ,80 , 055 . 13 


11 


Total Notes issued 


. 


5735,40 ,78,718 , 50 


Total 


359 ,89 ,87.876 . 95 


8 , 38 ,06 , 402 . 14 


Rupee Coin 
Govt . of India Ru 

pee Securities 
Internal Bills of Ex 

change and other 
Coinmercial Paper 


53 ,67 ,12 ,84,439 .41 


Total Liabillţies 


5735,40 ,78 ,718 . 50 


Total Assets 


5735,40,78 ,718 . 50 


- 


- -- 


- - 


- 


- 


- 
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BANKING DEPARTMENT 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Liabilities 


m 


inum 


- - - 


Rs. P . 
36 ,45 ,28, 788 . 00 

9 ,48,063 . 00 
2 ,66 , 968 , 46 


Capital Paid -up . . . . . 
Reserve Fund , . 
National Agricultural Credit (Long - Term 

Operations ) Fund , 
National Agricultural Crodit (Stabilisation ) 

Fund . 
National Industrial Credit (Long - Term 

Operations) Fund . . . . . 


15 ,22 ,91,040 , 89 


301,59,21,815. 74 
266 ,82 ,82,995 .02 
540,20 ,49,769 . 16 


Deposits : 
(a ) Government : 

(i) Central Government 
(il) State Governments . 


39 ,88 ,00 , 000 . 00 


. 


. 


. 


140 , 34 , 20 , 000 . 00 
189 ,52 ,75 ,475 . 00 
11 ,32,75,000 . 00 


(b ) Banks : 

(i) Scheduled Commercial Banks . . 
( ii) Scheduled State Co-operative Banks 
(iii) Non - Scheduled State Co -operative 

Banks . . . . . . 
( iv ) Other Banks . . . . . 


Assets 
- - - - - - - - 

Rs, P . 
5 ,00 , 00 ,000 . 00 Notes . . . . . . . 
150,00 ,00 ,000 . 00 Rupee Coin . . 

Small Coin . . 
239,00 ,00 ,000 . 00 Bills Purchased and Discounted : 

(a ) Internal . . . . . 
85,00 ,00,000 . 00 (b ) External 

(c ) Government Treasury Bills 
205 , 00 ,00 ,000 . 00 Balances held abroad * . 

Investments * * 
Loans and Advances to : 

(i) Contral Government . . 
57,04, 56 , 105. 17 ( il ) State Governments . . 
29 . 48 .26 . 324 . 36 Loans and Advances to . . 

(i) Scheduled Commercial Bankst 

(ii) State Co -operative Bankst . . 
537, 70 ,49,336 .10 ( iii ) Others . . . . . . 
22 ,75 ,49,813 . 28 Loans, Advances and Investments from 

National Agricultural Credit (Long 
1 ,05 , 13 ,846 . 77 Term Operations) Fund 
3,10 ,35,415 . 92 (a ) Loans and Advances to : 

(i) State Governments 
207,69 ,34, 439 .69 ( ii ) State Co-oporative Banks . . 

( iii) Contral Land Mortgage Banks 
54,03 , 75 ,419 . 80 
334 , 55 , 91 , 293 . 62 (iv ) Agricultural Refinance Corporation 

(b ) Investment in Central Land Mortgage 

Bank Debonturcs . 
Loans and Advances from National Agri 

cultural Credit (Stabilisation ) Fund 
Loans and Advances to Stato Co -operative 
Banks . . . . 

. 
Loans, Advances and Investments from 

National Industrial Credit (Long- Term 
Operations) Fund 
(a ) Loans and Advancos to the Deye . 

lopmont Bank . . . . 
(6 ) Investment in bonds /debcntures 

issued by the Dovolopment Bank 

Other Assets . . . . . 
1931 ,43 , 31, 994 . 71 Total Assets , . . 


66 ,41,05 ,471 . 13 
17,97,47,227 .00 


(c ) Others 


. 


. 


Bills Payable . 
Other Liabilities 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


34 ,50 ,00 ,000 . 00 


11, 24 ,91,225 .00 


41,06,37,914 .00 


129 , 09 , 35 , 519 . 00 


89,43 ,54 ,723 . 31 


Total Liabilitios 


1931,43 , 31 ,994 . 71 


Contingent liability on partly paid shares Rs. 9,48 ,388. 69 (Sterling Investments of $ 50 ,000 converted @ Rs . 100 = 65. 2721). 
* Includes Cash , Fixed Deposits and Short -term Securities . 

* * (i) Excluding Invostments from the National Agricultural Credit (Long - Term Operations) Fund and the National 
Industrial Credit (Long -Term Operations) Fund , 

( il ) Includes Rs. 5,17 ,39 ,176 . 19 (equivalent of 6 50 ,000 /, U .S . $ 6 ,298 ,175 and D . M . 1,494 ,112 . 50 held abroad ). 
@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long - Term Oporations) Fund , 

+ Includos Rs. 31, 30 ,00 ,000 advanced to schedulod commercial banks against usance bills under Soction 17(4 ) (c ) of the Reserve 
Bank of India Act, 

Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit ( Long- Term Oporations) Fund and the National Agri 
cultural Credit (Stabilisation ) Fund . 


J. X . LOBO , 
Chief Accountant 


S . JAGANNATHAN 
R . K . HAZARI, 
V . V . CHARI, 
S . S . SHIRALKAR , 
R . K . SESHADRI. 


Governor , 
Deputy Governor. 
Deputy Governor. 
Deputy Governor, 
Deputy Governor, 


Dated the 26th July, 1973. 
133 G of 1 /73 - 20 
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Pront And Low Accouot for the year ended 30th Juno 1973 


INCOME 


Rs. 


P . 


171,29 ,18 ,131 . 22 


Iatorest, Discount, Exchango, Commission , otcut 

EXPENDITURE 


Establishment . , 
Directors and Local Board Mombers Foos and Exponge 
Auditors Fees , . 
Rent, Taxes, Insuranco, Lighting otc . 
Law Charges . . . . . . . . . . 
Postage and Telograph Charges . 
Remittance of Treasuro , , , 
Stationory otc . . . . . 
Security Printing (Choquo , Noto Forms, otc .) . 
Doproclation and Repairs to Bank Proporty . . 
Agency Chargos 

Contributions to Staff and Superannuation Funds , 
Miscollaneous Expenses , 

Not available balanco . 


22,89, 24 ,841 . 34 

66 ,520 . 16 

90 ,000 . 00 
1,07,82,931. 00 

2 ,89,496 .64 
13, 31,396 . 50 
81, 87 , 102 , 19 

32,00,280 . 92 
4 ,95,97 , 945 . 84 
1,03,67,923 . 13 
8, 30 ,83 ,593 . 94 

$ 0 ,00 ,000 . 00 
1 , 19 ,95 ,478 . 22 
130 , 00,00 , 621. 34 


Total 


. 


171, 29 , 18 ,131 . 22 


. 
. 


. 
. 


Surplus Payablo to the Central Government . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


130 ,00, 00 ,621 . 34 


Reserve Fund Account 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


150 ,00 , 00 ,000 . 00 


By Balance on 30th June, 1973 , , 
By transfer from Profit and Loss Account 


, 
. 


Nil 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


150 ,00 , 00 ,000 . 00 


† Aftor making usual or nocessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act. 


J. X . LOBO , 
Chiof Accountant. 


S . JAGANNATHAN , Governor. 
R . K . HAZARI, Deputy Governor , 
V . V . CHARI, 

Deputy Governor. 
S . S . SHIRALKAR , Deputy Govoinoi. 
R . K . SESHADRI, Deputy Governo . 


Report of the Auditors 
TO THE PRESIDENT OF INDIA 

We, the undersignod Auditors of the Reserve Bank of India, do hereby roport to the Central Government upon the Balance Sheet 
and Accounts of the Bank as at 30th June, 1973 . 

We have examined the above Balance Sheet with tho Accounts , Certificates and Vouchers relating thereto of the Central Office and 
of the Offices at Calcutta , Bombay (Foit), Madras , New Delhi, Hyderabad and Byculla (Bombay 8 ) and with the ieturns submitted and 
cortified by the Managers of tho other Ofices and Branches, which Returns are incorporated in the above Balance Sheet , and report 
that where we have called for explanations and information from the Central Board such information and explanations have been given 
and have been satisfactory . In our opinion , the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the particulars prescribed by 
and in which the assets have been valued in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed thorounder 
and is properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of the Bank s affairs according to the best of our informa 
tion and the explanations given to us , and as shown by the Books of the Bank . 

Mossrs THAKUR VAIDYANATH AIYAS & Co. ) 
MessȚs SURI & Co . , 

Auditois . 
Messrs P . K . MITRA & Co. , 
Messrs DALAL & SHAH . 

[No. F . 10 /11 /73 - B . O . 1] 
Dated the 26th July , 1973, 

D . M . SUKTHANKAR , 

Director 
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नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1974 

( 1) of section 10 of tho said Act shall not apply to United 
Bank of India , Calcutta , for a period of two years from 

the date of this notification , in so fur as the said provisions 
का . आ . 359. बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 1949 (1949 prohibit Shri M . Sen Sarma, its Chairman and Managing 

Director , from being a director of the Industrial Crcdit and 
का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 

Investment Corporation of India Ltd ., being a company 
केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्धारा registered under the Companies Act , 1956 ( 1 of 1956) ; and 

(b ) that the provisions of sub -section (3 ) of section 19 of 
घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 उपधारा (1 ) 

the said Act shall not apply for a period of two cars from 
के खण्ड ( ग ) के उपखण्ड (1) के उपबंध इस अधिसूचना के जारी the date of this notification to the above mentioned bank 

in so far as the said provisions prohibit the said bank from 
होने की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि के लिये उस सीमा 

holding shares in the Industrial Credit & Investment Cor 
तक इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता पर लागू नहीं होंगे, जहां तक कि ये poration of India Ltd . 
उपबन्ध उक्त बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री . एस . डी . 

[ No. 15(35)- B. O . III / 73 ] 
धर्मा के , कम्पनीज एक्ट, 1956 (1956 का 1) के अधीन पंजीकृत 
कम्पनी, अर्थात् उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, चर्क , का . आ . 361. - "किंग विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
मिर्जापुर का निर्देशक बनने पर रोक लगाते है । 

का 10) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद 
[ सं . 15( 1)- बी . ओ . 3/ 74 ] नारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप 

धारा ( 2) के उपबन्ध दी नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड, 

कलकत्ता पर 5 नवम्बर, 1974 तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, 
New Delhi, 29th January, 1974 

जहां तक कि उनका सम्बन्ध कलकत्ता स्टीम नेविगेशन कम्पनी 
S . O . 359 , — In exercise of the powers conferred by sec 

लिमिटेड के शेयरों की उनकी धारकता से है । 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ), 
the Central Government, on tho recommendation of the Re 

[ सं . 15 ( 2) - बी . ओ. 3/ 74. ] 
serve Bank of India , hereby declares that the provisions of 
sub - clause (i) of clause ( c ) of sub - section ( 1) of section 10 of 
the said Act shall not apply to Allahabad Bank, Calcutta , for 

म . भा . उसगांवकर, अवर सचिव 
a period of one year from the date of this notification in so 
far as the said provisions prohibit Shri S . D . Varma , its 

S . O . 361. - In exercisc of the powers conferred by sec 
Chairman and Managing Director , from being a director of 

tion 53 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949), 
the Uttar Pradesh State Cement Corporation Ltd ., Churk , 

the Central Government, on the recommendation of the 
Mirzapur, being a company registered under the Companies 

Reserve Bank of India , hereby declares that the provisions of 
Act , 1956 ( 1 of 1956) . 

sub -section ( 2 ) of section 19 of the said Act shall not apply to 

the National & Grindiays Bank Ltd., Calcutta, till the 
[ No . 15 (1 )- B. O .III / 74 ] 

5th November , 1974 in so far as they relate to its hold 
ings in the shares of Calcutta Steam Navigation Company 

Ltd. 
का . आ . 360. - बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10) की धारा 53 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

[ No. 15( 2)- B. O . III / 74.] 
केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर , एतद् 

M . B . USGAONKAR , Under Secy. 
द्वारा घोषणा करती है 


( क ) कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1 ) 

के खण्ड ( ग ) के उपखंड (1 ) और (2 ) के उपबन्ध इस 
अधिसूचना के जारी होने की तिथि से दो वर्ष तक की 
अवधि के लिये उस सीमा तक लागू नहीं होंगे , जहां तक 
उक्त उपबन्ध बैंक के अध्यक्ष एवम् प्रवन्ध निदेशक 
श्री एम . सन. शर्मा का , दी इण्डस्ट्रियल क्रडिट एण्ड इन्वेस्ट 
मेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का निदेशक 
मनना इस लिये वर्जित करते है कि वह कम्पनीज एक्ट 
1956 (1956 का 1 ) के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी है । 
और 


( राजस्म और पीमा विभाग) 
नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1973 

माप-कर 
का . आ . 362. - केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम 
1981 (1981 का 43 ) की धारा 194-क की उप-धारा 3 के खंड (3) 
के उप - खंड ( च ) के अनुसरण में , उक्त उपखंड के प्रयोजनों के 
लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिसूचित करती है । 

1. मैसर्स अमरतलाल रावजीभाई पारीख , अहमदाबाद । 
2. मैसर्स अमरसलाल रावजीभाई पारीख, बड़ौदा । 
3. मैसर्स अमरतलाल रावजीभाई पारीख , अनंद , और 
4 . मैसर्स अमरसलाल रावजीभाई पारीख , नाडियान । 
[ सं . 499 ( फा . सं. 278 / 102/72- आईटी ) ] 

के . आर. राघवन , उप- सचिव 


( ख ) कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के 

उपबन्ध इस अधिसूचना के जारी होने से दो वर्ष तक 
की अधि के लिए उक्त बैंक पर उस सीमा तक लागू 
नहीं होंगे, जहां तक कि ये उपबन्ध उक्त बैंक द्वारा 
पी इण्डस्ट्रियल डिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ 
इण्डिया लिमिटेड के शेयरों की धारकता को वर्जित 
करते हैं । 


[ सं . 15 ( 35) - बी . आं . 3 / 73.] 


$ . O . 360. - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ), 
the Central Government , on the recommendation of the 
Reserve Bank of India , hereby declares ( a ) that the pro 
visions of sub - clauso (i) and (ü ) of clauso (c ) of sub -section 


(Department of Revenue and Insurance ) 
New Delhi, the 16th November, 1973 

INCOME- TAX 
S . O . 362. - In pursuance of the sub - clause ( f) of clauso 
(iii) of sub - section 3 of Section - 194 - A of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
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notifies the following persons for the purposes of the said 
sub - clause . 

1 . M / s. Amritlal Ravjibhai Parikh, Ahmedabad . 
2 . M / s . Amratlal Ravjibhai Parikh Baroda . 
3 . M / s. Amratlal Ravjibhai Parikh , Anand ; and 
4. M / s. Amratlal Ravjibhai Parikh , Nadiad . 

[ No. 499( F. . No. 275 / 102 /72-IT ) .] 
. K . R. RAGHAVAN, Dy. Secy . 


जिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी, बारा आयकर 

अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (3 ) के 
प्रयोजनों के लिये 1 अप्रैल , 1973 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
अनुमोदित किया गया है , किन्त, यह इस शर्त के अधीन रहते 
हए होगा कि केन्द्र, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद 
को , इस छट के अन्तर्गत प्राप्त की गई निधियों का लेखा और 
ऐसे अनुसंधान कार्यक्रम को जिनके लिए ऐसी निधियां उपयोग 
में लाई जाती है ", उपवर्णित करते हए, वार्षिक रिपोर्ट देगा । 


संस्था 


सेन्टर फार सोशल रिसर्च, मद्रास । 

[ सं. 524 ( फा . सं . 203/ 42/ 73 - आई . टी . ए. 2) ] 
New Delhi, the 20th December, 1973 

INCOME--TAX 


नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1973 

आप-कर 
का . आ . 383. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधि 
सूचित किया जाता है कि निम्न पर्णित संस्था को , भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी द्वारा , 1 अप्रैल , 1973 से 2 
वर्ष के लिए आय-कर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा 
( 1) के खण्ड ( 2 ) के प्रयोजनों के लिए अनादित किया गया है । 

संस्था 
महाराष्ट्रहाइबूिड सीडस् कम्पनी लिमि ., जलना । 

[ सं . 522 ( फा . सं . 203 / 52 / 73 - आईटी ए2) ] 
New Delhi, the 17th December , 1973 

INCOME- TAX 
S . O . 363. — It is hereby notifled for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Indian Council of Agricultural Research , the prescribed autho 
rity for the purposes of clause ( ii ) of sub - section ( 1 ) of Sec 
tion 35 of the Income- tax Act, 1961 for a period of two 
years with effect from 1st April 1973. 

INSTITUTION 
MAHARASHTRA HYBRID SEEDS COMPANY LTD , 

JALNA 

No . 252 / F. No. 203 / 52 / 73- ITA. II ] 
का . आ . 384. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित 
किया जाता है कि निम्न पर्णित संस्था को , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
इवारा आय-कर अधिनियम , 1981 (1981 का 43 ) की धारा 35 
घ की उप- धारा ( 2) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया 


5. 0 . 365.-. - It is hereby notifiel for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Indian Council of Social Science Research , the prescribed 
authority for the purposcs of clause ( iii ) of sub - section ( 1) 
of Sec . 35 of the Income- tax Act , 61 for a period of three 
years with effect from 1st April , 1973 subject however to the 
condition that the Centro shall submit to the Indian Council . 
of Social Scicnce Research , an Annual Report setting forth 
an account of the funds received under this exemption and 
the research programmes for which such funds are utilised. 

Institution 
CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH , MADRAS . 

[ No. 524 F. No. 203 /42 /73-ITA. II] 
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1973 


आप-कर 


फा . आ . 366. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधि 
सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संख्या को , भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम , 
1981 की धारा 35 की उप - धारा ( 1) के खण्ड ( 2) के प्रयोजनों के 
लिए अनुमोदित किया गया है । 


संस्था 


संस्था 
एम. एन. वस्तूर एण्ड कम्पनी ( प्रा.) लिमि. कलकत्ता । 

[ सं . 823 ( फा . सं . 203 / 30/ 73 - आईटी ए2] 


महाराष्ट्र, एसोशिएशन फॉर दी कल्टिवेशन , आफ साईस, ला 
कालेज रोड, पूना-4 

[ स . 525 ( फा . सं . 203 / 49 / 73- आईटी. ए. 2] 


एम . के. पाण्डे , अवर सचिव 


INCOME- TAX 
.. S. 0 . 364.. - It is hereby notified for general information 
that the concern montioned below has beon approved by the 
Central Board of Direct Taxes for the purposes of sub 
section (2 ) of Section 35 D of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961), 

INSTITUTION 
M . N. DASTUR AND COMPANY ( P ) LTD., CAL 
CUTTA. 

[ No. 523 ( F. No . 203 / 39 / 73 -ITA. II)] 


New Delhi, the 21st December, 1973 

INCOME--TAX 
S .O . 366 . - It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Indian Council of Agricultural Research , the prescribed autho 
rity for the purposes of clause (ii) of sub -section ( 1 ) of Sec 
tion 35 of the Income -tax Act, 1961 for n period of two 
years with effect from 1st April, 1973. 

INSTITUTION 
MAHARASHTRA ASSOCIATION FOR THE CULTI 

VATION OF SCIENCE , LAW COLLEGE ROAD . 
POONA - 4 . 

[ No. 525 ( F. No . 203 / 49 / 73-ITA. II ) ] 

M . K . PANDEY , Under Secy. 


नई दिल्ली , 20 दिसम्बर, 1973 

आय-कर 
फा . आ . 368. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह अधि 
सूचित किया जाता है कि निम्न पर्णिस संस्था को , भारसीय सामा 
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नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1974 
का . आ . 367 . जो कि केन्द्रीय सरकार का ख्याल है कि 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग ) में उच्च श्रेणी लिपिक 
श्री शानिलाल गलियानी के विरुद्ध विभागीय जांध के प्रयोजनार्थ, 
जांच में उल्लिखित व्यक्तियों को साक्षी के तौर पर तलब करना 
अथवा उनसे दस्तावेज मंगाना जरूरी है । 


of Excise and Customs hereby declares the Maharashtra 
Industrial Development Corporation Area , Nagpur, in tho 
State of Maharashtra as a warehousing station . 
[ No. 7 / 74- Customs / F. No. 473 / 175/ 73- Cus . VII ] 

K . SANKARARAMAN , Under Secy . 


अतः, अब , विभागीय जांच ( साक्षियों की उपस्थिति और दस्ता 
पंज प्रस्तुतीकरण का प्रवर्तन ) अधिनियम 1972 ( 1972 का 18 ) 
की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और इस मंत्रालय की 20 दिसम्बर 1972 की अधिसूचना 
संख्या 13013/ 1/ 70- प्रशा-1 ( बी ) का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग ) के 
अवर सचिव श्री टी . दत्त जांच अधिकारी को उपर्युक्त व्यक्तियों 
के सम्बंध में उक्त अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट शक्तियों 
के प्रयोग के लिए प्राधिकृत करती है । 

[ सं . फा , सं . सी 13013/ 1 / 70-प्रशा-1- बी ] 

सरस्वती रा. राव , उप-सचिव 


( Department of Expenditure ) 
New Delhi, the 22nd January, 1974 

CORRIGENDA 
S . 0 . 369 . — In the notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance ( Department of Expendi 
ture ) No. S . O . 934 , dated the 1st March , 1972 , relating 
to the Central Civil Service ( Pension) Rules , 1972 , pub 
lished at pages 1397 to 1443 of the Gazette of India, Part 
II, Section 3, Sub -section (ii), dated the 1st April , 1972, --- 
( a) at page 1418, in rule 76 , in the marginal note, 

for "retiring Government servant for " , rcad 

" retiring Government scrvant" ; 
(b ) at page 1433 , in Form 11 , in paragraph 2 , il 

Item ( iv ), for " unmarried widowed sisters " , reud 
" unmarrled and widowed sisters ". 

[ No . 6 ( 8)- E. V ( A)/ 73.] 
S. S. L. MALHOTRA, Under Secy . 


New Delhi, the 8th January, 1974 
S .O . 367. — Whereas the Central Government is of 
opinion that for the purposes of the departmental inquiry 
against Shri Shani Lal Guliani, Upper Division Clerk in 
the Ministry of Finance (Department of Revenue and In 
surance ), it is necessary to summon as witnesses or call for 
any documents from the persons cited in the inquiry . 


Now , therefore , in exercişc of the powers conferred by 
sub - section ( 1) of section 4 of the Departmental Inquiries 
(Enforcement of Attendance of Witnesses and Production 
of Documents ) Act, 1972 ( 18 of 1972 ) , and in supersession 
of this Ministry s Notification No . 13013 / 1 / 70 - Ad . IB 
dated 20th December , 1972 , the Central Government, 
hereby , authorises the inquiring authority, Shri T . Dutt. 
Under Secretary , Ministry of Finance (Department of Re 
venue and Insurance ) to exercise the power specified in 
section 5 of the said Act in relation to the person afore 


( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 
नई दिल्ली, 13 दिसम्बर 1973 

( प्रार-कर ) 
का० प्रा० 370. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , आय-कर अधिनियम , 
1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदरत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बोर्ड की अधिसूचना सं० 220 
( फा० सं० 187/ 25/ 72 भाई टी ए आई ( तारीख 14/ 11 - 72 और 
सं० 246 ( फा० सं० 187/ 25 / 72 प्राई० टी० ( ए० भाई० ) ता० 22- 11- 72 
में भागत : उपान्तरण करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड 
( ii ), तारीख 11 मई, 1973 के पृष्ठ 1454 - 1457 पर का० प्रा० 
1293 के रूप में प्रकाशित गौर समय -समय पर यथा संशोधित अपनी 
अधिसूचना सं० 20 ( फा० सं० 5 5 / 1/ 62-प्राई टी ) तारीख 30- 4-1963 
से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधिन करता है । 

I. क्रम सं० 10 और 10क के सामने स्तम्भ ( 1), ( 2 ) और ( 3 ) 
के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी 
जाएंगी - - 
प्रायकर प्रायुक्त मुख्यालय अधिकारिता 


said . 


[ No. F. No. C 13013 / 1 / 70- Ad. IB.] 
SARASWATHI R. RAO , Dy. Secy . 


- 


- 


- 


2 


( केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क पाठ ) 
नई दिल्ली, 9 फरवरी , 1974 

सीमा- ल्क 
का . आ . 368. - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड , 
सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 9 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र , नागपुर को भांडागारण केन्द्र के 
रूप में घोषित करता है । 


LU 


10 मैसूर - 1 


[ सं . 7 / 14-सीमा - शुल्क / फा , सं . 473 / 178/ 73-सीमा - शुल्क 7 ] 

के . संकररामन, अवर सचिव 
(Central Board of Excise and Customs) 
New Delhi, the 9th February , 1974 


बंगलोर 1. सकिल ii बंगलोर 

2. कम्पनी सर्किल , बंगलौर 
3. विशेष सर्वेक्षण सकिल बंगलौर 
4. वेतन सकिल , बंगलौर 
5. मैसूर महिल , मैसूर 
6 . मंगलौर सर्किल, मंगलौर 
7. उवीपी सकिल , उदीपी 
8. कुर्ग सर्किल , मरकारा 
B . मण्डया सर्किल , मण्डया 
10. हसन सकिल , हसन 
11. चिकमागलुर मफिल, चिकमागलुर 
12. बेलगाव सकिल बेलगांव 


Customs 
S . O . 368 . — In cxercise of the powers conferred by section 
9 of the Customs Act , 1962 ( 52 of 1962), the Central Board 
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10 and 10A shall be substitued by the following cntries . 
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Income-tax 
Comissioners 


Head -quarters 


Jurisdiction 


1 


१ 


3 


10 Mysore -I 


Bangalore 


13. पणजी सकिल, पणजी 
14. मारगामो मफिल , मारगाओ 
15. करमार सर्किल, फरवार 
16. बीजापुर मर्किल , बीजापुर 
17. बागलकोट सर्किल , बागलकोट 
18. संपदा शुल्क एवम् प्राय -कर सर्किल 

बंगलोर 
19. संपदा शुल्क एवम् माय-कर सर्किल , 

मंगलोर 
20. संपदा शुल्क एवर प्राय -कर सर्किल , 


हुग्ली 


10क मैसूर II 


बंगलौर 


1. सफिल -I बंगलोर 
2. न्यास सकिल एवम् विदेश अनुभाग 

बंगलोर 
3. कोलार सफिल , कोलार 
4 टुमकर सकिल, टुमकर 
5. चिन्नदुर्ग मकिल, चित्रदुर्ग 
6. बावनगेर सर्किल , वावनगेर 
7. शिमोगा सकिल , शिमोगा 
8, ग्ली सफिल , हुगली 
9. धारवाड़ मकिल , धारवास 
10. गदग मर्किल , गबग 
11. दायचुर सकिल , रायचुर 
12. गुलबर्गा सर्किल , गुलबर्गा 
13. होसपेट मकिल , होसपेट 
14.बेलरी सफिल , बेलरी 


1 . Cirecle -II , Bangalore. 
2. Company Circle , Bangalorc . 
3 . Special Survey Circle 

Bangalore , 
4 . Salary Circle , Bangalore , 
5. Mysore Circle , Mysore . 
6 . Mangalorc Circle , Manga 

lore . 
7. Udipi Circle , Udipi . 
8 , Coorg Circle , Mercara . 
9. Mandya Circle, Mandya . 
10. Hasan Circle, Hasan. 
11. Chickmagalur Circle , Chick 

magalur . 
12. Belgaum Circle , Belgaum. 
13. Panaji Circle, Panaji . 
14. Margao Circle, Margao . 
15 . Karwar Cricle , Karwar. 
16. Bijapur Circle , Bijapur . 
17. Bagalkot Circle, Bagal 

kot, 
18. Estate Duty cum Income 

tax Circle , Bangalore. 
19 . Estate Duty cum Income 

tax Circle , Mangaloro . 
20 . Estate Duty cum Income 

tax Circle , Hubli . 
I . Circle-I, Bangalore. 
2 . Trust Circle cum Foreign 

Section, Bangalore . 
3. Kolar Circle, Kolar . 
4 . Tumkur Circle, Tumkur. 
5 . Chitradurga Circle , Chitra 

durga . 
6 . Davangere " Circle, Davan 

gere. 
7 . Shimoga Circle Shimoga , 
8 . Hubli Circle, Hubli . 
9. Dharwar Circle, Dharwar. 
10. Gadag Circle , Gadag. 
11. Raichur Circle , Raichur. 
12. Gulbarga Circle, Gulba 

arga . 
13 . Hospct Circle , Hospet. 
14 . Bellary Circle, Bellary . 


10A Mysore II 


Bangalore 


यह प्रधिसूचना 15 दिसम्बर 1973 से प्रभावी होगी । 


[सं० 517 ( फा० सं० 187/ 25/ 72- पाई टी ( ए माई) ] 

बी० वी० श्रीनिवासन, प्रवर सचिव 


(Central Board of Direct Taxes ) 
New Delhi, the 13th December , 1973 

INCOME TAX 


S . O .370 -- In the exercise of the the powers conferred 
by sub -section (1 ) of Section 121 of the Income-tax Act , 1961 
( 43 of 1961) and in partial modification of Board s notifica 
tion No . 220 ( F. No . 187/ 25 / 72-IT ( AI ) dated 14-11 -72 
and No, 246 ( F. No. 187/ 25/72 -IT ( AI) dated 22-12-1972 
the Central Board of Direct Taxes hereby makes the follow 
ing amendments to the Schedulo appended to its notification 

No. 20( F. No. 55/ 1 / 62 -IT ) dated 30- 4- 1963 published as S. O . 
1293 on pages 1454 - 1457 of the Gazette of India , Part II, 
Section 3, Sub - Section ( ii ) dated the 11th May, 1963 as amended 
from time to time. 


- - - - 


- 


This Notification shall have effect from 15th December , 1973, 

[ No . 517 ( F No . 187/ 25/ 72 IT ( AI )] 
V. B. SRINIVASAN. Under Secy 


Sec , 3 (ii) ] 
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प्रायकर प्रायुक्त का कार्यालय , केरल 

कोचीन , 26विसम्बर, 1973 


का० प्रा० 371.- - आयकर अधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 287 की उपधारा ( 1) एवं वित्त मंत्रालय ( राजस्व तथा मीमा विभाग ) , भारत 
सरकार के आदेश एफ० सं० 16/ 202/ 67-ऐ टी बी , विनोक 25 मार्च, 1969 के अनुसार, मैं निम्नलिखित कर दाताओं के नाम प्रकाशित करता हूँ । 

( अ ) जिन पर व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त परिवार होने से, एक लाख रुपये से अधिक आय पर निर्धारित किया गया है [नाम संलग्न अनुसूची ( 1 ) 

__ में है] 
( मा ) जिन पर फर्भ या व्यक्तियों का मंगम या कंपनी होने से, वस लाख रुपये से अधिक प्राय पर निर्धारित किया गया है [नाम संलग्न अनुसूची ( 2 ) 


अनुसची - 1 . 
1972- 73 के वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक माय पर करवाना व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवार के नाम । 


नाम और पता 


स्पिति 


संख्या 


निर्धारण वर्ष प्रायफर पधिनि 

यम 1961 के 
अनुसारनिर्धारित 
किया गया माय 


- - - - - - - . . 


. - 


- 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


- - -- 


- - 


1972- 73 


रुपए 
1, 40, 100 
1, 56, 670 


1970- 71 


1972- 73 


2,15, 140 


1972- 73 
1970- 71 


1, 01, 000 
1 , 25 , 800 


मवंत्री 
1. टी० प्रस्मामी , मुहम्मद अशरफ एण्ड कं० , कोचीन- 2 . . . . व्यक्ति 
2 प्रहम्मद उस्मान प्रबाद फिशेरीस , कोचीन- 2 

, व्यक्ति 
3. डी० माइस, फोरीन टेक्नीशियम , एफ . ए. सी . टी . इंजिनियरिंग और रिजन पोरगनैजेशन से 
प्रतिनिधित्व . . . . 

. व्यक्ति 
4. अन्नम्मा पाल , पेरिन्चेरी, ट्रिब्यूर . . 

. व्यक्ति 
5. के० जी० गास्करन , एक्सेस कोडाक्टर , एरणाकुलम 

. व्यक्ति 
6 . ए० पी० ब्रौन , फोरीन टेक्नीशियन, एफ. ए. सी . टी. इजिनियरिंग और डियन पोरगनैजेशन 
से प्रतिनिधित्व . . . . . 

व्यक्ति 
7. पी बरतन पिल्लै , एष्याटिक एमपोर्ट एन्टरप्रेसेम , कोल्लम . . 

. घ्यक्ति 
8. एम० पी० भास्करन, हिल प्रोड्यूस एण्ठ काष्यू के०, नेमंगाड . 

. व्यक्ति 
9. एफ० कोनीम , द्वारा मे० कोहलीस लाइन्स ( प्रा . ) लिमिटेड , कोचीन- 3 

. व्यक्ति 
10. जे० श्रेष्ठलान्छ , फोरीन टेक्नीशियन, एफ. ए. सी. टी . इंजिनियरिंग एण्ड विलेन पोरगनैजेशन से 
प्रतिनिधित्व 

. . . . . . व्यक्ति 
11. ए० सन्स्यू० ० केप्स , कोरट्टी 
12. के० एम० चेरियान, मलयालमलोरमा , कोट्टयम . 

व्यक्ति 
13. डारमेल का एरहार्ड, टेक्नीशियन , एफ . ए. सी . टी . इंजिनियरिंग एण्ड डिजन प्रोग्गनैजेशन 
से प्रतिनिधित्व 

. व्यक्ति 


1972- 73 
1972- 73 
1970- 71 


2, 11, 130 
1, 20, 820 
1, 17, 480 
1 , 07, 970 


1970- 71 


व्यक्ति 


1972- 73 
1972- 73 
1972- 73 


2,11, 130 
1 , 87, 780 
1, 09, 770 


1972- 73 


2,12, 550 


1972- 73 


14. के . देवयानि अम्मा , जूप्पिटर काष्य कं०, कोल्लम 
15. बी० एम० एडवार्ड, मेसर्स इण्डिया सी फुट, कोचीन- 5 . 
16. के० जे० फ्रान्सीम , ट्रिच्चूर . . 
17. जे० ई० फोरल्स, कोरट्टि . 
18. जोर्ज पाल पुतुरान , मारकेट रोड, एरणाकुलम 
19. स्वर्गीय श्री पी० गोविन्द मेनोन के विधिक वारिस , एरणाकुलम 
20. ऐ० वी० गोविन्दन , ट्रिज्जूर . . . 
21. जे० एफ० प्रार० ग्रिफित्स , कोरट्टी . . 
22. एन० गोविन्द पिल्लै , मेसर्स एन० गोविन्द पिल्ले , जनरल मरचैन्ट्स , कोट्टयम 
23. गौरी पार्वती बाई, 6 प्रिन्सेस, कौडियार पालस , तिरुवनन्तपुरम 
24. गौरी लक्ष्मी बाई, 8 प्रिन्सेम , कौडियार पालम , तिरुवनन्तपुरम 
25. जी० आर० हैडे, एच . एण्ड मी , कोच्चीन- 3 . . 


व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 

व्यक्ति 
. व्यक्ति 


1970 - 71 
1971- 72 . 
11972- 73 
1970- 71 
1970 - 71 
1972- 73 
1972- 73 
1972- 73 
1972-73 
1972- 73 
1972- 73 


1, 09,590 
1,39, 690 
1, 83, 400 
1, 91, 190 
1, 41 , 360 
1 , 50, 160 
1, 12, 300 
2, 04, 030 
1 ,12, 280 
1 , 29, 730 
1 , 71, 670 
1 , 00, 800 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 5 ) 


- 


- - - - 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- 


1972- 73 


1, 56, 670 


1972- 73 


1 , 34 , 450 


28. 


1972- 73 


1 , 13, 400 


26. पी० जी० एस० हाल , मलयालम प्लान्टेशन्स , कोच्चीन- 3 . . . 

. व्यक्ति 
27. हारवार्ड ई० लिकिन्स, टेक्नीशियन, एफ . ए . सी . टी. इंजिनियरिंग एण्ड रिजन मोरगनैजेशन - 
से प्रतिनिधित्व 

. . . . . . . व्यक्ति 
___ - वही - - 

व्यक्ति 
29. जी० सी० होपकिन्स, टेक्नीशियन , एफ. ए. सी . टी . इंजिनियरिंग एण्ड रिजन पोरगर्मजेशन 
से प्रतिनिधित्व . . . . . . 

व्यक्ति 
30. वी० टी० जोसफ , अलिशेरी बंगलौ, कुल्लेल रोड , आलप्पी 

व्यक्ति 
31. टी० एम० जोसफ, जोर्ज मायजो एण्ड कं०, फोब्धीन- 5 . 

व्यक्ति 
32. जोन फोर्ड, टेक्नीशियन , एफ . ए. सी . टी . इंजिनियरिंग एण्ड डिजीन भोरगनजेशन से 
प्रतिनिधित्व 

व्यक्ति 
33. जोस पाल पेरिन्चेरी , ट्रिब्यूर . 
34. जोन इनोक, वेस्टेण मेडिकल स्टोर्म , कोल्लम 

व्यक्ति 
35. एम० कुमारस्वामी रेडियार, मालप्पी 

व्यक्ति 


1972- 73 
1970- 71 
1970- 71 


2, 39, 620 
2, 25, 500 
1 , 01 , 300 


म्यक्ति 


1972- 73 
1972- 73 
1972- 73 
1961- 62 


व्यक्ति 


2, 44, 670 
1, 11, 210 
1, 66, 990 
2, 14,130 
2, 50, 280 
1, 94,780 
2,02,990 
2,12, 280 
1, 88,060 
1, 94, 020 
1 , 75, 360 
1 , 18, 650 
3, 56, 980 
1, 09, 290 
1 , 51, 800 
1 , 32, 980 
1, 03, 757 
1 ,19, 780 


व्यक्ति 


1962- 63 
1963- 64 
1964- 65 
1965- 66 
1967- 68 
1971- 72 
1972- 73 
1972-73 
1970 - 71 
1971 - 72 
1972-73 
1972- 73 
1970 - 71 
1972- 73 


व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 


है 


व्यक्ति 
व्यक्ति 


व्यक्ति 
व्यक्ति 


व्यक्ति 


व्यक्ति 


व्यक्ति 


36. कुरियन प्रबहाम , ऊप्पूट्टिल हाऊस , कोट्टयम 
37. ए० के० कावरकुट्टि, पल्लिकन बंगलो, तलश्शेरी . 

- - वही -- 
39. के . कोयुकुष्णन नायर , गीता पाटोमोबल्स , कालिकट 
40. पी० एम० कुमारन, साधु बीडी डिपोट , कण्णूर . 
41. ए० जे० लोपेस, द्वारा मेसर्स के० जे० लोपेस एण्ड सन्ज, एरणा 
42. लक्ष्मीमाई, 1 प्रिन्सेस , कौसियार पालस , तिरुवनन्तपुरम 

, तपनन्तपुरम . . . 
43. पी . लक्ष्मणन पिल्लै, लक्ष्मणन एण्ड कंपनी, कोल्लम 
44. मोहम्मद हषिम उस्मान , अबाद फिशेरीस, कोच्चीन- 2 . 
45. आर० माधवन नायर, द्वारा : कोन्चीन कं० ( प्रा० ) लिमिटेड , एरणाकुलम 
46. मैकल इन्स्टर, टेक्नीशियन, एफ . ए. सी . टी . इंजिनियरिंग एण्ड डिजैन पोरगमैजेशन 
से प्रतिनिधित्व 

. . 
47. एम० पी० मूतेडत् , षोरण्णूर . 
48. एस० डब्ल्यू० मेतेरेल , कोरट्टि . 
49. श्री के० एस० मेनोन, द्वारा मे० गीता एन्टरप्रैसेस , कुटिपुरम 
50. श्री ए० पी० मोहम्मद हाजी, पयनीय प्रोटोमोबस्स , कालिकट 
51. मिसिस. पी० नीलकण्ड मेमोन, एरणाकुलम 
52. डी० ई० मील , मलयालम प्लान्टेशन्स, कोचीन- 3 . 
5 3. पी० नीलकण्ड मेनोन , एरणाकुलम . . 
54. नारयणन भरतन , यूनियन काष्यू मानुफैक्चरिंग कं०, कोल्लम 
5 5. सी० एन० नंबूदतिरी , प्रोप० धन्वन्धरी वैचशाला , तोडुपुषा 
56. श्री के० ऐ० पापुन्नि , द्वारा ए० सी० स्टोरस , एरणाकुलम . 
5 7. के . पौलोस, कोण्डाक्टर, फयिरिप्प , . . 
58. पी० पद्मनाभन्, प्रोप० प्रताप इन्डस्ट्रीज , तिरूर . 
59. श्री सी . प्रभाकरन् , श्री सी० कोरू के विधिक पारिस , द्वारा ट्रान्सपोर्ट म , 
60. डी० पुरुषोत्तम कम्मत , मे० सदानन्द 4 एण्ड कं० , तलश्शेरी 
61. एम० फिलिप, यमग एन्टरप्रैसेस, कुमारपुरम , तिरुवन्तपुरम . 
62. ए० सी० राधव मेनोन, कोचीन - 3 


व्यक्ति 
व्यक्ति 


व्यक्ति 


व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 


1972-73 
1963- 64 
1972-73 
1970- 71 
1962- 63 
1970- 71 
1972- 73 
1970 - 71 
1972- 73 
1972-73 
1972- 73 
1970- 71 
1970- 71 
1968- 69 
1972- 73 
1970 - 71 
1971- 72 
1972- 73 
1972- 73 


1 ,12, 040 
1 , 19, 030 
1 , 93, 460 
2, 79, 390 
2, 34, 820 
3, 01 , 850 
1 , 65, 530 
3, 48, 320 
1, 12, 750 
1 , 02, 410 
1, 46, 440 
2, 83, 010 
3, 17, 240 
1 , 29, 750 
1, 74, 700 
1, 03, 040 
1 ,16, 020 
1 ,06,490 
1, 22, 950 
2, 44, 010 
26, 64, 700 
1, 11, 700 


. 


1972- 73 


63. प्रार० रंगस्वामी , जनरल मरचन्ट , कालिकट , . 
64. राम वर्मा, 1 प्रिन्सेस , कौडियार, पालस , तिरुवनन्तपुरम . 
65. राम वर्मा, पूर्व महाराजा द्रावन्कूर, कौडियार पालस , तिरुवनन्तपुरम 
66. सी . राधामणी , यूनियन काष्यू के०, कोल्लम . . 


व्यक्ति 
व्यक्ति 

व्यक्ति 
. व्यक्ति 


1970 - 71 


. 


. 


1972- 73 
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1972- 73 


1, I 1 , 080 


67 पी० गघवन पिल्ले, मैगम क . परमेश्वरन पिल्ला, कोल्लम 
5 . के रवीन्द्र नाथन नायर, काग एगपार्टग ,काग 


ति 
नाक्ति 


1970- 71 
1 -971- 72 


11, SH, ISIO 

7, 2 1 - 10 
1 , 03, 780 
1 , 23, 110 


19. न० रात्रिका दी , ममर्म नमण ! क०, कोनम . 
70 जे . गौतमान , मफील्ड स्टेट, नीलगिरीम 
71 बाकी सरप , पार्टनर , शरफ टिग कारगारणन , कालीन 


व्यकि 
ध्यक्ति 


10773 
1974- 7 1 


. व्यक्ति 


1971- 71 


1 ,53,570 


1496 1 - 655 


13 , 250 
1 , 01 , 730 


1966- 67 


1967- 68 


[ 19, 610 


1968- 60 
[ 970- 71 


10710 - 71 


1, 20, 320 
100, 900 
3, 10, 130 
1 ,13, (120 
2, 51510 
1 , 2820 


1168- 10 


1970- 71 


1972-75 


1972- 73 


11172- 71 


1 , 05, 50 
1, ().R, 551 
3, 20,(100 
1, 1 (9, 2 -100 


1972- 733 
1971- 72 


. 


प्रति 


1 , 81, 250 
2. 77 4100 


व्यक्ति 


7 पी : मालगन ग्री , कोचीन- 3 

प्रति 
7५ गा . म ., गहीदा , श्री श्याहीप गफी के पन्नी, नालन्गग यम्ट, कामगार 

व्यक्ति 
74 मा . मामा यान, नाग हिन्दम्मान चना केले वर्म, पापिनिश्शेरी , कणर 

व्यक्ति 
75 पी . एम० शान्ता मारी, गाऽ बीडी हिद, कण्णुर . 

व्यक्ति 
0 गागिरी मट , ममर्म मा बागुदेव भट , मलमणी . 

हि० अ० ० 
77 या ना . . इण्डियन नदम प्रोडक्टग , कोल्लम 

व्यक्ति 
76. श्रीकमार, मंगर्ग । यिनकदा एन्टरप्राइमेम , कोल्लम 

. व्यक्ति 
, ... पार्वती बाई , कौटियार पालम , निमयनन्तपुरम 

. व्यक्ति 
57 ाियगाकण अय्यर, TH , प्रीति, गटटम . निर बनन्तपुरम 

. व्यक्ति 
५ । जोर्ज फाशैनकनीशियन, एफ. ए. मी. टी इंजिनियरिंग पनि प्रारगणन गे प्रनि 

निधिन्त्र 
S " केटी नोमन , बैट हाऊम , नैनिकोट , कोषिकोए 
११. ग्यत ताण पिल्ले , मरचन्ट , चाल , निग्यनन्तगुग्म 

म्यान 
SI. एम . , उरिफुट्रि, मरनन्द , नरूट्टि गोड, कालिनट 

व्यकि 
45. जी० उपादेवी यनियन धाय के , कोल्लम . 

व्यक्ति 
५० टी० 10 उपा, नानि नियाम, काचपिलाम : कोल्लम 

व्यक्ति 
87 वी० ० बिलानि अम्मा, एग्णालम . 

व्यक्ति 
बकी पच्चन, कोस्टर, पेरू बावर 

टयक्ति 
89 के वल्लाडी " नन्दि ::,कलाम सद,किलपाक , मद्राग -11) 

व्यक्ति 
11 ) दा० के० प्रो० वर्गीम, चिल्डन्म स्पेशलिस्ट , कोट्टयम . 

ट्यान 
८) fro ) वीयर्म , एच एन मी , कोच्चीन . 

व्यक्ति 
() 2. मिमिम ई टी विटाकेर, मलयालम प्लान्टेणन्म , कोचीन- 3 

थ्यकि 
93 श्रीमनी पी में शाधा , गाध बीई । दिपाट कण्ण र 

ट्यक्ति 
94 बैग्या, प्रमादफिरोग , फोच्चीन- ! 

. व्यक्ति 


1 , 03, 520 


153, 570 


1 -172- 73 
1970- 71 
14972- 73 
14) 70- 71 
14972- 73 
1972- 73 
1971 - 72 
1970- 71 
14 (17- 18 
14070- 71 
1972- 73 
1972- 73 
1970- 71 


1 ,11, 170 
2, 34, 751) 
1 , 241 , 4800 


1 , 11,1050 


1 , 33, 4010 


1 , 0 ),160 


1 , 17, 149 ) 


1 , - 1 , 131) 
2 , 51, ) | | 
1 , 00, 910 


1970 - 71 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची- - 2 


( 3 ) 


( 5 ) 


- 


- - 


1971- 

7 
1972- 7. 

3 
1971 - 71 
1997 


7 3, 510, 7 - 10 
1 ,19 5, 6th () 
1255 , 720 


[ 1, 66, 1510 


140 - 60 


1 दि काय कारगारेशन आफ दिया लिमिटए, कोचीन- 11 

. --बरी . 
पामचीन रिफनगग , अरबन मगल , पारणाकलम 
.. को - प्रागटिव टी गोमटी लि० , कालिकट 

_ -- बही - - 
(5 हारिमा एण्ड पोसफील्द, कोचीन- : 
7. करला अना उग्दीज कापरेशान , तिमवनन्तपुरम 
6 गलगानम लालणाम लि ., काच्चीन - 3 . 
.) गरिशा रेवा जन्मीम , ( प्रा . ) नि० , कोट्टयम 
10 प्रीमिगर बद्रिण गिन्निग मिल्म लिमिटेर, पालपाट 
11 मममे माध बीड़ी डिगोट , कण्णुर . 
133 Go[ J/ 73 - 21 


फपी 
-~- वनी - - 
---- बही - - 
. - - यही - . 

- - वहीं - - 
पोरीन वगना 
कंपनी 
फोरीन कपनी 
कंपनी 

वहीं 
. रजिस्टर्ड पार्म 


1970- 71 


1472- 73 


174, 010 

35 , 57, 320 
13, 311, 560 
27,44, 1 :30 
| (),(05 , 220 


1970- 71 


1970- 71 


10, 52, 380 


1972- 73 
1970- 71 


11,14, 1020 


- 


- - 


- - 


- - - - 


(PART II -- 

- _ 
(5 ) 


( 1 ) 


- - 


- - 


- - - - - - 


- 
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- ( 2 ) 

- -- - - - 
12. स्टेट बैंक प्राफ् ट्रायकर , तिरुवनन्तपुरम 

कंपनी 
13. द्रावन्कर केमिफल्म एण्ठ मेनुफेक्चरिंग कं . लिमिटेड 

कंपनी 
14. * 7 trat EF #Y #2 # o, fagforgat . 

फर्म 
15. द्रावन्कूर टैटानियम प्रोडक्टम्, मेली तिरुवनन्तपुरम 

कंपनी 
16 . qafestu 474 478 To FH . 

कंपनी 
17. वेस्टेण इण्डियन प्लैबुङम लि० बलियपट्टम 


1972-73 
1970 - 71 


1964 - 65 


38,51, 780) 
20, 75,020 
107 , 06 ,010 
84,53, 470 
12, 4 4, 220 
33, 34, 360 


1972- 73 
1972- 73 
1972-73 


· 097 


- - 


. . 


- -- - 


- 


- . 


- - 


- .. 


- 


- - 


10 / /24 / / 73- 74 (0) ] 


[ato H 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX , KERALA 


Cochin , the 26th December, 1973 


INCOMF- TAX 


S . O . 371 . - In pursuance of sub Section ( 1 ) of Section 287 of the Inconie - lax Act, 1961(43 of 1961) and in pursuance of the Order 
F , No. 16 /202/67- ITB dated 25th March , 1969 of the Minisity of Finance . (Department of Revenue and Insurance ), Government of 
India , [ hereby publish the name of the assessecs : - - 


( 2 ) boing th : In lividuals or Hindu Undivided Families, who have been assessed on an income of more than one lakh of 

rupees , in Schedule I appended hereto ; 


(b ) being Firms, Association of persons or Companies who have been assessed on an income of more than 10 lakhs of rupees, 
in Schedule IT appended hereto ; 

SCHEDULE 
Names of all ladividuals and Hindu Undivided Familles assessed on an Income over Rs. 1 lakh lo the financial year 1972 -73 


- 


- - - 


- 


- 


- 


12 


Name and address 


Status 


Assessment 
year 


Income asses 
sed under the 
T. T . Act , 

1961 


- - - - - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- - 


- 


1972 -73 
1970 -71 


1 ,40, 100 
1 , 56 ,670 


1972 -73 
1972- 73 
1970 - 71 


2 , 15 , 140 
1, 01,000 
1.25,800 


Ind . 


1972 - 73 
1972 -73 
1970 -71 
1970 -71 


1 , 11 , 130 
1, 20 ,820 
1 , 17 ,480 
1 ,07 ,970 


(2 ) 

( 3 ) 
- - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
S / Shri 
1. T. Asmabi,Mohammed Ashraf & Co ., Cochin -2. . . . . Ind . 
2 . Ahammed Usman , Abad Fisheries , Cochin -2, . 

. . Indt . 
3 . D . Andrews, Foicign Technician R . By FACT Engg . & Design Organisa 

tion . . . . . . . . . . . . . Ind . 
4 . Annama Paul , Perincheri, Trichur. . . . . . . . Ind. 
5. K .G . Bhaskaran , Excise Contractor , Ernakulam . . 

Indle 
6 . A .P . Brown , Foreign Technician R . By FACT Engg. & Design , Orga 
nisation . . . . . . . . . . . . 

Int. 
7 . P . Bharathan Pillai , Asiatic Export Enterprises , Quilon . . . 
8. M . P . Bhaskaran , Hill Produce & Cashew Co ., Nedumangad , 

. Ind . 
9 . F . Collies , C !o . M /s. Collis Lines (p ) Ltd., Cochin - 3. . . 

Ind. 
10 . J. Crolland, Foreign Technician , R . By FACT Engg & Design Organisa 

tion . . . . . . . . . . . . . Ind . 
11. A . W . J. Capes, Koratty . . . . . 

, Ind . 
12 . K .M . Cherian ,Malayalamanorama, Kottayam . . . 

· Ind . 
13 . Darmel Carl Erhard , Technician R . By FACT Engg. & Design Organisa 
tion . . . . . . . . . . . . 

. Ind . 
14. K . Devayani Am77, Jupitar Cashew Co ., Quilon . . . . . . Ind . 
15 . B . M . Edward , M /s . India Sea Food , Cochin . 3. . . . . . Ind . 
16 . K . J. Francis , Trichur . . . . . . . . . . ind . 
17. J. E . Forbes , Koratty . . . 

. . . . , Int. 
18 . Ozorg Paul Puthuran , Market Road , Ernakulain . . , , , Ind. 
19 . Legal heirs of late Sri P . Govinda Menon , Ernakulam . . . . . Ind . 
20 . T. V . Govindan , Trichur . . . . . . . . . . 19 .1. 
21. J . F . R . Griffiths , Koratty . . 

. Ind. 
22. N . Govinda Pillai, M s. N . Govin 11 Pillai, GeneralMerchants, Kotta 

yam . 
23. Gouri Parvathi Bai, 6th Princess , Kow liar Palace, Trivandrum 

. Ind . 
24. Gouri Laksh ni Bai, 8th Princess, Kowdiar Palace , Trivandrum . 

, Ind , 


1972- 73 
1972 - 73 
1972 - 73 


2 ,11, 130 
1 ,87, 780 
1 ,09, 770 


1972 -73 
1972 -73 
1970 -71 
1971 - 72 
1972 -73 
1970 - 71 
1970 -71 
1972 -73 
1972 -73 


2 ,12, 550 
1, 09 , 590 
1,39 ,690 
1 ,83, 400 
1 ,91 , 190 
1,41, 360 
1 , 50 . 160 
1, 12 ,360 
2 ,04 ,030 


1972 -73 
1972 - 73 
1972 - 73 


1, 12 ,280 
1,29,730 
1, 71 ,670 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


. 


- . 


- - - 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


1 ,00 , 800 
1 ,56 ,670 


1 , 34 , 450 
1,13 ,400 


Incl. 


Sec , 3 ( ii ) ] 
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( 1 ) ( 2 ) 

(3) 
- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
25. GR . Hyde, H . & C Cochin - 3 . . . . . . . . . Ind . 

1972- 73 
26 . P .G .S . Hall, Malayalam Plantations, Cochin -3 . . 

. Ind . 

1972 -73 
27. Harward E . Likins , Technician, R . /By FACT Engg . & Design Organi 
sation . . . 

1972 - 73 
. 

. Ind . 
28 . -do 

Ind . 

1972 - 73 
29. G . C . Hopkins, Technician , R .! By FACT Engg . & Design Organisa 
tion . . . 

Ind . 

1972 - 73 
30 . V. T . Joseph, Alissery Bangalow , Kullen Road, Alleppey . 

Ind . 

1970- 71 
31 . T. M . Joseph , GiorgeMuijo & Co . Cochin - 5. . 

1970 -71 
32. Joh . Ford , Technician , R / By FACT Engs. & Design Organisation . . . Ind . 

1972 - 73 
33. Jose Paul Perincheri, Trichur. . 

. . Ind. 

1972 -73 
34. John Enoch , Western Medical Stores , Quilon . . . . . . Ind . 

1972 -73 
35. S .Kunuaswamy Reddiar, Alleppey . . . . . . . Ind . 

1961-62 
62-63 
63-64 
64 -65 

65 -66 
36 . Kurian Abraham , Goppottil House , Kottayam . . . . . . Ind . 

1967 -68 
37, A .K . Kaderkutty , Pallicoon Bungalow , Tellicherry, , . . . Ind . 

1971 -72 
38 . -do 

Ind . 

1972 -73 
39 . K . Kochukrishnan Nair , Goetha Automobiles, Calicut. . . . . Ind . 

1972 -73 
40 . P .M . Kumaran, Sadhoo Becdi Depot., Cannanore . 

Ind . 

1970 -71 
41. A .J. Lopez, C /O M /s. K .J., Lopez & Sons, Ernakulam . 

Ind . 

1971 - 72 
42. LakshmiBai, Ist Princes , Kowdiar Palace , Trivandrum . . 

Ind . 

1972- 73 
43 . P . Lakshmanan Pillai, Lakshman and Co., Quilon. 

. . Ind. 

1972 -73 
44 . Mohammed Hashim Osman , Abad Fisheries, Cochin -2 . . . Ind . 

1970 -71 
45 . R . Madhavan Nair, C /o Cochin Co,, ( P ) Ltd ., Ernakulam 

. . Ind . 

1972 -73 
46 . Michael Dunstor, Technician R /By FACT Engs . & Design Organisation . Ind. 

1972 -73 
47. M . P . Moothedath , Shoranur . . . . . . . . 

Ind . 

1963 -64 
48 . S . W . Motherell , Korally . . 

1972 - 73 
49 . S :i K .S . Menon , Clo . M /s. Geetha Enterprisos, Kytlipuram . . 

Ind. 

1970 - 71 
50 . Sri A .P . Mohammed Haji, Pioneer Automobiles, Calicut . . 

Ind . 

1962- 63 
51. Mrs. P . Noclakanto Menon , Ernakulam . . . . . . . 

1970 - 71 
52 . D .E . Nsale, Malayalam Plantations, Cochin -3. . . .. . Ind . 

1972- 73 
53. P . Neelaknata Menon , Ernakulam . . . . . . . Ind. 

1970 -71 
54. Narayanan Bharathan , Union Cashew Manufacturing Co., Quilon . . Ind . 

1972 - 73 
55. C .N . Nambudiri , Prop . Dhanwantheri Vaidyasala , Thodupuzha. Ind. 

1972 - 73 
56 . K .I. Pavunny, C /o A . C . Stores Einakulam . . . 

Ind . 

1972 -73 
57 . K . P . Poulose, Contractor, Kadayirippu , 

Ind . 

1970 -71 
58 . P . Padnianabhan , Prop . Pratap Industries, Tirur. 

Ind . 

1970 -71 
59. Sri C . Prabhakaran , Logal heir of Sri C . Koru, Clo C .C . Transports , 
Calicut. . . . . . . . . 

1968 -69 
60 . L . Purushothama Kamath , M /s. Sadanada Pai & Co ., Tellicherry . Ind . 

1972 - 73 
61, M . Philip , Young Enterprises , Kumarapuram , Trivandrum . , . Ind . 

1970 -71 
62 . A . C . Raghava Menon , Cochin - 3 . . . . . . . . Ind . 

1972 -73 
63. R . Rangaswamy, General Merchant, Calicut . . . . . . Ind . 

1972 - 73 
64. Raina Varma, Ist Prince, Kowdiar Palace, Trivandrum . . 

. . Ind . 

1972- 73 
65, Rama Varma Formerly Maharaja of Travancore, Kawdiar Palace Trivan 
drum . . . . . . . . . . . . . Ind . 

1970 - 71 
66. C . Radhamoni, Union Cashcw Co ., Quilon . . . . . 

Ind . 

1972 - 73 
67. P . Raghavan Pillai, M / s. K . Parameswaran Pillai, Quilon . . . . Ind . 

1972 - 73 
68. K . Raveendranathan Nair , Cashew Exports, Quilon . . . . . Ind. 

1970 -71 

1971 -72 
69. N . Radhika Devi, M /s. Lakshman & Co., Quilon . 

lon , 

.. . . , Ind. 

1972 - 73 
70 . J. J. Southerland, Mayfiled Estate , Nilgiris . 

Ind . 

1972 -73 
71 . V .G . Saraf, Partner Saraf Trading Corporation , Cochin - 3 . Ind. 

1970 -71 
1964- 65 
1966 -67 
1967 -68 
1968 -69 


2 ,39,620 
2 , 25 , 500 
1 ,01 , 300 
2,44 ,670 
1 , 11, 210 
1,66 ,990 
2 , 14 , 130 
2 ,50 ,280 
1, 94 , 760 
2 ,02,990 
2 , 12 , 280 
1 ,88 , 060 
1, 94 ,020 
1,75, 360 
1, 18 ,650 
3 , 56 , 980 
1 ,09,290 
1 ,51, 800 
1 , 32 , 980 
1,03,757 
1 , 19 ,780 
1, 12 ,040 
1 ,19 ,030 
1 ,93 , 460 
2 , 79 , 390 
2 , 34 ,820 
3 , 01 ,850 
1,65,530 
3 ,48 ,320 
1 ,12 ,750 
1 ,02,410 
1 ,46 , 440 
2 ,83,010 
3 , 17 ,240 


Ind . 


Ind . 


Ind . 


1971 - 72 


1, 29 , 750 
1, 74 , 700 
1,03, 040 
1, 16 ,020 
1. 06,490 
1,22 ,950 
2 , 44 ,010 


26 ,64 ,700 
1 , 11, 700 
1 , 14 ,080 
11, 88 ,480 
7 , 24 ,240 
1 ,03 , 780 
1 , 23 ,440 
1 ,53, 570 
1 , 32 ,250 
1 ,01, 730 
1 , 19 , 610 
1 , 20 , 320 
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(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


- 


- - 


-- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


-- 


1970 -71 


1 ,00, 900 
3 , 10 ,430 


1970 - 71 


1968-69 
1970- 71 
1972 -73 
1972 - 73 
1972- 73 
1972 -73 
1971-72 


1 , 13,020 
2 , 56 , 540 
1, 28 ,020 
1,05 ,660 
1 ,08 ,660 
3 , 26 ,600 
1 , 10 , 240 


Ind . 


. 


Ind . 


72 . P . Solamon Abrao , Cochin -3. . . . . . . . . Ind . 
73 . P .M . Saheeda W /o Sri Ebrahim Soofi, Thalangara West , Kasargod . Ind. 
74. C . Samuel Aron Clo Hindustan China Clay Works, Pappinissery , Canna 
nore . , : 

: : : 

Ind . 
75. P .M . Santha Kumari, Sadoo Beedi, Depoi., Cannanore . . . Ind. 
76. V . Seshagiri Bhat , M /s. S. Vasudeva Bhat, Tellicherry . . . . . HUF 
77. P . Sathughanan Pillai, Indian Nuts Products, Quilon . . 

Ind . 
78. Sreekumar, M s Poyilakada Enterprises, Quilon . . . . . . Ind . 
79. Sethu Parvathi Bai,Kowdsur Palace , Trivandrum . . . . . Ind . 
80 . Sivaramakrishna lyer, S . Sripathy, Pattom , Trivandrum . . . . Ind . 
81. Turner George, Foreign Technician , R ./By FACT, Engg. & Design Orga 
nisation . . . 

. . . . . . . 
82. K . T. Thomas, Bright House , Nellikode, Calicut . . . . . 
83. S . Thanu Pillai,Merchant, Chalai , Trivandrum 

Ind . 
84 . M . A . Unnirikutty, Merchant, Cherooty Road , Calicut. . 

Ind . 
85 . G . Usha Devi, Union Cashew Co., Quilon . . . 

Ind . 
86 . T . C . Usha , Nani Nivas, Kochupilamoodu , Quilon . 

Ind . 
87. V .K . Vilasini Amma, Ernakulam . . . 

Ind. 
88. Varkey Pappachan , Contractor, Perumbavoor. . . 
89 . M .K . Vellodi “ Nandi" 3 , Kelly s Road , Kilpauk . Madras- 10 

Ind . 
90 . Dr. K . 0 . Varghese , Children s Specialist, Kottayam . 

Ind . 
91. P .J . Weavers, H & C , Cochin . . . . . 

Ind . 
92. Mrs. E . T. Whitaker, Malayalam Plantations, Cochin -3. . . . . Ind . 
93. Srimathy P . Vesoda , Sadhoo BccdiDepot., Cannanore . . 

. Ind . 
94 . Zcharia , Abad Fisheries , Cochin - 2 . . . . . 

· Ind . 


1972 -73 
1970 -71 
1972 -73 
1970 -71 
1972 - 73 
1972 -73 
1971- 72 
1970 -71 
1967-68 
1970 - 71 
1972- 73 
1972 -73 
1970 -71 


1 ,81,280 
2 ,77 ,400 
1.03,820 
1,53,870 
1 , 14 ,970 
2 , 34 , 750 
1 ,29, 480 
1 , 14 ,050 
1,33, 490 
1,02,160 
1,17, 190 
1,21,430 
2 ,51,910 
1 ,00,910 


Ind . 


1970 - 71 


- -- - 


- - - 


-- 


-- - 


- - -- - 


- 


- 


- - 


- 


- - -- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - . 


. 


- - - - - 


- 


- -- 


( 3 ) 


(5) 


- - - - - - - - - - - 

(4 ) 
-- - -- 

1971 - 72 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - - 


- - 


• Company 


- do 


1972 -73 


1970 - 71 
1967-68 
1968 -69 
1970- 71 
1972 -73 


SCHEDULE II 
- - - -- -- --- - - - - - - - 
( 1) 

(2 ) 
- -- - - - - - - - - - --- -- 

- - - - 

- 
1. The Cashew Corporation of India Ltd ., Cochin - 11. 
2 . -do 
3. Cochin Refineries, Ambalamugal, Ernakulam . . . 
7. Co -operative Tea Society Ltd ., Calicut. 
5 . -do 
6 . Harrisons and Crossfield , Cochin -3. . . . . . . 
7 . Kerala Agro Industries Corporation, Trivandrum . 
8 . Malayalam Plantations Ltd , Cochin -3 . . . 
9 . Padinjaraykara Agencies, ( P ) Ltd., Kottayam . . 
10 . Premier Cotton Spinning Mills, Lid .. Palghat. 
11. M /s. Sadhu Beedi Depot., Cannanore. . . . 
12. State Bank of Travancore, Trivandrum . . . 
13. Travancore Chemicals and Manufacturing Co. Ltd . . . . 
14. M /s . Thermo Electric Equipment Co. Tripunithura . . . . 
15 . Travancore Titanium Products Veli , Trivandrum . . 
16 . Uniled Electrical Industries Ltd ., Quilon . 
17. Westen India Plywoeds W ., Balipaton . . . 


1970 -71 


1970 -71 


-do 
. -do 

- do 

Foreign Company 
• Company 
· Foreign Company 

Company 
. Company 
· Regd . Firm 
• Company 
. -do 
. fimm 

Company 
• Company 
. Company 
- - - - - - - - - - - -- - 


73, 50, 740 
2 ,21,65 ,660 

32 ,55, 720 
10 ,66, 150 
12 , 74 ,010 
35,57, 320 
13,36 ,560 
27,44 , 130 
10 ,05, 220 
10,52, 380 
14 , 19,020 
38 ,51 , 780 
20 ,75,020 
10 ,06 ,010 
84 ,53 , 470 
12,44 , 220 
33 , 34, 360 


1972 -73 
1970 -71 
1972 -73 
1970 -71 
1964- 65 
1972 - 73 
1972 -73 
1972- 73 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


[C .No.10/ B / Tech /1 /73-74 (1)] 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


-do 


- do 


- do 


- do 


- do 


- - - - --- - - - - - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


Sd / 


वही 
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Sl. Name and address Status . Amount 
आयकर 

Asst. 
No . 

of penal - Year 
का मा० 372. --- ग्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

ty 

___ - - - - . . 
287 की उपधारा ( 1 ) एवं वित्त मंत्रालय ( राजस्व तथा बीमा विभाग ) , 1. B . M . Abdulrahiman S / o 
भारत सरकार, के अादेश एफ० म० 16/ 202/ 67-ऐ० टि० वी० दिनाक 

Valappil Moideenkunhi, 

Bovikana , P . O . Muliyar , 
25 मार्च 1969 के अनुसार , जिन करदातानो पर 1972- 73 वित्तीय 

Kasargod. . . . Indl. 10 , 000 1968 -69 
वर्ष में कम से कम रु . 5100 ) अर्थ दण्ड लगाया गया , या अपीलीय 

2. Late S. Kumaraswamy Re 
अधिकरण से किमी दण्ड के विरुद्ध अपील नियत किया गया , उनके नाम 

ddiar , Alleppey 

- do 

10 , 219 1959 -60 
नपा अन्य विवरण , मैं नीचे प्रकाशित कर रहा हूँ । 

- do 

- do 

10, 931 1960 - 61 
-do 

23. 255 1961 - 62 
अनुसूची 

- do 

31, 700 1962- 63 
ग्रायकर अधिनियम 1961 के खंड 271 ( 1 ) ( सी० ) के अनुमार 

23,023 1963 -64 
प्राय की सुचना पाने के कारण जिन्हे दण्डित किया गया है या जहा 

- do 

21, 399 1964 - 65 
गत वर्षों के दण्डो पर दिये हा अपील का फैसला 1972- 73 में दिया 

- do 

- do 

14, 785 1965 - 66 
- do 

- do 

5, 173 1966-67 
जा चुका है । 
- ---- -- - -- - -- - - 

- 
- ---- ---- - - . . - - - - - . - - 

3 . M /s . S . Kumaraswamy Re 

- - --- - - - -- - 
क्रम 

ddiar, Alleppey 

Firm 

39, 048 1957 - 58 
सख्या नाम और पता स्थिनि दण्ड की रकम निर्धारण वर्प 

4 . -do 

- do 

9 , 382 1958 - 59 
1. वी० एम० अब्दुलहिमान , 

[ C. No . 10 / B/ Tech/ A/ 73- 74(1) ] 
वलम्पिन्न माइदोनक जी , 
बाविकना पी० ओ० , मुलि 

S . T . TIRUMALACHARI 

Comuniss ouer of Income-tax 
यार, कानरगोड के पुत्र व्यक्ति 1 (), (000 1968 - 69 

R . Sreekantan Nair 
2. स्वर्गीय एम० कुमारस्वामी 

Income- tax Officer 
रेट्टियार, पालप्पी । 10, 219 1959- 661 ) 

( H . Qrs. ) (TR) 
वही 10, 931 1960 - 61 

वाणिज्य मंत्रालय 
23, 2 55 1961- 62 
31 , 700 1962- 63 

( संयुक्त मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात का कार्यालय ) 
वही 23, 023 1963- 61 

__ (केन्द्रीय लाइस क्षेत्र ) 
21, 399 1964- 65 

लाइसेंस रद्द करने का आदेश 
वहीं 11, 785 1965- 66 

नई दिल्ली , 17 सितम्बर, 1973 
वही 

5, 173 1966 -67 

का . आ . 373. - सर्वश्री पंजाब अलाइड इन्डस्ट्रीज , मोहाली , 
3. मैसर्स एम० कुमारस्वामी 

तहसील खरड़, जिला रोपड़ को 20 मि . मी . और इस से कम साइजों 
रेटिट्यार, पालप्पी । 

39, 048 1957- 58 की जंगावरोधी तार छड़ों के लिए लाइसेंस सं . पी / एस / 1732707 
4. वही वही 

दिनांक 29-3-72 और सं . पी / एस / 1732709 दिनांक 29-3- 72 प्रत्येक 
9, 382 1958- 59 

5000 रुपचे मूल्य के लिए प्रदान किए गए थे । उन्होंने लाइसन्सों 
[ सी० सं० 10/ बी / टेक /ए / 73- 74 ( 1 ) ] की सीमाशुल्क निकासी प्रतियों की अनुलिपियां जारी करने के लिए 

इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रतियां उपयोग किए 
म० टी० तिहमलाचारी , बिना और किसी पत्तन पर पंजीकृत कराए बिना खो गई / अस्थानस्थ 

आयकर आयुक्त हो गई है । 
प्रार० श्रीकण्डन नायर , अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण 
आयकर अधिकारी 

नियम तथा क्रियाविधि हैन्डबुक , 1973-74 परिशिष्ट 8 के साथ 
( मुख्यालय ) ( कर वसूली ) 

पढ़े जाने वाले पैरा 318( 2 ) के अन्तर्गत यथाअपेक्षित एक शपथपत्र 

स्टाम्प पेपर पर दाखिल किया है । में संतुष्ट हं कि मूल सीमाशुल्क 
INCOME- TAX 

निकासी प्रतियां अस्थानस्थ हो गई है । 
S . O . 372 . - In pursuance of sub section (1 ) of Section 287 of अद्यतन यथासंशोधित आयात (नियंत्रण ) आदेश 1955 , 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) and in pursuance of 
Order F . No. 16 /202/67- ITB dated 25th March , 1969 of the 

दिनांक 7-12-55 की धारा 9 ( सी सी ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 
Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance ) प्रयोग करते हुए म " लाइसेन्स संख्या पी / एस / 1732707 और पी / एस / 
Government of India , I hereby publish the names and other 
particular s relating to the assessees on whom a panalty 

1732709 दिनांक 29 -3-72 की सीमाशुल्क निकासी प्रतियों के रद्द 

not 
less than Rs. 5000 was imposed or appeals against penalties करने का आदेश देता हं । । 
have been disposed by the Appellate Tribunal during 1972 - 73 
as in Schedule . 

___ अब आवेदक के मामले पर सीमाशुल्क निकासी प्रति की अन 
SCHEDULL 

लिपि जारी करने के लिए आयात व्यापार नियंत्रण , नियम तथा 
Persons who have been penalised for concealment of income 

क्रियाविधि हैन्डबक , 1973-74 के पैरा 320 के अनुसार विचार किया 
under Section 2.71 ( 1 ) (c ) of the Income tax Act, 1961 or where जाएगा । 
appeals against penalties levied in carlier years have been de 
cided during the financial year 1972- 73 . 

[ संख्या : पी / पी -100 /एन / ए एम / 72/ एच . पंजाब / सी एल ए 


फर्म 
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OFFICE OF THE JT. CHIEF CONTROLLER OF 

1777228 dated 12 - 6- 1972 for Rs. 5000 for import of ( 1 ) 
IMPORTS AND EXPORTS 

Vidicon Tube, ( 2 ) Integrated Circuits , ( 3 ) Zoom Standard 

and Tele photo iens and ( 4 ) Co- axial cables from G . C . A . 
( Central Licensing Area, Indraprastha Bhawan, New Delhi) 

They havo applied for issue of duplicate copy (Custom pur 
CANCELLATION ORDER 

pose only ) of the said licence on the ground that the ori 
New Delhi, the 17th September, 1973 

ginal copy thereof has been lost /misplaced without having 

been utilised at all , 
S . O . 373 . — M / s . Punjab Allied industries Mohali, Teh 
Kharar , District Ropar were granted Licence No . P / S / 

2 . The applicant has Aled an affidavit in slipport of the 
1732707 dated 29 - 3 - 1972 and P / S / 1732709 dated 29- 3 - 1972 above statement, as required linder para 320 of I. T . C . 
for Rs. 5000 cach for Stainless Steel Wire Rods sizes Hand Book of Rules & Procedure , 1973- 74. [ am satis 
20 mm and below. They have applied for issue of duplicate fied that the original copy of the said licence has been lost / 
Custom Purpose Copies of the above Licences on the misplaced . 
ground that the original have been lost / misplaced without 
having been utilised and registered at any port. 

3 . In exercise of the rowers conferred on me under 

Section 9 ( cc ) of Import Control Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 , 
The applicant has filed an affidavit on stamped paper I order the cancellation of the said original licence (Cus 
In support of their contention as required under Para tom copy only ). 
318 ( 2 ) read with Appendix - 8 of I. T . C . Hand Book of Rules 
and Procedure, 1973 - 74 . I am satisfied that the original 

4 . The lpplicant is now being issued duplicate Custoni 
custom purposes copies have been misplaced . 

Copy of the aforesaid licence in accordance with the pro 
In exercise of the powers conferred on me under clause 

vision of para 320 of the I. T . C . Hand Book of Rules & 
9 (cc) imports (Control) Order 1955 , dated 7 - 12 - 1955 

Procedure, 1973- 74. 

Ag 
amended upto date, l order the cancellation of the Cus 

[ F. No. NP / I-9 / N / AM, 72 / AU. UT / CLA/ 2080.] 
tom Purposes Copies of the Licence No . P / S / 1732707 
and P / S / 1732709 dated 29 - 3 - 1972, 

K . R . DHEER , Dy. Chief Controller , 
The applicant s case will now be considered for the issue 

for Joint Chief Controller 
of duplicate Custom Purposes Copics in accordance with 
para 320 of I. T . C . Hand Book of Rules and Procedure , 

आपेश 
1973- 74, 
[ No . P / P-100 / N /AM. 72 / Au. Pb. /CLA. ] 

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1973 
आपरा 

का . आ . 375. - सर्वश्री यूनिवर्सल एक्सपोर्ट कार्पोरेशन , 
नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1973 

115, देशबन्ध गुप्ता मार्किट , करोलबाग , नई दिल्ली को 1 कांच के 

मनको तथा नकली मुक्ताओं, कांच पैटन्स 2-अपरिष्कृत शिलष्ट 
का , आ . 374. - सर्वश्री इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रनिक्स , 100-यू . बी . 

पत्थरों ( सफेद और लाल से भिन्न ) के आयात के लिए 2317 रुपये 
जवाहर नगर, दिल्ली को सामान्य मदा क्षेत्र से (1 ) विद्धिकान ट्यूब , 

मूल्य का एक आयात लाइसेन्स सं . पी / 2 / 2688676/ सी / एक्स एक्स 
( 2) इन्टेग्रेटिड सर्किट्स, ( 3) जूम स्टेन्डर्ड तथा टेली फोटो लेन्स सथा 

/ 45 / डी / 33-34. एस . 8 दिनांक 10-11-72 प्रवान किया गया था । 
( 4 ) को - एक्सियल केबल्स के आयात के लिए 5000 रु. का एक 

लाइसेन्स की सीमाशुल्क निकासी प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधि 
लाइसेंस सं . पी / एस / 1777228 दिनांक 12-6-72 स्वीकृत किया गया 

कारी से पंजीकृत कराये बिना और उपयोग किए बिना अस्थानस्थ 
था । उन्होंने उपयुक्त लाइसेंस की अनलिपि (सीमा शुल्क कार्य 

हो गई है । उन्होंने यह भी आवेदन किया है कि उपयुक्त मूल 
संबंधी प्रति ) के लिए इस आधार पर आवेदन किया कि उसकी मुल 

लाइसेन्स रद्द कर दिया जाए जिसके बदले में उन्होंने सीमाशुल्क 
प्रति बिल्कल उपयोग किए बिना ही खो गई / अस्थानस्थ हो गई 

निकासी प्रति की अनलिपि के लिए आवेदन किया है । 

2. अपने उपयुक्त कथन के समर्थन में आवेदक ने आयात 
2. उपयुक्त विवरण के समर्थन में आरक्षक ने आयात व्यापार 

व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक , 1973-74 के पैरा 
नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि है उखुक , 1973-74 की कडिका 

320 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक शपथपत्र लाइसेंस के अम्थानस्थ 
320 के अन्तर्गत अपंक्षिप्त एक शपथ पत्र दाखिल किया है । मैं 

हो जाने के विषय में दाखिल किया है । मैं संतुष्ट है कि उपयुक्त 
संतुष्ट हं , कि उपयुक्त लाइसेंस की मूल प्रति खो गई / अस्थानस्थ 

लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई / अस्थानस्थ हो 
हो गई है । 

गई है । 
3. आयात (नियंत्रण ) आवेश , 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 

3. आयात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 दिनांक 7-12- 1955 की धारा 
9 ( सी सी ) के अन्तर्गत मेरे लिए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर में 

9 ( सी सी ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए में 2317 
उपयुक्त लाइसेंस ( केवल सीमा शुल्क प्रति ) को रद्द करने का 

रुपये मूल्य के लाइसेन्स सं . पी / 2/ 2888878/ सी / एक्स एक्स 
आदेश देता है । 

/ 45/ डी / 33-34 एस . 6 दिनांक 10-11-72 की मूल सीमा शुल्क निकासी 
4. आवक को अब आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि प्रप्ति को रद्द करने का आदेश देता है । 
है बक, 1973 -74 की कीडका 320 की व्यवस्थायों के अनुसार 

मि . सं . जैम . 35 / जे एस . 71 / एस सी . 4 / सी एल (/ 1633 ] 
उपर्यत लाइसेंस की अनलिपि सीमा शुल्क कार्य संबंधी जारी की जा 
रही है । 

ORDER 
[ संख्याः एन पी / आई- 9/ एन / ए एम 72 / ए यू . यू टी / सी एल ए/ 2080 ] 

New Delhi, the 22nd September, 1973 
के. आर. धीर, उप -मुख्य नियंत्रक S . O . 375. — M / s. Universal Export Corporation , 115 Dcsh 

Bandhu Gupta Market , Karol Bagh , New Delhi were grant 
कृतं संयुक्त मुख्य नियंत्रक ed import licence No . P / K / 2688676 / C / XX / 45 / D / 33 - 34 

S . 6 dated 10 -11-1972 for Rs. 2317 for the Import of 
ORDER 

1 . Glass beads & false pearls glass Chottons. 2 . Rough syn. 

thetic Stones (other than White & Red ). (Custom purpo 
New Delhi, the 19th September, 1973 

ses copy ) has been misplaced without having been register . 
S. 0 . 374. - M / s. Industrial Electronics, 100- LIB. ed with any Custom authority and vnutilized . They have 
Jawahar Nagar , Delhi - 7 were granted licence No . 

also requcsted that above gaid original licence may be 
P / S / 
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cancelled in lieu of which the duplicate copy has been ap of the licence No. P / K / 2624274 / C / XX / 46 / D / 35-36S . 
plied for by them . 

6 . 1 dated 22- 2 - 1973 for Rs. 1939%; 
2 . The applicant has filed an affidavit in support of M / s. Universal Export Corporation, 115 , D , B . Gupta 
their above statement about the misplacement of the licence Market , Karol Bagh , New Delhi. 
as required under para 320 of I. T . C . Hand Book of Rules 
& Procedure, 1973 -74. [ am satisfied that original custom 

[ F. No . Gem.119 /0D.71/ SC.IV / CLA / 1632.] 
purposes copy of the above sail licence has been lost / 
misplaced . 

आवंश 
3 . In crcrcise of the powers conferred on me under sec 
tion 9 ( CC ) Import Control Order , 1955 dated 7-12- 1955, 

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1973 
I order the cancellation of the original custom purposes 
copy of the licence No. P / K / 2688676 / C / XX / 45 / D / 33 
34 S. 6 dated 10 - 11 - 1972 for Rs. 2317 . 

का . आ . 377.-- सर्वश्री भारी लाल गोपाल दास कांदा 

वाला, 1303 गोपाल जी रोड़, जयपर को बिना कटे और बिना जड़े 
M /s . Universal Export Corporation , 
115 , D . B. Gupta Market , Karol Bugh, 

महमूल्य/ कम बहुमूल्य रत्नों के आयात के लिए 2904 /- रुपये मूल्य 
New Delhi. 

का एक आयाप्त लाइसेंस सं . पी / 2 / 2888697/ सी / एक्स एक्स / 45 / 
[ F. No. Gem, 35 / JS. 71 , SC .IV / CLA / 1633 डी / 33-34 दिनांक 18-11-72 प्रदान किया गया था । उक्त लाइसेंस 

( सीमाशुल्क निकासी प्रति और मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रप्ति ) किसी 
आवेरा 

भी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत कराए बिना और उपयोग किए 

यिना अम्धानस्य हो गया है । उन्होंने यह भी आवेदन किया है 
का . आ . 378. - सर्वश्री युनियनल एक्सपोर्ट कापरेशन , 

कि उपर्यक्त मूल लाइसेंस रद्द कर दिया जाए जिसके बदले में 
115, देशबन्ध, गुप्ता मार्किट. करोलयाग , नई दिल्ली को कांच के 

उन्होंने उसकी अनलिपि प्रतियों के लिए आवेदन किया है । 
मनम्हो सथा नकली मकवा , काच -मोन्ट्स ( 2 ) अपरिष्कट राशिल 
पत्थरों ( सफे लाल से भिन्न ) के आयात के लिए 1393/ - रुपये ____ अपने उपर्युक्त कथन के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार 
मुल्य का एक आगात लाइसेंस सं . पी / 2 / 2824274/ सी / एक्स एका नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1973-74 के पैरा 320 के 
/ 46 / ही 35-36 एस . 6.1 पिनांक 22-2-1973 प्रदान किया गया था । अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक शपथएष लाइसौंस के अस्थानस्थ हो 
लाइसेंस की सीमाशल्फ निकासी प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधि जाने के टिषय में दाखिल किया है । मैं संतुष्ट ह कि उपर्युक्त 
कारी से पंजीकृत कराए बिना और उपयोग किए बिना अस्थानस्थ हो लाइस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय 
गई है । उन्होंने यह भी आवेदन किया है कि उपर्यक्स मूल लाइसेंस नियंत्रण प्रति खो गई / अस्थानस्थ हो गई है । 
रद्द कर दिया जाए जिस के बदले में उन्होंने अनलिपि के लिए 

आयात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 दिनांक 7-12-1955 के खण्ड 
आवेदन किया है । 

9 ( सी सी ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए में , 2904 / 
2. अपने उपयुक्त कपन के समर्थन में आवेदक ने आयात रूपये मूल्य के लाइसेंस सं . पी / 2 / 2688607 / सी / एक्स एक्स / 45 / 
ध्यापार नियंत्रण , नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1973-74 के पैरा डी / 33-34 दिनांक 18-11-72 की दोनों प्रतीयों को रद्द करने का 
320 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक शपथ पत्र लाइसेंस के अरथा आदेश देता हूं । 
नस्थ हो जाने के विषय में दाखिल किया है । मैं संतुष्टहक 

मि . म . म . 172/ जे एम , 72/ एस सी . 4/ सी एल [ ] 
उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई / अस्थानस्थ 
हो गई है । 

ए. एल . भल्ला , उप -मुख्य नियंत्रक 

कृत संयक्त मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्याप्त . 
3. आयात (नियंत्रण) आवंश 1855 दिनांक 7-12-1955 के खंड 
9 ( सी सी ) इयारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए में , 1393/ 

ORDER 
रूपये मूल्य के लाइसेन्स सं . पी / 2 / 2624274/ मी / एक्स एक्स / 48 

New Delhi , the 1st November, 1973 
/ टी 35-38 एस . 8.1 दिनांक 22-2-1973 की मूल सीमा- शल्क निकासी 

S. O . 377.. - M / s . Bhonrilal Gopal Das Kotahwala, 1303, 
प्रप्ति को रद करने का आदेश देता है । 

Gopal Ji Road , Jaipur were granted import licence No. P /K / 

2688697 / C / XX / 45 / D / 33- 34 dated 18- 11- 1972 for 2904 for 
[ संख्या जैम-119/ ओ डी -71 / एस सी -4/ सी एल ] 

the import of Precious / Semi- precious Stones Uncut & Unset . 
The suid licence (Custom purposes and Exchange Control 

copies ) have been misplaced without having been registerod 
ORDER 

with any custom authority and unutilized. They have also 

requested that the above said original licence may be can 
S . O . 376 .- - M / s . Universal Export Corporation , 115 

celled in lieu of which the duplicato copies have been applied 
Desh Bandhu Gupta Market , Karol Bagh , New Delhi were for by them. 
granted import licence No. P /K / 2624274 / C /XX / 46 / D / 35 
363. 6 . 1 dated 22 - 2 - 1973 for Rs. 1393 for the import of 

The applicant has filed an affidavit in support of their above 
Glass Beads & false Pearls., 1 . Glass Chattans 2. Rough 

statement about the misplacement of the licence as required 
synthetic stones / other than white & red / - Custom pur 

under para 320 of I. T .CH. B . of Rules & Procedure 1973- 74. 

been re 
poscs copy has been misplaced without having 

I am satisfied that original custom purposes & Exchange 
gistered with any custom authority and unutilised . They 

Control copies of the above said licence have been lost / 
have also requested that the above said original licence may 

misplaced . 
be cancelled in licu of which the duplicate copy hus been 

In exercise of the powers conferred on me under section 
applied for by them . 

91CC ) Import Control Order, 1955 dt. 7 - 12 - 55 , I order the 

cancellation of both copies of the licence No. P / K / 2688697 / 
2 . The applicant has filed an affidavit in support of their 

C / XX / 45 / D / 33-34 dated 18 - 11 -1972 for Rs. 2904. 
above statement about the misplacement of the licence as 
required under para 320 of ITC Hand Book of Rules 

M / s. Bhonrijal Gopal Das Kotahwala , 
Procedure, 1973- 74 , I am satisfled that original custom 1303 , Gopal Road , Jaipur . 
purposcs copy of the said licence has been lost /misplaced . 

(File No. Gom .. 172 /IM . 72 /SC . IV / CLA ) 
3 . In exercise of the powers conferred on me under Sec 

A . L . BHALLA , Dy. Chief Controller 
tion 9 (CC ) Import Control Order, 1955 dated 7 - 12 - 1955, I 
order the cancellation of the original custom purposes copy 

for Jt. Chief Controller Import and Exports . 


-- - 


- - 
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गएरा नियंभर , आगास -निर्यात का कार्यालय 

2. तदनुसार, में संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क 

प्रयोजन प्रति सो गई । इसलिए गगा मंशोभित नाचान ( निगवणा ) 
आदेश 

आदेश , 1955 , दिनांक 7-12- 1955 की उप - भाग ( सीसी ) में प्रदत्त 

अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री विनोद मशीनरी मैनफैक्चरिंग 
नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1973 

क . ( प्रा . ) लि ., हैदराबाद को जारी किार गार उक्त लाइसंग संख्या 
का . आ . 378. - सर्वश्री सीमेन्ट इन्डिया लि . नाम्बई को पी / मी / 2064475 / मी / एका एक्म / 44 / एस / एच / 33-34 , दिनांक 29 -9 
वैज्ञानिक औजारों के आयात के लिए 1,92, 000/ रु. मात्र का एक 1972 को एतद्द्वारी रद्द किया जाता है । 
आयात लाइसेंम संख्या पी / 0/ 1373705, दिनांक 7-12-72 स्वीकृत 

3. लाइसेंसधारी को उक्त लाइसेंस की अनलिपि सीमा - शल्क 
किया गया था । पार्टी ने 43.959 रु . तक के लिए लाइहाँग का उपयोग 

प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है । 
कर लिया था और इसमें अब 1,48, 051 रु. मात्र शेप बनता है । अब पार्टी 
में आयात लाइसौंस की अनलिपि प्रति के लिा ! इस आधार पर आय 

[ संरचा सी जी - 31 / 8 (191 / 72-73/ 35651 
दन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रति लाइसेंग की माल मची के साथ 

एस. ए. शेषन , उप-मल्य नियंत्रक 
अस्थानस्थ हो गई / खो गई है । आगे यह बताया गया है कि विषया 
धीन लाइसेन्ग बम्बई पत्तन में पंजीकृत कर पाया गया था । इरा 

ORDER 
तक के समर्थन में पार्टी ने एक शपथपय भेजा है । म " मनात ह 

New Delhi, the 29th January, 1974 
कि माल की सूची के साथ आयात लाइसेंस सं . पी / 8/ 1373705 , 
दिनांक 7-12-72 की मूल सीमाशुल्क प्रति खो गई / अस्थानस्थ हो 5 .O . 379 . — 11 /s. Vinod Machinery Manufacturing Co . 
गई है और निर्देश देता हूं कि आवेदक को आयात लाइसम की (Pvt.) Ltd ., Hyderabad were granted an import licenco No. P / 
अनलिपि प्रति जारी की जानी चाहिा! । मूल आयात लाइसेंस रद्द 

C / 2064475 / C / XX / 44: H / 33- 34 dated 29 -9- 1972 for Rs. 
किया जाता है । 

31, 125 / - ( Rupees thirty one thousand one hundred and twenty 

fivc only ). They have applicd for the issue of a duplicate 
___ [संख्या 9 / 72 / 72-73 / एल-: ] Customs Purposes copy of the said licence on the ground that 

the original Customs Purposes copy has been lost /misplaced 
ग . के . उस्मानी, उप- मदिरा नियंबक आनान नान 

without having been registered with any Customs authorities 

and utilised at all In support of this contention , the appli 
(Office of the Chief Controller of Imports and Exports ) cant has filed an affidavit . 
ORDER 

2 . I am accordingly satisfied that the original Customs 
New Delhi , the 27th November, 1973 

Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore , 

in cxcrcise of the powers conferred under Sub -clause 9 ( cc ) 
S . O . 378 . --- M / s . Siemens India Ltd ., Bombay were grunt of the Imports (Control ) (Order 1955 dated 7 -12- 1955 as 
ed an Import Licence No . P / A / 1373705 , datel 7 -12-1972 
for Rs. 1 ,92, 000 only for the import of Scientific: Ins11t 

nmended, the said Licence No . P / C / 2064475 / C / XX / 44 / H / 
incnts . The party utilised the import licence to the extent 

33- 34 dated 29 - 9- 1972 issiled to M / s. Vinod Machinery 
of Rs. 43 , 959 only and hencc the balauce remains 

Manufacturing Co (Pl I.td ., FIyclcrobad is hereby cancelled , 
Rs. 1 , 48, 051 only . Now the puity has applicd for dupli 
cate copy of inport licence on the ground that the original 

3 . A duplicate Customs Purposcs copy of the said licencc 
Customs Copy alongwith the list of goods of the said import 
licence has been misplaccd /lost. It is further stated that is heing issued separately to the licencsee . 
the licence in question was registered with the Bombay Port, 

[ No . CG . III /8(19)/ 72 -73 /3565 ] 
In support of this contention , the party has furnished the 
affidavil. I am satisfied that the original Customs Copy 

__ _ S. .. . SESIIAN, Dy. Chief Controller 
alongwith luth tl, : 1o locks of import licence No. PAY 
1373705, dated 7 - 12- 1972 hrs been lost / misplaced and 
dircct that i duplicite inport licence should be issued to 
the applicant. The original import licence is cancelled . 

अन्योगिक विकास मंत्रालय 
[ No. 9 / 72 / 72 -73 , Ml .. ] 

आवंश 
S . K . USMANI. 
Dv . Chief Controller of Imports and Emort. 

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1974 
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नई दिल्ली , 29 जनवरी, 1974 
का . आ . 378. -चार्य श्री विनोद गर्शानरी मनप यरिंग कं . 
( प्रा . ) लि . हेदराबाद को 31 .125 / - रुपये (इकत्तीस हजार एक सौ 
एनीम रूपगे गार लिए आगात लाइसोंस संग्रा / 
2064475/ मी / एक्स एम/ 11/17 / 23 व 34. दिनांक 29-9-7972 
प्रदान किया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनालिपि सीमा शुल्क 
प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर गावंदन किया है कि मूल 
सीमा - शुल्क प्रयोजन प्रति मिना किसी सीमा - शुल्क प्राधिकारियों के 
पास पंजीकृत कराए और बिना कछ भी उपयोग किए ही खो गई । 
अस्थानस्थ हो गई है । इस तर्क के समर्थन में आनंदक ने एक । 
शपथ पत्र दाखिल किया है । 


का . आ . 380.--- केन्द्रीय सरकार विकास गरिगद ( प्रतिगात्मक ) 
नियम , 1952 के नियम 5 के उप-नियम ( 1 ) और नियम 8 के गाथ 
पठित उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 
( 1951 का 65 ) को धारा 6 इनाम दन्त भक्तियों का प्रयोग 
करते हार सर्वश्री एम . पी . संधवी ( श्री के एन, तलवार के स्थान 
पर), डी . कामाःया और कार्तिक औरावं को ऑटोमोबाइल , आटा 
मोबाइल अनषंगी उद्योग , परिवहन यान उदयोग, टेक्टरों. अर्थ 
मूटिग उपरकर- भार अन्तर्दहन इंजिनो के विनिर्माण आर 
उत्पादन में लगे हा ! अनुसूचित उद्योगों के लिए विकास परिषद् 
के सदस्यों के रूप में 1974 के अक्तूबर के दराने दिन लक निदाका 
करती है और भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश 
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सं . का . आ . 2853- आई डी आर ए/ 6/ 18, तारीख 11 अक्तूबर, 1972 

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
में निम्नलिखित मंशोधन करती है , अर्थात् : 

ORDER 
उक्त आदेश में , 

New Delhi, the 5th February , 1974 

S . O . 380. - In exercise of the powers conferred by section 
(1 ) क्रम सं . 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान 6 of the Industries (Development and Regulation ) Act, 1951 

( 65 of 1951), read with sub-rule ( 1 ) of rule 5 and rules 
__ पर, निम्नलिखित क्रम सं . रखी जाएगी , अर्थात् : 

of the Development Councils ( Procedural) Rules, 1952, the 

Central Government hereby appoints till the 10th day of 
"17. श्री एम . पी . संधवी, 

October , 1974, Sarvashri M . P. Sanghvi ( vice Shri K . N . 

Talwar ), D . Kamakshaiah and Kartik Oraon to be members 
प्रपन्ध निदेशक , 

of the Development Council for the scheduled industries 

engaged in the manufacture and production of Automobiles, 
मैसर्म ऑटोमोटिव मैन्युफक्चरर्स प्राइवंट लिमिटेड, 
Automobile Ancillary Industries, Transport Vehicles Indus 

trics , Tractors , Earth Moving Equipment and Internal Com 
मुम्बई- 70 " , 

bustion Engines, and makes the following amendments in the 

Order of the Government of India in the Ministry of Indus 
( 2 ) कम सं . 27 और उससे संबंधित प्रविषिों के स्थान पर , trin ! Development No. S .O . 2853- IDRA / 6 / 16 , dated the 
निम्नलिखित क्रम सं . रखी जाएगी , अर्थात् : -- 

11th October , 1972 , namely : 

In the said Order, 
"27. बिगडियर ए. एल . वर्मा, 

( 1 ) For serial No . 17 and the entrics relating thereto, 
निरीक्षण निदेशक ( यान ) , 

the following serial No. shall be substitutod , 

namely : 
निरीक्षण महानिदेशालय , 

" 17 . Shri M. P. Sanghvi , 

Managing Director, 
रक्षा उत्पादन विभाग , 

M /s. Automotive Manufacturers Pvt . Ltd., 
नई दिल्ली -110011 1 " ; 

Bombay - 70 " ; 

( 2 ) For serial No. 27 and the ontrics relating thereto , tho 
( 3) कम सं . 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् 

__ following serial No . shall be sthetituted , namely: 
निम्नलिखित कम सं . शंत :स्थापिस की जाएंगी. 

27 . Bris. A. L , Verma, 

Director of Inspection ( Vehicles) , 
अर्थात् : 

Directorate General of Inspection , 

Deptt. of Defence Production, 
29. श्री ही . कामाक्षया, 

New Delhi - 110011 . " : 

( 3 ) After serial No 28 and the entries relating thereto, 
सदस्य , लोक सभा । 

the following serial Nos. shall be inserted , 

namely : 
30. श्री कार्तिक ओरावं , 

" 29 . Shri D. Kamakshaiah, 
सदस्य , लोक सभा । 

Memher Lok Sabha . 

30 . Shri Kartik Oraon . 
[ सं . 1 ( 111 ) / 72-7 बाई ( 10 ] 

Member, Lok Sahha" . 

[ No. 1 (111) / 72 - AEI ( )] 
पी. आर. चन्द्रन, अवर सचिव 

P . R . CHANDRAN, Under Secy . 
भारतीय मानक संस्था 

नई दिल्ली, 18 जनवरी , 1974 
हा मा० 381----- भारतीय मानक संस्था ( पमाणने निन्त ) विनियम 4 के उपविनियम ( 1 ) के अनूगार भारतीय मानक संस्था की पोर मे 
अधिसूचित किया जाता है कि जिन मानक चिन्हों की डिजाइनें और उन शाबिदक विवरण त- संबंधी भारतीय मानको के शीर्षकों महिए नीचे अनसूनी में दिए 
गए हैं , वे मानक चिन्ह भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किये गये हैं । 

__ भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) अधिनियम , 1952 और उमफे अधीन बने नियमों और विनियमों के निमिस ये मामक चिन्ह उनके आगे 
दी हुई निधियो में लागू हो जाएँगे .. 

अनुसूची 
कम भानक चिन्र की मिजान उत्पाद उत्पाद की श्रेणी तत्संबधी भारतीय मानक की मानक चिन्ट की भिजाइन का शादिदक लाग होने की तिथि 
संख्या 

पद संख्या और शीर्षक 

विवरण 
.-- - - -- 

. - -- - - - .. - . . -- - - - -- - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - .. --- - - - - 
( 1 ) ( 2 ) 

( 6) 
छरी अलग हो मकने वाले 153319- 1965 छूरी भारतीय मानक संस्था का मोमोग्राम जिममें 16 अगस्त , 1972 
पकिन स्कालोन ( माई पार्कर अलग हो राकने वाले मजिकाल 11 शब्द होते हैं स्तम्भ ( 2 ) में दी 
टाइप ) 

स्काल्पेल ( बार्ड पार छिजाइन के अनुसार ठीक उसी शैली और 
टाइप ) की विशिष्टि मापेक्षिक अनुपात में तैयार किया गया 

हैं प्रौर जमा पिजाइन में दिखाया गया 
है उस मोनोग्राम में ऊपर की पोर 
भारतीय मानक को पदसंमया मथा नीचे 
की मोर ग्रेस पदभाम अर्थात् शब्द टन्नष्ट 
अंकिम किया गया है । 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


( 4 ) 


( 5 ) 


. . 


_ 


- - - -- - 


_ .... - - 


- - 


- 


- - - . 


- 


3310 


BLADE 


- . . 


- - 


- - 


- . 


. . 


- - 


- 


- -- 


- - -- - 


- -- - 


- 


- - -- -- - - - 
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- 


- 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


16-सिमी मुख्वाह्य वाक् तथा 15: 4497- 1968 - 16 -मिमी भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 18 दिसम्बर, 1973 
पिन सिनेमा प्रोजेक्टर मुश्वाह्य वाक् नथा चिन्न । शब्द होते हैं स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई 
सिनेमा प्रोजेक्टर की विशिष्टि गई शैली मौर अमुपात में तैयार किया 

गया है और जैसा पिजाइन में दिखाया 
गया है उस मोनोग्राम में ऊपर की ओर 
मारतीय मानक संस्था की पदसंख्या दी गई 


11: 4760 


प्रविन पेट्रोलियम गैसों वाले 18. 4760-- 1968 द्रवित भारलीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 
ग्रिलर सहित घरेलू पाफ पूल्हे पेट्रोलियम गैसों वालेग्रिलर 1 शब्द होते हैं स्तम्भ ( 2 ) में विम्बाई 1 दिसम्बर, 1973 
( कुकिंग रेंज ) 

सहित घरेलू पाक चूल्हों गई शैली और अनुपात में तैयार की गई 
फी विशिष्टि 

है और जैमा डिजाइन में दिखाया गया 
है उस मोनोग्राम में ऊपर की ओर 
भारतीय मानक संस्था की पदसंख्या दी 
गई है । 


[ म , सी एम 7/ 13: 0] 


Indian Standards Institution 


New Delhi, the 18 January, 1974 
s . o . 381 - In pursuance of sub-rule ( 1 ) of dule 4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Rules . 1955 the 
Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark ( s), design ( s ) of which together with the verbal description ofthe design (1 ) 
and the title (s ) of the relevant Indian Standard (s ) are given in the Schedulc hereto annexed, have been specificd . 


Thche Standard Mark ( s ) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks ) Act, 1952 and the Rules and Regu 
lations framed thereunder , shall come into force with effcct from the dates shown against cach : 


THE SCHEDULE 


Si. Design of the Product /Class of Product No. and Title of the 
No. St andard Mark 

Relevant Indian Standard 


Verbal description of the Design 

of the Standard Mark 


Date of Effect 


BLADTI 


Surgical scalnels with IS : 3319- 1965 Specifi - The monogram of the Indian Standards 16 Aug. 1972 
dotachable blades cation for surgical scal. Institution , consisting of letters 
(Bard Parker type ) . ples with detachable ISI , drawn in the exact style and 

blades (Bard Parker relative proportions as indicated in 
type ) . 

Col. ( 2) , the number of the Indian 
Standard being superscribed on tho 
top side and the grado designation , 
namely tho words BLADE being 
subscribed under the bottom side 
of the monogram as indicated in 
thedesign. 


2 . 


192 


16 -mm portablc sound - IS : 4497- 1968 Spccifi . Themonogram of the Indian Standards 16 Dec 1973 
and - picture cinemato cation for 16 -mm port - Institution , consisting of letters IŞI , 
graph projectors. 

able sound - and -picture drawn in the exact style and relative 
cinematograph pro proportions as indicated in Col. ( 2 ) 
jectors . 

the number of the Indian Standard 
being superscribed on the top sido 
of tho monogram as indicated in 
thedesign. 


1 : 21760 


Domestic cooking ranges IS : 4760- 1968 Specifi- The monogram of the Indian Standards 1 Dec . 1973 

including grilleis, for c ation for domestic Institution , consisting of letters 
usc with liqucfied cooking ranges includ - ‘ ISI drawn in the exact style and 
petrolcum gases 

ing grillers, for uso with relative proportions as indicated in 
liquefied petroloum Col. ( 2 ) the number of the Indian 
gases . 

Standard being superscribed on tho 
top side of the monogram as indi 
cated in the design , 
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नई दिल्ली, 25 जनवरी , 1974 


का० प्रा० 382 – भारत के गजट भाग 1, खंड 3, उपखंड ( 1 ) दिनांक 6 जून, 1970 में प्रकाशित तत्कालीन प्रौद्योगिक विकाम , प्रांतरिक व्यापार 
पौर कंपनी मामलों के मंत्रालय ( भारतीय मानक संस्था ) अधिगूचना संख्या 2019 दिनांक 22 मई, 1970, के प्रोशिम संशोधन के रूप में भारतीय मानक संस्था 
की मोर से अधिसूचित किया जाता है कि सीमेंट के परीक्षण के लिए धनाकार सांचों के मानक चिह्नों संबंधी अतिरिक्त डिजाइनें निर्धारित की गई हैं । इन डिजाइ 
मों के शाम्बिक विवरण और तत्संबंधी भारतीय मानकों के शीर्षक नीचे अनुसूची में दिए गए हैं । 


समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणनचिन) अधिनियम , 1952 और उसके मधीन बने नियमों और विनियमों के निमित्त ये मानक 
पिल 7 भगस्त , 1973 से लागू होंगे । 


अनुसूची 


क्रम 
संख्या 


मानक चिल की डिमाइन 


मानक चिह्न की डिजाइन का शाब्दिक विवरण 


उत्पादन / उत्पादन की श्रेणी तत्संबंधी भारतीय मानक की 

पदसंख्या और शीर्षक 


_ _ _ . . - ... . - - . . . . - - - - 


- - - - - .. - .. - 


. - - 


- 


KHLTH 


LT MOULD 


सीमेंट परीक्षण के लिए धनाकार 15 : 5 1 6- 1959 सीमेट परीक्षण भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 
सा 

के लिए धनाकार सांचों की माई एस प्राई शब्द होते हैं , स्तम्भ ( 2 ) 
विशिष्टि 

में दी गई डिजाइन के अनुसार टीक उसी 
शैली और सापेक्षिक अनुपात में तैयार 
किया गया है और जैसा डिजाइन में 
दिखाया गया है उस मोनोग्राम में ऊपर 
की पोर भारतीय मानक की पवसंख्या 

और नीचे की घोर तत्संबंधी ग्रेड का 
पदनाम अर्थात् क्लाई-मोल्स अंकित किया 
गया है । 


2 . 


TAMPING BAR 

( cl. . . . ॥ 


1996 


भारतीय मानक संस्था का भीनोग्राम जिसमें 

आईएसआई शब्द होते हैं , स्तम्भ ( 2 ) 
सीमेंट परीक्षण के लिए धनाकार । : 516-1959 सीमेंट परीक्षण में दी गई डिजाइनों के अनुसार ठीक 

के लिए घनाकार सांचों की उसी शैली और सापेक्षिक अनुपात में 
सांचे 

विशिष्टि 

तैयार किया गया है जैसा डिजाइनों में 
दिखाया गया है मोनोग्राम में ऊपर की 
प्रोर भारतीय मानक की पदसंख्या और 
मोनोग्राम के बाहर बाई और तत्संबंधी 
प्रेड पवनाम , अर्थात् टैम्पिंगमार ( बंज 
2- 9- 3) और टैम्पिंग बार ( खंड 7.4.2 ) 
मंफित किया गया है । 


TANDING LAR 

( Cl. 7 . 4 - 1 ) 


- - 


- - 


- - 


[सं सी० एम० डी० / 13 : 9] 


जी० वाम गुप्ता, उपमहानिदेशक 


New Delhi, the 25 January , 1974 


S . O . 382 — In partial inodification of the then Ministry of Industrial Development, Internal Trade & Company Affairs (India 
Standards Institution) notification No . 2019 dated 22 May 1970, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub - section ( ii ) 
dated 6 June 1970, the Indian Standards Institution, hereby , notifies that the additional dsigns of the Standard Marks for cube moulds 
for cement testing, which together with the verbal description and the title of the relevant Indian Standard are given in the Schedule given 
hero after, have been specificd . 


___ These designs of the Standard Marks, for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Act, 1952 and the 
Rules and Regulations framed thereunder, as amended from time to time, shall come into force with effect from 7 August 1973 : 
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-ine - 


- 


- - - - 


- . 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


। 


- 


- - 


St. 
No . 


Design of the Product /Class of Product No . und Title of the Relevant 
Standard Mark 

lodian Standard 


Verbal description of the Design of the 

Standard mark 
- - -- - - - - - -- -- - - - - - - --- - 


Cube moulds for cement IS : 516 - 1959 Specification 
testing 

for cubo inoulls for cencit 
testing 


CLY MOULD 


The inonogram of the Indian Standards Insti 

tution , consisting of letters ISI , drawn in 
the cxact style and relative proportions as 
indicated in Col. ( 2 ), the number of the 
Indian Standard bcing Superscribed on the top 
side of the monogram and the relevant grade 
desiguation namely , CLY -MOULD being 
subscribed under the bottom side of the 
monogram as indicated in the design . 
The monogram of the Indian Standards Insti 

tution, consisting of letters " ISI , drawii in 
the exact style and relativo proportions as 
indicated in Col. (2 ), the number of the Indian 
Standard being superscribed on the top sido 
of the monogram and the relevant grado 
designations, namely TAMPING BAR 
( Cl. 2 . 9 . 3 .) TA. MPING BAR ( Cl. 7 . 4 . 2 ) 
being superscribed on the outer left-hand 
side of the monogram as indicated in the 
designs . 


H 


TAMNG DAR 

( cl. ) 


Cube moulds for cementIS : 516- 1959 Specification 
testing 

for cube moulds for cement 
testing 


LIA 


FAMPINGBARI 

( CI . 7. 4 - 2 ) 


__ 


_ 


_ - 


- 


- - - - 


- 


- . . -. . 


- - 


. . - 


- - 


- 


- 


[ NO . CMD/ 13 : 9] 

D . DAS GUPTA , 
Dy . Director General 


पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय 

( पुनर्वास विभाग ) 
नई दिल्ली, 28 जनवरी , 1974 


का . आ . 383. - -विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) 
अधिनियम , 1964 (1954 की 44 ) की धारा 34 की उपधारा ( 2) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए मुख्य मन्दीगस्त आयुक्त 
इसके द्वारा श्री . डी . डी . राठौड़, संयुक्त सचिव , राजस्व विभाग , 
गुजरात सरकार को , जो कि उप मुख्य बन्दोबस्त आयक्त की 
शक्तियों का प्रयोग कर रहे है , उक्त अधिनियम की धारा 23 , 
24 एवं 28 के अन्तर्गत गुजरात राज्य में “मुआवजा पूल " के भाग 
के रूप में सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्तियों , अर्जित निष्कान्त 
सम्पस्तियों, काष भूमि , दुकानों तथा खाली स्थानों के सम्बन्ध में 
उक्त धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक आदेश जारी करने के लिये 
मुख्य बन्दोमस्त आयुक्त की शक्तियां सौ पसे हैं । 

[ संख्या 1 / 6/विशेष संल / एस . एस .- 4/ 72 ] 
न . पे, सुन्दर रामन, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त 


नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1974 
मा . आ . 384. - विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) 
अधिनियम , 1954 ( 1954 की 44 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके 

द्वारा श्री डी . डी . राठौड़, संयुक्त सचिव , राजस्व विभाग , गुजरात 
सरकार को अपने काय के अलावा उक्त अधिनियम के द्वारा या 
उसके अन्तर्गत उप मख्य बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कायो 
को सम्पादित करने के उद्देश्य से गुजरात राज्य में उप मुख्य 
मन्दबिरतायत के रूप में नियुक्त करती है । 

[ संख्या 1 / 6 /विशेष सेल / एस . एस .-4 / 72 ] 

डी . एन . असीजा , अवर सचिव 
New Delhi, the 29th January, 1974 
S. O . 384. In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Displaced Persons (Compen 
sation and Rehabilitation ) Act , 1954 ( 44 of 1954 ), the 
Central Government hereby uppoints, Shri D . D . Rathod . 
Joint Secretary , Revenue Department, Governmcot of 
Gujarat as Deputy Chief Settlement Commissioner in tho 
State of Gujarat for the purpose of performing, in addition 
to his own duties , tho functions assigned to a Deputy Chief 
Settlement Commissioner by or under the said Act . 

[ No. 1 /6 /Spl . Cell/SS-IV/ 72] 

D . N. ASIJA, Under Secy . 
इस्पात और बाम मंत्रालय 

( इस्पात विभाग ) 
नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1974 


MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION 

(Department of Robubllitation ) 
New Delhi, the 28th January, 1974 


S. O . 383. .....In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of section 34 of the Displaced Persons ( Com. 
pensation and Rehabilitation ) Act, 1954 (44 of 1954 ), the 
Chief Settlement Commissioner hereby delegates to Shri 
D . D . Rathod, Joint Secretary , Revenue Department, State 
Government of Gujarat, exercising tho powors of Deputy 
Chief Settlemcat Commissioner , the powers conferred or 
the Chicf Settlement Commissioner by or under sections 
23, 24 and 28 of the said Act for the purpose of passing 
necessary orders under the said Sections in respect of Gov 
ernment built properties, acquired evacuec properties, agri 
cultural lands, shops and vacant sites forming part of the 
" ( ompensation Pool" in the State of Gujapat. 

__ [ No. 1 / 6Spl. Cell / SS -IV /721 
N . V . SUNDARAMAN , Chief Settlement Commissioner 


फा० प्रा० 385. - केन्द्रीय सरकार , सरकारी स्थान ( अप्राधिकृप्त 
अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) को धारा 
20 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
मौर भारत के राजपा , तारीख 18 भक्तूबर, 1969 में प्रकाशिरा , भारत 
मरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण , मावास और 
मगर विकास मंत्रालय के निर्माण , प्रावास और नगर विकास विभाग को 
अधिसूचना सं० का० प्रा० 4194, नारीण 7 अक्तूबर, 1969 को प्रतिष्ठित 


Sec , 3 ( ü ) ] 
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( 1 ) 


( 2 ) 


- - - 


- 


- 


- 


- 


करते हुए नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारियों 
को , जो भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रंक के समतुल्य रैक 
के अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये संपदा अधिकारी 
के रूप में नियुक्त करती है और यह और निवेश देती है कि उत्त अधिकारी , 
उक्त सारणी में स्तम्भ ( 2 ) में को तत्स्थानी प्रतिष्ठि में यिनिर्दिष्ट सरकारी 
स्थानों की बाबत , भपनी- अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमानों के भीत्तर 
उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदल 
शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन 
करेंगे । 

सारणी 


- - - 


-- - - 


- - 


- - 


- . . - 


-- - - - 


- - 


- - -- - 


अधिकारियों का पवाभिधान 


सरकारी स्थान के प्रवर्ग और 
अधिकारिता की स्थानीय मीमाएं 


- - - - 


- - - - 


- 


( 1 ) 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


1. प्रशासनिक अधिकारी ,हिन्दुस्तान रांची, बिहार में स्थिा हिन्दुस्तान 
स्टील लिमिटेड, रांची, बिहार । स्टील लिमिटेन के और उसके 

प्रणामनिक नियंत्रणाधीन स्थान । 


2. सहायक संपदा प्रबंधक ,हिन्दुस्तान मध्य प्रदेश में दुर्ग जिला की दुर्ग 
स्टील लिमिटेड, भिलाई स्टील नसील में स्थित हिन्दुस्तान स्टील 
प्लांट, दुर्ग मध्य प्रवेश । लिमिटेड के और उनके प्रशासनिक 

नियंत्रणाधीन स्थान नथा इस स्थान 
में स्थित और हिन्दुस्तान स्टील 
लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 
रखे गए, फेन्द्रीय सरकार के 

स्थान । 
3. महायक विधि अधिकारी ( खान ) मध्य प्रदेश की तहमील और जिला 
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्ग में नन्दिनी में , नहसील और 
भिलाई, स्टील प्लांट , भिलाई, दुर्ग जिला बिलासपुर में हिरों में , राजा 
मध्य प्रदेश । 

नन्दगांव जिले की राजनंदगाव 
और खेगगक तहसील में चन्दी 
डोंगरी में , बिलासपुर जिले की 
मुड़ा ( कटनी ) तहसील में 
कैलबाड़ा खुदं और टिकारिया में , 
राजनन्दगांव जिन की क्यर्धा तहगील 
में अक्लड़ियां और जिला बाला 
घाट की बरामेवनी सहमील , म 
कमथी , पकोड़ा , बेहाटीकुर , पंड़ी 
वाड़ा, शंकर पिपडिया , बोतलाड़ी , 
कोचेवाही, मोहगांवघाट अम्बेझाड़ी 
हथोड़ा और चिकभाड़ा में स्थित 
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के और 
उसके प्रशानिक नियंत्रणाधीन 
स्थान तथा इन स्थानों में स्थित 

और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 
के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रने 

गए केन्द्रीय सरकार के स्थान । 
4. गहायया मपदा प्रबंधक , ( राजहरा मध्य प्रदेश के जिला दुर्ग की बलोग 
स्थान ) हिन्दुस्तान स्टीन लिमिटेड , तहसील में राजहरा और दनिसोला 
भिलाई स्टील प्लांट , दुर्ग, मध्य ( बलोद वन रेंज ), में पौर जिला 
प्रदेण । 

मस्तर के कंफर उपखंड की भानु 


प्रतापपुर नमीन में अमिडोंगरी 
में स्थित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 
के और उसके प्रशासनिक नियंत्रणा 
धीन स्थान तथा इन स्थानों में 
स्थिन मार हिन्दुस्तान स्टील लिमि 
टेड के प्रशाननिक नियंत्रणाधीन 

रखें गाए, केन्द्रीय सरकार के स्थान । 
5. संपदा अधिकारी ( न्यायालय हिन्दुस्तान स्टीन लिमिटेड के और 
मामले), हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 
राऊरकेला स्टील प्लांट , राऊर- ऐसे स्थान जो जिला सुन्दरगढ़ में 
कला, जिला मुन्धर , उड़ीसा । पनपोश नहमील के भीतर स्थित है 

तधा इग स्थान में स्थित और 
हिन्दुस्तान लिमिटेड के प्रशासनिक 
नियंत्रणाधीन रख्ने गए उड़ीसा सरकार 

के स्थान । 
6. भमि अधिकारी , हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के और 
स्टील लिमिटेड, राऊरकेला स्टील उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ऐसे 
प्लांट , राकरकेला, जिला स्थान जो उड़ीमा के मुन्दरगढ़ जिले 
मुन्दरगढ़, उड़ीसा । 

की बनई और मदर तहसील और 
मध्य प्रदेश के मतना जिले को 
रधुराजनगर तहसील में स्थित है 
नथा बनई और सदर में स्थित 

और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 
के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रखे 

गाए, उडोमा सरकार के स्थान । 
7 . गंपदा अधिकारी, हिन्दुस्नान हिन्मुस्तान स्टील लिमिटेड के और 
स्टीन लिमिटेड, दुर्गापुर स्टील उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 
प्लांट , दुर्गापुर, जिला बर्षवान, ने स्थान जो पश्चिमी बंगाल के 
पश्चिमी बंगाल । 

जिला बर्दवान के दुर्गापुर पुलिस 
थाने के दुर्गापुर और पुलिस थाने 
प्रोटल में स्थित हैं तथा इन स्थानो 
में स्थित और हिन्दुस्तान स्टील 
लिमिटेड के प्रणासनिक नियंत्रणाधीन 

रम्ये गये केन्द्रीय सरकार के स्थान । 
8. सहायक संपदा अधिकारी हिन्दु- हिन्दुस्तान स्टीम लिमिटेड के पौर 
स्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 
स्टील प्लांट, दुर्गापुर, जिला बर्दवान ऐगे स्थान जो पश्चिमी बंगाल के 
पश्चिमी यंगाल । 

नि बर्दनान के दुर्गापुर पुलिस 
थाने के दुर्गापुर और पुलिस थाने 
प्रोडल में स्थित है सथा इन स्थानों 
में स्थित और हिन्दुस्तान स्टील 
ग्नि मटेड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 
रख गये फेन्द्रीय सरकार के स्थान । 


9. अनुरक्षण इंजीनियर ( मिथिल ) ( क ) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 

केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यालय , के पोर उमके पगासनिक 
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड , नियंत्रणाधीन एमें स्थान जो 
केन्द्रीय कोयना धावन गंगठन , हजारीबाग (बिहार ) जिला 
मगडला, घनवाद बिहार । अर्थात गदा । पोर 2 कोयना 

धोबन कम्बे / प्लांट क्षेत्र में 
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TABLE 


( 1) 


Designation of Oncers 


Categories of public premises 
and local limits of jurisdic 
tion 


L . 


- 


( 2 ) 


( 2 ) 
स्थित है तथा इन स्थानों 
में स्थित और हिन्दुस्तान स्टील 
लिमिटेड के प्रशासनिक नियं 
घणाधीन रखे गए केन्द्रीय 

मरकार के स्थान । 
( ख ) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 

के और उसके प्रणासनिक 
नियंत्रणाधोन ऐसे स्थान जो धन 
बाद जिले में अर्यात पठेरदीह 
कहह्वा । प्लाट क्षेत्र और 
मराइडेला भनबाद के कालोनी 
स्थानों के भीत्तर स्थित 
है तथा इन स्थानों के स्थित 
और हिन्दुस्तान स्टील 
लिमिटेड के प्रशासनिक 
नियंत्रणाधीन रखे गए केन्द्रीय 

सरकार के स्थान । 
( TT ) FEREFSIR Fett fafor 

के और उसके प्रशानिक 
नियंत्रणाधीन ऐसे स्थान 
जो पुरुलया ( पश्चिमी 
यंगाल ) जिले में अर्थात् 
भौजूदीह कोयला धीवन प्लांट 
कस्बा क्षेत्र के भीतर स्थित 


10. प्रशासनिक अधिकारी, हिन्दुस्तान पुलिम पाना दुर्गापुर , जिला बर्दवाम 

स्टील लिमिटेड, अलाए स्टील पश्चिमी बंगाल में हिन्दुस्तान स्टील 
प्लांट , दुर्गापुर, जिला बर्दवान, लिमिटेड के अलाए स्टील प्लाट 
पश्चिमी बंगाल । 

के और उसके प्रशासनिक नियंत्र 

णाधीन स्थान । 
(F10 

74 - 6 ( 82} / 68 ] 

बी० एम० भटनागर , उप मषिव 
MINISTRY OF STEEL AND MINES 

(Department of Steel) 

New Delhi, the 21st January , 1974 
S .O . 385 . — In exercise of the rowers conferred by section 
3, read with section 20 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants) Act , 1971 (40 of 1971), and in supers 
session of notification of Government of India in the Ministry 
of Health and Family Planning and Works Housing and Urban 
Dovelopment, Department of Works, Housing and Urban Deve 
lopment No. S .O . 4194 , dated the 7th October, 1969 published 
in the Gazette of India dated the 18th October, 1963 the Central 
Government hereby appoints the officers inentioned in column 
( 1) of the table below , being officors, equivalent to the rank of 
the gazetted officers of Government, to be Estate Officers for 
the purposes of the said Act and further directs that the said offi 
cers shall cxercise the powers conferred , and perform the duties 
imposed, on the estate Officers by or under the said Act, within 
the local limits of tleir respective jurisdication , 117 respect of the 
public premises specified in the corresponding catry in column 
( 2) of the said table . 


1 . Administrative Officer, Premises belonging to and under 

Hindustan Steel Limit the administrative control of 
cd Ranchi, Bihar, the Hindustan Steel Liinited . 

situated at Ranchi, Bihar . 
7 . Assistant Estate Mana Premises beloning to and under 

gers , Hindustan Steel the adininstrativo control of 
Limited , Bhilai Steel Hindustan stoel Limited , sit 
Plant , Durg Madhya uated in Durg Tahsil of Durg 
Pradesh , 

District in Madhya Pradesh 
and prenuises belonging to cen 
tral Government situated at 
this place and placed under 
the administrative control of 

the Hindustan Steel Limited . 
3. Astt. Law Ofcor (Mines) Premises belonging to and under 

Hindustan Steel Limited the administrativo control of 
Bhilai Ştecl Plant, Bhilai Hindustan Steel Limited sit 
Durg , Madhya Pradesh . uated at Nandini, in Tahsil 

and District Durg, at Hirri 
in Tafsil and District Bilas 
pur, at Chandidongri in Tahsil 
Rajnandgaon and Khairagarh 
of District Rajanandgaon , at 
Kailwara Khurd and Tikaria 
in Tahsil Murwara (Katni) 
of District Bilaspur, at Akal 
jharia in Tahsil Kawardha of 
District Rajnandgaon and at 
Kamthi, Bakoda , Baihatikur , 
Pandiwara , Shankar Piparla , 
Botejhari, Kochewahi, Mohga 
onghat, Ambejhari, Hathoda 
and Chikmara in Tahsil Wara 
seoni of Distt. Balaghat,Madhya 
Pradesh and premisos belonging 
to Central Govt . situated at 
these places and placed under 
the administrative control of 

Hindustan Steel Ltd . 
4 . Astt. Estate Manager , Premises belonging to and under 
(Rajhara Mines) 

the administrative control of 
Hindustan Steel Limited Hindustan Steel Limitod , sit 
Bhilai Steel Plant, Durg , uated at Rajhara and Danitola 
Madhya Pradesh . 

( Balod Forest Range) in Balod 
Tahsil of Distt. Durg , at Arido 
ngri in Bhaxupratappur Tahsil , 
Kanker Sub - division of Bastar 
District, Madhya Pradesh and 
premises belonging to Contral 
Govt . situated at these places 
and placed under the adminis 
trative control of Hindustan 

Steel Limited . 
5 . Estate Officer, (Court Premiscg belonging to and under 

Cases), Hindustan Steel the administrative control of 
Limited , Rourkela Stect Hindustan Steel Limited and 
Limited , Rourkela Steel situated within Panposh Tahsil 
Plant , Rourkela , Dist in the District of Sundergarh 
rict Sundorgarh , Orissa . and premises holonging to the 

Govt. of Crissa situated at 
this place and place under the 
adıninistrative control of Hin 

dustan Steel Limited . 
6 . Land Officer , Hindustan Premises bolonging to and under 

Steel Limited , Rourkela the administrativo control of 
Steel Plant, Rourkela , Hindustan Stecl Limited , and 
District, Sundergarh , situated in the Tahsil of Banai 
Orissa . 

and Sadar in the District of 
Sundergarh in Orissa and Raghu 
rajnagar Tahsil in the District 
of Satna in Madhya Pradesh 
and premises helonging to tho 
Govt. of Orissa situated at 
Banai & Sadar and placed under 
the administrative control of 
Hindustan Steel Limitod . 
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__ ( 2 ) 

No. 467( E ), dated the 5th September, 1973, pub 
lished at pages 1625 and 1626 , of the Gazetto of India , Ex 

traordinary , Part II , Section 3, Sub- section (ii), dated the 
tan Steel Limited, Durga the administrative control of 5th September , 1973 . 
pur Steel Plant, Durga Hindustan Stecl Limited , sitil 
pur, District, Burdwarl, atct at Durgapur in Durgita 

( i) at page 1625 , in line 8 , for " 19 . CORRUGATED 
West Bengal rur Police Station ind Ondal 

_ SHEFT ALLL. MY N 3 read " 19 . CORRUGATED 
Police Station of Burdwan Dis 

SHEET ALLOY N3 " ; 
trict in West Bengal & premiscs 
belonging to Central Govt . 

(ii ) at page 1626, in line 6, under column 5 of the Table, 
situated at thesc places and 

for " 899 " read " 8995 " . 
placed under the administra 
tive control of Hindustan 

[ No. F. 5( 67) / 72- Met. I] 
Steel Limited . 

V . PANCHAPAGASEN, Dy Secy. 
8 . Assistant Estatu Olricer , Preiniscs belonging to and under 

Hindustan Steel Limited the administrative control of 
Durgapur Steel Plant, Hindustan Stecl Limited, situ 
Durgapur , District Bur ated at Durgapur in Durgapur 

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय 
dwan, West Bengal. Police Station anil Ondal 
Police Station of Burdwan 

पेट्रोलियम विभाग 
District in West Bengal & 
premises belonging to the Con 

नई दिल्ली , 30 जनवरी, 1974 
tral Gover nıncnt situated at 
these places , and placed under 
the administrative control 

का० प्रा० 387. - अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
of Hindustan Stçel Limited . 

कि लोकहित में यह आवश्यक है कि वैलनिच 1 से हुकालय ० एच० आई० 
9 . Maintenance Fngillcer ( a ) Premises belonging to and 
( Civil) Central Adiminis 

तथा एलयू एच पाई से फ्लेयर प्वाइंट तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये 
under the administrative con 
trative Ollice ,Hindustan trol of Hindustan Steel Limi पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 
Steel Limited , Central ted , situated in the District 
Coal Washcries Organi of Hazaribagh (Bihar ) i. c , 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
sation , Saraidella , Dhan within the township / plant 
bad , Bihar . 

area of Dugda I & II Coal के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
Washery Sc Premises belong 
ing to the Central Govern 

करना आवश्यक है । 
ment situated at these places, 
and placed under the adminis 

प्रतः, अब , पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
trative control of Hindustan 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
Steel Limited . 
( b ) Premises belonging to and 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
under the administrative 

सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित का अपना प्राशय एतद् 
control of Hindustan Steel 
Limited situated in the Dis वारा घोषित किया है । 
trict of Dhanbad i.e . with 
in the township /plant arca 

यशर्ते कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
of Patherdih and colony 
prermises of Saraidella / Dhan पाइपलाइन बिछाने के लिये प्राक्षेप ममक्ष प्राधिकारी,. . . . . . . तेल 
bad and premiscs belonging 
to the Central Government 

तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड 
situated at these places and बरीक्षा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
placed under the adminis 
tive control of Hindustan 

सकेगा । 
Steel Limited . 
(c ) Premises belonging to and ___ और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ट यह भी कथन 

under the administrative 
Control of Hindustan Steel 

करेगा कि क्या यह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी 
Limited, situated in the Dis बिधि व्यवसायी की मार्फत । 
trict of Purulia ( West Bengal ) 
i. o. within the Plant/ township 
area of Bhojudih Coal 
Washery . 

अनुसूची 
10 . Administrative Officer, Premises belonging to and under 

वैल लिन्च मे इहरयू०एच०आई० तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
Hindustan Steel Limited the administrative control of 

Alloy Stcel Plant , Durga Alloy steels Plant of the Hin राज्य : गुजराम जिला : मेहमाणा तालुका : मेहमाणा 
pur District Burdwan, dustan Steel Limited within 
West Bengal. 

tho Polico Station Durgapur, 
District Burdwan , West Bengal. गांव 

सर्वेक्षण संख्या हेक्टर ए भार ई पी ए माई 
___ [ F. No . Coy-6(82)/68] 
B . S . BHATNAGAR , Dy. Secy , 

मुंडरद्धा . 3300 0656 
331 

60 
(Department of Mines ) 

हुलल्य ०एच०माई से फ्लेयर पवाईन्ट तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 

3320 
New Delhi , the 21st January, 1974 

3330 

09 94 
ERRATA 

3340 

02 
S . 0 . 386. -.In the notification of the Government of India 
(Bharat Sarkar) in the Ministry of Steel ard Mines (Ispat 
Aur Khan Mantralaya ), Department of Mines ( Khan Vibhag ), 

[ संख्या - 12016/ 1/ 73- एल एण्ड एस ] 
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[ PART II - - 
- - - ----- - - - --- - - - - - - -- -- -- - - - -- - - - - - - - - - - --- -- - - - - -- -- -- - - - - - 
MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS 
( Department of Petrolçum ) 

मनद जी जी एम मे मी टी एफ कलोल तक पाइपलाइन के लिए अपेक्षित 
New Delhi, thic 30th January , 1974 

अतिरिक्त भि 
S . O . 387.-.- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 

राज्य : गुजगत जिला . मेहमाना तालुका : कलोन 
of petroleum from Well Linch I to Will und WHItu Flare 
Point in Gujarat State Pipelincs should be laid by the Oil & 

गाव 

सर्वेक्षण संख्या हेक्टर ए आर ई पी ए पारई 
Natural Gas Commission). 

..- - .. 

करोली . 213003 
And whercas it appears that for the purpose of laying 
such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in 

351 0 06 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

352/ 

पी0 
Now , therefore, in cxercise of the powers conferred 

352/ पी ) 08 
by sub -section ( 1 ) of the section of 3 of the Petroleuni Pirelines 
(Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 (50 of 1962), 
the CentralGovernment hereby declares its intention to acquire 

[ सं० माई एस / 1 20 16/ R/ 73 एल एन एल ] 
the right of user therein ; 

धी० पार० भल्ला , अगर मचिव 
Provided that any person interestcal in the said land 
may , within 21 days from the date this notification, object 
to the laying of the pipelines under the land to the Conpetent 

S. O . 388. --- Whereas it appears to the Central Government 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & 

that it is necessary in the public interest that for the transport 
Maintenance Division, Makarpura Road , Baroda- . 

of petrolcuni from Sanand GGS to CTF KALOL in Gujarat 

State Pipolines should be laid by the Oil & Natural Gas 
And every person making such an objection shall also 

Commission. 
state specifically whether he wishes to be hcard in person or by 
legal practitioner . 

And whoreas it appears that for the purpose of laying 

Such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in 
SCHEDULE 

the land described in the schedulo annexed hereto ; 
Fs: laving pipeliner from ivell linchto W . H. I. 

Now , therefore , in oxerciso of the powers conferred 

by sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 
State : Gujrat Distt : Mehsana Taluka : Mehsana 

( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 (50 of 1962) , 
- - - - 

tho Central Goverameat hereby declares its intention to acquirə 
Village Survey Hectaro Are P . Are 

the right of user therein ; 
No . 

Provided that any person interested in the said land 
Mundarda . . 3300 

330 

06 56 may, within 21 days from the date of this notification , object 
331 

to the laying of tho pipelines under the land to the Competont 
0 03 60 

Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Laying of Pipeline from W . H . I. to Flare Point 

Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda- 9 . 
332 

And every person making such an objection shall also stato 
333 09 

specifically whether ho wishes to be heard in person or by a logal 
334 002 

04 

practitioncr . 


- - 


- - - - 


- - 


01 


[ No . 12016 /1/ 73- L & L ] 


SCHEDULE 
Additional Land to be Acquired for Pipeline from Sanand 
GGS to CrF Kalol 
Stato : Gujrat District : Mekhsana Taluka. : Kalol 
Village 

Survey Hectare Arc P . Aro 

No. 


Karoli 


. 


213 00380 
35100663 
352/p00060 
352 /P 0 

08 50 


- 


- 


- 


- 


- 


फा० प्रा० 388. - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में मनद भी मी एस मे सी टी एफ 
कलोल तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयो 
जन के लिए एसद्बद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

प्रतः, अब, पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार, 
का अर्जन ) अधिनियम , 1996 2 ( 1962 का 50) की धारा 3 को उपधारा 
( 1 ) वारा प्रदत्त शपिनकों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एसद्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उस्त : नि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइपलाइन सिकाने के लिए प्राक्षेप समक्ष प्राधिकारी, -.-.-... 
तेल तथा प्राकृतिक गैम शायोग, निर्माण और देखभान प्रभाग , गकर 
पुग र बौदा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख में 2 1 दिनों के भीतर कर 
मा । 


[ No IS/12016/8/ 73 - L & LJ 
B . R . BHALLA , Under Secy . 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग) 

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1974 
का . आ . 389. - औपधि एवं प्रसाधन अधिनियम , 1940 
(1940 का 23 ) की धारा 21 द्घारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा (1) श्री हर गोविन्द गुजराल 
( 2) श्री एस . डी . विजयराघवन औषधि निरीक्षक केन्द्रीय ऑषध 
मानक नियंत्रण संगठन, उत्तरी आन , गाजियाबाद (3 ) श्री अधीर 


और ऐगा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति यिनिर्दिष्ट : यह भी कथन 
करेगा फि वह ना चाहता कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी 
सिधि व्यवसायी को मापन । 
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- - - - --- 
कमार सिन्हा औषधि निरीक्षक केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण ( 2 ) ये भारत में उत्पादित और एगया केन्टाला पौर ए - 
संगठन , पश्चिमी जान , मम्बई और श्री आर. नारायण स्वामी , बेराज नामक बनस्पतिक जाति से अभिप्राप्त एलो रेशों पर लागू होंग 
औषधि निरीक्षण केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन दक्षिण 
जोन , मद्रास को सम्पूर्ण भारत के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 

2. परिभाषाएं : - - इन नियमों में ,- - ( 1 ) "कृषि विपणन सलाहकार " 
के लिए निरीक्षक पद पर नियुक्त करती है । 

में भारत सरकार के कृषि विपणन मलाहकार अभिप्रेत है । 
[ संख्या : एक्स 11031/ 8/ 73 डी . एण्ड एम , एस ] 

( 2 ) अनुसूची से इन नियमों के माथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है । 
क,मारी सती पाल कृष्णा. अपर सचिव 

( 3 ) " प्राधिकृत पंकर " मे वह व्यक्ति या व्यमिनयों का निकाय अभिप्रेत 
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING 

है जिसे भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा नियमों के अधीन 
(Department of Hcalth ) 
New Delhi, the 21st January, 1974 

श्रेणीमानकों के अनुसार वस्तु के वर्गीकरण और उम पर एगमार्क लगाने 

के लिये और विहिन उपज प्राप्त करने के लिये प्राधिकरण-प्रमाणपत्र 
S . O . 389 . - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940 ) , दिया गया हो । 
the Central Government hereby appoints ( 1 ) Shri Har Govind 
Gujaral and ( 2 ) Shri S . D . Vijayaraghavan Drugs Inspectors, 
Central Drugs Standard Control Organisation , North Zono, 

3. श्रेणी अभिधान : एलो रेशो की क्वालिटी उपणिन करने के लिये 
Ghaziabad , ( 3 ) Shri Adhir Kumar Sinha, Drugs Inspector , 

श्रेणी अभिधान वे होगे जो अनुसूची 1 के स्तम्भ 1 में उपणित है । 
Central Drugs Standard Control Organisation , "Vest Zone, 
Bombay and ( 4 ) Shri R . Narayanaswamy, Drugs Jnspector , 
Central Drugs Standard Control Organisation , South Zone, ___ 4. पवालिटी को परिणाषा : -- सम्बद्ध श्रेणी अभिधानों द्वारा उपदर्शित 
Madras, as Inspectors for the purposes of the said Act for 
the whole of India . 

एलो रेशों की क्यालिटी यह होगी जो अनुसूची । स्तम्भ 2 से 6 
[ No. x . 11031 / 8 / 73- D & MS ] में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने उपवर्णित है , 
MISS SATHI BALAKRISHNA, Under Secy . 

5. अली अभिधान चिह्न : श्रेणी अभिधान चिन्ह एक ऐसे लेबल का 
कृषि मंत्रालय 

होगा जिसमें श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट होगा और एक ऐमा रिजाइन भारत 
( कृषि विभाग ) 

के नशे का रेखा चित्र एगमार्क शब्द के साथ तथा उगते हुये सूर्य का 

चिन्न ( produce of India ) एवं भारतीय उत्पाद शब्दों के साथ 
नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1973 

होगा जैसा कि अनुसूची 2 में उपवर्णित है । 
का०मा० 390.--- यतः एलो रेशे श्रेणीकरण प्रौरविहन नियम , 1972 का 
प्रारुप कृषि उपज ( श्रेणीकरण और चिलन ) अधिनियम , 1937 ( 1937 

___ . विलन की परप्ति : प्रत्येक गांठ पर श्रेणी अभिधान चिल्ला कृषि 
का 1 ) की धारा जाग यबापेक्षित भाग्न के गजपन , भाग 2, खण्ड 3, 

विपणन मलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति में सुरक्षा पूर्वक चिपकाया 
उपखण्ड (II ) , तारीख 4 नवम्बर , 1972 के पृष्ठ 5184 और 5185 

जायेगा और उममे निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट प से बनाई जाएंगी : 
में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ( कृषि विभाग ) की अधिसूचना सं० ( क ) श्रेणी अभिधान । 
का० प्रा० 3626, तारीख 20 नवम्बर , 1972 के अधीन प्रकाशित किया 
गया था जिस पर उन सभी व्यक्तियो में जिनका उमसे प्रभावित होना 

( म्म ) क्रिस्म अमवा व्यापार नाम । 
मंभव था , 25 नवम्बर , 1972 सफ प्राक्षेप और मुलाय प्रामंन्निन मिय 

( ग ) शुर भार । 
गए थे ; 

( थ ) पैक किये जाने की तारीन । 
और यत : उक्त प्रारूप नियमों को उन सभी व्यक्तियों को जानकारी 
के लिये जिनका उनसे प्रभावित होना संभाव्य है, पुनः प्रकाशित करने के 

( 1 ) फमग्न बर्ष । 
लिये बांछनीय समना गया है । 

( 2 ) कृषि विपणन सलाहकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके 
मतः प्रब, एलो रेशे श्रेणीकरण और चिल्लन नियम , 1973 का निम्न प्राधिकृत पैकर गांठ पर उक्त अधिकारी द्वारा अनुमोदिन ति अपना 
लिखित प्रारूप , जिसे केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज ( श्रेणीकरण और चिलन ) निजी व्यापार चिन लगा सकेगा, परन्तु यह तब जग फि उसका निजी 
अधिनियम, 1937 ( 1937 का 1 ) की घाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का व्यापार चिम्ल , इन नियमो के अनुगार गाठ पर लगाये गये श्रेणी अभि नि 
प्रयोग करते हुये बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धाग यथापेक्षित उन चिहवाग उपदर्शित पलो रेशों की क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न न हो । 
मभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये , जिनका उनसे प्रभावित होना संभाव्य 
है , प्रकाशित किया आता है, और मूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप 

7. पैकिंग की पति : ( 1 ) एलो रेशे कृषि विपणन मलाहकार द्वारा 
पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख में पैतालिम दिन 

अनुमोदित भार की गांठों में पैक किये जायेंगे । 
की ममाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ; 

( 2 ) प्रत्येक गांठ में एक ही भणी प्रभिधान के रेशे पैक किए जायेंगे । 
___ उक्त प्रारूप नियमों के संमंध में फिमी भी व्यक्ति में इस प्रकार विनि 
दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त होने वाले किमी भी प्रापेक्ष या 

8. प्राधिकरण प्रमाणपत्र की विशेष शर्ते : माधारण श्रेणीकरण और 
मुशाय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 

चिहन नियम , 1937 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट शो के अतिरिक्त , 

प्राधिकृत पैकर द्वारा अगि विपणन सलाहकार के समाधान, के लिये निम्न-. 
प्रा प नियम 

लिखित विशेष शतं का पालन किया जाएगा, अति: -- प्राधिकृत पैकर , 
एलो रेश श्रेणीकरण और चिलम नियम , 1973 

कृषि विपणन मलाहकार द्वारा इम निमित्त सम्यकतः प्राधिकृत निरीक्षण 
1. संक्षिप्त माम और लागू होना : - ( 1 ) इन नियमो का संक्षिप्त प्राधिकारी मो नमूने मेने परीक्षण तथा इस प्रकार किसी अन्य मान के लिये 
नाम एलोरेगे श्रेणीकरण और गिहन नियम , 1973 है । 

सभी तरह की सृयिधाए प्रदान करेगा । 
133 G of I /73 -- 23 
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[ PART JI - -- 
- - -- - - - - - - - - -- --- --- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - : - .. - - -- - - - - 

--- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - -- - - - -- - -- - - - . 
अनुसूची - 1 (नियम 3 और 4 दविए ) 
पारिगण्य में एलो रेशों नामक ऐगवा केन्ट ला और ऐगवा राज में प्राप्त रेशों के श्रेणी प्रभिधान और पवालिटी की परिभाषा 
- . . . 

_ - - - 
श्रणी अभिधान छूट की अधिकतम मीमाएं 

विशेष लक्षण 

माधारण लक्षण 


- - 


- -- - 


रंग 


विजातीय द्रव्य* रक्ष रेणे * * ( वजन 
( वजन दाग प्रनिशन ) द्वारा प्रतिशत ) 


न्यूनतम 
लम्याई 


( मं० मी० ) 


- - - - 


- 


- 


. . - . - . - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - . 


- 


- 


: 


विशेष 


मलाई जैमा मफेद 


( क ) रेशे समुचित नग्म बनावट के और एक रंग 

के होंगे । ये स्वच्छ तथा पर्याप्त सूखे होगे । 


10 


सं० 1 
सं० 2 


con 


हलका मलाई अमा मफद 
भूरा अथवा बादाम जैमा सफेद 60 


25 


( ख ) तन्तु गुपछा लम्बाई नथा मजबुती में पर्याप्त 

रूप में एक ममान होंग तथा फन्दै गाठ 
नोकदार उभारो तथा प्रवाछनीय पदार्थ से 
रहित होगे 


. 


- 


- - . 


- - 


शब्दों की परिभाषा *विमानीय पदार्थ ---इसमें धूल , मिट्टी के ने , पकडी, वलयकों के बहुत छोटे , कमजोर टुकड़ो तथा उलझे हुए गुग्छ तथा बाल का 

कचरा और अन्य कोई अशुद्धियां पाती है । 
* * क्ष रेश में ऐसे रेश अभिप्रेत है जो अनुचित रूप से गलाए जाने या निकाले जाने के कारण बहुन कर या क्ष हो जाते हैं । 
ke xxxश्रेणी में आकस्मिक त्रुटियों के लिये 2 5 प्रतिशत की छूट अनुशेष होगी । 

अनुसूची - 2 

(नियम 5 देखिए ) 
कृपया यहाँ भारत का नक्शा पृष्ट 563 पर देखें । 

[ फा० सं० 13- 3/ 71- मी एण्ड एम ] 

टी० डी० माखीजानी, अवर सचिव , 
MINISTRY OF AGRICULTURE 

2. Definitions : - In these rules - - (1 ) " Agricultural Market 
(Department of Agriculture ) 

ing Adviser " means the Agricultural Marketing Adviser to the 

Government of India . 
New Delhi, the 26th December , 1973 . 

(2 ) Schedule means a Schedule appended to these rules. 
S . O . 390 . — Whereas a draft of the Aloe Fibre Grading and 

( 3 ) Authorised packer means a person or a body of persons 
Marking Rules, 1972 , was published as required by soction 3 of 

who has been granted a certificate of Authorisation by the 
the Agricultural Produce (Grading and Marking ) Act, 1937 ( 1 

Agricultural Marketing Adviser to the Government of 
of 1937 ) at pages 5184 and 5185 of the Gazette of India , Part 

India for getting the commodity graded and Agmarked 
II - Section 3 --- Sub Section (ii ) dated 4th November , 1972 under 

in accordance with grade standards and produce prescrib 
the Notification of the Government of India in the Ministry of 

ed under the Rules . 
Agriculture ( Department of Agriculture ) No. S . O . 3626 dated the 
201h November , 1972 inviting objections and suggestions from 

3. Grade Designation : — The Grade designations to indicate 
all persons likely to be affected thereby till the 25th Novembet , the quality of Aloe fibre shall be set out in column 1 of Schedule 1. 
1972 ; 
And whcroas it is considered desirable to publish the 

4 . Definition of quality : ...- Thcquality of the Aloe fibreindical 
said draft rules again for the information of all persons likoly to cd by the respective stude designations shall be as set out against 
be affected therchy ; 

cach grade designation in column 2 to 6 of Schedule 1. 
Now , therefore , the following draft of the Aloe Fibre 

5. Grade designation mark :-- The grade designation mark 
Grading and Marking Rules, 1973 , which the Central Government shall consist of a lahel specifying the grade designation and bear 
proposes to make in exercise of the power conferred by section ing a design consisting of an outline map of India with the word 
3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 

AGMARK and the figure of the rising sun , with the words 
( 1 of 1937) is hereby published as required by the said section Produce of India and भारतीय उत्पाद resembling the one Rs 
for the Information of all persons likely to bo affected thereby ; 

set out in Schedule IT. 
and notice is hereby given that the said draft will be taken into 
consideration after the expiry of forty - five days from the date 

6 . Methods of marking ( 1 ) The grade designation mark 
of publication of this notification in the Official Gazette ; 

shall be securely alfixed 10 cach bale in a manner approved by 

the Agricultural Marketing Adviser and shall clearly show the 
Any objections or suggestions which may be received from any following particulars, namely : 
person with respect to the said draft rules before the expiry of the 
period so specified will he considered by the Central 

(a ) Grade Designation . 
Government. 

(b ) Vuriety or Trade Nane. 
DRAFT RULES 

(c ) Nel weight. 
ALOE FIBRE GRADING AND MARKING RULES , 1973 

(d ) Date of packing . 
1 . Short title and application ( 1 ) these rules may be called 

(e ) Year of harvest. 
the Aloe Fibre Grading and Marking Rules , 1973 . 

( 2 ) An authorised packer may , after obtaining the prior ap 
( 2 ) They shall apply to the Alne fibre produced in India and proval of the Agricultural Marketing Adviser, mark his private 
obtained from the botanical species called the Agave cantala trade mark on a bale in a manner approved by the said officer , 
and A , vera - cruz.. 

provided that the private trademark , does not represent quality 
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or grade of Aloe fibre dillerent from that indicated by the grade 

8 . Special conditions of Certificate of Authorisation : 
designation mark affixed to the bale in accordance with these In addition to the conditions specified in rule 4 of the General 
rules. 

Grading and Marking Rules , 1937 , the following special condi 

tion shall be observed by an authorised packer to the satisfaction 
7 . Method of packing ( 1 ) The Alue fibre shall be packed of the Agricultural Marketing Adviser, namely - 
in bales of such weights as may be approved by the Agricultural 

An authorised pucker shall provide all facilities to the Inspect 
Markeling Adviser . 

ing Officer , duly authorised by the Agricultural Market 

ing Advisçr , in this behalf, for sampling , testing and such 
(2 ) Each bale shall contain fibre ol onc grade designation only . 

other matter as may be necessary . 
SCHEDULE 

(Sec rules 3 and 4 ) 
Grade Designations and Jelinition of quality of fibr : obtained from Agava Cantala and Agava Vera -cruz known commercially as aloc libre 
Grade Designation Maximum liniits of tolerance 

* * Special characteristics - -- General characteristics 
- - - - - -- 
Foreignº matter Harsh fibre 

Colour 

Minimum length * * * 
cóby weight) 1 . by weight) 

(om ) 
- - - - - - - - - 
Special 

Creamy white 

80 

(a ) The fibre shall be 

of a reasonably soft 
texture and uniform 
colour. It shall 
be clean and rea 

sonably dry . 
10 Palc creamy whitc 

70 
No , 2 25 Greyish of Brownish 60 

( b ) Th : strands shall 
while 

be reasonably uni 
form in length and 
strength and free , 
from tangling, knots , 
spinus and other 

undesirable materials , 
Delinition of lerms ; – “ foreign matter " includes dust, lumps of carth , sricks, tangled mass of very short and weak picces of 

strands and skip waste and any other impurity . 
* * * Harsh Fibro " means fibra which has hecome very hard or harsh in nature due to improper retting or 

improper extraction , 
* * * For accidental errors in grade , a tolerance of 2 , 5 percent shall be permissible . 

SCHEDULE II 

(See rulc 5 ) 


No. 1 


o 


- - - - - - 


- - 


- 


. 


. - - 


- 


- - 


- - - - - 


CAGMARK W 


KODUCA 


| भारतीय उत्पाद 
இந்தியப் பொருள் 
296 SwoGoeie 


Qo 


[F . No. 13-3 /71-AM ) 
T . D . MAKHIJANI, 

Under Secy . 
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नई दिल्ली , 31 जनवरी, 1974 
का० प्रा० 391. – केन्द्रीय सरकार, मामान्य श्रेणीकरण और चिह्नन नियम , 
1937 के नियम 4 की खंर ( ज ) और खंड ( ट ) के अनुसरण में इम अधिसूचना 
के जारी किए जाने की तारीख में ऐगमार्क के अधीन सूत्री वाय खुम्भियों 
के प्राघान पानों पर लगाए जाने वाले ऐगमार्क लेबलों के लिए निम्नलिखित 
प्रभार निर्धारित करती है, अर्थात् :- - 
1. सूखी बाब पम्भियों को तेल श्रेणी के सिवाय मभी श्रेणियां 3 रुपया प्रति 

किलोग्राम 
2 मूखी खाद्य खुम्भियो को तेल श्रेणी 

1 रुपया प्रति 

किलोग्राम । 
[ सं० 13- 3/ 72 ए एम ] 


New Delhi, the 31st January, 1974 


S . O . 391. - In pursuance of clauses (i) and ( K ) of rule 4 of 
the General Grading and Marking Rules, 1937 , the Central 
Government hereby fixes , with effect from the date of publi 
cation of the notification , the following charges for Agmark 
labels to be alllxed on the containers of Dricd Edible Mushrooms 
under Agipark , namely : - - 
( i) All Grades, except grade Tail , Rs. 3.00 per kilogram 

or Dried Edible Mushrooms. 
(ii ) Grado Tail of Dried Edible Rs. 1. 00 per kilogram 
Mushrooms 

[ No. 13- 3/ 72 - AM ] 


5. श्री डी . जी . नादकर्णी 
6. प्रो , मुरली ठाकर 
7. हा. ( श्रीमती) चारुशीला बी . गुप्त 
8. श्री जी . के. दतिया 
9. श्रीमती कमला तिलक 
10. श्रीमती पदमा के. देसाई 
11. डा. ( क,मारी) लबुबन एस. सोनेची 
12. श्रीमती नलिनी एस. सुखसंधकर 
13. श्रीमती मणिबन देसाई 
14. श्रीमती टी . वी . देहजिया 
15. श्रीमती लक्ष्मी वाही 
18. श्री एस . टी, शाह 
17. श्री गंगाराम जोशी 
18. श्री राम नारंग 
19. श्री एस. ई . हसनैन 
20. श्रीमती कमला दुआ 
21 . श्री तलाक्षी शाह 
22 . श्री राजनारायण सिंह 
23 . श्रीमती आर. एस . पांगा 
24 , श्री रसिक जे. शाह 
25. श्रीमती मृणालिनी चौकसी 
28. श्री मती ललिता एन. यापट 
27. श्रीमती एस . गुलराजानी 
28 . श्रीमती वीना संठी 
29 . श्रीमती माल्ती गिलानी 
30. श्रीमती आशा सेठ 
31. श्रीमती मंजु अग्रवाल 
32 , श्री जाए अन्सारी 
33. श्रीमती उर्मिला कपूर 
34 . श्री डी. पी . आनन्द 

[ फा . संख्या 11 / 3 / 72-एफ. सी .] 


का . आ . 392. – केन्द्रीय सरकार कृषि उपज ( श्रेणीकरण और 
चिहनन ) अधिनियम , 1937 (1937 का 1 ) की धारा 6 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि उक्त 
अधिनियम के उपबन्ध सूजी और मंदा को लागू होंगे । 

[ सं . 13-2 / 73-ए. एम. ] 
रघुबीर नारायण , अवर सचिव 


S . O . 392. - In exercise of the powers conferred by section 
6 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 
1937 ( 1 of 1937) the Central Government hereby declares 
that the provisions of the said Act shall apply to " Suji " 
and " Maida ". 

[ F. No. 13 - 2 / 73- AM ] 
RAGHUBIR NARAIN , Under Secy . 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1973 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 


का . आ . 393.--- चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5( 1 ) 
और चलचित्र (संसर) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उपनियम 
( 2) के साथ पठित नियम 8 के उप -नियम ( 3) द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म 
सेंसर बोर्ड से परामर्श करके एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों 
को 1 जनवरी, 1974 से 31 मार्च, 1974 तक , उक्त बोर्ड के बम्बई 
सलाहकार पैनल का फिर से सदस्य नियुक्त किया है : 

1. श्री कमलेश्वर 
2. प्रो . के. जी . अग्रवाल 
3. श्री एस. एस . रंगे 
4. प्रा . ( श्रीमती ) विजया राजाध्यक्ष 


New Delhi, the 31st December , 1973 
S .O . 393. — In exercise of the powers conferred by scc 
tion 5 ( 1) of the Cinematograph Act , 1952 and sub-rule ( 3 ) 
of rule 8 read with sub - rule 2 of rule 9 of the Cinemato 
graph ( Censorship ) Rules , 1958 , the Central Government 
hereby re - appoints the following persons after consultation 
with the Central Board of Film Censors as members of the 
Advisory Panel of the said Board at Bombay with cffect 
from 1st January, 1974 upto 31st March, 1974- - 

1. Shri Kamaleshwar . 
2. Prof . K . G. Aggarwal . 


- . - 


- 


- - 


_ _ 


- 


- 


- --- 
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3 . Shri S . S . Rege . 

S . O . 394 . - In exercise of the powers conferred by 

sub - scction ( 1 ) of section 3 of the Cinematograph Act, 1952 , 
4. Prof . (Smt .) Vijaya Rajadhayaksha . 

the Coutral Government hereby ro - appoints the following 

persons as members of the Central Board of Film Censors 
5. Shri D . G. Nadkarni , 

with effect from 1st January, 1974 upto 31st March, 
6 . Prof . Murli Thakur. 

1974: 
7 . Dr. (Smt.) Charusheela B. Gupta. 

1. Shri B. R. Chopra . 
8 . Shri G . K . Dutia . 

2. Smt. Veena Duggal . 
9 . Smt. Kamala Tilak . 

3. Smt. Susrinder Gupta , 
10 . Smt. Padma K . Desal. 

4. Shri P . C . Mathew. 
11. Dr. (Miss) Labuben S . Soncji. 

5. Smt. M . Nasrullah . 
12 . Smt. Nalini S . Sukthankar, 

6 . Shri B . N . Sircar . 
13. Smt. Maniben Desai. 

7. Shri A. L. Srinivasan. 
14. Smt. T . V . Dehejia. 

8 . Shri C . R . Sundaram . 
15 . Smt. Laxmi Wahi. 

9. Shri David Abrahan . 
16 . Shri S. D. Shah. 

fF. No. 11 / 6 / 72 - F. C .] 
17. Shri Ganga Ram Joshi . 

का . आ . 395.-- सलाचत्र अधिनियम , 1952 की धारा 5 ( 1 ) 
18. Shri Rama Narang. 

और चलचित्र ( सेन्सर) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उप -नियम 
19 . Shri S . E . Hassnain . 

( 2 ) के साथ पठित नियम 8 के उप -नियम ( 3 ) द्वारा प्रदत्त 

अधिकारों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म 
20. Smt . Kamala Dua. 

सेन्सर बोर्ड से परामर्श करने के बाद, एतद्द्वारा निम्नलिखित 
21 . Shri Talakshi Shah. 

व्यक्तियों को 1 जनवरी, 1974 से 31 मार्च, 1974 तक, उक्त 
22 . Shri Rajnarain Singh 

बोर्ड के मद्रास सलाहकार पैनल का सदस्य फिर से नियक्त किया 
23. Smt. R. S. Boga . 
24. Shri Rasik J. Shah, 

1. श्री टी . नीलकन्तन 
25. Smt. Mrinalini Choksi. 

2. श्रीमती मान्द्रा कैलासम 
26 . Smt. Lalita N. Bapat . 

3. श्री पकाला सूर्य नारायण राव 
27 . Smt. S . Gulrajani, 

4 . श्री मोहम्मद यूसुफ कोंकण 
28 . Smt. Veena Sethi. 

5. श्री एम . गोविन्दन 
29. Smt. Malati Gilani. 
30 . Smt. Asha Sheth . 

6 . श्रीमती सी , एल . मीनाक्षी अम्मा 
31. Smt . Manju Agarwal. 

7. श्री पी . वी . घलपतंश्वर राव 
32. Shri Zeo Ansari. 

8. श्रीमती मरी क्लबवाला जादव 
33. Smt, Urmila Kapoor . 

9. श्री पी . के. रामलिंगम 
34 . Shri D . P . Anand . 

10. श्री जी . वरदप्पा 
[ F. No. 11 / 3 / 72-IGH 11. श्रीमती आर. सुवर्ण 

12. श्रीमती पी . वी . भागीरथी 
का . आ . 394. --चलचित्र अधिनियम , 1952 की धारा 3 की 
उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय 13. श्रीमती अर्था लोगो 
सरकार ने एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 जनवरी, 1974 14. श्रीमसी इन्दिरा डी . कोठारी 
से 31 मार्च, 1974 तक, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का फिर से 

15. श्रीमती मालती चन्दूर 
सदस्य नियुक्त किया है : 

16. श्री मी . आर, शर्मा 
1. श्री बी . आर. चोपड़ा 

17. श्रीमती राजी रंगाचारी 
2. श्रीमती बीना दुग्गल 

18. श्रीमती पद्मिनी अमृता मनन 
3. श्रीमती सुरेन्द्र गुप्त 

19. श्रीमती एन . एस . मणि 
4. श्री पी . सी . मैथ्य 

20. डा . एम . विजयालक्ष्मी 
5. श्रीमती एम , नसरुल्लाह 

21, श्रीमती लीला पार्थसारथी 
6. श्री बी . एन . सरकार 

22 . कमारी पी . शान्साबाई 
7. श्री ए . एल . श्रीनिवासन 

23. श्रीमती एम . लीलावती 
8. श्री सी . आर. सुन्दरम 

24. श्रीमती रोहिणी कृष्णचन्द्र 
७. श्री डेविड अदाहम 

25 . डा . ( क,मारी ) सी . एम . लीलावती 
[ फाइल सं . 11 / 6 / 72- एफ . सी .] 26. श्रीमती हेमलता अंजनेयल , 


- 


- 


- 


- - - - - 
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27. श्रीमती सारा सैयद यूसुफ 

8. श्री सुजीत के . चक्रवर्ती 
28. श्रीमती जी . दो 

9. श्री आर. पी . गप्त 
29. श्रीमती पद्मा सदानन्दम् 

10. श्री अनन्त महापात्रा 
[ फाइल सं . 11/ 4 / 72-एफ . सी . ] 11. श्री सोमयेन्द्र नाथ टैगोर 

12. श्रीमती उषा खान 
S . O . 395, - In exercise of the power s conferred by sco 
tion 5( 1 ) of the Cinematograph Act, 1952 , and sub -rule ( 3 ) 

13. श्री रानेन अयन दत्त 
of rule 8 read with sub-rule ( 2 ) of Tule 9 of the Cinemato 

14. श्रीमती जयश्री सैन 
graph ( Censorship) Rules, 1958, the Central Government 
hereby re - appoints the following persons after consultation 

15. श्रीमती मीनाक्षी बस, 
with the Central Board of Film Censor s, as members of the 
Advisory Pinel of the said Board at Madras with cffect 
from Ist January, 1974 upto 31st March , 1974 : 

[ फाइल सं . 11/ 5/ 72-एफ . ( सी.) ] 
1. Shri T . Neelakanthan. 

के . पी . क , नायर, अपर सचिव 
2 . Smt. Soundra Kailasam . 
3 . Shri Pakala Suryanarayana Rao . 

S . O . 396. — In exercise of the power s conferred by sec 

tion 5 ( 1 ) of the Cinematograph Act, 1952 and sub-Iule ( 3 ) 
4 . Shri Mohd. Yousuf Kokan. 

of rule 8 , read with sub - rule ( 2 ) of rule 9 of the Cinema 
5 . Shri M . Govindan. 

tograph ( Censorship) Rules , 1958, the Central Govern 
6 . Smt. C . L. Meenakshi Amma. 

ment hereby re - appoints the following persons after 

consultation with the Central Board of Film 
7 . Shri P . V . Chalapatheswara Rao. 

Censors , as members of the Advisory Panel of the said Bourd 
8 . Smt. Mary Clubwalu Jadhav . 

at Calcutta with cffect from Ist January , 1974 upto 31st 
9 . Shri P . K . Ramalingam. 

March , 1974 : 
10. Shri G . Varadappa , 

1. Smt. Umu Sahanabis . 
11. Smt. R . Suvarna . 

2. Shri Sailen Mookherji, 

3 . Smt. Abu Sayeed Ayyub . 
12 . Sint. P. V . Bhagirathi. 

4 . Smt, Kajal Sen Gupta . 
13. Smt. Bertha Lobo . 

5 . Smt. Shaibya Dutt. 
14. Smt. Indira D . Kothari. 

6 . Smt. Asha Purna Debi. 
15 . Smt. Malati Chendur . 

7 . Smt. Rita Ray. 
16 . Shri C , R . Sarina , 
17. Smt. Raji Rangachari. 

8 . Shri Sujit K . Chakrabarti . 

9 . Shri R. P . Gupta, 
18 . Smt. Padmini Achutha Menori, 

10. Shri Anant Mahapatra , 
19. Simt. N . S . Mani. 

11. Shri Saumyendra Nath Tagorc . 
20 . Dr. S. Vijayalakshmi , 
21. Smt . Leena Parthasarathi . 

12. Smt . Usha Khan. 

13. Shri Ranen Ayan Dutta . 
22. Kumari P . Shantu Bai. 

14. Smt. Jayasree Sen. 
23. Smt. M . Lcelavathi. 

15. Smt. Minakshi Basu . 
24. Smt . Rohini Krishnachandra 
25. Dr . ( Miss ) C . M. I. eelavati. 

[ F. No. 11 / 5 / 72 - FC.] 
26 . Smt. Henilatu Anjaneyulu . 

K . P . K . NAYAR , Under Secy , 
27. Smt. Saru Syed Yusuff . 
28. Simt. G . Dubey . 

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय 
29. Smt. Padma Sadanandam. 
___ [ F. No . 11/ 4 / 72 -FC.] 

प्रावेश 
का . आ . 396. - चलचित्र अधिनियम , 1952 की धारा 5 (1 ) 

नई दिल्ली , 22 जनवरी, 1974 
और चलचित्र ( संसर) नियमावली, 1958 के नियम के उप-नियम 

का० प्रा० 397. — केन्द्रीय सरकार , भारतीय विद्युत नियम , 1956 के 
( 2 ) के साथ पठित नियम 8 के उप -नियम ( 3 ) द्वारा प्रदत्त 

नियम 133 के उपनियम नियम ( 2 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करने 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म 

हुए, निदेश देनी है कि उक्त नियम के निम्नलिखित : 
मैंसर ओर्ड से परामर्श करने के बाद एतद्वारा निम्नलिखित 
व्यक्तियों को 1 जनवरी, 1974 से 31 मार्च, 1974 तक उक्त बोर्ड 

(i ) नियम 118 ( क ) ; 
के कलकत्ता सलाहकार पैनल, का फिर से सदस्य नियक्त किया ( ii ) नियम 119 ( 1) ( क ) ; 
है : 

( iii ) नियम 118 ( ग ) ; 
1. श्रीमती उमा सहानवीस 

( iv ) नियम 1 310 ; और 
2. श्री सैलन मुखर्जी 

( v ) नियम 123 ( 7 ) 
3. श्रीमती अबू सईद अय्यूब 

के उपबन्ध मेमर्म नएनल कोल देवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की करगली 
4. श्रीमती काजल सेनगुप्त 

विवत खान मे 3 . 3 के० वी० ममी विद्युत खनित्र , क्रम मं० 627, 
5. श्रीमती शैव्या दत्त 

माडल ई० के० जी०- 4 , 6 वी के महयोजन में निम्नलिखित माधिन 
6. श्रीमती आशा पूर्णा देवी 

( 1 ) जनन मेट के लिए एक नमी मेक 250 के उब्ल्यू 6600/ 3:300 
7. श्रीमती रीता रे 

वोल्ट्म, 3-- -फेज ए० मी० मोटर , क्रम सं० 1595 48 ; 
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( 2 ) 40 के वी ए ट्रान्मफार्मर के प्राथमिक नियंत्रण के लिए एक 

मोटर मम्मिलित है, रोधन प्रतिरोध किमी भी समय 
मी मेक नीन प्रकार में कार्य करने वाला वियुक्तक बिना 

10 मेग श्री एच एम एग में कम नहीं होगी । 
फ्यूज नरभा के 600 वोल्टम ग्रेट, धाग -दर 400 फ्म , 

( 6 ) णायल के प्रचालकों को भारतीय विद्यत् नियम , 14956 के 
( 3 ) एक मी मेक प्राकृतिक तेल गे ठन्डा किया गया ट्रान्सफार्मर , 

नियम 3 के अपेक्षित उपबन्धों के अधीन ठीक ढंग मे 
___ 40 के वी ए, प्राथमिक वोल्टेज 3 . 1 के यी , माध्यमिक 

प्रशिक्षित और सम्भवतः प्राविकाम किया जाना चाहिए, पौर 
वोल्टेज 230 वोल्ट्म , 3 फैजा, स्टार-स्टार जली हुई प्रकार 

वे इस प्रकार दक्ष हा कि शावल का सुरक्षित रीति में 
गम० ई० 40-टी -3, क्रम मं० 373338 ; 

प्रचालन कर मके । 
( 4 ) एक उच्च वोल्टेज वितरण केमिनेट मी मेक ; टाइप 2 के श्री , 

( 7 ) यदि सुरक्षा के हित में आवश्यक हो जाय तो शथिल्य मंशोधित 
ई- 6 एम, वोल्टेज ---दर 6600 वोल्ट्म धाग -- दर 200 

की जा सकेंगी या वापिम ली जा सकेंगी : परन्तु पूर्वोक्त शैथिल्य 
पम्पम , क्रम सं० 290 ; 

उस समय तक वैध रहेगी जब तक उक्त यंत्र वान में प्रयोग 
( 5 ) 330 मीटर कचित लषीला केवल 3 फेज, सार कोर , 

में रहे और खान- मुरक्षा (विद्युत ) उपनिवेशक के माध्यम 
66 के बी ग्रेड, माइज 3X 25 एम एम + 1 x 10 एम एम 

में केन्द्रीय सरकार को वैसे ही मम्यक् सूचना दी जाएगी , 
एक ब्रितानिया भारत विद्युत निर्माण मेक के माथ पृथक 

जैसे ही यन्त्र खान से माहर निकाला जाए । 
पृथक प्रावणित नेल परिपथ भग्नामि 3300 बोल्टम , 3 फेज 

[संई एल II-( 6) 7/ 73] 
मी . टी . अनुपात 60/ 5 एम्फम , क्रम मं० 4289 ; 

___ सुरेन्द्र प्रकाश जैन 
के प्रयोग की बाबत निम्नलिग्नित भीमा तक शिथिल किए जा सकेंगे :.... 

उपनिदेशक (विद्युत् ) 

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER 
( 1 ) नियम 118 ( क ) के शैथिल्य में , शायल में मुत्रालय मोटर 

ORDER 
चालन जनित्र मेट का 3 . 3 के वी पर प्रयोग किया जा सकेगा ; 

New Delhi, the 22nd Sanuary , 1974 
( 2 ) नियम 119 ( 1 ) ( क ) के शैथिल्य में, एक 40 के वी ए , 

S . O . 397. - In exercise of the powers conferred by sub -rule 
3. 3 के वी / 2 30 वोल्टम , 3 फेज स्टार स्टार ट्रान्सफार्मर सुवा हय होने के ( 2 ) of Rule 133 of the Indian Electricity Rules , 1956 , the Central 

Government hereby directs that the provisions of : 
अर्थ में एक स्थान में दूसरे स्थान पर जाने वाले सुवाग शायरल पर 
प्रतिष्ठापित , उच्च वोल्टता की ऊर्जा का प्रयोग करने वाले सहचारी उपम्फर 

(i) Rule 118 ( a) ; (ii) Rule 119 (1 ) (a ) ; 

( iii ) Rule 118 (c ) ; ( iv) Rule 130 ; and 
प्रचल माधिन नहीं होगे ; 

( v ) Rule 123 ( 7 ) ; 
( 3 ) नियम 1 18( ग ) के शैथिल्य में , 40 के वी ए, 3. 3 के 

of the said rules shall be relaxed in respect of the use of the follow 
बी / 2.30 वोल्ट्म के शावल के भीतर प्रकाण के प्रयोजनो के लिए प्राशया ing apparatus in conjuction with onc 3 . 3 KV Russian Electric 

Excavator Model EKG- 4 . 6B, Serial No. 627 -- 
प्रदाय की पद्धति में , गेधी द्वितीयक उदामीन 3 फेन स्टार स्टार ट्रान्मफार्मर 

( 1 ) One U . S. S. R . make 250 KW 6600 / 3300 Volts, 3 - phase 
क्रम सं० 37 3 3 3.२, फेन और उदासीम के मध्य 133 वोल्ट पर प्रयोग 

A . C . motor, Serial No. 158548 for Generator Set ; 
किया जा सकता है । 

( 2 ) One U . S .S . R , make Isolator Triple acting type without 
( 4 ) नियम 13 () के शैथिल्य में , 10 के वी ए , 3 . 3 के बी / 2 310 

fuse protection 6600 Volts grade , current rating 400 

amps for the primary control of 40 KVA transformer ; 
पोल्ट्म, 3 फेज ट्रान्सफार्मर का उदामीन बिन्दु रोधी रहेगा ; और 

( 3 ) One U . S. S . R . make natural oil cooled transformer, 
( 5 ) नियम 123( 7 ) के जथिरुग में , लम्याई में 3.30 मीटर म 

40 KVA, primary voltage 3 . 3 KV , secondary vollage 

230 volts , 3 phase , star - star connected type M . E . 40 T - 3 . 
अनधिक लचीली केवल मुबाल्य यन्त्र के रूप में प्रयोग की जा सकेगी ; 

Serial No . 373338 ; 
और यह कि शैथिल्य निम्नलिखित शो के अधीन होगा : 

( 4 ) One high voltage Distribution cabinct U . S . S . R . make : 

type 2 K . B . E -6M , voltage rating 65 :) ) volts , rating 
( 1 ) लचीली केवल को 3 3 के वी का प्रदाय भू- क्षरण की 

current 200 amps, Serial No. 290 ; 
व्यवस्था सहित किया जाएगा । 

(5 ) Onç length of 330 inetres pliable armoured cable 3 phase 
( 2 ) लचीली केयल को 3 . 3 के वी प्रदाय के नियन्त्रक परिपथ 

4 core , 6 . 6 KV grade , size 3 x 25 mm + 1x 10 mm , 

individually screened with one British India Electrical 
भग्नामि के प्रवाहित करेट, मुबाहय यन्त्र में प्रनिष्ठापित 

Construction Make oil circuit breaker 3.300 volts, 3 

phase, C. T . ratio 60/5amps , Serial No. 4288 ; 
3 . 3 के वी मोटर चालन जनिम्न मेट निर्धारण के अनुसार 

in Karyali open cast mine of M / s . National Coal Develop 
होगा । 

ment Corp . Lid ., to the extent that ( 1 ) in relaxation of rule 118 
( 3 ) शावान पर पनिष्ठापित प्रतिष्ठापन और तारे भारतीय विद्युत् 

(a ), the portable motor driving generator set in the Shovel may 

be used at 3 . 3 KV; 
नियम , 1956, विशेषतया नियम 115 - - 117, 121, 124 

( 2 ) in relaxation of Rule 119 ( 1 ) ( a ), one 40KVA 3 . 3 KV/ 230 
और 125 के मुसंगन उपबंधों के अनुसार होंगे । 

volts, 3 page , star /star transformer with its associated cquipment 

using energy at high voltagemay not be fixed apparatus as being 
( 4 ) लचीली अनुगामी केयन विद्युत प्रदाय पद्धति और यन्त्र से 

installed on the portable shovel moving from place to place , 

the same having a portable sense ; 
उचित रूप में मग्निमिन कनैक्टर-बाक्स या पूर्णतया बन्द 

( 3 ) in relaxation of Rule 118 ( c ), the system of supply intend 
मुक्षित मलाग में जुटा होगा । 

cd for lighting purpose within the shovel from 40 KVA , 3 . 3 
( 5 ) खनिज यन्त्र और लचीली अनुगामी कवल पर पर्याप्त मावधानी 

KV / 230 volts , 3 phase star / star transformer Serial No . 373338 

with insulated secondary neutral may be used at 133 volts bct 
से काम किया जाएगा और उन्हें घनाया जाएगा ताकि उसके 

ween phase and neutral; 
प्रयोग के दौरान विद्युत् दोष के कारण होने वाले खतरे से बचाया 

(4 ) in relaxation of rule 130 , the neutral point of 40 KVA , 

3 . 3KV/ 230 volts , 3 phase transformer may remain insulated ; 
जा सके । उच्च वोल्टता साधिन का , परिपथ जिममें चालन and 


- - - - 
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( 5 ) in relaxation of rule 123 ( 7 ) , the flexible cable not exceed India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Depart 
ing 330 metres in length may be used with the portablemachine ment of Labour and Employment) No. S . O . 2238 dated 14th 
and that the relaxation shall be subject to the following condi June, 1973 : 
tions : 

In the said order for the words "Messry , Jit Ram Shoo 
( 1 ) The 3 . 3KV supply to the flexible cable shall be provided 

Ram Supplier Contractor in Dudiwala quarry of Messrs . 
with earth leakage protection , 

Dalmia Dadri Cement Limited , Charkhi Dadri" wherever 
(2 ) The over -current trips of the circuit breaker controlling 

they occur , the words " Dalmia Dadri Cerment Limited, 
3 . 3KV supply to the flexible cable shall be in keeping 

Charkhi Dadri and Messr8 . Jit Ram Şheo Ram Supplier Con 
with the rating of the 3 . 3KV motor driving the gene 

tractor " shall be substituted . 
rator set, installed in the portable machine. 

[ No . L- 29012 / 5 / 73 - LR. IV) 
( 3) The installation and wirings inside the shovel shall 

comply with the relevant provisions of the Indian Elec 
tricity Rules , 1956 , in particular Rules 115 - 117, 121 , 

124 and 125 . 
( 4 ) The flexible trailing cable shall be connected to the electric 

का . आ . 399. - केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधि 
supply system and the machine by properly constructed 

नियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 10 की उप -धारा ( 1) द्वारा 
connector boxes or totally enclosed safe attachments . 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की श्रम और 
( 5 ) The excavating machipe alongwith the flexiblc trailing 

पनाम मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) के आदेश संख्या 
cable shall be worked and handled with duc care so as 
to avoid danger arising out of any olectrical defect during का . आ . 5380, तारीख 15 नवम्बर, 1972 म निम्नलिखित संशोधन 
its use. The insulation resistance of the high voltage cir 

करती है : 
cuit including the driving motor, shall at no time be loss 

than 10 megohms. 
(6 ) The operators of the shovel should be suitably trained 

उक्त आदेश म जहां कहीं भी "मैसर्स डालमिया दादरी सीमेण्ट 
and duly authorised under the requisito provisions of 

लिमिटेड, नी दादरी की दाधीवाला क्वारो क संभर क 
Rule 3 of the L. E . Rules , 1956 and shall be so competent 
as to operate the shovel in a safe manner . 

ठेकेदार मैसर्स जीतराम शेओ राम " शब्द आते हैं , उन 

के स्थान पर " डालमिया दादरी सीमेण्ट लिमिटेड चीं 
(7 ) The relaxation may be amended or withdrawn if it be 
comce necessary in the interest of safety . 

दादरी और मैसर्स जीतराम शेओ राम सम्भरक ठेकेदार " 
Provided that the aforcsaid relaxation shall be valid for 

शब्द रखे जाएंगे । 
such time as the said machine is in use in the nine and 
due information shall be given to the Contral Goyt . 

[ संख्या 29011 ( 21 ) / 72- एल . आर.-4 ] 
through the Deputy Director of Mines safoty (Flectrical) 
as soon as themachine is taken out of themino . 

ORDER 
[ No. EL. II- 6( 7)/ 73] 

S . O . 399. --- In exercise of the powers conferred by sub 
__ S. P. JAIN, 

section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 
Deputy Director ( Power ) ( 14 of 1947), the Central Government hereby makes tho 

following amendment in the order of the Government of 

India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Depart 
श्रम मंत्रालय 

ment of Labour and Employment) No . S . O . 5380 dated 
15th November , 1972 : --- 


आदेश 


नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1973 


In the said order for the words “Messrs Jeet Ram Sheo 
Ram Supplier Contractor Dudhi Wala quarry of Messra . 
Dalmia Dadri Cement Limited , Charkhi Dadri” wherever 
they occur, the words " DAlmia Dadri Cement Limited, Char 
khi Dadri and Messrs. Jeet Ram Sheo Ram Supplier Con 
tractor " shall be substituted . 


[ No . 29011(21) / 72 - LR.IVI 


आवंश 


नई दिल्ली , 31 दिसम्बर, 1973 


का . आ . 398. - केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधि 
नियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 10 की उप - धारा ( 1 ) 

द्धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के 
श्रम और पूनर्यास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) के आदेश 
सं . का . आ . 2238, तारीख 14 जून , 1973 में निम्नलिखित संशोधन 
करती है : 

उक्त आदेश में जहां कहीं भी “मैसर्स डालमिया पावरी 
सीमेंट लिमिटेड, ची दादरी की दुवीवाला खदान में सम्भरक 
ठेकेदार मैसर्स जीतराम शिबराम " शब्द आते हों , उनके स्थान पर 
" डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड, चीं दावरी और मैसर्स जीत 
राम शिष राम संभरक ठेकेदार " शब्द रखे जाएंगे । 

[ संख्या एल-29012 / 5 / 73 -एल . आर.-4 ] 


का . आ . 400. – यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबद्ध अनसूची म विनिर्दिष्ट विषयों के बार प्र डालमिया 
दादरी सीमेण्ट लिमिटेड, घखीं दादी और मैसर्स डालमिया दादरी 
सीमेण्ट लिमिटेड के खजान ठेकेदार श्री खूब चन्द के प्रबन्धतंत्र 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक आद्योगिक 
विवादविद्यमान है । 


MINISTRY OF LABOUR 

ORDER 
New Delhi, the 24th December , 1973 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के 
लिये निशित करना वांछनीय समझती है , 


9 . 0 . 398.- - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 
(14 of 1947), the Central Government hereby makes the 
following amendment in the order of the Government of 


अतः, अब , केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 (1947 का 14 ) की धारा क और धारा 10 की उप -धारा 
( 1 ) के खण्ड ( ध ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
एक औदयोगिक अधिकरण गठित करती है , जिसके पीठासीन 
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अधिकारी श्री ओ. पी . शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय फरीदाबाद 
हांगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को 
न्यायनिर्णयन के लिएनिर्देशित करती हैं । 


अनुसूची 
क्या मैसर्स टिम्बल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र का अपनी 
खानों म नियोजित 83 कर्मकारों को पदच्युत करना न्यायोचित 
था ? याद नहीं , तो सम्बंधित कर्मकार किस अनतोष के हकदार 
है और किस तारीख से ? 

[ सं . एल - 29011/ 64/ 78 -एल . आर.-4 ] 


अनुसूची 
" क्या डालमिया दादरी सीमट लिमिटेड चखी दादरी और 

मैसर्स डालमिया दादरी सीमेण्ट लिमिटेड ची दादरी के 
खदान ठेकेदार श्री सूबचन्द के प्रबन्धतंत्र की , मैसर्स हाल 
मिया दादरी सीमेण्ट लिमिटेड, पर्जी दादरी की खातीवास 
खदान म उत्खनक श्री परथा सिंह की छंटनी करने की 
कार्रवाई वैध और न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो कर्म 
कार किस अनुतोष का हकदार है ? " 


ORDER 
New Delhi, the 21st January , 1974 


S . O . 401 . - Whereas the Central GoveJTIment is of opinion 
that an industrial dispute exişts between the omployers in 
rclation to the management of Messrs. Timble Private Limit 
ed and their workmen in respect of the matters specified in 
the Schedule hereto annexed ; 


[ सं . एल - 29012/ 24 / 73 -एल . आर.-4 ] 


ORDER 


And whereas the Central Government considers it desirablo 
to refer the said dispute for adjudication ; 


New Delhi , the 31st December , 1973 


s . o . 400. - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists botween the employers in 
relation to management of Dalmia Dadri Coment Limited , 
Charkhi Dadri and Shri Khub Chand Quarry Contractor of 
Messrs . Dalmia Dadri Cement Limited and their workmen 
in respect of the matters specified in the Schedulo bereto 
annexed ; 


Now , therefore , ic exercise of the powers conferred by 
clause (d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal ( No. 1 ), Bombay constituted 
under section 7A of the said Act . 


SCHEDULE 


And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said disputo for adjudication ; 


Whether the management of Messrs. Timble Privato 

Limited was justified in dismissing 83 workmon 
employed in their Mines ? If not , to what relief aro 
the concerned workmen entitled and from what 
date ? 

[ No . L-29011 /64 / 73- LR . IVI 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
section 7A and clause (d ) of sub -section ( 1 ) of Section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with 
Shri O . P . Sharma as Presiding Officer with headquarters at 
Faridabad and refers the said dispute for adjudication to the 
said Industrial Tribunal. 


SCHEDULE 


आदेश 
का . आ . 402. - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स एम . पी . 
स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि ., बारादुआर की बारादुआर डोला 
माईट खान के प्रबन्धसंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्म 
कारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है । 


Whether the action of the management of Dalmia Dadri 

Cement Limited Charkhi Dadri and of Shri Khub 
Chand Quarry Contractor of Messrs. Dalmia Dadi 
Cement Limited , Charkhi Dadri in rotronching Shri 
Darya Singh excavator in Khatiwas Quarty of Moses 
Dalmia Dadri Cemont Limited , Charkhi Dadrils 
logal and justified ? If not, to what relict is tho 
workman entitled ? 

[ No . L-29012 / 24 / 73-LRIVI 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यार्यानर्णयन 
के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 


आवंश 
नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1974 
का . आ . 401 . - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें 
उपासद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स टिम्बल 
प्राईवेट लिमिटेड के प्रमन्धतंत्र से सम्बद्ध नियांजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है । 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
(1947 का 14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्धारा 
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त विवाद को उक्त 
अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गाठस केन्द्रीय सरकार 
औकाोगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करती है । 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यार्यानर्णयन के 
लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है , 


अनुसूची 
" क्या मैसर्स एम . पी . स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि ., डाकघर 

पाराद, आर, जिला बिलासपुर ( मध्य प्रदेश ) की पारादुआर 
डोलोमाईट खानों के कर्मकारों की होलोमाईट तथा चना 
पत्थर खनन उद्योग संबंधी मजदुरी बोर्ड की सिफारिशों 
के अनुसार मजदूरी की मांग न्यायोचित है ? यदि नहीं , 
तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है और किस तारीख 
से ? " 

[ सं . एल-29011/ 23 / 73-एल . आर.-4 ] 


अतः, अब , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाव अधिनियम , 1947 
(1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खा ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त विवाद को उक्त अधि 
नियम की धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण ( संख्या 1) , मुम्बई को न्यार्यानर्णयन के लिएनिशत 
करती है । 
133 G of I/ 73 - 24 


एस . एस. सहसूनामन , अपर सचिव 
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For the Workmon 


By Shri A . Bhargavan , 

Secretary , Ceramic Workers 
Association . 


By Shri, A . Joseph , Vice 

President , Ceramic Workers 
Union . 


By Shri. T . Joseph , Secretary , 

Tiles and Ceramic Workers 
Congress . 


By Shri, G . Thankappan Pillai, 

Secrctary , Kerala Ceramics 
Employees Federation . 


ORDER 
New Delhi, the 21st January, 1974 
S . O . 402. — Where is the Central Government is of Opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Baraduar Dolomito Mine 
belonging to Messrs . M . P . State Mining Corporation Limited , 
Baraduar, and their workmen in respect of tho matters specl 
fied in tho Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub - section ( 1) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribucal, Jabalpur constituted under 
section 7A of the said Act. 

SCHEDULE 
" Whether the demand of the workmon of Baraduar Dolo 

mito Mines of Messrs M . P . State Mining Corpora 
tion Limited , Post Office Baraduar, District Bilas 
pur (Madhya Pradesh ) for wages in accordance with 
the recommendations of tho Wago Board for Dolo 
mito and Lime Stone Mining Industry is justified ? 
If rot, to what relief are the workmen entitled and 
from what date ? " 

[No. L -29011 /23 /73 -LRIV ] 


By Shri . A . Alocious, Secretary , 

Kerala Govomment Ceramic 
Mining Workers Union . 


The Government of India in their Notification No. L . 29011 
( 35 ) /71- LR - IV dated 30 - 6 - 1972 have referred the following dis 
pute between the Management of Kundara Clay Mincs of M /s . 
Kerala Ceramics Ltd ., Kundara and their workmon represented 
by the following Unions for my arbitration Socretary , Ceramic 
Workers Association , Vico - President, Ceramic Workers Union , 
Secretary , Tiles and Ceramic Workers Congress , Secretary , 
Kerala Ceramics Employees Federation , Secretary, Kerala 
Government Coramic Mining Workers Union , The Specific 
matters referred for decision are 


New Delhi, the 29th January , 1974 


(1 ) Whether the Managements action in laying off the 

workers of Kundara Clay Mines from 3 - 2 - 1971 to 6 -2 - 1971 
was necessary and justificable . 


S . O . 403 In pursuance of section 17 of the Industrial Dis 
patcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby 
publishes the following award of the Arbitrator , in the indus 
trial dispute between the managonront of Kundara Clay Mines 
of Messrs Kerala Ceramics Limited , and their workmen repre 
Bented by Ceramic Workers Association , Kundara and four 
others which was received by the Central Government on 18th 
January , 1974 . 


( 2 ) If so , how and in what manner should the amounts paid 

as advance for the lay off periods and amounts paid on 
8 - 2 - 1971 be recovered . 


As por the said notification written statements were obtained 
from all the partics concerned . 


AWARD 


The case was posted for evidence of parties on 15 - 12 - 1972 , 
31- 3- 1973 , 4 - 5 - 1973 , 26 - 5 - 1973 , 20 -6 - 1973 , 10 - 7 - 1973 , 6 - 8 - 1973 
31- 8 - 1973 and 20 - 9 - 1973 . During the hearing on 20 - 9 - 1973 both 
the parties submit that the issue at dispute has boen compro 
mised . The managenient submits that while maintaining that 
the lay off was justified and necessary , they are prepared to 
waive the recovery of the advance as a gesture of goodwill . 


(Under Section 10 A of the I. D , Act 

Act XIV of 1947 ). 
IN THE INDUSTRIAL DISPUTE 

BETWEEN 
Kundara Clay Mines of 
M /S . Korala Coramics Ltd., Kundara . 

AND 
ITS WORKMEN 


The Union expressed their concurrence to the offer of Ma 
nagemont and assured against repetition of such acts . These 
assurances are recorded and as such there is no subsisting 
dispute. 


Represented by 
(i) Coramic Workers Association , 
( ii ) Ceramic Workers Union , 
( iii) Tiles and Ceramic Workers Congress . 
(iv ) Kerala Ceramic Employecs Federation , 
(v ) Kerala Government Ceramic Mining Workers Union , 


This Award shall become onforceable on the expiry of thirty 
days from the date of its publication Under section 17 of the 
Industrial Disputes Act . 

Ordered accordingly . 
Datod at Trivandrum this day the 11th of October 1973 . 

[No. L -29011 /35/ 71- LR . IV ] 

K . H . BALASUBRAMONIAM , 
Arbitrator ( Joint Labour Commissioner ) 


Ву 


ARBITRATOR 
Shri . K . H . BALASUBRAMONIAM , 

Joint Labour Commissioner, 
Kerala Stato , Trivandum . 


PARTIES AND REPRESENTATIONS 


The fa molt, 30 0787471, 1974 
" T, HIT . 404 . - : ter , TE ATE atat 
पर कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित है , औद्योगिक विवाद अधि 
ATYA , 1947 ( 1947 FT 14 ) 01 ET 2 org ( ) ve 
( 6) के उपबन्धों के अनुसरण में , भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास 
मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या का . आ . 
2241 Frete 26 1973 ART MYCIEC 879 Eur * 

# 374 fuftea Juivat fS 22 TET 1973 
से छ, मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया 
T ; 


For the Management 


By Shri, T . C . K , Pillai , 

General Manager , 
Kerala Ceramics Ltd ., 

Kundara . 
By Shri T . A . Majeed , 

Mines Manager , The Kerala 
Ceramics Ltd ., Kundara . 


- - - 
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और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त of Lahour and Employment No. S .O . 3805, dated the 26th 

October, 1968 , namely :-- - 
कालावधि का 8 मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अप 
Para 

In the said notification , under the heading “Members re 
presenting the Central Government" for the entry relating 

to item ( 4 ), the following entry shall be substituted , 
8PTT , 37 , acuitry parang futut, 1947 (1947 | 

namely : 
14) Urt 2 Eve (a ) Jeaug (6 ) 25 ant 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 

" The Deputy Traffic Manager, Kundla Port Trust , Gan 

dhidham ." 
उक्त सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 फरवरी , 

INo. V . 17012 / 1 /72 -P & D ) 
1974 से 6 मास की और कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा 
घोषित करती है । 

New Delhi, the 30th January, 1974 
[ T. GIT . H - 11025 / 3 /74 -TH . SITT. 1] 

S .O . 406 .- - In pursuance of section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947, ( 14 of 1947 ) the Central Government 
एस. एस , सहसूनामन , अवर सचिव 

hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal No. 2 , Bombay, in the industrial 

disputo between the employers in relation to management 
New Delhi, the 30th January , 1974 

of Private Motor Launch Services , Bombay and their work 

men , which was received by the Central Government on 
$ . 0 . 404 . — Whereas the Central Government having been the 18th January , 1974. 
satisfied that the public interest so requirod had , in pur 
guance of the provisions of sub -clause ( vi) of clause ( n ) of 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
soction 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) 

TRIAL TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 
declared by the notification of the Government of India in 
tho thon Ministry of Labour and Rehabilitation ( Deport 

Reference No. CGIT -2 / 8 of 1971 
mont of Labour and Employmont) No. $ . O . 2241 dated the 
26th July , 1973 service in the Pyrites Mining Industry , to EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT 
be a public utility service for the purposes of the said Act, OF PRIVATE MOTOR LAUNCH SERVICES , BOMBAY 
for a period of six months from the 22nd August, 1973 , 

AND 
And whereas the Central Government is of opinion that 

THEIR WORKMEN 
public interest requircs extension of the said period by a 
further period of six months ; 

Present ; 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

Shri N . K . Vani, Presiding Officer 
the proviso to sub -clause ( vi) of clause ( n ) of section 2 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Appearances : 
Government hereby declares the said service to be & public 
utility service for the purposes of the said Act for a further 

For the Employer Shri C . H . Bhedwar, Managing 
period of six months from the 22nd February , 1974 . 

Director. 
[F. No. S-11025 /3 / 74-LR , ] 

For the Workmen - Shri D . Y . Khelkar, General Se 

cretary , Motor Launch Employees Association, 
S. S. SAHASRANAMAN , Under Secy . 

Bombay. 
Industry : Ports and Docks, 

State : Maharashtra 


Bombay , dated the 3rd January , 1974 


AWARD 
PART- II 


By Order No. L . 31011 /4 /71- P & D dated 28 - 10 - 1971 tho 
Government of India , in the Ministry of Labour and Reha 
bilitation Department of Labour and Employment) in exer 
cise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) 
of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 
1947) referred to this Tribunal for adjudication an industrial 
dispute cxisting between the employers in relation to the 
managements of Private Motor Launch Services, Bombay 
mentioned in Schedule I and their workmen in respect of 
the matters mentioned in Schedule II as mentioned below : 


H 


7 agost, 28 5614FA, 1974 
FT. N . 405.- Hote , 614 hore (Patata 16 
MoPTH ) Srperfaren , 1948 ( 1948 | 0 ) FT ETT 69 Ft 
उपधारा ( 3 ) दृवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत 
सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना 
# . 4 . 31 . 3805 , arta 26 FETT, 1968 * Partiatura 

a , Brutal 
उक्त अधिसूचना म , “केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व 

करने वाले सदस्य " शीर्षक के अन्तर्गत मद ( 4 ) से संबीत 
प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , 

Brutt - 
" उप यातायात -प्रबंधक, कांडला पत्तन न्यास , गांधीधाम ! " 

CH . # . 17012 / 1/724 gue tij 


" SCHEDULE -I 


1 . Messrs Bombay Harbour Transport Company, 

Jeevan Jyoti, 1st Floor, Cawasjee Patel St., Bom 
bay - 1 . 


2 . Messio B . S . Toscano, Jeevan Jyoti, 1st Floor , Cawag 

jce Patel St., Bombay - 1 . 


Jyot, 18t 


3 . Messrs Bharat Launch Sorvice, Jeovan 

Floor, Cawasice Patel St., Bombay - 1. 


18t 


Now Delhi, the 28th January, 1974 
S. O . 405. — In exercise of the powers conferred by sub 
soction - (3 ) of section 5 A of the Dock Workers (Regulation 
of Employment) Act, 1948 (9 of 1948 ), the Central Govern 
mont hereby makes the following amendment in the notifi 
cation of the Government of India in the late Ministry 
133 G of 1 /73 — 25 


4 . Messrs United Launch Service, Jeevan Jyot, 

Floor , Cawasjec Patel St., Bombay - 1. 


1st 


5. Messrs Vensto Launch Service, Jeevan Jyot, 

Floor , Cawasjco Patel St., Bombay - 1 . 
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6 . Messrs Bombay Launch Service Private Limited , 

ORDER 
Ballard Pier Steps, Mole Station , Alexandra Dock , 
Bombay - 1." 

(1) Award Part II in terms of settlement Ex. 49 / EW in 

respect of the employers Messrs Bombay Launch 
" SCHEDULE - II 

Service Private Limited mentioned at S . No . 6 in 

Schedule I And its workmen is made . 
Keeping in vicw the recommendations of the Central 
Wage Board for Port and Dock Workers, what 

( ii ) Settlement Ex . 49 /EW is to form part of this 
should be the scales of pay and other service bene 

Award . 
fits for the employees of the Motor Launches of 
the employers mentioned in the Schedule - l above 

( iii) No order as to costs. 
in thc Bonibay Port and Docks and from what 
datç ?" 

N . K . VANI, Presiding Omcer 

(Ex. 49 /EW ) 
2. On the receipt of the reference, notices were issued to 
the six employers and the Union . 

MEMORANDUM OF SETTLEMENT 
3 . In pursuance of these notices, employers mentioned at 

PARTIES TO THE DISPUTE 
S . No. 1 to 3 , 5 and 6 filled their respective written state 

1, Sbri C . H . Bhedwar Managing Director of Messrs , 
ments . The Union also filed its written statement. 

Bombay Launch Service Private Limited , Bombay . 
4 . In this case I have given Part ) award in respect of 

- Representing Employers. 
the dispute between the employers mentioned at S . No. 1 

2 . Shri D . Y . Kelkar General Secretary , Motor Launch 
to 5 and their workmen on 28 - 11- 1973 219 mentioned 
below : 

Employees Association - - Representing Workmen 

SHORT RECITAL 
" ORDER 

The partics mentioned above whereas agreed to discuss 
(i) Award Part I in terms of Ex. 42 /EW in respect of 

the matter pending before the Hon ble Tribunal under 
cmployers mentioned at S . No . 1 to 3 and 5 in CGIT / 8 of 1971 in the matter of Revision of Scales of Pay 
Schedule I and their cmployees is made. 

and Service Benefits , etc ., to the Motor Launch Employees 
( ii ) There is no award in respect of Mossrs United 

reached the following settlement on the following terms 
Launch Service mentioned at S . No. 4 in the Sche 

after prolonged mutual discussions. 
dulç 1 as it is not in existence . 

2. Terms of settlement 
( iii ) Settlement Ex. 42 /EW is to form part of the 

(1) It is agrcod between the parties that whenever there 
award . 

is any Wage Board or any other Body set up by 
(iv ) Reference be fixed for further hearing in respect 

the Government for the consideration of the ser 
of Mossos Bombay Launch Service Private Limi 

vice conditions including the Scales of pay of the 
ted mentioned at S . No . 6 in Schedule I and its 

dock workers , both the parties will be bound to 
employees. 

make representations before the said body and the 

decision of it will be binding on both the parties . 
(v ) Further orders are reserved ." 

( 2 ) The employers agree to pay an interim relief to 
5 . After giving Award Part I this reference was fixed for 

the employees at the following ratos to different 
hearing in respect of the dispute between the employers 

categories of workmen . This interim relief shall 
Messrs Bombay Launch Service Private Limited and its 

be treated as part of basic pay for all purposes : 
employees . 

Khalasi, Lascar, Peon and other Allied categories 
6 . After taking some adjournment and entering into nego 

Rs, 25 p . m . 
tiations, there was settlement between Messrs Bombay 
launch Service Private Limited and its workmen on 1 - 1 - 1974 . 

Oilmen , Greaser, Seacunny and other Allied categories 

Rs. 30 p . m . 
7 . On 1- 1 - 1974 Shri C . H . Bhedwar , Managing Director , 
Bombay Launch Services and Shri D . Y . Kelkar , Secretary , 

Driver, Sarang, Clerk and other Allied Categories 
Motor Launch Employees Association have given applica 

Rs. 50 p .m . 
tion Ex. 48 / EW alongwith settlement Ex. 49 / EW praying 
that award be passed in terms of settlement. 

( 3 ) The employers agree to grant 20 days casual leave, 

7 days sick leave and 30 days privilege leave to 
8 . Shri C . H . Bhedwar , Managing Director of the 

every employee instead of 21 days as at present 
Bombay Launch Service Private Limited , Ex. 50 / E , Shri 

provided that the increased leave is taken when 
D . Y , Kelkar, Secretary , Motor Launch Employees Associa 

the launch is laid up for survey . The employers 
tion , Ex . 51 / E , Suri J . K . Desai, Personal Officer, A , B , 

further agree that should any cmployec desire to 
Cursetjee & Sons Pvt . Ltd ., Ex. 52 / E , Shri S . J. Mukadam 

çncash privilege leave due to him and not availed 
Driver, Ex . 53 / W admits their signatures on the settlement 

of by him , he will be allowed to do so . 
Fx, 49 EW . S / shri J. K . Desai and S . J . Mukadam had 
signed the settiçoent as witnesses . S / shri Bhedwar and Kel 

( 4 ) This agreement shall come into force , with effect 
kar signed the settlenient on behalf of the employer and 

from January 1 , 1972 . 
workmen respectively . They speak about the terms of 
settlement and pray that award be passed in terms of settle 

( 5 ) Tlie arrears due to the employees shall be paid 
ment. 

by the employers within three months from the 

date of signing of this agreement. 
9 . By this settlement Ex . 49 /EW the employers agreed 
to pay interim relief to the employees as mentioned in 

(6 ) This agreement shall remain in force for Two years. 
para . 212 ) of the settlement. They also agreed to give 
different types of leave as mentioned in para . 2 ( 3 ) of the 

Signature of Parties 
settlement. They agreed that the settlement shall como 

S /Shri 
into force with clfect from 1- 1 - 1972 and that the arrears due 
to the cmployees shall be paid within three months from 1. C . H . Bhedwar d / 
the date of signing the settlement. 

2 , D . Y , Kelkar 
10 . It is clear from the terms of settlement and the nature 

WITNESS : 
of dispute between the partics that this settlement is fair . 

( 1 ) sd / 
and in the interests of the parties . It is also clear from tho 
record that the settlement 15 voluntary and mutual. I, 

( 2) sd / 
therefore accept this settlement and pass award Part II iD 
terins of it . 

Bombay , 1st January, 1974 . 
11. In the end I pass the following order. 

[ No. L. 3 10: 1 / 4 / 71 - P & Đ .] 


- sd /. 
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नई पिल्ली, 6 फरवरी, 1974 

प्राक्कलन, पौर वर्ष 1972- 73 के दौरान उक्तनिधि के माधारण कल्याण 

खाते से वित्त घोषित कार्याकलापो की रिपोर्ट प्रकाशित करती है , अर्थात् : 
का , आ . 407. न्यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपायध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कलकत्ता 

भाग I 
पत्तन आयुक्तों, कलकत्ता, के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 

1973-74 क बौरान प्राप्ति और म्पय का प्राक्कलन 
और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान 

साधारण कल्याण खाता 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


___ और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के 
लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है । 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( घ ) 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उक्त 
विवाद को उक्त अधिर्धानयम की धारा क के अधीन गठित 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्याय 
निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


प्राप्ति 

व्यय 

- - - - - - - - - - 
3, 53, 79, 000 50 

* 3, 26, 40, 000 रु . 
- - - 

- 
* इस व्यवस्था में 1, 00, 1000. 00 रुपये भी मम्मिलिन हैं जो कि 
कोलियरी स्वामियो को औषधालय मेवानों का स्तर मान ऊचा करने के 
लिए दिया गया ऋण है । इममें निलम्बन के अधीन 16, 10 , 000 . 00 
रपये भी मम्मिलित हैं जो कि अभी उन यमूलियो के ब्यौरी में दिखलाया 
गया है जिन्हें वित्तीय वर्ष के अन्त के पश्चात स्टाफ और भण्डार में 
संबंधित मंठ्यवहारों को निभाने के लिए अनुवान मागे । ( 1973- 74 ) 
में हुए व्यय की कटौती करके खाते में समयोचित किया गया है । 

माग II 
वर्ष 1972 - 73 के लिए छाता-विवरण 

साधारण कल्याण खाता 


अनुसूची 
" क्या कलकत्ता पस्तन की दो शुष्क गादियों के अधीन कलकत्ता 

पत्तन आयुक्तों के कर्मकारों की दो शुष्क गादियों में 
प्रत्येक के दस - दस , खलासियों को 6 रुपये प्रति कर्म 
कार, प्रति माह की दर से , विशेष भत्ता मंजूर करने की 
मांग न्यायोचित है ? यदि हां , तो कर्मकार किस अन 
तोष के हकदार है ? " 

[ संख्या एल -32011 / 11/ 73 पी . एंड डी ] 

वी . शंकालगंम , अवर सचिव 


- - - 


___ - - .. 


- - 


- - - 


- 


प्राप्ति 


व्यय 


- - - 


1. 1- 4- 1972 को प्राप्ति ( - - ) 10 64,81, 900 * २० 
2 वर्ष के दौरान व्यय 

( - ) * 3, 15, 11, 500 २० 
3. वर्ष के दौरान प्राप्ति 50 2, 37, 03, 400 रु० 
4 _ 31- 3- 1973 को अन्तिम अंशो ( -- ) ( -- ) 1,42, 90, 000 १० 


ORDER 


New Delhi, the 5th February , 1974 


योग 


1, 72,21, 500 50 


1, 72 , 21, 500 रु० 


- - - - 


- 


- - 


इम व्यवस्था में 35, 000 रुपये , मम्मिलित हैं जो कि कोलियरी 
स्वामियों को औषधालय सेवाओं का स्तरमान ऊंचा करने के लिए दिया 
गया ऋण है और 18, 75 , 000 रुपये भी सम्मिलित है जो कि 
ऐसे निलम्बित क्रम के बारे में है, सम्मिलित है, जो अन्तिम रूप दिए 
जाने तक स्टाक प्रौर भण्डार मे संबंधित संव्यवहारों को निभाने के लिए 


S . O . 407. - Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of Calcutta Port Commis 
sioners, Calcutta and their workmen in respect of the matters 
specified in the Schedule hereto annexed ; 

And, whercas, the Central Government considers it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
ment hereby refers the said dispute for adjudication to the 
Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constitut 
ed under section 7A of the said Aci. 
"Whether the demand of the workmen of Calcutta Port 

Commissioners under two dry docks of Calcutta 
Port for grant of a special allowance at the rate of 
Rs. 6 per workman per month to ten lascars of 
each of the two dry docks is justified? If so , to 
what relief are the workmen entitled ?" 

[ No. L- 32011 / 11 / 73- P & D ] 
V. SANKARALINGAM, Under Secy. 


टिप्पण : ऊपर दिखाए गए आंकड़े अन्तिम हैं , क्योकि 1972- 7 ? 
फा लेखा अभी महालेखापाल , बिहार द्वारा बन्द नहीं किया गया है : 
* पुनर्विचार किया जाना है । 

भाग III 
1. चिकित्सीय सुविधाएं 

( क ) प्रस्पताल : तीन केन्द्रीय अस्पताल , धनबाद, आसनसोल और 
महेन्द्रगढ़ में एक - एक , और विभिन्न कोयनाक्षेत्रों में स्थित 12 क्षेत्रीय 
अस्पताल कार्य करते रहे । धनबाद, प्रागनसोल और महेन्द्रगढ़ के केन्द्रीय 
अस्पतालों की शैय्या संख्या क्रमश: 300, 350 और 50 है । चान्दा 
कोयला क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अस्पताल और तालचर कोयला क्षेत्र में एन० 
सी० डी० सी० के अस्पताल में एक विशेषशा यार्ड की व्यवस्था के बारे 
में सक्रिय रूप में विचार हो रहा था । 

( ख ) प्रौषधालय : कुम्भा कोयला क्षेत्र ने एक एलोपैथिक स्थायी 
पौषधालय , ममम कोयला क्षेत्र में एक बल -चिकित्सीय खाकक और 
विभिन्न कोयला क्षेखों में 29 भायुर्वेदिक औषधालय कार्य करते रहे । 
प्रपेक्षित प्रायुर्वेदिक औषधियों के विनिर्माण के लिए मरिया कोयला अख 
में पथेररिह में स्थापित मासुवैविक मौषधालय भी कार्य करती रही । 


नई दिल्ली, तारीख 29 जनवरी 1974 


का . मा . 408. -कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 32 ) की धारा ( 5 ) की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण 
में , केन्द्रीय सरकार , वर्ष 1972- 73 के खाते का विवरण सहित वर्ष 
1973- 74 के दौरान कोयला बान श्रमिक गृह पोर साधारण निधि के 
साधारण फल्याण खाते में हुई प्राप्ति मौर उससे हुए व्यय का निम्नलिखित 


AuT 


61 


152 


546 
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( ग ) कटब कल्याण और प्रसूति और बाल कल्याण केन्द्र : इस ( iii ) महिला कल्याण केन्द्र 
संस्था के प्रत्येक क्षेतीय अस्पतालों में संलग्न कुटुम्ब कल्याण केन्द्र प्रचानन 

( iv ) पोषक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 
में रहे । इसके अतिरिक्त इम संस्था द्वारा विभिन्न कोयला क्षेत्र स्यानों 

( v ) कोलियरी कर्मफारो के बच्चों को छानपत्ति 
में पहले से स्थापिन 8 ऐसे कोयला क्षेत्र महिला स्वास्थ्य परिदर्शक के 

( vi ) विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए छात्रावास 
भारमाधन में स्वतन्त्र एककों के रूप में कार्य करते रहे । बदा कोयना ( vii ) अवकाश-गृह 
क्षेत्र के कोयला खान कर्मकारों के फायदे के लिए सरकारी अस्पताल 

( ख ) खेलकुर और कोला : कोयला खान के कर्मकारों के मनोरंजन 
चंदा गे मंलग्न ब्लोक बरावर काम करता रहा । 

के लिए प्रत्येक वर्ष खेल -कूद और क्रीड़ानों का प्रायोजन किया जाता है । 
( घ ) प्रौषधालय मेपात्रों को सुधारने के लिए विसीय सहायता : 

इस वर्ष के दौरान विभिन्न खेल-कब और क्रीड़ानों के प्रायोजन के लिए 
कोलियरी कर्म -कोलियरी कर्मकारी और उनके आश्रितों के फायदे के लिए 

44, 000 रुपये की रकम खर्च की गई थी । 
कोलियरियो में कोलियरी प्रबन्धसंत्री को औषधालय मेवानी का स्तरमान 
सुधारने के लिए प्रोत्माहित करने के विचार से महायतार्थ- अनुदान देने की 

( ग ) अन्य क्रियाकलाप : इस संबंध में उपबन्धित अन्य सुविधामों में 
स्कीम चालू रखी गई । कोयला खान के कर्मकारों को प्रौषधालय मेवाएं 

( 1 ) शैक्षिक संस्थानों को सहायतार्य अनुदान , 
प्रदान करने के लिए 7, 28, 41 1. 5 2 रुपये की रकम दी गई । कोलियरी 

( 2 ) कोयला खनिकों के लिए क्रीड़ा मौर खेलकूद की व्यवस्था , 
स्वामियों को अपने कर्मकारों के फायदे के लिए अधिक पोषधालय सेवाओं 

( 3) फिल्मो का प्रदर्शन , 
की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्माहित करने के लिए यिनीय देने की 

( 4 ) बच्चों की शिक्षण फीम और शिक्षा-भत्ते का अनुवान , 
स्कीम भी चलाई गई थी । इस वर्ष के दौरान फोलया खान स्वामियों 

( 5 ) कोलियरी कर्मकारों को जो खानों में दुर्घटना से मर जाते हैं 
को 12, 03, 45 3 .(05 रूपये की रकम दी गई । । 

पतनियों और विद्यालय जाने वाले बच्चों को वित्तीय व्यवस्था 
( क ) भयरोधी उपाय : क्षय से पीड़ित कोलियरी फर्मकारों पौर 

के लिए व्यवस्था , आदि पाते हैं । 
उनके पाश्रितों के इलाज के लिए इस संस्थान के प्रपने यक्ष्मा अस्पतालों 

3. जल-प्रराय : वर्ष के दौरान जल प्रबाय स्कीमों पर 9,19,593 
में 312 शय्यानी की व्यवस्था के प्रनिरिक्त उनके लिए विभिन्न यक्ष्मा रुपये की रकम वर्ष की गई । यह संस्था , यथास्थिति , कोलियरी प्रबन्धतंत्रों 
पारोग्याश्रमों में उनके लिए 61 शम्या प्रारक्षित रही । यक्ष्मा के और अन्य निकायों को कोयलाक्षेत्रो में अल -प्रवाय स्कीमों के कार्यान्वयन 
गहोपचमी वाला इलाम चलता रहा है और इस स्कीम के अधीन इलाम के लिए मंधीक्षित व्यय के कुल खर्चे पर 50 प्रतिशत तक की सीमा तक 
करवाने वाले यक्ष्मा रोगी को कार्यक्रम के अनुसार निर्वाह भत्ता दिया जलप्रदाय स्कीम में यथाविहित रूप में सहायतार्थ- अनुदान देती रही । 
जाना भी चालू रहा । इम अवधि के दौरान इस स्कीम पर 

कमों का खोवा जाना : 50 प्रतिशत सहायकी की स्कीम के अधीन 
7, 67, 994 रुपये खर्च किए गए । विभिन्न सेनिटोरियम प्राधिकारियो को अब तक पूरे इस वर्ष कोई भी फूंआ नहीं खोदा गया खोदे गए कमों की 
वर्ष के दौरान 1, 04, 732 रुपये की शय्यानों के प्रारक्षण के लिए 

संख्या 266 है । सहायकी के मप में 22, 318 रुपये की रफम वर्ष के 
दी गई । 

दौरान विभिन्न फोयला क्षेत्रों में फुएं खोदने के लिए वर्ष की गई । 
( प ) परिवार नियोजन सेवाएं : कोयला खान श्रम मावास भोर ___ 4. सहकारी प्राग्योलम : इस वर्ष कोई भी नए प्राइमरी स्टोर , 
साधारण कल्याण निधि अम्पतालों में , तथा उम प्रयोजन के लिए विभिन्न सहकारी प्रव्यय सोसायटी पौर थोक केन्द्रीय महकारी स्टोर नहीं खोले 
कोयला क्षेत्रों में खोले गए क्लीनिकों में , परिवार नियोजन के बारे में 

गए । पुनरीक्षित कलावधि के अन्त में कोलियरी कर्मकारों के सहकारी 
मुफ्त सलाह दी जाती रही पौर मुफ्त निरोघफ पितरण बराबर चलता 

स्टोर और प्रत्यक्ष सोसायटियों की संख्या 574 रही । संगठन द्वारा चलाए 
रहा । कोयला खान स्वामियों को परिवार नियोजन के लिए, सहायक जाने वाले 12 थोक या केन्द्रीय महकारिता भण्डार भी थे । 
अनुदान की स्कीम बराबर प्रवृत्त रही । 5 स्थैतिक परिवार नियोजन , एकक 

[ संख्या जेड - 160 16/ 4/ 73-एम II] 
तथा 3 पल -परिवार नियोजन एकक बराबर काम करते रहे । 

बी० के० सक्सेना, प्रवर सचिव, 
( छ ) पुनर्वास : धनबाद और प्रामनसोल के केन्द्रीय अस्पतालो में से 
प्रत्येक के साथ संलग्न पुनर्वास केन्द्र कार्य करते रहे । मध्यप्रदेश कोयलाक्षेत्र 

New Delhi, the 29 January , 1974 
में छिन्दवाड़ा मे पुनर्वास केन्द्र का उद्घाटन कर दिया गया और उसने 

S . Q .408 – In pursuance of sub - section (5 ) of section ( 5) 

of the Coal Mincs Labour Welfare Fund Act , 1947 ( 32 of 1947) , 
कार्य करना मारम्भ कर दिया है । पश्चिमी बंगाल में सिद्धबाड़ी में 

the Central Government hereby publishes the following esti 

mates of receipts into and expenditure from the General Welfare 
पुनर्वाम- एवं- रोगनिवृत्तालय प्रारम्भ करने का प्रश्न सक्रिय विचाराधीन 

Account of the Coal Mines Labour Housing and General Wel 
fare Fund during the year 1973- 74 together with a statement of 

the account for the year 1972- 73 and a report on the activities 
( ज ) अन्य चिकित्सकीय कार्यकलाप : चिकित्सकीय और लोक स्वास्थ्य financed during the year 1972- 73 from the General Welfare 

Account of the said Fund , narmely : 
की दिशा में संस्था के अन्य क्रियाकलाप ये है : - - कैमर, कोड़ पौर 

PART I 
माममिक रोगों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था , धनबाद और 

Estimates of Recelpt and Expenditure during 1973 -74 
मासनसोल के केन्द्रीय अस्पताल में रक्त बैंक चलाना , कर्मकारों को ऐमकों 

General Welfare Account 
पोर कृत्रिम दन्तावली का मुफ्त प्रदाय , मलेरिया और फिलोरिया नियंत्रक 

Receipt 

Exponditure 
कार्य, प्रावि , प्रादि । 

Rs. 3 ,53, 79,000 

* Rs. 3, 26,40,000 
2. शैक्षिक और प्रामोद-प्रमोद विषयक सुविधाएं : 

* Provisionincludes Rs. 1 , 00 ,000 being Loan to the Colliery 

Owners for raising the standards of dispensary services. 
( क ) इस प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को प्रकाश मे 

This also includes Rs. 16 , 40 , 000 under Suspensc wbich 

has at present been shown in the details of recoveries ad 
लाने वाले कुछ सुसंगत भाकड़े नीचे दिये गए है : - - 

justed in accounts in reduction of expenditure in the De 

mands for Grants (1973- 74 ) to accommodate transactions 
(i ) बहुउद्दशीय संस्थान 

rolating to stock and store after the closc of tho financial 
( ii ) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 

year, 


- 


- 


- 
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PART II 

scheme for the payment of grant -in -aid to the collicry ownCT 
Statement of Account for the year 1972 -73 

for the family planning work continued to be in force . The 
General Welfare Account 

5 Static Family Planning Units and 3 Mobile Family Planning 

Ullis remained in operation . 
Receipt 

Expenditure 

( g ) Rehabilitation : The Rehabilitation Centres attached 

to each of the Central Hospitals at Dhanbad and Asansol conti 
1. Opening balance as on (-- )Rs. 64 ,81 ,900 /- Under reconci 

nue to function . The Rehabilitation Centre at Chhindwara in 
1 - 4 - 1972 . 

liation . 

Madhya Pradesh Coalfield was inaugurated and started function 
2 . Expenditure during the 

– " Rs . 3 ,15,11,500 / ing. The question of commissioning the Rehabilitation -cum 
year . 

Convalscent Home at Sidhabari in West Bengal Coalfield ro 
3 . Receipt during the year Rs. 2,37 ,03 ,400 / 

mained under active consideration . 
4 . Closing balance as on 

Rs. 1,42, 90 ,000 / 

th ) Other Medical Activitiny : Other important activitios 
31- 3 - 1973. 

of the Organisation on the Medical and Public Health side 
were ; Provision of facilities for the treatment of Cancer, Leprosy 

and Mental Cascs , running of Blood Bapk at the Central Hospi 
Rs. 1,72,21, 500 /- Rs. 1,72,21,500 / 

tals, Dhanbad and Asansol, free supply of spectacles and den 
- - - - - - 

tures to the workers , Malaria and Filaria control operation etc . 
* Provision includes Rs. 35 ,000 /- being Loan to collie : y 

etc . 
owners for raising the standard if dispensary services and 
Rs. 18 ,75 , 000 , - Susponse Purchase to accommodate trans 

2 . Educational and Recreational Facilities : 
actions relating to stock and storos pending finalisation . 
NB: The figuros shown above are provisionalas the account 

(a ) Some relevant statistics high - lighting the important 
for 1972 -73 has not yet been closed by the Accountant 

activities on this account are given below : 
Genoral, Bihar. 

(i) Multipurpose Institutes 
PART III 
1. Medical Facilities. 

(ii ) Adult Education Centres 
(u ) Hospitals : The 3 Central Hospitals , ono cach at Dhan 

( iii) Women Welfare Centres , . . . 
bad , Asansol and Manendragarhi and 12 Regional Hospitals 

( iv) Feeder Adult Education Cenires . . 
situated in different Coalfields continued to function . The bod 

. 
strength of the Central Hospitals at Dhanbad , Asansol and 

(v ) Scholarship to the childen of Colliery 
Manendragarh is 300 , 350 and 50 respectively. The question 

workers . . 
of establishment of a Regional Hopsital in Chanda Coalfield 

. 
and provision of a specialised ward with the National Coal 

( vi) Boarding Houses for school going children . 
Development Corporation s Hospital in Talchar Coalfeld was 
under active consideration , 

(vii ) Holiday Homes 
(b ) Dispensaries : One allopathic Static Dispensary in Mugma 
Coalfield , one Mobile Medical Unit in Assam Coalfield and 29 

(b ) Games and Sports : Games and sports are held every 
Ayurvedic Dispensaries in various Coalfields continued func 

year to provide recreation to colliery workers. During the 
tioning . The Ayurvedic Pharmacy set up at Pathordih in 

year, for organising various games and sports a sum of Rs. 
Jharla Coalfields to manufacture the required ayurvedic medi 

44 ,000 / - was spent by the Organisation . 
cines also continued to function . 

( c ) Other Activities : Other important facilities provided 
(c ) Family Welfare and Maternity and Child Welfare Centres : in this connection comprise ( 1 ) grant -in -aid to the educational 
A Family Welfare Centre attached to each of the Regional Hos Institutions, ( 2 ) provision for games and sports amongst coal 
pitals of the Organisation remained in operation . Besides , miners , ( 3 ) cxhibition of films, (4 ) grant of tuition fees and chil 
8 such centres already ostablished by the Organisation in various dren education allowance , ( 5 ) provision for financial assistance 
coalfield areas also continued to function as independent units to tho wives and school- going children of colliery workers who 
under the chargo of qualified Lady Health Visitors. For the die of accident in mines etc . etc . 
benefit of the colliery workers in tho Chanda coalfield , the block 
attachod to the Government Hospital, Chanda , continued to 

3. Water Supply : 
function , 
( d ) Financial assistance for improving Dispensary Services : 

During the year, a sum of Rs. 9 , 19 , 593 /- has been spent on 
With a viow to encouraging the collicry management for improv water supply schenies. The organisation continued to pay grant 
ing the standard of dispensary at the collicries for the benefit 

in - aid as prescribed in the Wator Supply Schemo up to 50 % 
of colliery workers and their dependents , the scheme for the pay 

on thc total cost of scrutinised expenditure , as the case may be, 
ment of grant- in - aid was continued . A sum of Rs. 7 ,28,411 . 52 to the colliery managements and other bodies for implementation 
was paid to the colliery owners during the ycar for providing of water supply schenics in the coalfield areas . 
medical facilities to the collicry workers . In order to encourage 
the collicry owners to provide more dispensary services for the 

Sinking of Wells : No wells, under the scheme of 50 % sub 
benefit of their workers, the scheme of payment of financial sidy , were sunk . Total number of wells so far completed is 
assistance was also continued . A sum of Rs. 12 ,03 , 453 . 05 266 . A sum of Rs. 22, 318 )- was paid as subsidy to the collicry 
was paid to the collicry owners during the year. 

managements for sinking of wells in different coalfields during 

the year. 
( e ) Anti- T . B .Measures : For the treatment of colliery 
workors and their dependents suffering from T . B . besides provi 
sion of 312 beds at the Organisation s own T . B . Hospitals , 

4 . Cooperative Movement : 
61 beds remained reserved for them in different T . B . Sanatoria . 
Thc Scheme of Domiciliary T . B . Trcatment continued to func 

No new Primary Stores, Credit Co -operative Societies and 
tion and payment of subsistence allowance to the T . B . patients 

Wholesalo /Central Co -operative Storcs were opened during 
undergoing treatment under the Scheme also continued to be 

the year . The total number of co -operative Stores and Credit 
mado according to schedule. A sum of Rs. 7,67, 994 /- was 

Societies of colliery workers at the end of tho period under re 
incurred on this Scheme during the period . For reservation of 

view stood at 574 . There were also 12 Wholesalo or Central 
beds , a sum of Rs. 1, 04 ,732 /- was paid during the year to the 
various sanatorium authorities. 

Co -opcrative Stores sponsored by the Organisation . 


[No. 2 .16016 /4 /73- M .II) 


(1) Family Planning Services : Frec advice on family plan 
ning continued to be given and contraceptive supplied free of 
cost at the Coal Minds Labour Wolfare Fund s Hospitals and 
at the clinics opened for the purpose in various coalfields. The 


B . K . SAKSENA , 

Under Secy, 
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नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1974 

Workshop, Bombay , belonging to the Government of India 

in th¢ Department of Communications, Posts and Telegraphs 
का , आ , 409. केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और 

Board , are otherwise in receipt of benefits substantially siml 
कदम्ब पशन निधि अधिनियम , 1952. ( 1952 का 19) की धारा 

lar to the benefits provided under the Employces Stato 
13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त क्तियों का प्रयोग करते हुए 

Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) ; 
श्री पी . जी . शेट्टी को उक्त अधिनियम और किसी स्कीम और 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
उसके अधीन विरचित कदम्ब पशन स्कीम के प्रयोजनों के लिये 

section 90 of the said Act and in continuation of the noti 
केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध 

fication of the Government of India in the Ministry of 
में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, सान या तेल क्षेत्र या निवित 

Labour and Rehabilitation (Department of Labour and 
उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध म या ऐम स्थापन 

Employment) No. S. O . 1726, datel the 5th May, 1972 the 
के संबंध म जिसके एक से अधिक राज्य म विभाग या शाखाएं 

Central Government, after consultation with the Employees 
हों , सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है । State Insurance Corporation , hereby exempts the above men 
[संख्या ए-12016 ( 2) / 72- पी . एफ. 1] 

tioned factory from the operation of the said Act for a 

further period of one year with effect from the 15th January, 
New Delhi , thc 25th January, 1974 

1973 upto and inclusive of the 14th January, 1974 . 
3.0 . 409. — In exercise of the powers conferred by sub 

[ F. No. 5- 38014 / 59 / 73- Hn 
section (1) of section 13 of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952), the Central 

का . आ . 411. - यत: पंजाब राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा 
Government hereby appoint Shri P . G . Shetty to be an Ins अधिनियम , 1948 (1948 का 34 ) की धारा 4 के खण्ड ( घ ) के 
pector for the whole of the State of Andhra Pradesh for the अनुसरण म श्री जोगेन्द्र सिंह, सचिव , पंजाब सरकार, स्वास्थ्य और 
purposes of the said Act, and the Scheme and the family परिवार नियोजन विभाग , को श्री एस . एस . परमार के स्थान पर, 
pension Scheme framed thereunder in relation to any estab उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप -धारा (1 ) के अन्तर्गत यथा 
lishment belonging to , or under the control of the Central स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम म उस राज्य का प्रतिनिधित्व 
Government or in relation to any establishment connected करने के लिए नामित किया है , 
with a railway company, a major port, a mine or an oilfield 

__ अतः अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 का 
or a controlled industry or in relation to an establishment 
having departments or branches in more than one State. 

34 ) की धारा 4 के अनुसरण म , केन्द्रीय सरकार , भारत सरकार के 

भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार 
[ No. A -12016 / 2 /72- PF. 1] 

विभाग ) की अधिसूचना संख्या का . आ . 2783, तारीख 27 मई , 
नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1974 

1971 म और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 
का . आ . 410. - यत: केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है। 

उक्त अधिसूचना म " राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड 
कि भारत सरकार के संचार विभाग , डाफ तार बोर्ड से सम्बद्ध डाक 

( घ ) के अधीन नामनिर्दिष्ट " शीर्षक के नीचे मद् 19 
और तार मोटर सर्विस कर्मशाला, मुम्बई के कर्मकारों को , कर्मचारी 

के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि 
राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) के अधीन उपबंधित 

रखी जायेगी, अर्थात् : 
प्रसुविधाएं सारतः प्रसुविधाएं प्राप्त है ; 

" श्री जोगेन्द्र सिंह , 
अतः, अथ, केन्द्रीय सरकार, उक्स अधिनियम की धारा 90 

सचिव , पंजाब सरकार, 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग , 
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और गोजगार विभाग ) संख्या 

चण्डीगढ. " 
का . आ . 1720, तारीख 5 मई , 1972 के क्रम म कर्मचारी राज्य 

[ फाईल संख्या यू -18012/ 1 / 14एच. आई .] 
बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, ऊपर वर्णित कारखाने 
को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 15 जनवरी, 1973 से 14 S .O . 411.-- -Whereas the State Government of Punjab has, 
जनवरी , 1974 तक , जिसम यह दिन भी सम्मिलित है , एक और in pursuance of clause ( d) of section 4 of the Employees 
वर्ष की अवधि के लिए छट देसी है । 

State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948), nominated Shri 

Joginder Singh , Secretary to the Government of Punjab , 
[ फा . सं . एस-38014 ( 50 ) / 73एच. आई ] 

Health and Family Planning Department to represent the 
New Delhi, the 29th January, 1974 

State of Punjab on thc Employces State Insurance Corpora 
5. 0 . 410. --- Whereas the Central Government is satisfied tion cstablished under sub -section ( 1) of section 3 of the 
that the employees of the Posts and Telegraphs Motor Service said Act, in place of Shri S . S. Parmar ; 


- 


ग्राम 
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Now, therefore , in pursuanco of section 4 of the Employees पौर अध्याय 5 और 6 ( धारा 76 की उप-धारा ( 1 ) और धाग , 
State Insurance Act , 1948 (34 of 1948), the Central Govern . 

77, 78, 70 और 81 के मियाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) 
ment hereby makes the following further amendment in the 

के उपबन्ध कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होगे अर्थात् : --- 
notification of the Government of India in the late Ministry 

- - . - - 
of Labour, Employment and Rehabilitation No . S .O . 2763 , 

जिला तालुक 

हबली 
dated the 27th May , 1971 , namely : --- 

चित्रादुर्गा दावांगरे 

प्रनागोड 

थोलाटुन्से 
In the said notification , under the heading " (Nominated 
by State Governments under clause ( d) of section 4) ", for 

[ एम- 38013/ 26/ 73-एच० प्राई० ] 
the entry against item 19, the following entry shall be sub 

___ दलजीत सिंह , प्रवर सचिव 
stituted namely : 

S. O . 412 . — In exercise of the powers conferred by sub -section 
" Shri Joginder Singh , 

(3 ) of section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 
Secretary to the Government of Punjab , 

( 34 of 1948 ), the Central Government hereby appoints the 3rd 

February , 1974 as the date on which the provisions of Chapter 
Health and Family Planning Department, Chandi 

IV (except sections 44 and 45 which have already bocn brought 
garh ". 

into force ) and Chapters V and VI ( except sub -section (1) of 
[ F. No . U - 16012(1 )/74- HI ] 

section 76 and sections 77 , 78 , 79 and 81 which have alicady beer 

brought into force ) of the said Act shall come into force in the 
का० प्रा० 412. - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 19:18 

following area in the State of Karnataka, namely : 

- - 
का 34 ) की धारा ( 1 ) की उप -धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शफियों का District 

Taluk 

Hubli 

Village 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा 3 फरवरी, 1974 को उस 

Chitradurga Davangere Anagod Tholahunge 
सारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 

___ [ S .38013/ 26/ 73- HI) 
4 ( धारा 44 पौर 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं ) 

DALJIT SINGH , Under Secy. 
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